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 श्राधिक  के  लिए  विशेष  न्यायालय

 #1052.  श्री  के ०  एस०  वीरभद्रप्पा  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  श्राधिक  अपराधों  के  मामलों  पर  शीघ्र  निणंय  करने  के  लिए

 विशेष  न्यायालय  गठित  करने  के  बारे  में  सरकार  ने  भ्रन्तिम  रूप  से  निणुंय  कर  लिया  शर

 यदि  तो  इस  बारे  में  विवरण  क्या  हैं
 ?

 गृह  मंत्री  एच०  एम०  atx  सभा  के  पटल  पर  एक  विवरण  रखा

 जाता  है  ।

 विवरण

 विधि  sia  ने  सामाजिक  ate  श्राधिक  के  विचारण  ait  सजा  के  ऊपर  शझ्पनी

 रिपोर्ट  में  अरन्य  बातों  के  श्राथिक  के  प्रभावी  are  शीघ्र  अभियोजन  के

 लिए  बिशेष  न्यायालयों  की  स्थापना  की  सिफारिश  की  थी  ।  इस  बात  पर  विचार  किया  गया  था

 क्या  ऐसे  न्यायालयों  को  स्थापना  के  लिए  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  247  के  श्रनुसरण  में  विधान

 बनाया  जाये  |  सरकार  ने  जब  यह  निर्णय  किया  है  कि  इस  प्रकार  के  विधायन  के  बजाय  राज्य

 सरकारों  से  अधिक  उपयुक्त  रूप  से  यह  श्रनुरोध  किया  जाय  कि  वे  उच्च  न्यायालय  के  साथ

 परामदा  कुछ  वर्तमान  न्यायालयों  को  नियत  करें  gear  ग्रतिरिक्त  न्यायालय  स्थापित

 जो  कुछ  केन्द्रीय  प्रघिनियमों  के  ्रन्तगंत  ताने  वाले  प्राथिक  अपराधों  से  प्रा  रूप  से  निपट  सकें  ।

 2.  निम्नलिखित  राज्य  सरकारों  को  नीचे  दिये  गये  स्थानों  पर  ऐसे  न्यायालयों  को

 स्थापित  करने  के  लिए  हाल  में  लिखा  गया  है  ।

 1.  महाराष्ट्र  बम्बई  (3

 2.  पश्चिम  बंगाल  कलकत्ता  (3
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 3  राज्य  सरकारों  से  ag  अनुरोध  किया  गया  है  कि  इन  न्यायालयों  मंट्रोपोलेटिन

 क्षेत्रों  में  चीफ  मैट्रोपोलेटिन  मैजिस्ट्रेट  और  दूसरे  क्षेत्रों  में  मुख्य  न्यायिक  मैजिस्ट्रेट  के  पद  के

 अधिकारी  को  नियुक्त  करें  ।

 4.  राज्य  सरकार  को  ag  भी  सुचित  किया  गया  है  कि  इन  न्यायालयों  पर  होने  वाले

 झावर्ती  व्यय  की  राज्य  सरकार  को  प्रतिपूर्ति  कर  दी  जायेगी  |

 श्री  Fo  एस०  वीर  ART  :  मेरा  प्रइन  स्पष्ट  था  |  क्या  विशेष  न्यायालय  बनाना

 घीन  है  या  उसका  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  वे  केवल  यही  कहते  हैं  कि  यह  राज्यों  का

 विषय  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  था  कि  श्राधिक  अपराधी  इनके  कार्यक्षेत्र  में  ाएंगे  नहीं  ।

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  निस्सन्देह  ।  भ्रापने  कहा  है  कि  क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने

 थिक  झ्रपराधियों  के  मामलों  को  शीघ्न  निपटाने  के  लिए  विशेष  न्यायालय  स्थापित  करने  का

 अन्तिम  निरांय  लिया  है  ।  मैंने  इस  प्रइन  का  उत्तर  दे  दिया  है  ।

 mea  महोदय  :  उन्होंने  पूछा है  कि  प्रत्येक  राज्य  में  कितने  न्यायालय  हैं  एक  न्यायालय

 कर्नाटक है  ।

 श्री  एच०  एम०  पटेल  हमने  इसका  उल्लेख  कर  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  राज्य  सरकारों  को  इस  veer  के  लिए  न्यायालय  स्थापित  करने  के

 लिए  कह  दिया  गया  है

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  मैंने  इस  seq  का  उत्तर  दे  दिया  है  ।

 श्री  Fo  एस०  वीरमद्रप्पा  :  पिछले  दो  वर्षों  से  न्यायालयों  के  पास  कितने  मामले

 धीन  इन  न्यायालयों  में  न्यायाधीद्य  नियुक्त  करने  के  मागगंदर्शी  सिद्धान्त  या  अ्राघार  कया  हैं
 ?

 meat  महोदय  :  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  नहीं  कर  रहे  है  ।  कुछ  न्यायालयों  को  केवल

 इसी  काय  के  लिए  छोड़  दिया  गया  है  |

 श्री  Fo  एस०  वीरभद्रप्पा  :  वे  कहते  हैं  कि  यह  राज्यों का  विषय  है  ।  क्या  उन्हें  कोई  धज

 निर्दोदी  सिद्धान्त  जारी  किए  गए  हैं  कितने  मामले  विचाराधीन  हैं
 ?

 2



 19  1901  मौखिक  उत्तर
 हए

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  अ्रपने  उत्तर  की  झोर  मैं  श्रापका  घ्यानाकष॑ंण  करना  चाहता  हूं

 जिसमें  मैंने  कहा  कि  सरकार  ने  निश्चय  कर  लिया है  कि  श्राथिक  areal  को  निपटाने  के  लिये

 ऐसा  कानून  बनाने  की  श्रपेक्षा  राज्य  सरकारों  को  उच्च  न्यायालयों  के  साथ  परामशं  करके  कुछ

 aaa  न्यायालयों  को  विनिर्दिष्ट  करने  या  भ्रति रिक्त  न्यायालयों  की  स्थापना  करने  के  लिए  कहा

 गया  है  ।  यह  निर्णय  उच्च  न्यायालयों  को  लेना  है  कि  इस  उद्देश्य  के  लिए  किन  न्यायालयों

 को  नियत  किया  जाए  श्रौर  जो  यहां  हैं  वही  वहां  eOTaT aT aT  का  कायें  करेंगे  ।

 श्री  के ०  एस०  वीरभद्रप्पा  :  मैंने  यह  भी  पुछा  है  कि  कितने  मामले  विचाराधीन  हैं  ?

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  विचाराधीन  मामलों  की  संख्या  का  पता  नहीं  है  ।

 श्री  सी०  के०  चन्द्रप्पन  :  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  विधि  श्रायोग  ने  श्पनी

 रिपोर्ट  में  सिफारिश  की  थी  कि  अ्राधिक  geet  के  सम्बन्ध  में  प्रभावी  ढंग  से  अर  तेजी

 से  मुकदमे  चलाने  के  लिये  विशेष  न्यायालयों  की  स्थापना  की  जाए  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  दो  बातें

 जानना  चाहता  हूं  ।  स्वेप्रथम  क्या  श्राथिक  श्रपराधियों  पर  मुकदमे  चलाने  के  लिए  केवल  एक

 अदालत  प्रभावी  ढंग  से  कार्य  कर  सकेगी  क्योंकि  यह  सवेविदित  तथ्य  है  कि  श्राथिक  अपराधी  बहुत

 ही  साधन  सम्पन्न  शर  घनाडय  व्यक्ति  हैं  ।  वे  भ्रच्छे  वकीलों  को  रखेंगे  ।  यह  हमारा  अनुभव  रहा

 है  ।  वे  स्वयं  को  बचाने  के  लिए  ऐसा  करेंगे  श्र्त  क्या  इस  प्रकार  की  सिफारिश  की  गई  थी  कि

 विशेष  ग्रधघिकार  प्राप्त  विशेष  न्यायालय  इन  मामलों  को  वीघ्रता  से  निपटाएं  ्रौर  क्या  इस  स्थिति

 में  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकारों  को  की  गई  इस  सिफारिश  से  कि  वे  एक-एक  श्रौर  न्यायालय  की

 स्थापना  स्थिति  सामना  किया  जा  सकेगा  ?  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  ये

 न्यायालय  श्रस्तित्व  में  कब  भ्राएंगे  ?  वक्तव्य  से  केवल  यह  पता  चलता  है  कि  राज्यों  को  कह  दिया

 गया  है  श्र  राज्यों  तथा  उच्च  न्यायालयों  ने  सिफारिश  की  है  कि  ऐसे  न्यायालय  स्थापित  किए  जा

 सकते  हैं  परन्तु  ये  भ्रदालतें  स्थापित  कब  की  जाएंगी  ?

 श्री  एच०  एम०  पटेल  उन्हें  दीध्र  स्थापित  करने  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  कहा  गया

 है  ।  gh  at  यह  भी  कहना  है  कि  मुभे  खेद  है  कि  मैंने  यह  कहा  था  कि  विचाराधीन  आधिक

 श्रपराधों  की  संख्या  ० मुर्भ  मालूम  नहीं  उनकी  संख्या  36951  है  ।  यदि  हम  इनमें  से  श्रावश्यक

 वस्तुश्रों  सम्बन्धी  श्रघिनियम  के  grata  ताने  वाले  मामलों  को  निकाल  दें  तो  उनकी  कुल  संख्या

 12011  है  ।  यह  संख्या  प्रत्येक  राज्य  में  श्रलग-श्रलग  है  ।  कुछ  राज्यों  में  इनकी  संख्या  अधिक  है  ।

 कुछ  में
 कम  ।  महाराष्ट्र  में  तीन  न्यायालयों  का  सुभाव  feat  i  महाराष्ट्र  में  1782

 मामले  विचाराधीन  होंगे  ।  यदि  वे  केवल  इनसे  ही  सम्बन्धित  हैं  तो  प्रक्रिया  श्रत्यन्त  तीव्र  होगी  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  2147  मामले  विचाराधीन  पश्चिम  बंगाल  को  भी  तीन  न्यायालयों  की

 स्थापना  के  लिए  कहा  गया  है  ।  हमने  राज्य  सरकारों  को  जो  कुछ  करने  के  लिए  कहा  हैं  उसे  क  रने

 में  उन्हें  कोई  हिचकिचाहट  नहीं  क्योंकि  इन  श्रदालतों  के  व्यय  की  प्रतिपुति  की  जाएगी  ॥

 जब  उन्हें  पता  चलेगा  कि  हम  पेसा  देंगे  तो  उन्हें  ऐसा  करने  में  कम  हिचकिचाहट  होगो  ।  हमने  न

 केवल  उन्हें  वर्तमान  न्यायालयों  से  काम  चलाने  के  लिए  कहा  बल्कि  यह  भी  कहा  है  कि  यदि

 वे  अधिक  न्यायालयों  की  स्थापना  करना  चाहें  तो  कर  सकते हैं  |

 ्रध्यक्  महोदय  :  उन्होंने  पूछा  है  कि  क्या  वे  मुकदमों
 में  देरी  नहीं  होने  देंगे  ?
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 श्री  एच०  एम  ०  पटेल  यह  ऐसी  बात  जिसका  मैं  उत्तर  नहीं  दे  सकता  मेरा  बिचार

 है  ate  मुझे  ora  है  कि  न्यायाधीदा  wifes  झपराधियों  से  निपटने  में  कुशल  हो  जाएंगे  जैसे  कि

 वे  स्वयं  कुशल  होते  हैं  ।

 श्री  aaaa  मुभे  खेद  है  कि  सरकार  ने  यह  कह  कर  कि  उन्होंने  अ्राथिक

 राधियों  के  लिए  न्यायालयों  स्थापना  कर  दी  सदन  को  गुमराह  किया  है  ।  विधि  आयोग  ने

 कानून  बनाने  को  सिफारिश  की  थी  ।  इस  मामले  में  मुख्य  बात  यही  है  कि  उपयुक्त  कानून  बनाया

 उन्हें  दण्ड  देने  के  लिए  प्राधिकरण  होना  चाहिए  atk  वाणिज्यिक  तथा  उद्योग

 सम्बन्धों  श्राथिक-प्रपराध  केन्द्र  श्रौर  राज्यों  से  सम्बन्धित  होते  इस  समय  तो  केवल  काम  के

 पुनः  वितरण  का  ate  कुछ  ऐसे  न्यायालयों  की  स्थापना  करने  का  जिनहें  प्राधिक  अ्रपराधों  में

 षज्ञता  प्राप्त  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।  क्या  कानून  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  रखा  गया  है  ?  क्या

 इसकी  अपेक्षा  नहीं  की  गई  है  ?  बया  विधि  mary  की  fone  को  अ्रस्वीकार  कर  दिया  गया  है  ?

 क्या  सरकार  एक  विशेष  ढंग  के  न्यायालय  बनाना  चाहती है  ?  विशेष  न्यायालय  विधेयक  की

 तरह  जिसे  कल  पास  किया  गया  है  ?  क्या  सरकार  दण्ड  देने  वाले  प्राधिकरण  का  कार्य  करेगी  ?  यदि

 कोई  निजी  दिकायत  की  जाती  है  तो  क्या  सरकार  उसकी  छान-बीन  क्योंकि  निजी  शिकायत

 से  सभी  मामले  बनने  वाले  नहीं  हैं  ।  वह  केवल  यही  कह  सकते  हैं  कि  ऐसा  कर  fear  गया

 सरसों  के  तेल  में  मिलावट  की  गई  है  भ्रौर  करोड़ों  रुपये  लिए  गये  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि

 कया  दंड  देने  के  लिए  कोई  विकषेष  प्राधिकरण  होगा  श्रौर  क्या  बिल्कुल  विशिष्ट  प्रक्रिया  श्रपनाई

 जाएगी  ?  क्या  विशेष  न्यायालय  बनाये  भी  जाएंगे  ?

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  माननीय  सदस्य  ने  वक्तव्य  नहीं  पढ़ा  हैं  अन्यथी
 *  *  '

 श्री  बेदब्रत  मैंने  पढ़ा  है  ।

 श्री  एच०  एम०  पटेल  यदि  अपने  पढ़ा  होता  तो  श्रापने  यह  नहीं  कहा  होता  कि  मैंने

 सदन  को  गुमराह  किया  है  ।  मैंने  बिल्कुल  स्पष्ट  रूप  से  कहा  है  कि  विधि  श्रायोग  ने  सामाजिक

 श्र  अर्थिक  श्रपराधों  पर  मुकदमा  चलाने  शर  दण्ड  देने  के  सम्बन्ध  में  श्रपनी  रिपोर्ट  में

 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  सिफारिश  भी  की  है  कि  area  श्रपराधों  पर  प्र  भावपुर्णा  श्रौर  तीब्र

 गति  से  मुकदमे  चलाने  के  लिए  विशेष  न्यायालयों  की  स्थापना  की  जाए  ।  संविधान  के  श्रनुच्छेद

 247  के  भ्रनुसरण  में  विशेष  न्यायालय  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  कानून  बनाने  के  प्रहन  की  भी

 जांच  की  गई  है  श्रापका  एक  निश्चित  प्रक्रिया  देने  के  लिए  कानून  बनाने  का  विचार  था  हम

 यह  कहते  है ंकि  इसकी  बजाए  राज्य  सरकारों  से  अ्रपने  उच्च  न्यायालयों  के  परामर्श  से  कुछ  वर्तमान

 न्यायालयों  को  इस  उद्देश्य  के  लिए  कायें  करने  को  श्राथिक  अपराधों  से  निपटने  के  लिए

 रिक्त  न्यायालयों  की  स्थापना  करने  के  लिए  कहा  जा  सकता  है

 श्री  वेदब्रत  मैं  इससे  सहमत  नहीं  हूं

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  श्राप  सरकार  के  निक्चय  से  श्रसहमत  हो  सकते हैं  परन्तु  स्राप  यह

 नहीं  कहू  सकते  कि  मैंने  सदन  को  गुमराह  किया  है  ।

 श्री  बेदब्रत  बरूश्मा  :  मेरा  भी  वही  विचार  है  ।
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 श्री  एच०  एम०  पटेल :  चलो  ठीक है  ।  यदि  श्राप  यह  कहकर  कि  मैंने  सदन  को
 गुमराह

 किया  है  प्रसन्न  होते  हैं  तो  a  कुछ  नहीं  कहना  मैं  तो  केवल  यही  स्पष्ट  करना  चाहता  हूँ  कि

 क्या  किया  गया  है  art  क्यों  किया  गया  है

 श्री  Feat  बरूप्रा  इन्होंने  मेरे  qq  का  उत्तर  नहीं  दिया  ।  क्या  वे  दण्ड  देंगे
 ?

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  हम शब  कोई  कानुन  नहीं  बना  रहे  हैं  श्र्त  न्यायालय  सामान्य

 प  से  काय  करेंगें  ।  कोई  विदिष्ट  प्रक्रिया  नहीं  श्रपनाई  जा  रही  है  ।

 श्री  ato  Fo  चन्द्रप्पन  :  तब  इनकी  विशेषता  क्या  है  ?  श्राप  कुछ  शौर  न्यायालयों  की

 वृद्धि  कर  रहे  बस  क्या  श्राप  तस्करों  को  भागने  का  मौका  दे  रहे  हैं
 ?

 श्रध्यक्ष  महोदय  इसे  वाद-विवाद  में  मत  बदलिए  |

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  जब  हम  यह  विचार  करते  हैं  कि  बहुत  से  मामले  बिना  निपटाये

 पड़े  हैं  ak  सब  यह  कहते  हैं  कि  अधिक  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  की  जाए  wa  हम

 श्री  ato  के०  चन्द्रप्पन  :  इसका  स्रथ  gar  वे  श्रतिरिक्त  न्यायालय हैं
 |

 श्री  एच०  एम०  पटेल  यदि  आप  अ्रतिरिक्त  न्यायालय  चाहते  हैं  तो  ठीक

 अधिक  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  विधि  श्रायोग  के  विदिष्ट  प्रक्रिया  से  संबंधित  कुछ  सुभाव

 स्वीकाय॑  नहीं  हैं  इसके  पीछे  कुछ  कारण  हैं  परन्तु  मैं  उनका  उल्लेख  नहीं  करूंगा |

 श्री  पट्टाभि  रामाराव  :  कया  तस्करों  जसे  गम्भीर  श्रपराधियों  के  अपराधों  को  इन  विशेष

 न्यायालयों  के  पास  भेजा  जाएगा
 ?

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  हां  इस  न्यायालय  को  भेजे  जा  सकते  हैं  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  अ्रगला  प्रइन  |

 श्री  श्रो०  वी०  श्रलगेदान  :  मैं  श्रापका  ध्यान  इस  तथ्य  की  श्रोर  भ्राकर्षित  करना  चाहता

 हूं  कि  प्रश्त  स०  1057  शौर  1058  को  गलत  नम्बर  दिया  गया  है  |

 श्रध्यक्ष  महोदय  इससे  कोई  भ्रन्तर  नहीं  पड़ता  क्योंकि  माननीय  सदस्य  स्वयं  उपस्थित

 नहीं हैं

 लघु  उद्योग  क्षेत्र  के
 प्लास्टिक  उत्पादकों  को  कच्चे  माल  की  कथित  कमी

 #1061.  श्रीमती  मणाल  गोरे  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  प्लास्टिक  उत्पादकों  को  गत  Sg

 वर्ष  से  जी०  पी०  पोलिएस्ट्रीन  नामक  कच्चे  माल  की  कमी  के  कारण  कठिनाई  हो  रही

 क्या  यह  सच  ह  कि  सरकार  ने  भ्रपेक्षित  कच्चा  माल  झायात  करने  का  fara  किया

 हे  जिससे  इस  कठिनाई  को  दूर  किया  जा

 क्या  यह  सच  है  कि  आयातित  माल  की  सप्लाई  को  रिलीज  करने  में  विलम्ब  किया

 गया  जिससे  लघु  उद्योग  कारखानों  को
 कठिनाई  श्रौर

 विलम्ब के  कया  कारण
 थे  ?
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 उद्योग  मंत्री  जाज  waite)  :  हों ।  देश  में  पोलिएस्ट्रीन  के  ग्रकेले

 उत्पादक  मससं  पोली  केमे  बम्बई  तथा  dad  हिन्दुस्तान  विशाखापटनम  के

 बन्द  हो  जाने  के  कारण  बाजार  में  1978  के  में  पोलिएस्ट्रीन  की  कमी  हुई  थी  तथा  कुछ
 सीमा  तक  पोलिएस्ट्रीन  की  कमी  अब  भी  है  ।

 हां  लघु  उत्पादकों  को  पोलिएस्ट्रीन  का  संभरण  बनाए  रखने  तथा  देशी  माल

 का  मुल्य  उचित  स्तर  तक  बनाए  रखने  के  लिए  सरकार  ने  स्टेट  केमिकल  एण्ड  फार्मास्युटिकल
 कारपोरेशन  श्राफ  इंडिया  लिमिटेड  पी०  सी  ०)  के  माध्यम  से  4000  मी०  टन  पोलिएस्ट्रीन

 का  अ्नायात  करने  का  सुनिव्चय  किया  है  ।

 हां  ।

 राज्य  ete  केमिकल  एण्ड  फार्मास्युटिकल  कारपोरेशन  श्राफ  इंडिया  लिमिटेड

 पी०  से  1000  मी०  टन  प्रति  मास  के  हिसाब  से  अ्रगस्त  1978  में  जहाज  में  लदान
 शुरू

 करने  के  लिए  1978  में  4,000  मी०  टन  पोलिएस्ट्रीन  की  संविदा  की  गई  थी  ।

 राष्ट्रीय  स्थिति  का  सभी  पंट्रो-रसायन  वस्तुद्झों  पर  प्रभाव  पड़ने  के  संभरणकर्ता  1000

 मी०  टन  की  जहाज  से  पहली  fear  भेजने  के  अपनी  जिम्मेदारी  पूरी  करने  से  मुकर  गए

 थे  ।  काफी  प्रयत्न  करने  के  बाद  सरकारी-राजनयिक  माध्यमों  डिप्लोमेटिक  से

 1,006  मी०  टन  श्रतिरिक्त  पोलिएस्ट्रीन  मंगाने  का  एक  अतिरिकत  श्रनुबंध  fear  गया  था  ।

 1,000  मी०  टन  पोलिएस्ट्रीन  की  पहली  किश्त  लाने  वाले  जहांज  को  हांगकांग  में  प्राधिकारियों

 ने  रोक  लिया  उस  माल  को  ale  बोलिफ  से  छुड़ाने  में  काफो  समय  लगा  तथा  दूसरे  जहाज  में  फिर

 से  लादकर  भारत  लाने  की  व्यवस्था  की  गई  |  त्र्त  इस  कारण  विलम्ब  हुआ  |

 श्रीमती  मृणाल  गोरे  :  श्रध्यक्ष  मंत्नी  महोदय  ने  श्रधूरी  बात  कही  है  ।  उन्होंने

 कहा  है  कि  हांगकांग  में  जहाज  रोक  लिये  जाने  से  मटीरियल  श्राने  में  देरी  हुई  ।  लेकिन  इसके  बाद

 दूसरी  जगह  से  मैटीरियल  लाने  के  लिए  कनेलाइजिंग  एजेन्सी  ने  कोशिश  की  ag  इम्पॉटेड

 मैटीरियल  बम्बइ  पोर्ट  पर  फरवरी  के  पहले  हफ्ते  में  फिर  भी  उसको  माच  के  श्राखिर  तक

 रिलीज  नहीं  किया  गया  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  चाहती हूं  कि  बम्बई  Te  में  श्राने  के

 बाद  यह  डेढ़  दो  महीने  तक  रिलीज  क्यों  नहीं  किया  गया  ?  उसकी  कीमत  का  कुछ  भगड़ा  बताकर

 इसे  वहां  रोक  दिया  गया  ate  इसके  बीच  इंडीजिनस  खासकर  मैससे  पोलीकेमे

 बम्बई  ने  बहुत  बड़े  प्रमाने  पर  ब्लैक  मार्केटिंग  करके  खुब  पेसा  क्या  मंत्री  महोदय  इसके

 बारे  में  जानते  हैं  ?

 श्री  जाज॑  :  यह  सही  है  कि  बम्बई  में  मैटीरियल  श्राया  था  ।  500  मीट्रिक  टन

 मटीरियल  फरवरी  महीने  में  बम्बई  में  जापान  से  श्राया  था  alc  कलकत्ता  में  250  मीट्रिक  टन

 साउथ  कोरिया  से  फरवरी  के  श्रन्त  में  श्राया  था  ।  दोनों  के  रिलीज  ost  को  कं  कम्पनी

 ने  यानी  rte  केमिकल  एंड  फार्मास्युटिकल  कारपोरेशन  श्राफ  इंडिया  लि०  पी०  ने

 ara  महीने  की  15  तारीख  तक  देने  का  काम  किया  था  ।  इसलिए  इसमें  कोई  विशेष  देर  हो  गई

 है  भराने  के  बाद  ऐसी  बात  नहीं  है  ।

 श्रीमती  मृणाल  गोरे  :  अगर  इसके  पूरी  हिस्ट्री  देखें  तो  यह  कहेंगे  कि  भ्रप्रैल  1977  में

 एकाएक  श्रारबिट्रेरिली  इन  दोनों  कपतियों  मैसर्स  पोली  केमे  लि०  बम्बई  श्रौर  मेससे  हिन्दुस्तान
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 विज्ञाखापटनम  ने  1000  रुपये  प्रति  मीट्रिक  za  के  ——— feara  a  कीमत  बढ़ा  दौ  ।  इंडस्ट्रीज

 मिनिस्टर  ने  कोदिश  करके  भ्राखिर  में  15  श्रगस्त  को  उनकी  कीमत  को  कम  कराने  के  लिये  मजबूर

 लेकिन  उसके  बाद  लगातार  मार्केट  से  माल  गायब  होता  उसके  बाद  1978  के

 qe  dad  पोली  केमे
 ने  इल-लीगल  लाकश्नाउट  किया  ।  इसका  श्रौर  कोई  कारण  नहीं  केवल  ब्लैक  में

 माल  बेच  सके  इसलिये  कंपनी  बन्द  करवाई  ।  इसके  बारे  में  स्टेट  गवन  मेंट  ने  alfa  करके  अ्राखिर

 में  उसे  ले  लिया  ।  इन  दो  इंडीजिनस  कंपनियों  की  मोनोपली  है  श्र  a-aathaet  इनके  यहां  ही

 उत्पादित  होता  है  इसलिये  ब्लैक  माकंट  में  ज्यादा  से  ज्यादा  फायदा  उठाकर  यह  dar  कमाने  की

 कोशिश  कर  रही  थीं  ।  मैं  कहना  चाहती  हूँ  कि  सरकार  ने  पुरी  कोशिश  की  है
 एक  साल  लेकिन

 मुभे  खेद  है  कि  वह  कामयाब  नहीं  हुई  ।  इसके  बावजुद  भी  यह  लोगों  को  लुटने  की  कोशिश  कर

 रहे  इसको  देखकर  जो  माल  इम्पोर्ट  किया  श्रौर  उसमें  भी  देर  करके  जो  2,  3  महीने  श्रागे  ढकेल

 दिया  तो  उससे  इन्होंने  14  हजार  रुपये  मीट्रिक  टन  के  बजाय  20  हजार  रुपये  मीट्रिक  टन  तक

 झोपन  मार्केट  में  माल  बेचा  |  इस  प्रकार  से  प्राइवेट  कम्पनी  सरकार  को  ary  पर  रखकर  Tar

 कमाने  का  धंधा  करती  FAT  सरकार  के  पास  उसका  कोई  इलाज  नहीं  है  ?

 श्री  जाज  फर्नान्डीस  :  दामों  के  मामलों  में  ऐसा  है  कि  जहां  दो  कंपनीज  के  हाथ  में

 इस  प्रकार  की  मोनोपली  की  वस्तु  होती  है  तो  वह  उसका  गेर-इस्तेमाल  करती  भी  यह  अनुभव

 है  ।  इस  मामले  में  कुछ  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  श्र  श्राज  ही  प्रधान  मंत्री  जी  ने  दाम  के  मसले

 पर  एक  मीटिंग  बुलाई है  श्रौर  हम  अदा  करते  हैं  कि  इस  प्रकार  का  निजी  लाभ  उठाने  का

 प्रयास  जो  कुछ  कंपनियों  द्वारा  होता  उस  पर  भी  रोक  लगाने  में  हम  कुछ  कदम  उठाने  में  हम

 कामयाब  हो  जायेंगे  ।

 जनसंख्या  विषयक  BATT  को  सिफारिदों

 #1064.  श्री  निहार  लास्कर  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  at  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  भ्रायोग  के  जनसंख्या  विषयक  कार्यदल  a  ata  भ्रन्त रिम  प्रतिवेदन

 में  महिला  स्वास्थ्य  की  देखभाल  तथा  प्रौढ़  साक्षरता  को  प्राथमिकता  देने  का  अनुरोध

 किया  है  ?

 यदि  तो  ग्रन्तरिम  प्रतिवेदन  में  अन्य  किन  बातों  का  उल्लेख  है  ;

 क्या  सरकार  ने  उस  पर  विचार  कर  लिया  है  ;  शर

 इसको  कार्यान्वित  करने  के  बारे  में  श्रंतिम  fata  कब  तक  लिया  जायेगा  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  att

 से  तक  :  जनसंख्या  नीति  से  संबंधित  कार्यकारी  दल  की  भ्रन्तरिम  रिपोर्ट  की

 प्रमुख  सिफारिदों  संलग्न  विवरण  में  दी  गयी  हैं  1978-83  की  पंचवर्षीय  योजना  को  अन्तिम

 रूप  देते  समय  इन  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखा  जाएगा

 विवरण

 जनसंख्या  नीति  से  संबन्धित  कार्यकारी  दल  की  mata  रिपोट  में  को

 गई  प्रमुख  सिफारिशें

 1.  जनसंख्या  नीति  में  व्यक्तियों  के  साथ-साथ  समुदाय  की

 विकास  श्रौर  सम्पन्नता  के  प्रति  चिन्ता  प्रतिबिम्बित  होनी  चाहिए  झ्र  इस
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 नीति  में  प्रजनन  मृत्यु  za

 ऋ
 शर  जनसंख्या  वितरण  के  रूप  में  न  केवल  जनसांख्यिकीय  लक्ष्यों

 पर  बल  दिया  जाना  चाहिए  रोजगार  तथा  जीवन  के  स्तर  पर  भी  बल  दिया  जाना  चाहिए  ।

 जनसंख्या  नियंत्रण  कार्यक्रम  की  सफलता  इन  बातों  पर  निरभेंर  होगी

 (*)  विशेष  रूप  से  स्थानीय  स्तर  पर  इस  कायक्रम  के  श्रायोजन  में  लोगों  तथा

 विभिन्‍न  सामाजिक  आधिक  अर  राजन  तिक  संस्थाश्रों  को  सम्बदधता  at

 सामाजिक  श्रौर  श्राधिक  परिवतन  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  प्रौढ़॒  शिक्षा

 विशेष  रूप  से  महिला  ग्रामीण  पोषाहार  ग्रामीण

 विकास  कार्यक्रम  श्रादि  से  सम्बन्धित  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  का  सफल  कार्यान्वयन  |

 हम  इन  aural  झ्र  कार्यक्रमों  के  त्वरित  कार्यान्वयन  के  लिये  करते हैं  जिनसे  लोग

 विकास  के  फलों  में  सहयोगी  और  भागीदार  बनते  हैं  ।

 3.  विवाह  की  न्यूनतम  शरायु  के  बारे  में  हाल  ही  में  श्रधिनियमित  कानून  गू  किया

 जाना  चाहिए  ।  व्यापक  दिक्षण  कार्यक्रम  भ्रौर  बालिकाओं  के  लिए  विशेष  साक्षरता  कार्यक्रम

 होने  चाहिए

 से  60  प्रति  हजार 4.  शिशुश्रों  की  मृत्यु  दर  को  इस  शताब्दी  के  अन्त  तक  वत मान  स्तर

 से  नीचे  लाने  के  श्रावश्यक  प्रयास  किये  जाने  चाहिए  ।

 हम  1977  के  इस  नीति  saved  का  समथंन  करते  हैं  कि  परिवार  कल्याण

 कार्यक्रम  बिल्कुल  स्वेच्छिक  होना  चाहिए

 6.  हम  यह  पुरजोर  सिफारिश  करते  हैं  कि  राष्ट्र  को  सन्‌  1996  के  wea  तक  श्रौसतन

 एक  व्यक्ति  को  निवल  पुनरुत्पादन  दर  श्रौर  वर्ष  2001  तक  सभी  राज्यों  के  लिये  इस  दर

 को  प्राप्त  करने  के  लिये  दीर्घावधि  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिये  वचनवद्ध  होना  चाहिए ।

 इसका  श्राशय  यह  है  कि  मृत्यु  दर  श्रौर  प्रजनन  aaesy  स्थितियों  के  संबन्ध  श्रौसतन  एक

 महिला  का  स्थान  केवल  एक  लड़की  लेगी  श्रौर  एक  परिवार  में  दो  बच्चों  का  मानक  होना

 चाहिए ।  जन्म  और  मृत्यु दरों  के  रूप  में  इसका  श्रथें  21  और
 9  प्रति हजार  ।

 7.  एक  fata  प्रजनन  दर  को  प्राप्त  करने  के  परिवार  नियोजन  के  श्राधुनिक

 उपायों  द्वारा  कारगर  तरीके  से  संरक्षण  प्रदान  किए  जाने  वाले  पात्र  दम्पत्तियों  का  प्रतिशत

 लगभग  60  होना  चाहिए  ।  इसमें  1996  क अन्त  तक  640  लाख  पात्र  दम्पत्तियों  को  सं  रक्षण

 प्रदान  करने  का  कार्यक्रम  शामिल  होगा  |

 8.  प्रभावी  संरक्षण  के  विभिन्‍न  स्तर  प्राप्त  करने  राज्यों  को  इन  तीन  श्रेणियों  में

 विभाजित  किया  जाना  चाहिए--समूह  राज्य  जिनमें  पात्र  दम्पत्तियों  के  लिये  संरक्षण  का

 स्तर  15  प्रतिशत से  कम  हैं  समूह  ‘@  राज्य  जिनमें  संरक्षण  का  स्तर  15-25

 दत  के  बीच  ate  समूह  प्ग  राज्य  जिनमें  संरक्षण  का  स्तर  25  प्रतिशत  से  अ्रधिक है  ।

 हम  यह  सिफारिश  करते  हैं  कि  प्रत्येक  राज्य  से  श्रगले  ददाकों  भप्रथवा  इससे  कम  में  प्रभावी

 संरक्षण  के  विद्यमान  स्तर  को  गति  तेज  करने  के  लिये  कहा  जाये  ताकि  पात्र  दम्पतियों  के

 60  प्रतिशत के  प्रस्तावित  स्तर  को  किया  जां  सके  | पाग  या
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 9.  प्रत्येक  राज्य  को  झपना  ऐसा  उपयुक्त  मागं  तय  करने  में  भारत  सरकार  द्वारा

 सहायता  प्रदान  की  जानी  चाहिये  जो  कि  एक  निवल  प्रजनन  दर  प्राप्त  करने  के  लिये

 सामाजिक  ait  प्रशासनिक  दृष्टि  से  उसके  लिए  भ्रधिकतम  उपयुक्त  हो  |

 10.  हमारा  अ्रनुमान  है  कि  ag  1996  तक  पात्र  दम्पत्तियों  को  प्रभावी  संरक्षण  प्रदान

 करने  पर  अ्ाने  वाली  लागत  वर्ष  1978  की  दरों  पर  लगभग  3000  करोड़  to  होगी  ।  पूंजीगत

 अतिरिक्त  व्यय  3000  करोड़  रुपये  होगा  जिसमें  से  श्रधिकांश  अगले  दशक  1979-89  में  व्यय

 किये  जाने  की  होगी  ।

 11.  पिछले  दो  वर्षों  में  परिवार  नियोजन  निष्पादन  पर  विचार  करने  हम  समग्र

 राष्ट्र  के  लिये  वर्तमान  योजना  की  श्रवधि  ग्र्थात  1983  तक  पात्र  दम्पत्तियों  के  30  प्रतिद्यात

 के  अधिक  गास्तविक  लक्ष्य  का  सुभाव  देते  हैं  ।

 12.  हम  तीन  प्रकार  के  समूह  राज्यों  के  लिये  विभेदीय  कार्यक्रम  की  श्रौर

 स्थायी  तरीकों  के  मुकाबले  जन्म  में  भ्रन्तर  प्रदान  करने  के  तरीकों  पर  शर  श्रधिक  बल  देने  पर

 बल  देते  है  श्रौर  इसमें  विशेष  रूप  से  उन  नव  विवाहित  दम्पत्तियों  के  बारे  में  अधिक  बल  देते  हैं

 जो  प्रजनन  ag  में  प्रवेश  कर  रहे  हैं  ।  हम  यह  श्रनुभव  करते  हैं  कि  श्रस्थाई  तरीके  सामान्यतः

 स्थायी  तरीकों  का  पथप्रदर्शन  करते हैं

 13.  स्वेच्छिक  ae  wea  स्थानीय  समूहों  att  संस्थाश्रों  को  प्रदर्शन

 कार्य-निष्पादन  के  जारिए  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  से  पुणत  सम्बद्ध  किया  जाना  चाहिए

 14.  इन  लक्ष्यों  के  बारे  में  राजनीतिक  दलों  में  सहमति  जनसंख्या  नियन्त्रण  कार्यक्रम  को

 बढ़ावा  देने  में  लाभदायक  सिद्ध  होगी  ।

 15.  स्वास्थ्य  श्र  परिवार  नियोजन  सम्बन्धी  सम्पूर्ण  आधारभूत  व्यवस्था  वर्ष  1989

 तक  लागु  हो  जानी  चाहिए  शौर  इस  प्रयोजन  के  लिये  तत्काल  उपाय  किए  जाने  चाहिए  |

 16.  चिकित्सकों  की  महत्वपूर्णां  भूमिका  से  श्रलग  हुए  जहां  तक  संभव  सहायक

 चिकित्सकों  के  जरिए  स्थानीय  स्तर  पर  परिवार  नियोजन  सेवाओं  की  व्यवस्था  को  बढ़ावा  दिया

 जाना  चाहिए  ।

 17.  परिवार  नियोजन  सेवाओं  को  मनुष्यों  के  आसपास  केन्द्रित  करने  के  दीर्घावधि

 कार्यक्रम  का  महत्व  कम  नहीं  किया  जाना  परन्तु  श्रल्पावधि  में श्रौर  तात्कालिक  रूप  में

 इसका  बल  महिलाओं  को  इससे  संबद्ध  करने  और  उनके  द्वारा  भ्रपेक्षित  Aaral  पर  होना  चाहिए  t

 18.  सेवाओं  ate  पुति  की  व्यवस्था  करने  लिए  झावश्यक  श्राधारभूत  व्यवस्था  के  निर्माण

 की  तत्काल  झ्रावश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  को  केन्द्री  य  प्रायोजित

 स्कीम  के  रूप  में  जारी  रखा  जाए  |

 19.  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  राज्य  स्तर  पर  कमंचा  रियों  को  राज्य  सरकार

 के  नियमों  के  श्रनुसार  स्थायी  कर  जाना  भारत  सरकार  को  भी  इस  तरह  के

 कमेंचारियों  के  पेंदान  wife के  संबन्ध  में  श्र  शदान  देना  चाहिए  ।

 20.  श्रावरत्रक  प्रेरणा  स्तर  प्राप्त  करने  के  लिये  ग्राम  स्तर  पर  अन्तर्कामिक  ah  समूह

 संचार  को  महत्व  दिया  जाना  चाहिए  ।
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 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  स्कीम  में  श्रत्यथघिक  क्षमता  है  क्योंकि  ag  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार

 कल्याण  से  संबंधित  देखभाल  के  कार्य  में  समुदाय  को  सीघे  सम्बद्ध  करती  है  ।  जब  तक  यह  स्कीम

 waiters  श्रवस्था  में  रहे  इसे  gat  रूप  से  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कीम  के  रूप  में  जारी  रखा  जाना

 चाहिए  ।

 22.  कम  का्ये-निष्पादन  वाले  राज्यों  के  लिए  हम  तत्काल  स्वास्थ्य  ate  परिवार  कल्याण

 की  झाधारभूत  व्यवस्था  उत्पन्न  करने  के  लिए  विदषोष  कार्यक्रम  की  सिफारिश  करते  हैं  जो  विशेष fa

 रूप  से  योजना  श्रायोग  द्वारा  स्थापित  fear  जाना  चाहिए  ॥

 23.  परिवार  नियोजन  के  क्षेत्र  में  अ्रगले  पांच  वर्षों  में  किसी  नए  ठिल्पवैज्ञानिक  परिवर्तन

 AT  सफलता  की  नहीं  की  गई  इसलिए  विद्यमान  शिल्पविज्ञान  में  अधिक  श्रनुसंधान

 प्रयास  किये  जाने  चाहिए  ताकि  वे  श्रधिक  सुरक्षित  श्रौर  स्वीकार्य  बनाये  जा  सकें  ।

 24.  नीति  निर्माण  की  अ्रनुसंधान  और  सांख्यिकी  व्यवस्था  में  सुधार  किया  जाना  चाहिए  ।

 पहले  उपाय  के  रूप  में  एस  भ्रार  एस  के  नमुने  के  झ्ाकार  को  बढ़ाया  जाना  श्रौर  सांख्यिकी

 की  कोटि  में  सुधार  किया  जाना  चाहिए

 श्री  निहार  लास्कर  :  मुभे  श्राशा  है  कि  मंत्नी  महोदय  मेरी  इस  बात  से  सहमत  होंगे

 कि  पिछले  दो  वर्ष  से  अर्थात  जनता  पार्टी  के  सत्ता  में  आने  के  पहले  दो  वर्षों  में  परिवार  नियोजन

 कार्यक्रम  को  बड़ा  धक्का  लगा  है  ।  इसे  प्रमाणित  करने  के  लिए  किन्हीं  श्रांकड़ों  की  जरूरत  नहीं

 है  योजना  ग्रायोग  के  कार्यकारी  दल  ने  भी  जिसने  इस  मामले  का  श्रध्ययन  किया  अपने

 प्रतिवेदन  में  इस  तथ्य  की  पुष्टि  की  है  ।  मंत्री  महोदय  ने  अपने  लम्बे  वक्तव्य  में  इसका  उल्लेख

 किया  उन्होंने  अपने  प्रतिवेदन  में  कहा  है  ्ग्कि  यदि  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  को  शीघ्र

 परिणामोन्मुखी  नहीं  गया  तो  श्रागामी  वर्षों  में  हमारे  देश  को  जनसंख्या  विस्फोट  का

 सामना  करना  पड़े  सकता है
 ह  क्या  वर्तमान  सरकार  राजनीतिक  दृष्टि  से  इस  समस्या  को

 राष्ट्रीय  समस्या  स्वीकार  करती  है  ।  यदि  तो  उनकी  नीति  क्या  है  तथा  इस  समस्या  का  वह

 किस  प्रकार  समाधान  करना  चाहते  हैं  ताकि  उनकी  नीति  प्रभावी  हो  सके  ।

 श्री  फ़ज्लुरंहमान  :  जनसंख्या  पर  नियंत्रण  करने  के  साधन  खोजने  के  लिए  एक  समिति  गठित

 की  गई  थी  ।  उन्होंने  अपना  झ्रांतरिक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  तथा  सरकार  श्रंतिम  प्रतिवेदन

 प्राप्त  करने  के  परचात्‌  निणांय  लेगी  ।  परन्तु  मैं  एक  बात  बता  सकता  हु  कि  यह  सरकार

 बल  पुर्वेक  परिवार  नियोजन  की  नीति  नहीं  BTA  ।  हमने  इस  कार्यक्रम  का  नाम  बदल  कर

 परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  कर  fears  इसे  शिक्षा  आदि  के  द्वारा  तथा

 सरकारी  संस्थाश्नों  के  सहयोग  से  चलाया  जायेगा  aie  मैं  विशेष  रूप  से  माननीय  सदस्यों  का

 सहयोग  लेना  चाहूंगा  ।  मुभे  अ्रादया  है  कि  हम  इस  समस्या  पर  काबू  पा  सकेंगे  ।

 ot  निहार  मेरा  set  यह  नहीं  था  ।

 ग्रध्यक्ष  महोदय  :  श्रापका  प्रश्त  व्यापक  है  तथा  उत्तर  उससे  भी  व्यापक  है  ।

 श्री  निहार  लास्कर :  श्रापको  हमारी  सहायता  करनी  चाहिए  ।  मेरा  प्रइन  यह  था  कि

 कया  वे  स्थिति  की  गम्भीरता  को  सतभते हैं  जिस  ढंग  से  वे  चल  रहे  हैं  संकट  बढ़  रहा  है

 उनकी  नीति  क्या  है  तथा  उस  समस्या  पर  कसे  काबु  पाया  जायेगा  मैं  जानना  चाहता  हूं  ।
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 प्रधान  (att  मोरारजी  नीति  aga  ही  स्पष्ट  जनसंख्या  नियंत्रण  के

 उपायों  में  ढील  बरतने  का  कोई  gar  नहीं  परन्तु  माननीय  सदस्य  भुल  जाते  हैं  कि  उन्होंने

 इसे  पीछे  धकेला  है  ।  यदि  उन्होंने  श्रापातकाल  के  दौरान  जबरदस्ती  श्रापरेशन  न  किये  होते  तो  इसे

 धक्का  न  लगता  परन्तु  wa  लोग  परिव।र  नियोजन  कार्यक्रम  श्रपना  रहे  हैं  हम  हर  परिवार  के

 हर  व्यक्ति  से  इस  कार्यक्रम  को  शभ्रपनाने  का  ae  कर  रहे  हैं  भ्र  मुभे  विव्वास  है  कि  हमारे

 प्रयत्नों  को  तुरन्त  सफलता  मिलेगी  ।  कुछ  राज्यों  में  स्वैच्छा  से  परिवार  नियोजन  की  सफलता

 देखने  में  जैसे  कि  गुजरात  में  ।

 श्री  निहार  लास्कर  इस  प्रकार  की  नीति  से  परिवार  नियोजन  के  उद्देश्य  को  क्षति

 पहुंच  रही  है  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  मत-विभिन्‍नता  तो  रहेगी  ही  ।

 श्री  निहार  लास्कर  :  सांख्यिककों  ने  सिद्ध  कर  दिया  है  कि  हम  श्रवगति  कर  रहे  हैं  ।

 यह  एक  खतरनाक  समस्या  है  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  ग्रापका  तके  यह  है  tafe  झापका  कोई  प्रसून  हो  तो  मैं  समझ  सकता  हूं  ।

 श्री  निहार  लास्कर  दूसरी  बात  निष्य  ही  मंत्री  महोदय  ने  अपने  वक्तव्य  में  सम्मिलित

 नहीं  की  है  ।  मैंने  प्रतिवेदन  का  श्रध्ययन  किया  है  ।  उन्होंने  बताया  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रचार

 के  लिए  जो  माध्यम  श्रपनाया  गया  है  वह  सफल  नहीं  रहा  ।  मैं  नहीं  समभता  वे  सब  लोगों  तक

 कसे  पहुंच  सकते  हैं  जबकि  72%  लोग  अनपढ़  हैं  छपी  हुई  सामग्री  तथा  चलचित्र  पर्याप्त  नहीं  हैं  ।

 उनका  नया  दृष्टिकोण  क्या  है  ?  वे  किस  प्रकार  श्रधिकतम  लोगों  तक  पहुंचेंगे  ?

 meat  महोदय  :  यह  नीति  का  व्यापक  प्रश्न  है  ।

 श्री  सोरारजी  देसाई  :  मैंने  पहले  ही  उसका  उत्तर  दे  दिया  हैं  ।

 श्री  श्रो०  ato  श्रलगेदान  :  तमिलनाडु  जैसे  उन  राज्य  में  जहां  यह  कार्यक्रम

 पुर्वक  चल  रहा  है  कई  कदाचार  तथा  श्रावांछित  व्यवहार  जारी  वृद्ध  व्यक्तियों  का  तथा  ऐसे

 व्यक्तियों  का  जिनका  एक  बार  श्रापरेदान  हो  चुका है  दुबारा  श्रापरेशन  किया  जा  रहा  है  तथा

 कुछ  धन  दिया  जा  रहा हैं  जिसे  डाक्टर  तथा  इन  लोगों  को  प्रेरित  करने  वाले  व्यक्ति  श्रापस  में

 बांट  लेते  हैं  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  कई  बार  हम  बातों  को  भूल  नहीं  पाते  |

 श्री  श्रो०  ato  श्रलगेदान  :  क्या  सरकार  इस  मामले  पर  ध्यान  देगी  अथवा  क्या  वह

 राज्य  सरकारों  से  कहेगी  कि  वह  ऐसे  कदाचारों  में  न  पड़े  तथा  इसे  वास्तव  में  उचित  ढंग  से

 चलाया  जाये  |

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  कदाचारों  को  एकदम  रोक  feat  गया  हे  तथा  जहां  तक  इस

 सरकार
 का  संबंध  है  भविष्य  में  ऐसे  कदाचार  नहीं  होंगे  ।  मैं  इतना  ही  कह  सकता  हू  ।

 प्रो
 समर  गुह

 :  जन  नियन्त्रण  की  समस्या  से  नई  समस्याएं  पदा
 हुई

 तथा  समभदार  शिक्षित  धनी  मध्यम  वर्गीय  उच्च  वर्गीय  लोग  ये  सभी

 किसी  तरह  के  जन  संख्या  नियन्त्रण  कार्यक्रम  श्रपनाते  हैं  ।  परन्तु  कुछ  ग्रामीण  बस्तियों  में  तथा

 पिछड़े  व्यक्तियों  में  कुछ  लोगों  Haz  विवाह  प्रथा  विद्यमान  यदि  श्रांकड़े  एकत्र  किए  जाएं

 11



 मौखिक  9  1979

 तो  पता  चलेगा  कि  इन  ari  E  जन
 gem  ste  शहरी  क्षेत्रों  की  जन  संख्या  वृद्धि  दर  से

 बहुत  ऊंची  यह  मैं  ऊपर  बता  चुका  मैं  सरकार  से  यह  जानना  चाहता  कि  क्या  सरकार

 ने  उन  क्षेत्रों  का  पता  लगाया  है  जिनमें  जन  संख्या  वुद्धि  की  भिन्न-भिन्न  दरें  हैं  ate  यदि  तो

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  कि  वृद्धि  की  इस  विभेदक  दर  से  हमारे

 लोगों  के  चरित्र  में  कोई  श्रसंतुलन  पदा  उन  भेदों  के  उन्मूलन  के  लिए  सरकार  क्या

 कार्यवाही  करना  च।हती  है  ।

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  मामला  श्रत्यन्त  स्पष्ट है  केवल  गरीब  तथा  पिछड़े  लोगों  की

 जन  संख्या  बढ़ती है  ।  यह  एक  तथ्य  है  तथा  एक  शारीरिक  मनोवैज्ञानिक  मांग  भी  है  ।  इसलिए

 हमने  लोगों  के  हित  में  ही  लोगों  से  बातचीत  करनी  है  ताकि  रूचि  के  माध्यम

 अपनाएं  ्रौर  हम  उन्हें  वे  माध्यम  मुहैया  करें  ।  हम  ऐसा  ही  कर  रहे  हम  इस  पर  ध्यान  दे

 रहे  हैं  ।  श्रौर  इस  बारे  में  सभी  सामाजिक  संगठनों  तथा  उन  सभी  की  जो  सहयोग  देना  चाहते

 विशेषतः  डाक्टरों  की  सहायता  ले  रहे

 प्रो०  पी०  जी०  मावलंकर :  मैं  प्रधान  मंत्री  की  इस  बात से  सहमत हं  कि  भूतपु्व

 सरकार  जिसने  श्रापातस्थिति  के  दौरान  सभी  प्रकार  के  म्रत्याचार  किए  इस  का्यंक्रम

 को  पथश्रष्ट  करने  के  लिए  उत्तरदायी  अब  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  जनसंख्या

 अध्ययन  दल  के  इस  विशेष  मामले  पर  प्रतिवेदन  को  छटी  पंचवर्षीय  योजना  के  अंतिम  मसौदे

 में  सम्मिलित  किया  इस  बारे  में  मैं  विशेष  रूप  से  जानना  चाहता  हूं  कि  महिला

 स्वास्थ्य  रक्षा  ग्रौर  प्रौढ़  शिक्षा  को  दो  बातों  में  कैसे  अग्रता  दी  जा  रही  है--प्रथम  धन  के

 wWacaqy  में श्र  दूसरे  धन  के  ae  बुद्धिसंगत  उपयोग  के  मामले  ताकि  यह  कार्य

 उचित  ढंग  से  क्रियान्वित  fear  सके  ate  घन  ऐसे  व्यवसायी  व्यक्तियों  के  हाथ  न  जा  सके

 जिनकी  रुचि  सरकार  से  तथा  गरीब  लोगों  से  धन  ऐंठने  में  है  न  कि  गरीब  लोगों  में  परिवार

 नियोजन  कार्यक्रम  क्रियान्वित  करने  में  ।

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  यह  उन  सभी  ऐजेन्सियों  पर  निगरानी  रखने  की  समस्या  है  श्रौर

 हम  ऐसा  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हम  प्रौढ़  दिक्षा  कार्यक्रम  की  झोर  भी  अ्रधिक  ध्यान  दे

 रहे  हैं  जिसके  माध्यम  से  हम  लोगों  को  समभका  सकते  हैं  ।  हम  यही  चेष्टा  कर  रहे  हैं  ale  यह

 कार्य  हम  गैर-सरकारी  ऐजेंसियों  के  माध्यम  से  कर  रहे  हैं  जो  कि  इस  पर  ध्यान  दे  रही  हैं  ।

 इसलिए  हम  देखते  हैं  कि  इस  कायें  को  गुजरात  में  दृढ़तापुवक  श्रपनाया  गया  है  जहां  इसे  श्रघिक

 सफलता  मिली  है  ।  हमें  ara  है  कि  इसे  सभी  राज्यों  में  इस  प्रकार  किया  जाएगा

 इलेक्ट्रॉनिकी  वस्तुग्नों  के  निर्यात  के  लिए  प्रयास

 #1065.  श्री  पी०  राजगोपाल  नायडू  :  क्या  इलेक्ट्रॉनिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  निर्यात  प्रयासों  की  समीक्षा  कर  रहा  है  श्रौर  इलेक्ट्रो  निकी

 की  वस्तुओं  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के  लिए  कदम  उठा
 रहा  है  ;  wie

 यदि  तो  मामले  में
 क्या

 कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sto  शर  तथा  इलेक्ट्रॉनिकी  वस्तुग्रों

 के  निर्यात  के  सभी  पक्षों  की  जांच  करने  ake  उस  सम्बन्ध  में  सिफारिश  प्रस्तुत  करने  के  उद्देश्य
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 से  भारत  सरकार  ने  1978  में  इलेक्ट्रॉनिकी  श्रायोग  के  तत्कालीन  श्रध्यक्ष  तथा  इलेक्ट्रोंनिकी

 विभाग  के  तत्कालीन  सचिव  प्रो ०  एम०  जी०  के०  मेनन  की  श्रध्यक्षता  में  एक  समिति  गठित  की

 थी  समिति  ने  1978  में  श्रपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  जिस  पर  इलेक्ट्रॉनिकी

 वाणिज्य  मन्त्रालय  तथा  सरकार  के  ea  सम्बद्ध  अभिकरण  द्वारा  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 श्री  पी०  राजगोपाल  नायडू  :  क्या  मैं  समिति  की  सिफारियों  जान  सकता  हूं  ?

 प्रो  बर  fag:  बहुत  सी  सिफारिशें  मैं  उनमें  से  पांच  अथवा  छह  का  उल्लेख  कर

 रहा हूँ  ।

 प््रश्यक्ष  महोदय  :  केवल  कुछ  महत्वपूर्ण  ही  ।

 प्रो०  tag  :  मैं  संक्षेप  में  कहना  चाहता  हूं  कि  एक  महत्वपूर्ण  सिफारिश  यह  थी  कि

 लाइसेंस  देने  सम्बन्धी  नियमों  श्र  प्रक्रियाश्नों  तथा  उनसे  सम्बद्ध  नियमों  को  श्रौर  सरल  त्र

 उदार  बनाया  जाना  चाहिए  ताकि  निर्यात  के  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  किए  जा  सकें  ।  उन्होंने  भारी

 मात्रा  में  निर्यात  किए  जाने  वाली  इलेक्ट्रॉनिक  मदों  का  वर्गीकरण  किया है  ।  वास्तव  में  पांच

 अथवा  छह  अन्य  मुख्य  सिफारिशें  उनमें  से  एक  रेडियो  उपकरण  तथा  टेलीफोन  उपकरण  हैं

 जोकि  निर्यात  के  महत्वपुणं  श्रवसर  प्रदान  करते  हैं  जिनका  उपयोग  जाना  चाहिए ।

 एक  सिफारिश  यह  हैं  कि  इलेक्ट्रॉनिक  उपकरणों  के  उत्पादन  को  इतने  बड़  स्तर  पर  ग्रायोजित

 किया  जाए  ताकि  स्वदेश  में  उपयोग  की  वस्तुध्नों  का  निर्माण  हो  तथा  इलेक्ट्रॉनिक  निर्यात  का

 आधार  तैयार  हो  जाए  ।  तीसरी  बात  यह  है  समिति  ca  व्यक्त  की  कि  सभी  परियोजनाश्रों

 के  सभी  पहलुओं  के  लिए  निर्यात  से  सम्बन्धित  इलेक्ट्रॉनिक  उपकरणों  सम्बन्धी

 योजनाग्रों  के  लिए  श्रनुमति  देने  का  एक  ही  माध्यम  हो  पी  कई  ate  बातें  भी  हैं  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  प्रतिवेदन  को  सभा-पटल  पर  रख  सकते हैं  |

 at  पी०  राजगोपाल  नायडू  :  श्रीमान्‌  ,  इलेक्ट्रॉनिक  उपकरणों  का  न  केवल  निर्यात  के

 लिए  श्रपितु  देश  में  उपभोग  के  लिए  भी  aga  महत्व  है  ।  श्रब  इन  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा

 कब  निणंय  लिया  जाएगा  ?

 प्रो०  देर  tag  :  जेसा  कि  मैंने  बताया  इन  बातों  का  विभिन्‍न  इलेक्ट्रॉनिक
 ~

 वाशिज्य  मंत्रालय  में  श्रध्ययन  किया  जा  रहा  है  शौर  हमें  ara  है  कि  इन  सिफारिशों

 को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  दा क्तिप्राप्त  समिति  गठित  की  जाएगी  |

 श्रासाम  श्रौर  झ्रूणाचल  qa  के  बीच  सीमा  विवादों  को  तय  करने  के  लिये

 समिति  का  गठन

 *1066.  श्री  मुख्तियार  सिह  मलिक  :  कया  गृह  यंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  श्ररूणाचल  प्रदेश  ate  श्रासाम  के  बीच  सीमा  विवादों  को  निपटाने

 के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  के  सहित  श्रासाम  श्र  भ्ररूराचल  प्रदेश  के  प्रतिनिधियों

 की  एक  समिति  गठित  करने  के  प्रस्ताव  को  इस  बीच  श्रन्तिम  रूप  दे  दिया  है  ;

 यदि  तो  समिति  के  प्रतिनिधियों  के  नाम  हैं  ;  ak

 समिति  सरकार  को  श्रपना  प्रतिवेदन  कब  तक  प्रस्तुत  कर  देगी ?
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 गृह  मंत्री  एच०  Qo  :  से  मंत्री  की  12  ||  979  को

 असम  के  मुख्यमंत्री  आर  प्रदेश  के  मुख्यमंत्री  के  साथ  हुई  बैठक  में  इस  पर

 सहमति  हुई  थी  कि  एक  उच्च  झ्रधिकार  प्राप्त  त्रिपक्षी  समिति  जिसमें  श्रसम  श्रौर  अरूणाचल

 प्रदेश  के  प्रतिनिधि  ऐसे  समायोजन  के  साथ  जिसके  बारे  में  परस्पर  सहमति  सीमा

 निर्धारण  के  लिये  गठित  की  जायेगी  ।  समिति  के  गठन  के  लिए  कारंवाई  श्रारम्भ  कर  दी  गई

 काय  की  समाप्ति  के  समय  के  बारे  में  निर्णय  समिति  द्वारा  माग॑  तथा  जलवायु  के  तत्वों  को

 ध्यान  में  रख  कर  किया  जायेगा  |

 श्री  मुख्तियार  fag  मलिक  :  मेरे  प्रदन  के  भाग  तथा  के  बारे  में  माननीय

 मंत्री  ने  बहुत  हो  संदिग्ध  तथा  टालने  उत्तर  दिया  है  i  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि

 समिति  का  गठन  करने  के  लिये  कार्यवाही  श्रारम्भ  कर  दी  गई  है  ।  अरूणाचल  प्रदेश  तथा  ग्रासाम

 के  बीच  सीमा-विवादों  को  निपटाने  के  लिये  बहुत  पहले  एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त  त्रिपक्षीय  समिति

 गठित  करने  के  लिये  निर्णय  लिया  जा  चुका  है  ।  लेकिन  इस  समय  क्या  कायंवाही  की  जा  रही

 है  ?  क्या  मंत्री  इपके  बारे  में  विस्तृत  जानकारी  देंगे  ?  उन्होंने  बताया  है  कि  एक  उच्च

 प्रधिकार  प्राप्त  त्रिपक्षीय  समिति  जिनमें  असम  श्रौर  श्ररूणाचल  प्रदेश  के  प्रतिनिधि

 ऐसे  समायोजन  के  साथ  जिसके  बारे  में  परस्पर  सहमति  गठित  की  जायेगी  ।  क्या  वे  विवाद

 को  निपटाने  के  लिये  परस्पर  सहमत  हो  गये  हैं  ?  यदि  ऐसा  तो  उनको  केन्द्र  की  मदद  की

 क्या  है  ?  ःप्दो  राज्यों  द्वारा  परस्पर  कहने  से  उनका  क्या  श्रभिप्राय  है  ?

 यदि  वे  सहमत  नहीं  होते  हैं  तो  समिति  के  गठन  का  क्या  होगा  ?  इसके  साथ  ही  उन्होंने  यह  भी

 कहा  है  कि  कार्य  को  करने  के  समय  के  बारे  में  निणंय  समिति  द्वारा  मार्ग  जलवायु  के

 तत्वों  को  ध्यान  में  रखकर  जायेगा  ।  दो  राज्यों  के  बीच  सीमा  विवादों  को  हल  करने  के

 लिये  क्या  जलवायु  का  भी  ध्यान  रखा  जायेगा  ?

 अ्रच्यक्ष  महोदय  :  कार्य  को  पुरा  करने  के  लिये  मौसम  सम्बन्धी  परिस्थितियों  को  भी

 ध्यान  में  रखना  पड़ेगा  |

 श्री  मुस्तियार  सिह  मलिक  :  मैं  इस  बात  को  नहीं  समन  पाया  हूँ  ।  क्या  मंत्नी  महोदय

 इस  बात  को  विस्तार  से  बतायेंगे  ?

 श्री  एच०  एम०  पटेल  मुभे  खेद  है  कि  माननीय  सदस्य  मेरी  बात  का  श्रनुसरण

 नहीं  कर  पाये  मैंने  कहा  है  कि  12  श्रप्रैत  एक  बठक  बुलायी  गई  थी  ।  उस  बेठक  में

 असम  के  राज्यपाल  तथा  ज्सम  श्रौर  श्ररूणाचल  के  मुख्य  मंत्रियों  ने  भाग  लिया  था  ।  यह  wit

 हाल  ही  में  की  गई  थी  तथा  कुछ  बातों  पर  सहमति  प्रकट  की  गई  थी  ।  इस  समय  जो  वास्तव  में

 विषय  हैं  ag  सीमांकन  करने  का  हैं  ।  हमने  महा-सर्वेक्षक  को  इस  विषय  की  श्रोर  तुरन्त  ध्यान

 देने  के  लिये  कहा  है  श्रौर  इस  सम्बन्ध  में  काय  किया  जा  रहा  है  ।  ग्रसम  शर  श्ररूणाचल  प्रदेश

 के  प्रतिनिधियों  ने  महा-निदेशक  के  दल  के  साथ  मिलकर  इस  सीमा  के  सीमांकन  का  कायें  श्रारम्भ

 कर  दिया  है  ।  काफी  कार्य  पहले  ही  पुरा  कर  गया  है  ।  मेरे  विचार  से  कार्य  संतोषजनक

 रूप  से  श्रागे  बढ़  रहा  है  ।  मुझे  ora  है  कि  विवाद  के  प्रत्येक  मसले  को  शांतिपूर्ण  ढंग  से  निपटा

 लिया  जायेगा  ।

 श्री  मुख्तियार  fag  मलिक  :  कभी-कभी  केन्द्रीय  सरकार  के  श्रात्मसन्तुष्ट  रव  ये
 से  बहुत

 सी  दिक्कतें  उत्पन्न  हो  जाती हैं
 ।  श्रापको  याद  होगा  कि  1970  में  सरकार  ने  हरियाणा  तथा
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 पंजाब  राज्यों  के  सीमा-विवाद  को  निपटाने  के  ———<—— fara  एक  समिति  ग्रथवा  आयोग  के  गठन

 करने  के  लिये  घोषणा  की  थी  ।  श्रापकों  यह  जानकर  श्राइचयं  होगा  कि  aa  तक  दो  राज्यों  श्रथवा

 केन्द्र  के  बीच  समिति  wear  झ्रायोग  के  निदेश  पद  को  निर्धारित  नहीं  किया  जा  सका  समिति

 अथवा  श्रायोग  को  गठित  करने  की  तो  बात  ही  श्रलग  है  ।  इसके  फलस्वरूप  राज्यों  के  सम्बन्धों  में

 मनमुटाव  उत्पन्न  होता  है  तथा  इसमें  श्रौर  लोग  भी  श्रन्तग्रस्त  होते  हैं  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  श्राप  प्रपनी  बात  को  श्ररूणाचल  प्रदेश  तक  ही  सीमित  रखिये  ।

 श्री  सुश्तियार  सिह  मलिक  :  इस  प्रकार  की  समिति  गठित  करने  के  लिये  क्या  परेशानी

 हो  रही  हैं  ?  क्या  ail  तक  केन्द्रीय  सरकार  ने  कोई  निदेश  पद  निर्धारित  किये  हैं
 ?

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  प्रत्येक  कार्य  कर  लिया  गया  ।  मैं  उनको  दोबारा  विस्तार  से

 बता  सकता  हूं  12  श्रप्रेल  को  एक  बठक  बुलाई  गई  थी  जिसमें  यह  निराँय  लिया  गया  था  ।

 20  माच  1979  को  गोहाटी  में  दोनों  मुख्य  मंत्रियों  के  बीच  जो  समभौता  हुआ  था  उसको  तेजी

 साथ  लागू  किया  जाना  चाहिये  ।  बठक  में  पांच  क्षेत्रों  के  करने  के  बारे  में  जो  सम  भौता

 हुभ्रा है  उसको  भारतीय  सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा  23  अप्रैल  से  प्रारम्भ  करना  चाहिये  इसको

 प्रारम्भ  किया  जा  चुका  हैं  |  यही  मैंने  पहने  बताया  है  ।  कार्य  प्रारम्भ  कर  fear  गया  है  और  एक

 निश्चित  भाग  का  कार्य  पूरा  भी  हो  चुका  है  |  उसके  बाद  अ्रूग़ाचल  प्रदेश  तथा  अ्रसम  के

 प्रतिनिधियों  को  मिलाकर  एक  उच्च  अधिकार  प्राप्त  त्रिपक्षीय  समिति  को  गठित  करते  का  sea

 है  ।  इसको  दो  स्तरों  पर  किया  जाना  था  ।  मानचित्र  में  विद्यमान  श्रधिसुचना  के  श्रनुसार  सीमांकन

 करना  ।  इसके  पब्चात  मानचित्र  को  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  सरकार  के  पास  यथावश्यक

 परस्पर  सम  भौते  के  अ्रनुसार  स्वीकृति  के  लिये  भेजा  जायेगा  दूसरा  भू-सर्वेक्षण  तथा  स्तम्भों

 द्वारा  सीमांकन  करुना  है  ।  इस  बात  पर  सहमति  प्रकट  की  कि  उद्देद्य  के  लिये

 केन्द्रीय  रिजबं  पुलिस  बल  द्वारा  सर्वेक्षण  दल  की  सुरक्षा  की  व्यवस्था  की  जायेगी  जो  इस

 प्रयोजनाथं  सीधे  केन्द्रीय  fraa  पुलिस  बल  के  महा-निरीक्षक  के  नियंत्राधीन  रहेगी  ।  हम  इस

 कार्य  से  इतने  श्रात्मसन्तुष्ट  नहीं  हैं  जितनी  कि  माननीय  सदस्य  ने  श्राश्ंका  व्यक्त  की  है  ।  दोनों

 पक्षों  द्वारा  बाको  सीमांकन  के  कार्य  को  रा  करने  के  लिये  इस  ay  की  घटनाश्रों  से  पूर्व  की

 यथास्थिति  को  बनाये  रखा  जायेगा  सके  एक  सुभाव  दिया  गया है  कि  केन्द्र  के

 निधियों  को  भारतीय  सवक्षण  की  उत्तर-पुर्व  क्षेत्र  में  स्थित  स्थापना  से  लेने  के  बजाय  भारतीय

 सर्वक्षण  देहरादून  से  जाय  ।  कोई  स्थानीय  प्रभाव  न  इसलिये  इस  सुभाव
 को  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  तथा  सर्वेक्षण  विभाग  के  महा-निदेशाक  ने  एक  उपयुक्त  श्रघिकारी

 को  नियुक्त  करना  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  मेरा  विचार  है  कि  वहां  पर  प्रत्येक  कार्य  तफ़सील

 कर  दिया  एया है  ।

 डा०  विजय  मंडल
 :

 मन्त्री  महोदय  के  उत्तर  से  gh  यह  जानकारी  प्राप्त  हुई  है  कि

 उच्च  भ्रधिकार  प्राप्त  एक  त्रिपक्षीय  समिति  का  गठन  होने  वाला  है  तथा  इसके  लिये  कार्य  प्रारम्भ

 कर  दिया  गया  है  ।  लेकिन  यह  क्षेत्र  बहुत  ही  संवेदनदील  क्षेत्र  श्र  श्रक्सर  यहां  पर

 फिसाद  होते  रहते  इसलिए  क्या  मन्त्री  महोदय  गठित  की  जाने  वाली  समिति  के  मार्गदर्शी

 सिद्धान्तों  के  बारे  में  कुछ  जानकारी  देंगे  ?  दूसरे  वहां  की  परिस्थितियों  को  देखते  हुए  इस
 मामले

 को  शीघ्रता  से  faqerat  जाना  चाहिये  ।  इसलिए  मन्त्री  महोदय  से  मैं  यह  जानना

 चाहता  हूँ
 ह

 कि इस  बिवाद  को  हल  करने  के  लिए  कया  वह  अपने  स्तर  पर  उचित  कार्यवाही  तीसरे -
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 श्री  एच०  एम ०  पटेल  :
 मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि  हा  mee  कर  fear  गया

 है  ।  त्रिपक्षीय  समिति  वास्तव  में  केन्द्र  तथा  दो  राज्यों  का  प्रतिनिधित्व  करती  दो  राज्यों  ने

 अपने  अधिकारियों  के  नाम  भेज  दिये  हैं  और  सीमांकन  का  कार्य  at  कि  विवाह  का  विषय

 प्रारम्भ  कर  दिया  गया  है  wie  तेजी  से  चल  रहा  है  ।

 bas
 श्री  पी०  ए०  संगमा  :  उत्तर-पूर्वी  aa  में  सीमा-विवाद  केवल  असम  श्रौर  श्ररूणाचल

 प्रदेश  राज्यों  तक  ही  सीमित  नहीं  है  ।  वास्तव  में  उत्तर-पुर्वी  क्षेत्र  में  सीमा-विवाद  एक  aga  बड़ी

 समस्या  है  ।  यह  विवाद  असम  शरर  श्ररूणाचल  झौर  असम  श्ौर  नागालैंड

 तथा  अरन्य  राज्यों  के  बीच  है  ।  हाल  ही  में  हमको  श्रौर  नागालैंड  तथा  ्रसम  श्र  मेघालय

 के  बीच  ऑ्रप्रिय  घटनाओं  का  सामना  करना  पड़ा  है  ।  असम  सीमा-विवाद  के  क  तथा  इसी

 प्रकार  की श्रन्य  बातों  के  काररा  मेघालय  के  लांगपिड  क्षेत्र  में  कुछ  शरणार्थी  ्र  गए  हैं  ।  ग्रह

 मंत्री  महोदय  ने  जिस  बेठक  जिक्र  किया  सुभे  विश्वास  है  कि  नागालैंड  के  मुख्य  मंत्री  इस

 बैठक  में  उपस्थित  यद्यपि  मेघालय  के  मुख्य  मंत्री  उस  दिन  उपस्थित  नहीं  हो  सके

 थे  ।  मंत्री  महोदय  से  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  समिति  wan  तथा  प्रसम

 तथा  मेघालय  तथा  जन्य  क्षेत्रों  के  सीमा-विवाद  पर  भी  विचार  करेगो  ?  वहां  पर  विद्यमान  गंभीर

 स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ग्रह  मंत्री  महोदय  से  मैं  विशेष  रूप  से  यह  जानना  चाहता हूं  कि

 उत्तर-पुर्वी  क्षेत्र  के  सभी  राज्यों  के  सीमा-विवाद  को  हल  करने  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 श्री  एच०  GHo  पटेल  :  सबसे  पहली  बात  यह  है  कि  यह  प्ररन  असम  तथा  श्ररूणाचल

 प्रदेश  राज्यों  से  ही  है  ।  मैंने  उस  बठक  का  उल्लेख  किया  है  जिसमें  इन  मामलों  पर

 विचार  किया  था  लेकिन  इस  मुद्दे  को  स्पष्ट  करने  में  मुभ्ते  कोई  संकोच  नहीं  है  ।  श्रन्य

 राज्यों--जसे  नागालैंड  श्रादि  के  मुख्य  मंत्रियों  के  साथ  भी  एक  बेठक  बुलाई  गई  थी  ।  जैसा  कि

 माननीय  सदस्य  ने  बताया  है  कि  मेघालय  के  मुख्य  मंत्री  don  में  उपस्थित  नहीं  यह  बात

 fara  सही  है  ।  लेकिन-सीमा  विवाद  को  सुलभाने  के  aa  को  हाथ  में  ले  लिया  गया  हैं  तथा

 उनको  भी  इसी  प्रकार  से  निपटाया  जाएगा  ।  सर्वोक्षण  दल  वहां  पर  जाएगा  श्रौर  सीमांकन  कार्य

 करेगा  ।  स्थल  पर  कठिनाइयों  अथवा  मतभेदों  को  दूर  करने  के  एक  वरिष्ठ  केन्द्रीय

 ग्रधिकारी  को  स्थल  पर  उपस्थित  रहने  के  लिए  भेजा  गया  है  ।

 श्री  पुर्शनारायण  सिंहा  :  मेरा  निर्वाचन-क्षेत्र  उस  सीमा  पर  फला  हुआ  है  जहां  पर  ्र भगड़

 होते  रहते  हैं  ।  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  1971  में  राज्य  पुनर्गठन  झधिनियम  पारित  किया

 गया  था  ।  कुछ  को  निश्चित  गया  तथा  श्रधिसुचित  किया  गया  था
 ।

 wa

 मंत्री  महोदय  के  वक्तव्य  से  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  एक  उच्च  स्तरीय  तथा  उच्च  झधिकार  प्राप्त

 समिति  मौजुद  है  जो  सीमा  सम्बन्धी  श्रधिसूचना  में  ऐसे  dated  करेगी  जो  सम्बन्धित  राज्यों  को

 समिति  के  सदस्यों  को  स्वीकार्य  तथा  मान्य  होंगे  ।  क्या  हम  इस  श्राघार  पर  श्रागे  कार्यवाही

 कर  सकत ेहैं  कि  1971  के  अ्रधिनियम  में  सीमा  की  जो  परिभाषा  दी  गई  उसको

 किया  जायेगा  ?  भ्ररूणाचल  प्रदेश  के  प्रशासन  द्वारा  असम  के  क्षेत्रों  पर  श्रपना  बताने  के

 कारण  ही  यह  सारी  स्थिति  उत्पन्न  हुई  है  ।  मेरा  sear  यह  है  कि  क्या  यह  समिति  एक  श्रायोग  के

 रूप  में  कार्य  करेगी  श्रौर  दोनों  पक्षों  की  बातों  को  सुनकर  परस्पर  Tawa  के  अ्राधार  पर  सीमा

 का  निर्धारण  करेगी  जिसके  झाधार  पर  भारत  के  सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा  सीमांकन  किया

 जाएगा  जिसे  इस  समिति  के  सदस्यों  को  भी  स्वीकार  करना  होगा  ?  इसलिये  मेरा  यह  एक
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 मौखिक  उत्तर केशि

 विधिष्ट प्रइन है श्रौर seq  है  श्रौर  मैं  एक  विशिष्ट  उत्तार  की  wyEtyT  करता  हूँ  यदि इस  बात  पर  aA wart

 हो  जाता  है  तो  वहां  पर  समस्या  उत्पन्न  होगी  ।  यदि  ऐसा  होने
 जा

 रहा  है  तो  मेरे  निर्वाचन

 क्षेत्र  की  जनता  इसका  विरोध  करेगी  |

 श्री  एच०  एम०  पटेल
 :

 माननीय  सदस्य  ने  स्थिति को  कुछ  गलत  समझा  है  ।  राज्यों के

 गठन  के  समय  जो  सीमाएं  श्रधिसूचित  की  गई  थीं  उनमें  कोई  परिवर्तन  करने  का  कोई

 प्रश्न  ही  नहीं  स्वामाविक  है  कि  यह  बात  कागजातों  तक  ही  सीमित  थी  कि  कौन  सी

 रेखा  कहां  पड़ेगी  ।  aa  हमने  यह  निश्चय  किया है  कि  भूमि  पर  सीमांकन  जायेगा  ak

 इस  प्रकिया  में  यदि  कुछ  समायोजन  श्रावश्यक  gar  तो  दोनों  मुख्य  मंत्रियों  की  सहमति  से  इसको

 तय  कर  लिया  जायेगा  ।

 दिल्‍ली  में  qIteHts  गिरोह

 #1068.  धी  जी०  एम०  बनातवाला  :  क्या  यृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली में  किसी  पोस्टकार्ड  गिरोह  का  पता  चला  है  जैसा कि  11

 1979  के  टाइम्सਂ  में  समाचार  प्रकादित  gat  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ;

 क्या  कोई  की  गई  है  ;  श्रौर

 इस  मामले  में  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 गृह  मंत्री  एच०  एम०  :  से  जी  श्रीमान  6-4-1979  को

 पोस्ट  मास्टर  दिल्‍ली  सकिल  की  शिकायत  पर  दिल्‍ली  पुलिस  ने  जाली  पोस्टकाडे  की

 सप्लाई  करने  वाले  एक  गिरोह  का  पता  लगाया  था  ।  इस  सम्बन्ध  में  राठ  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार

 किया  गया  था  |  8240  जाली  1065  जवाबी  are  श्रौर  Tieentet  के  ब्लाक  सहित

 छपाई  के  कागज  भी  पकड़े  गये  थे
 ।  एक  मामला-प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  संख्या

 थाने  में  दजें  किया  गया  था  ate  उसकी  जांच  की  जा  रही  है  ।

 st  जी०  एम०  बनातवाला :
 6  1979  को  दिकायत  की  गई  उसके

 परचात  जांच-पड़ताल  की  गई  ।  मैं  दो  बातों  के  सम्बन्ध  में  स्पष्ट  सुचना  चाहता  हूं  ।  पोस्ट  मास्टर

 द्वारा  की  गई  शिकायत  का  स्वरूप  क्या  है  ?  fararaa  6  1979  को  की  गई  थी  इस

 सम्बन्ध  में  गिरफ्तारियां  कब  की  गई  ?

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  मुझे  यह  सुचना  मिली  है  कि  दिल्‍ली  पुलिस  की  अपराध  दाखा

 ने  एक  गिरोह  पकड़ा  है  जो  बोगस  qiczare  सप्लाई  कर  रहा  था  ।  श्रौर  6  aia  को

 व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  और  उनसे  8240  बोगस  qcene  बरामद  किये  गये  |

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  किस  प्रकार  की  शिकायत  की  गई  थी  शौर  यह  शिकायत  कब  की  गई

 थी  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  gto  :  शिकायत  इस  प्रकार  एक

 बाबू  जो  इस  गिरोह  का  मुखिया  श्रनेक  फर्मों  को  बोगस  पोस्टकार्ड  सप्लाई  करता

 उन  पर  वह  उन  फर्मों  के  नाम  छाप  देता  ताकि  उसकी  चोरी  न  पकड़ी  we  शौर  इस  प्रकार

 से  229  Ly as  विभिन्‍न  फर्मों  से  बरामद  हुये  ।  इसके  भ्रतिरिक्त  बाबु  लाल  ने  बताया  कि  वह  चांदनी
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 चौक  डाकखाने से  टिकट  बेचने  वाले को  Greens  बेच  ने  के  लिये  दिया  करता  था  ।  410  पोस्ट

 कार्ड  उससे  बरामद
 यह  पोस्टकार्ड डाक  घर  में  पड़े  बक्से  में  रखे  थे  ।  मेरे  पास  यह  सुचना

 el

 mua  महोदय  :  गिरफ्तारियां कब  की  गई ं?  क्या  श्रापके  पास  gies हैं  ?

 थी  एस०  डो०  पाटिल  :  वह  मेरे  पास  नहीं

 शी  जी०  एम०  बनातवाला  :  यह्दी  तो  असली  बात  है  fanaa  यह  है  कि  जांच

 तन्त्र  श्रौर  पुलिस  कायें  में  सुस्ती  दिखा  रहे  हैं  ।  पोस्ट  मास्टर  नाम  बताता  खास  शझ्रारोप  लगाता

 है  किन्तु  जांच  को  लम्बा  खींचा  जा  रहा  है  ।  शिकायत  इस  बात  की  है  कि  इस  सम्बन्ध में

 जांच  में  सुस्ती  क्यों  दिखाई  गई  ?

 श्री  एस०  डी०  पाटिल  :  जांच  तन्त्र  द्वारा  कोई  सुस्ती  भ्रथवा  लापरवाही नहीं  दिखाई

 गई  है  ।  सिक्योरिटी  नासिक  से  विशेष  राय  मांगी गई  थी  ।  हम  जानना  चाहते थे  कि  क्या

 पोस्टकार्ड  बोगस हैं  ।  ब्लाक  श्रौर  wea  सानगप्री  की  जांच  करेंगे  श्रौर  यदि  यह  सिद्ध  हो  जाता  है  कि

 यह  बोगस  पोस्टकार्ड  थे  तो  कार्यवाही  श्रारम्भ  की  जाएगी  |

 श्री  कंवर  लाल  गुप्त
 :  श्रभी तक  इस  सम्बन्ध  में  कया  प्रगति  हुई है  ate  क्या  सरकार

 को  इस  प्रकार  की  शिकायतें  पहले  भी  मिली  थीं  ।  श्रगर  मिली  तो  इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरा

 दिया  जाये  |

 श्री  एस०  Sto  पाटिल  :  पहले  वाली  शिकायतों  के  बारे  में  मुभे  कोई  सुचना  नहीं है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  इतना  ही  कह  सकता हूं  कि  मामले  पर  जांच हो  रही है  ।  जांच  किस  स्तर  पर

 चल  रही  इस  समय  यह  बताना  कठिन  है  ।

 श्री  श्रन्नासाहेब  गोर्टाखडे
 :

 राज्य  मंत्री  द्वारा  दिए  गए  उत्तरों  से  यह  frog  स्पष्ट  है  कि
 राज्य  मन्त्री  के  पास  मन्त्री  महोदय  से  श्रधिक  सुचना  है  ।  कया  सरकार  राज्य  मन्त्रियों  की  बैठक

 में  लगाए  गए  कथित  श्रारोपों  की  जांच  करेगी  तथा  क्या  राज्य  मन्त्रियों  को  अधिक  ages  get

 का  उत्तर  देने  का  अधिकार  देगी  ?

 meat  महोदय
 :

 श्राप  सत्य  कह  रहे  हैं  किन्तु  ae  बात  इस  प्रदन  से  उत्पन्न  नहीं  होती  ।

 सीमेंट  की  मांग  ate  पुति  के  बीच  प्रन्त र

 #1069.  थ्रो ०  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सीमेंट  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  शौर  हाल  के  महीनों  में  उसकी  मांग  शरर

 पति  के  बीच  wat  कम  करने  के  कोई  उल्लेखनीय  परिणाम
 निकले

 हैं  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  मुख्य  बातें  कया  हैं  ;

 क्या  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  भ्रपने  राज्यों  को  सीमेंट  के  श्रपर्याप्त  कोटे  के  बारे  में

 केन्द्रीय  सरकार  को  बार-बार  अझम्पावेदन  दिया  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  इस  विशेष  भ्रभ्यावेदन  एवं  शिकायत  के  बारे  में  सरकार  क्या  कार्यवाही

 कर  रही  है  |
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 Mee  उसर

 उद्योग  मंत्री  (ot  Ht  :  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा

 जाता है  ।

 विवरण

 श्रौर  सीमेंट  संयंत्रों  द्वारा  1978-79 के  दौरान  सीमेंट का  उत्पादन  तथा

 क्षमता  का  उपयोग  करने  में  कीतिमान  स्थापित  किया  गया  है  ।  इस  वर्ष  सीमेंट  उद्योग  में  अधिष्ठापित

 क्षमता  218.7  लाख  मी०  टन  से  230.0  लाख  मी० टन  प्रात  11.3  लाख मी  ०  ट्रिक  टन

 बढ  गई  ।  उत्पादन  1977-78  के  192.8  लाख  मी०  टन  से  बढ़  कर  1978-79  में  196.0  लाख

 मी०  टन  हो  गया  ।  1978-79  के  दौरान  क्षमता  का  उपयोग  लगभग  90  sfrara  रहा  ।  पिछले

 तीन  वर्षों  के  दौरान  कुल  मिलाकर  84.60  लाख  ato  टन  क्षमता  के  लिए  7  श्राशयपत्र  तथा

 11
 झ्रौद्योगिक  लाइसेंस  जारी  किये  गये थे  जबकि  1977-79  के  विगत  2  वर्षों  में  कुल  मिलाकर

 150.50  लाख  मी ०  टन  क्षमता  के  35  अ्राशयपत्र  तथा  7  श्रौद्योगिक  लाइसेंस  जारी  किये  गये

 श्रनुमान  है  कि  वर्तमान  वित्तीय  ag  (1979-80)  के  दौरान  सीमेंट उद्योग  में  भ्रधिष्ठापित

 क्षमता  46.5  लाख  मी  टन  ate  भी  बढ़  जाएगी  छठी  योजनावधघि के  दौरान  सीमेंट  की  क्षमता

 एवं  उत्पादन  के  लगभग  दुगना  हो  जाने  की  आशा  है  ।

 श्र  सीमेंट  का  श्रत्यघिक  उत्पादन  होन ेके  बावजूद  बिजली  उद्योग

 तथा  भवन  निर्माण  के  क्षेत्र  में  निर्माण  के  भ्रभुतपुर्वं  कायंकलाप  के  कारण  सप्लाई  की  श्रपेक्षा  मांग

 बहुत  श्रघिक  बढ़ गई  है  राज्यों  तथा  केन्द्र  सरकार  के  विभागों की  मांग  को  पूरा  करना
 संभव  नहीं  हो  सका  है  ।  सरकार  ने  निर्यात  को  पर  प्रतिबन्ध  लगा  कर  1978-

 9.0  में  15  लाख  मी०  टन  तथा  1979-80  में  लगभग  20  लाख  मी ०  टन  सीमेंट  का  करने

 की  व्यवस्था  कर  सीमेंट  की  उपलब्धि  बढ़ाने  हेतु  भ्रभ्युपाय  किये  हैं  ।  सरकार  द्वारा  सीमेंट  के  उत्पादन

 तथा  उपलब्धि  में  सुधार  करने  हेतु  किये  गये  oa  लघु  तथा  दीघंकालिक  श्रभ्युपाय  ये  हैं

 (i)  राज्यों  को  जनता  में  सीमेंट  का  वितरण  करना  हाथ  में  कातूनी  लाइसेंसिंग  की

 व्यवस्था  सीधे  ही  स्टाकिस्टों  की  नियुक्ति  उपभोक्ताओं  को  परमिट

 जारी  करने  तथा  उचित  वितरण  करने  के  लिये  प्रशासनिक  तंत्र  की  स्थापना  करने

 तथा  स्वच्छिक  झभिकरणों  का  सहयोग  प्राप्त  करने  हेतु  परामशं  दिया  गया

 (ii)  सिंचाई  तथा  बिजली  परियोजनाग्रों  की  पुरी-पूरी  श्रावश्यकताओं  को  पुरा  करने  हेतु

 पहले  से  प्रारक्षण  किया गया  है  ।

 सड़क  द्वारा  सीमेंट  परिबहन  के  भाड़ा  प्रतिपुति  सम्बन्धी  वतंमान  नियमों  को  शौर

 उदार  बना  दिया  गया  है  ।

 (iv)  सरकार  ने  बिजली  की  कटौती  के  दौरान  सीमेंट  का  उत्पादन  करने  हेतु  केपटिव  पावर

 का
 उपयोग

 करने
 के  लिए  सीमेंट  उद्योग  को  सहायता  प्रदान की  है  (ag  उन

 उद्योगों  पर  लागू  होता  है  जिनके  पास  केपटिव  पावर  Sate  करने  की  सुविधा

 मौजुद  हैं  t)

 (v)  सरकार
 ने

 सीमेंट  का
 उत्पादन  करने

 के  लिए  कोयले  की पर्याप्त  gta न  होने के

 कारण  इंधन  तेल  का  उपयोग  करने  में  सीमेंट  उद्योग  की  सहायता  करने  के  प्रस्ताव

 पर  भी  श्रपनी  स्वीकृति दी  है
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 (vi)  विद्यमान  एककों  के  उत्पादन  निगरानी  जा  रही  है  यह  सुनिश्चित

 हो  सके  कि  उद्योग  100  प्रतिशत  की  समग्र  क्षमता  की  उपयोगिता  को  बनाये

 हुए  हैं
 ।

 (vii)  उत्पादन  में  बद्धि  करने  के  लिए  प्री-केल्सिनेटेड  प्रौद्योगिकी  का  श्रायात  करने  की

 भनुमति दे  दी  गई  है

 viii)  चल  रही  परियोजनाश्रों  के  निर्माण  में  शीघ्रता  की  जा  रही  है  ।

 (ix)  सरकार  ने  स्लेंग  का  उपयोग  करने  के  लिए  इस्पात  संयंत्रों  पर  agar  उनके  समीप

 सीमेंट  संयंत्र  स्थापित  किये  जाने  को  प्रत्साहन  देने  का  fata  किया  2  |

 (x)  सरकार  ने  बड़ी  संख्या  में  छोटे  सीमेंट  संयंत्र  लगाने  को  प्रोत्साहन  देने  का  निणंय

 किया है  ।

 (xi)  एक  उच्चस्तरीय  समिति  ने  सीमेंट  उद्योग  का  व्यापक  श्रघ्ययन  किया है  तथा

 श्रनेक  सिफारिदों  की  मूल्यों  तथा  प्रोत्साहन  विषयक  सरकार  के  निरांयों  की

 घोषणा  3  1979  को  कर  दी  गई  है  ।

 (xii)  देश  में  सीमेंट  के  वितरण  के  संबंध  में  विद्यमान  क्षेत्रीय  श्रसंतुलन  सीमेंट  संयंत्रों

 के  चूना  पत्थर  निक्षेपों
 के

 समीप  स्थित  होने  के  कारण  हैं  ।  सीमेंट  संयंत्रों  के

 श्रलग  स्थापित  करने  को  प्रोत्साहित  कर  इस  श्रसंतुलन  को  न्यूनतम  किया

 जाना है  ।

 (xiii)  इस  समय  मंत्रिमण्डल  की  एक  उपसमिति  संरक्षण  के  लिये  अझ्रपनाएं  गए  विभिन्‍न

 श्रभ्युपायों  पर  विचार  कर  रही  हैं  ।  सीमेंट  संरक्षण  प्रतिस्थापन  सामग्री  जैसे  हाई

 Ste  धानभूसी  चुना  गारा  श्रादि  का  उपयोग  कर  लिया

 जाता है  ।

 Sto  पी०  जी०  मावलंकर  :
 प्रष्यक्ष  विस्तृत  विवरण  को  देख  कर  मैं  प्रभिभूत  हो

 गया  वह  श्रांकड़े
 और

 तथ्य  देने  में  बड़े  दक्ष  हैं
 श्रौर जब

 जब  उनकी  बात  कोई  सुनता  है

 तो  वह  उनसे  प्रभावित  हो  जाता  है  श्रौर  उन  पर  प्राप्त  कर  लेता  है  ।  कुछ  दिन  पहले वह

 श्रौघोगिक  विकास  की  वात  कर  रहे  थे  श्रौर  हमें  यह  अनुभव  gar  कि  श्रौद्योगिक  उत्पादन  के

 सम्बन्ध में  देश  में  झ्राज  सब  सही  है  ।  वह  कहते  हैं  कि  सीमेंट  उत्पादन  अर  उसकी  खपत  1978-

 79  में  रिकार्ड  स्तर  पर  पहुंच  गई  है  श्नौर  वह  art  कहते  हैं  कि  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  सीमेंट

 की  क्षमता  श्रौर  उत्पादन  दुगुना  होने  की  सम्भावना  है  ।  यहां  तक  तो  ठीक  है  ake  मैं  उनको  शुभ

 कामना  देता  किन्तु  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  मेरे  seq  के  भाग  भ्रौर  का

 उत्तर  नहीं  दिया  मैंने  उनसे  पुछा  है  कि  क्या  कुछ  सरकारें  केन्द्र  सरकार  को  बार-बार  श्रभ्यावेदन

 दे  रही  हैं  कि  उन्हें  गया  सीमेंट  का  कोटा  भ्रपर्याप्त  है  ale  श्रगर  ऐसा  है  तो  सरकार  इस

 शिकायत  विशेष  पर  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कौन  से

 राज्यों  ने  सीमेंट  की  अप्रर्याप्त  सप्लाई  के  बारे  में  उन्हें  श्रभ्यावेदन  दिये  हैं झ्रौर  उनकी  प्रमुख  मांगें

 कया  हैं  ्ौर  भारत  सरकार  उन  पर  क्या  कायं॑वाही  कर  रही  है  ?

 भी  जाज  फर्नान्डीस
 :

 मेरा  विचार  है  कि  तमिल  arg  ale  ्रांध्न
 प्रदेश

 को  छोड़  कर  सभी

 ag  हमने  15  लाख राज्य  सीमेंट  की  सप्लाई  के  बार ेमें  शिकायत  कर  रही  है  श्र  इसलिये  पि

 20



 19  1901
 मौखिक  उत्तर

 टन  सीमेंट  श्रायात  किया  तथा  चालू  ay  में  20  लाख  टन  सीमेंट  झायात  कर  रहे  हैं  प्रौर  जैसा  कि

 माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  हमने  स्थापित  क्षमता  की  तुलना  में  90  प्रतिशत  सीमेंट

 दन  किया  है  और  यह  उत्पादन  aoa  में  एक  रिकार्ड  है  ।  19  करोड़  6  लाख  टन  सीमेंट  का  पिछले

 वर्ष  उत्पादन  किया  गया  ।  इस  वर्ष  gh  ग्राशा है  कि  श्रतिरिक्त  भ्रायात  बे  और  4  करोड़

 6  लाख  टन  की  स्थापित  की  जाने  वाली  अ्रतिरिक्त  क्षमता  से  हम  यह  सुनिंदिचित  कर  सकेंगे  कि

 राज्यों  की  ancant  का  समाघान  किया  जाये  ।

 प्रो०  पी०  जी०  ATAATHRT  :  मन्ती  महोदय  ने  मेरे  प्रश्न  के  भाग  भ्रौर  का  संयुक्त

 उत्तर  दिया  है  ate  मैं  उसे  पढ़  कर  सुनाता

 2  1977-79  में  150.50  लाख  टन  की  कुल  क्षमता  के  लिये  35  area

 पत्र  तथा  सात  श्रौद्योगिक  लाइसेंस  जारी  किये  गये  हैं  बी

 wa  इस  सन्दर्भ  में  मैं  उनसे  दीघंकालीन  झर  अल्पकालीन  किये  गये  उपायों  की  लम्बी

 सूची  के  बारे  में  पुछना  चाहता  हूं--उन्होंने  कहा  है  कि  13  कदम  श्रथवा  उपाय  किये  गये  हैं  ।  मैं

 उपाय  के  बारे  में  पुछना  चाहता हूं  जो  यह  है  कि  सरकार  श्रनेक  छोटे
 सीमेंट  संयन्त्र  लगाने  के

 लिये  प्रोत्साहन  देना  चाहती  है  ।  क्या  ag  सत्य  है  कि  gas  लघु  सीमेंट  aarat  का  प्रस्ताव  है

 किन्तु  उनका  मन्त्रालय  इस  परियोजनाश्ों  को  स्वीकृति  देने  में  झसाधारण  विलम्ब  कर  रहा  है

 जिसके  परिणामस्वरूप  ate  उत्पादन  की  भी  हानि  हो  रही  है  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूँ  कि

 उच्च-स्तरीय  समिति  तथा  केबीनट  उप-समिति  इस  पेचीदी  समस्या  के  सम्बन्ध  में  क्या  कर

 रही  हैं  ?

 श्री  जाज॑  फर्नाडीस  :  इस  बात  में  कोई  सच्चाई  नहीं  है  कि  छोटे  .  सीमेंट  संयन्त्रों

 के  पंजीकरण  में  विलम्ब  किया  गया  है  ।  wa  तक  Zrosloktosto  ने  पंजीकरण  किया है  झ्र

 छोटे  सीमेंट  क्षेत्र  में  13  लाख  70  हजार  टन  सीमेंट  की  क्षमता  के  faa  श्रौद्योगिक  लाइसेंस  जारी

 किये  हैं  उच्च-स्तरीय  समिति  ने  प्रतिवेदन  दे  दिया  है  श्रौर  कुछ  दिन  पहले  ही  उच्च-स्तरीय

 समिति  द्वारा  भ्रनुशंसति  मुल्य  इत्यादि  के  सम्बन्ध  में  किए  गये  निर्णय  के  बारे  में  मैं  ने  एक  विवरण

 सदन  में  प्रस्तुत  किया है
 ।  एक  केबीनट  उप-समिति है  जिस  का  कार्य  श्रौद्योगिक  उत्पादन  पर

 निगरानी  रखना  gale  एक  श्रन्तमंन्त्रालय  समिति  है  जो  सीमेंट  qaral  की  WlARAHATAY  पर

 जैसे  कोयला  1६4  अरन्य  परिवहन  aaeanyl  पर  लगभग  दैनिक  निगरानी  रखती  है  ।

 Sto  पी०  जी०  सावलंकर  :  उन्होंने  यह  नहीं  बताया  कि  छोटे  सीमेंट  aaa  की

 परियोजनाओं  को  स्वीकृति  देने  में  कितनी  देर  लगती  है  ?

 श्री  ait  फर्नान्‍्डीस  :  यह  प्रत्येक  एकक  पर  निर्भर  करता  है  क्योंकि  प्रावेदन  ऐसे  स्थानों

 से  aa  हैं  जहां  चूना  पत्थर  नहीं  होते  द्नत  यह  बात  प्रत्येक  एकक  पर  fic  करती  है  ।

 श्री  एस०  श्रार ०  दामाणों  :  झभी-म्रभी  माननीय  मन्त्री  महोदय  ने  बताया  है  fH  वह

 20  लाख  टन  सीमेंट  श्रायात  कर  रहे  हैं  ।  कया  मैं  उनसे  जान  सकता  हूँ  कि  यह  श्रायातित  सीमेंट

 कब  झान  अआरम्भ  हो  जायेगा  ौर  कया  यह  देश  की  श्रावश्यकताओं  की  पति  कर  सकेगा  श्रौर

 अगर  नहीं  कर  सकेगा  तो  कया  वह  श्रौर  सीमेंट  ग्रायात  करेंगे  ?  इसके  अतिरिकत  मैं  यह  भी  जानना

 चाहता  हूं  कि  देश  में  कब  तक  इतना  उत्पादन  हो  जायेगा  कि  ag  सम्पूर्ण  ्रावश्यकताश्रों  की

 TIT ।
 पूति  कर  सके  च्
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 श्री  जाज॑  फर्नान्डिस
 :

 बर्षा  के  महीनों  के  भ्रतिरिक्त  हम  are  करते  हैं  कि  हर

 महीने  200,000  टन  सीमेंट  पत्तनों  पर  mam  ।  wa  भी  पत्तनों पर  जहाजों  से  die  उतारा

 जा  रहा  है  ae  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  हमारे  पास  20  लाख  टन  श्रायातित  सीमेंट  होगा  ।

 झ्ध्यक  महोदय
 :

 बनकाल  समाप्त  होता  है  |

 ee

 प्रदनों  के लिखित उत्तर

 सरकारी  saraifcay  के  लिये  कुछ  संगठनों  में  शामिल  होने  पर  प्रतिबन्ध

 #1051.  श्री  लखन  लाल  कपूर :

 To  बापू  कालदाते  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  ने  कुछ  ऐसे  संगठनों  को  अ्रधिसुचित  किया
 है  जिनके  सदस्य  बनने  के

 लिये  सरकारी  कर्मचारियों  पर  रोक  लगाई  गई  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  उन  संगठनों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  डी०  :  तथा  केन्द्रीय  सिविल

 सेवा  (ATATT)  1964  के  नियम  5  के  अधीन  कोई  सरकारी  कर्मचारी  किसी  राजनीतिक

 दल  या  राजनीति  में  भाग  लेने  वाले  किसी  संगठन  का  न  तो  सदस्य  होगा  ्रौर  न  उससे  अन्यथा

 कोई  सम्बन्ध  ही  रखेगा  श्रौर  न  वह  किसी  राजनतिक  श्रान्दोलन  या  कायें  में  भाग  न

 उसकी  सहायता  के  लिए  चन्दा  देगा  ate  न  किसी  दूसरे  तरीके  से  उसे  सहायता  ।

 सरकार  ने  30  1966  को  ale  art  स्पष्ट  किया  था  कि  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक

 संघ  झौर  जमात  इस्लामी  की  गतिविधियां  इस  स्वरूप  की  हैं  कि  सरकारी  कर्मचारियों  द्वारा

 इनमें  भाग  लेने  पर  उपयु क्त  नियमों  के  प्रावधान  लागू  होंगे  ate  ऐसा  कोई  भी  सरकारी  कमंचारी

 जो  इन  दो  संगठनों  का  सदस्य  है  श्रथवा  इनकी  गतिविधियों  से  ग्रत्यथा  सम्बन्धित  श्रनुशासनिक

 कारवाई  का  भागी  होगा  ।

 2.  उपतुक्त  के  सरकारी  कर्मचारियों  को  यह  भी  सलाह  दी  गई  थी  कि  वे

 भारत  विदेशी  सांस्कृतिक  संगठनों  में  भाग  लेने  अथवा  उनसे  सम्बन्ध  रखने  से  बचें  ।  सरकारी

 कमंचारियों  को  ant  पदीय  हैसियत  से  atk  यहां  तक  कि  श्रपनी  वैयक्तिक  हैंसियत  से  भी

 ara  रीश्राममिंट  मूवमेंटਂ  की  गतिविधियों  अथवा  ऐसी  गतिविधियों  से  श्रपने  श्रापकों  सम्बद्ध

 नहीं  करना  चाहिए  जो  राजनीतिक  हों  अथवा  जिनका  राजनीतिक  दृष्टिकोण  हो  ।

 ag  दिल्‍ली  स्थित  रूसी  दूतावास  के  पीछे  भुग्गियों  में  art

 #1053.  श्री  राजेन्द्र  कुमार  शर्मा  :  क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  14  1979  को  नई  दिल्‍ली  स्थित  रूसी  दूतावास  के  पीछे  105

 जलकर  राख  हो  गयी  थीं  al  पुलिस  तथा  श्रग्निशामक  दल  स्थान  पर  उस  समय  पहुंचे  जब  कि

 प्रत्येक  वस्तु  जल  चुकी  थी  ;
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 यदि  तो  स्थान पर  पुलिस  श्रौर  अग्निशामक  दल  के  इतनी  देरी  से  पहुंचने
 ने

 के

 क्या  कारण हैं  ;

 श्राग  लगने  के  क्या  कारण  थे  श्रौर  क्या  सरकार  का  विचार  उन  परिवारों के

 जिनकी  wfarat  जल  कर  नष्ट  हो  शौर  उदार  दृष्टिकोण  झपनाने  का  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  तथा  न्याय  शौर  LY areata  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  एस०

 डी०  :  से  दिल्‍ली  में  रूस  के  दूतावास  के  पीछे  स्थित  कुल  166  श्रस्थायी  भुर्गियों

 में  से  96  भुर्गियां  14-4-1979  को  11-30  बजे  लगने  से  नष्ट हो  गई  थीं  ।  पुलिस

 द्वारा  की  गई  जांच-पड़ताल  से  यह  सिद्ध  हुभा  कि  art  एक  Bat  में  चुल्हे  की  चिंगारी  से  लगी

 थी  |  at  लगने  के  बारे  में  संदेश  aha  शमन  सेवा  नियंत्रण  कक्ष  में  दोपहर  11-59  बजे  प्राप्त

 हुआ  ।  अग  बुकाने  वला  दस्ता  दोपहर  12-04  बजे  पहुंच  गया  ate  ताग  पर  नियंत्रण  कर

 सका  आग  लगने के  बारे  पुलिस  को  12-05 बजे  सुचना  मिली  ake  वह  तुरन्त  श्रविलम्ब

 12-10
 बजे  तक  घटनास्थल  पर  पहुंच  बुझाने  वाले  के  पहुंचने  में

 कोई  देरी  नहीं  हुई ।

 2.  बुल्गारिया  दूतावास  के  निर्माण  काय  में  लगे  मजदूरों  ने  इन  भुग्गियों  को  श्रस्थायी

 रूप  से  बना  रखा  था  ।  निर्माण-टेकेदार  ने  प्रभावित  लोगों  को  तम्बू  दिये  ake  राहत  के  रूप  में

 मजदूरों  को  भी  दिये  ।  इसमें  किसी  को  जान  नहीं  गई  ate  न  कोई  जरूमी  हुआ

 कमंचारियों का  पदोन्नति  के  लिए  वर्गोकरण

 #1054.  श्री  रामकृष्ण डान  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  पदोन्नति  के  लिए  उपयुक्त  समभे  जाने  वाले  प्रवर  झ्रघिकारियों  का

 ्रतिक्रमण  करके  विशिष्ट  गुण  जैसे  T<-a aif  वर्गीकरण  के  श्राधार  पर  लोगों  की  बिना  बारी

 पदोन्नति  देनें  की  वतंमान  प्रक्रिया  से  सन्तुष्ट  है  ;

 क्या  बहुत  बड़ी  संख्या  में  इन  cage  श्रधिकारियों  के  कारण  प्रशासकीय

 नाइयां  उत्पन्न  नहीं  होतीं  ;

 क्या  सरकारी  संगठनों
 में

 कमंचारियों  का  बहुत  श्रच्छा  arte
 वर्गीकरण  किया  सरकार  व्यावहारिक  है  जबकि  ऐसा  वर्गीकरण  करने  वाले

 भ्रधिकारी  भिन्न-भिन्न  हैं  ;

 क्या  केवल  दो  at  ale  ह *प्रनुपयुक्त  रखना  afin  न्यायोचित  तथा

 वैज्ञानिक  नहीं  होगा  क्योंकि  इस  प्रकार  का  श्रन्तर  बिना  गलती  के  किया  जा  सकता  है  ;

 यदि  तो  किस  बात  से  बाध्य  होकर  दर्जा  देने  के  गैर-व्यावहारिक
 तथा  amar  तरीके  को  सरकार  समाप्त  नहीं  कर  रही  अन्यथा  कत्तव्य  निष्ठ

 कमेंचारियों  का  भविष्य  प्रभावित  हो  रहा  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  तथा  न्याय  श्रौर  कम्पनी-का्े  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०
 डी०  :  चयन  द्वारा  पदोन्नति  की  वर्तमान  पद्धति  पिछले  22  वर्षों  से  चली  a  रही

 हैं  पौर  इसे  सामान्यतः  संतोषजनक  पाया  गया  सरकार  पदोन्नतियों  को  नियमित  करने  की
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 er

 प्रक्रिया  विभिन्‍न  प्रक्रियाप्मों  की  लगातार  पुनरीक्षा  करती  रहती  है  तथा  जहां  कहीं
 ATARaGh  पाया  जाता  है  उनमें  सुधार  करने  का  प्रयत्न  करती  है  ।

 इससे  कोई  प्रशासनिक  समस्या  उत्पन्न  नहीं  हुई  है  ।  श्रतिक्रमण  wafers  होने
 पर  कम-से-कम  ही  किया  जाता  है  ।

 वर्गीकरण  foardta  पदोन्नति  समिति  द्वारा  किया  जाता  है  ।  कोइ  व्यावहारिक

 कठिनाई  नहीं  की  गई  है  ।

 सरकार  यह  नहीं  समकती  कि  चयन  पदों  पर  पदोन्नतियां  करने  की  वर्तमान  पद्धति

 की  तुलना  में  ‘STZTT  अर  के  रूप  में  दोहरे  वर्गीकरण  को  श्रपनाना  तकसंगत

 agar  अधिक  वैज्ञानिक  होगा  |

 (=)  sea  ही  नहीं  उठता  ।

 बिजली  के  संकट  के  कारण  परिचर  बंगाल  में  पटसन  मिलों  को  हुई  हानि

 #1055.  श्री  सौगत  राय :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  ब्रताने की  कृपा  करेंगे OST

 क्या  हाल  ही  में  बिजली  के  संकट  का  पश्चिम  बंगाल  की  पटसन  मिलों  पर  बहुत

 बुरा  प्रभाव  पड़ा है  ;

 \ (q  )  यदि  at,  तो  इस  वर्ष  t Ala  at  में  कितना  उत्पादन  कम  gar

 क्या  इनसे  विदेशी  मंडियों  में  भी  हानि  होगी  ;  ak

 पटसन  की  वस्तुभ्नों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  वया  कार्यवाही  की

 जा  रही  है  ?

 उद्योग  मंत्री  ( ait  ज  :  से  पश्चिम  बंगाल  में  हाल  ही में

 बिजली  के  संकट  के  काररा  जूट  के  माल  में  हुई  उत्पादन  हानि  का  ard  में  लगभग  15,000

 मी०  टन  तथा  गि ग्रप्रल  1979  में  18,000  मी०  टन  होने  का  श्रनुमोन है  ।  पदिचिम  बंगाल  सरकार

 जुट  के  माल  का  उत्पादन  बनाये  रखने  के  लिये  ger  बातों  के  साथ-साथ  बिजली  सप्लाई  करने  की

 स्थिति  में  सुधार  करने  के  भ्रभ्युपाय  कर  रही  है  ।  उसने  जेनरेटिंग  gat  की  अधिष्ठापना  करने  के

 लिये  श्रौद्योगिक  एककों  को  15  प्रतिशत  की  सामान्य  राजसहायता  देने  की  घोषणा  की  है

 झ्राई०  एफ०  सी ०  ग्राई०  तथा  भ्राई०  डी०  बी०  झाई ०  की  योजनाग्रों  क... के अंतरगत  जुट  उद्योग  को

 जेनरेटिंग  dal  की  अधिष्ठापना  करने  के  लिये  वित्तीय  सहायता  भी  उपलब्ध  है  ।

 फेराइट  मेमरी  कोर  मेट्रि्सिज  के  निर्माण  के  लिए  श्रादेदा

 #1056.  श्री  धमंवीर  वशिष्ठ  :  क्या  इलेक्ट्रॉनिको  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  इलेक्ट्रॉनिकी  कारपोरेशन  श्रॉफ  इण्डिया  लिमिटेड  जो

 एक  साव॑जनिक  उपक्रम  रूस  के  संगणकों  र  संचार  प्रणालियों  के  प्रयोगाथ॑  फैराइट  Fat

 कोर  मेट्रिसिज  बनाने  के  लिए  3  करोड़  रुपए  के  मूल्य  का  क्रयादेश  प्राप्त  हम्ना  था  ;  शौर

 ऐसे  प्रस्ताव  को  तथा  तकनीकी  जानकारी  को  एक  गैर-सरकारी  फार्म  को  अन्तरित

 कर  दिए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?
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 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  नहीं  ।  किन्तु  इलेक्ट्रॉनिकी  कारपोरेशन

 श्रॉफ  इण्डिया  लिमिटेड  को  alaafaa  क्षेत्र  के एक  श्रन्य  इलेक्ट्रॉनिकी  व्यापार  तथा

 प्रौद्योगिकी  विकास  निगम  से  सोवियत  संघ  को  निर्यात  के  लिए  लगभग  50  लाख  रुपये  के  a

 का  प्रारम्भिक  sist  प्राप्त  हुभ्रा  है  ।

 इस  ast  को  तथा  इससे  सम्बन्धित  mea  तकनीकी  जानकारी  को  किसी  ara

 निजी  फर्म  को  नहीं  सौंपा  गया  है

 पिछली  सरकार  का  बीस-सुत्री  कार्यक्रम

 #1057.  थी  छीतु  भाई  गामित  :  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  कि  कुछ  राज्यों  ने  भ्रूतपूं  प्रधान  मन्त्री  द्वारा  प्रारम्भ  किए  गए

 बीस-सूत्नी  कार्यक्रम  को  छोड़  दिया  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  शौर  उन  राज्यों  के  नाम  कया  हैं  ;  श्रौर

 क्या  केन्द्र  सरकार  उक्त  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  करने  वाले  राज्यों  को  कुछ  सहायता

 देगी  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से  पिछली  सरकार  का

 कार्यक्रम  aq  प्रकार  का  था  ।  उसके  संघटक  तत्वों  या  उसमें  निहित  विषयों  के  बीच

 या  उसके  कार्यक्रमों  और  अ्राधिक  विकास  की  श्रनुमोदित  योजना  के  बीच  कोई  स्पष्ट  सम्बन्ध  नहीं

 था  ।  सरकार  ने  एक  व्यापक  मध्यावधि  योजना  तयार  की  जिसमें  काये-नी  तियां  श्रौर

 प्राथमिकताएं  स्पष्ट  की  गई  हैं  ।  रोजगार  की  गरीबी  के  स्तर  से  नीचे  रहने  वाले

 लोगों  की  श्राय  में  वृद्धि  श्राय  में  असमानताश्ों  में  कमी  श्रौर  व्यापक  परिशोधित

 न्यूनतम  श्रावश्यकता  कार्यक्रम  के  जरिये  मू  न्यूनतम  श्रवश्यकताश्रों  की  पूर्ति  करना--ये  इस

 योजना  के  प्रधान  संघटक  जिनके  लिए  एक  निष्टित  समयावधि  में  वास्तविक  लक्ष्य

 वित्तीय  परिव्यय  निर्धारित  किए  गए  हैं  ।

 राज्यों  की  योजनाओं  में  विशेष  रूप  से  कार्यक्रम  के  लिए  कोई  विदिष्ट  परिव्ययों

 की  व्यवस्था  नहीं  की  गई  थी  श्रौर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  कार्येक्रम  के  लिए  श्रलग  से  कोई

 वित्तीय  सहायता  नहीं  दी  गई  थी  ।  जहां  बंधवा  मजदूरों  को  राहत  श्रादि  जैसी  उपयोगी  नई

 केन्द्रीय
 प्रायोजित  स्कीमें  शुरू  की  गई  उन्हें  जारी  रखा  गया  है  और  उनका  विस्तार  किया

 गया है

 घास  की  खेती  सम्बन्धी  प्रयोग

 #1058.  श्री  दुर्गा  चन्द  :  क्या  विज्ञान  धौर  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  2  1979  के  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित

 समाचार  की  ओर  गया  है  जिसमें  बताया  गया है  कि  भेषज  उद्योग  में  उपयोग  हेतु  तेल  का

 उत्पादन  करने  के  लिए  सुगन्धित  मूल  की  साइट्रोनेला  घास  की  खेती  के  लिए  हिमाचल

 प्रदेश  में  काफी  गुंजाइश  है  ;
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 पालमपुर  स्थित  वैज्ञानिक  और  प्रनुर भ्रनुसंघान  परिषद्‌  facarzy  केन्द्र

 क़ी  क्षेत्रीय  अ्नुसघान  प्रयोगशाला  में  काम  कर  रहे  वेज्ञानिकों  ने  हिमाचल  प्रदेश  की  कांगड़ा  घाटी

 में  1 THIS -  की  घास  की  खेती  की  के  प्रयोग  किये  हैं

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 क्या  भ्रासाम  श्रौर  उत्तर  प्रदेश के  तराई  क्षेत्रों में  जावा  साइट्रो

 नेल  घास  की  खेती  की  गई  है  ;  यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  aye

 (=)  क्या  सरकार  हिमाचल  प्रदेश  में इस  घास की  बड़े  कमाने  पर  खेती  करने  के  लिए

 गोई  योजना  बना  रही  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 प्रधान  मंत्री  (att  मोरारजी  :

 क्षेत्रीय  झनुसंघान  प्रयोगशाला  का  पालमपुर  स्थित  विस्तार  कांगड़ा

 घाटी  में  पालमपुर  श्रौर  उसके  श्रासपास  जावा  साइट्रोनेला  की  खेती  के  लिए  परिक्षण  करता  रहा

 पालमपुर  के  समीप  के  एक  चाय  बागान  ने  प्रयोगदाला  से  रोपण  सामग्री  प्राप्त  की

 शौर  इसकी  खेती  की  पालमपुर  स्थित  प्रयोगशाला  का  विस्तार  केन्द्र  इस  फसल  की  खेती  श्रौर

 अझ्रासव  के  लिए  cama  देता  रहा  है  ।  इससे  प्रति  एकड़  लगभग  साठ  से  शभ्रस्सी  कि०  ग्रा०

 सिट्रोनेला  तेल  प्राप्त  होता  है  ।

 हां  ।  वार्षिक  soe  लगभग  तीन  सौ  टन  होने  का  झनुमान  लगाया  गया

 सरकार  ने  हिमाचल  प्रदेश  में  सिट्रोनेला  धास  के  वृहद  स्तर  पर  खेती  करने  की  कोई

 योजना  नहीं  बनाई  है  ।  स्थानीय  कृषक  यदि  वृहद  स्तर  पर  इसकी  खेती  करना  चाहेंगे  तो

 पालमपुर  स्थित  क्षेत्रीय  भ्रनुसंधान  प्रयोगशाला  का  केन्द्र  तकनीकी  सहायता  प्रदान

 करेगा  ।

 खादी  ग्रामोद्योग  मवन  के  कमंचारियों  द्वारा  हड़ताल

 #1059.  श्री  गंगा  भक्त  सिंह :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  खादी  ग्रामोद्योग  नई  दिल्‍ली  के  कर्मचारियों  ने  इसी  हाल  में  श्रपनी

 माँग  के  c CS  में  हड़ताल  की  थी  श्रौर  यदि  तो  क्या  अन्य  खादी  ग्रामोद्योग  एककों  ने  भी

 उनके  साथ  हड़ताल की  थी  ;

 कमंचारियों  की  मांगें  क्या  gate  उनकी  मांगों  पर  विचार  करने  के  लिये  सरकार

 का  विचार  कोई  समिति  गठित  करने  का  है  ;  झ्ौर

 कर्मचारियों  की  मांगों  के  बारे  में  कब  तक  निरांय  किये  जाने  की  संभावना  है

 उद्योग  मंत्री  जाजें  खादी  ग्रामोद्य  नई  दिल्‍ली  के

 कर्मचारी  2  ata  1979 से  13  a WAT  1979  तक  कलम-बंद  हड़ताल  पर  उनके  साथ

 किसी एकक  में  हड़ताल नहीं  हुई  ।
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 कमंचारियों  की  मांगें  (1)  बिक्री  प्रोत्साहन  की  विधि  में  wales  करने  ;  (2)

 aga  श्रेणी  कमंचारियों  के  वेतन  का  पुनर्निर्धारण  व  चतुथ  श्रेणी  के  कमंचारियों  के  वेतन  में  संशोधन

 करने  (3)  ag  1963  से  द्वितीय  वेतन  श्रायोग  की  सिफारिशें  लागू  करने  ;  (4)  लिपिकीय

 कमंचारियों  की  तुलना  में  बिक्री  कमंचारियों  द्वारा  एक  घंटा  श्रधघिक  कार्य  करने  के  लिए  उनको

 अतिरिक्त  मजदूरी  का  भुगतान  करने  ;  श्रौर  (5)  खादी  ग्रामोद्योग  भवन  में  व्ययगंत  पदों  का

 सृजन  करने  के  बारे  में  थी  ।  खादी  ग्रामोद्योग  नई  दिल्ली  खादी  एवं  ग्रामोद्योग

 जोकि  एक  वैधानिक  निकाय  के  प्रशासनिक  नियंत्रण  में  भ्राता  चूंकि  झायोग  का

 कमेंचा  रियों  के  साथ  एक  सम  भकौता  हो  गया  है  सरकार  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  करना  जरूरी

 नहीं  समभती  हैं  ।

 खादी  एवं  ग्रामोद्योग  आयोग  कर्मचारियों  से  हुए  arala  के  आधार  कर्मचारियों

 की  मांगों  पर  कार्रवाई  कर  रहा  है  लेकिन  किस  तिथि  तक  उनको  मांगों पर  भन्तिमें  निणंय ले

 लिया  जाएगा  वह  निद्चित  तिथि  बता  पाना  संभव  नहीं  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  में  हिन्दी  का  प्रयोग

 #1060.
 sit  कूल  चन्द  वर्मा

 :  कया
 गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों में  हिन्दी  के
 प्रयोग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए

 1974  में  मंत्रालय द्वारा  प्रारम्भ की गई की  गई  योजना  में  वर्ष  1974 से
 1978  तक  की  अवधि

 में  कितने  सरकारी  कमेंचारियों  ने  भाग  लिया  था  ;

 कितने  कमेंचा  रियों
 को  कितने  भ्रवसरों  पर  नकद  पुरस्कार  दिए  गए  श्रौर  इस  पर

 कितनी  घनरादि  की  गई  ;  श्रौर

 Rega  सरकार  के  कार्यालयों  में  हिन्दी  के  प्रयोग  को  बढ़ावा  देने  में  इससे  कया

 प्रगति  हुई  है  ?

 गृह  मंत्री  एच०  एम०  से  fafara  से  इस

 सम्बन्ध  में  सुचना  एकत्रित
 की

 जा  रही  है  श्रौर  प्राप्त  होने  पर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 ag  1981  की  जनगणना  के  लिए  weAtTacHt  तैयार  करना

 #1062.  ष्  कुमरी  श्रनन्तन
 :

 क्या  गृह  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  दददनि  वाला

 विवरण  सभा-पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  :

 वर्ष  1981  की  जनगणना  के  लिए  प्रदनावली  तैयार  करने  के  बारे  में  नई  दिल्‍ली

 में  g झ sy  युजसंਂ  सम्मेलन  में  क्या  हु का व  दिए  गए  ;  श्रौर

 वर्ष  1981  में  जनगणना  को  ग्रामोन्मुख  बनाने के  लिए  क्या  कायवाही  की  गई

 गृह  मंत्री  एच०  एम०  1978  ate  1978  में  नई

 दिल्‍ली  में  हुए  युजसंਂ  सम्मेलन  में  निम्नलिखित  सुक्ाव  दिए  गए

 1  जनगणना  भवन  की  श्रवधि  ।

 2  भवन  के  मरम्मत  की  स्थिति  ।
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 3  रहने  के  भवनों  का  टाइप  ।

 4  फ  की  सामग्री  ।

 5  शौचालयों  की  सुविधाओं  का  स्वरूप  ।

 6
 जल भ्रापूर्ति श्नौर  पीने  के  पानी  के  सोत  ।

 स्वामित्व का  स्वरूप  ।

 बिजली की  उपलब्धता  ।

 परिवार  के  रूप  में  रह  रहे  दम्पत्तियों  की  संख्या  ।

 10  क्या  परिवार  भूमि  जोतते  हैं  ।

 11  परिवारों  में  रह  रहे  शारीरिक  रूप  से  श्रपंग  व्यक्तियों  के  प्रकार  शौर  संख्या  |

 12  विकलांग  व्यक्तियों  की  arg  श्रौर  लिंग  ।

 13  परिबार के  मुखिया  का  विवरण  गतिविधियों  के  क्या

 अ्रनुसुचित  जाति/श्रनुसुचित  जनजाति  के  हैं  धर्मं  ।

 14  परिवार  ढ्वारा  इस्तेमाल  किया  जाने  वाला  ईधन

 15
 किस  प्रकार

 का  परिवहन  प्रयोग में  लाया  जाता है
 ।

 16  किस  प्रकार  का  परिवहन  रखा  जाता  है  ।

 11.0  कपा  घर  में  नालियां  हैं  ।

 18  क्या  परिवार  के  पास  रेडियो  शौर  ट्रांजिस्टर  है  ।

 19  क्या  परिवार  के  पास  ट्रैक्टर  है  ।

 20  क्या  परिवार  खाद का  प्रयोग  करता है  ।

 21  रोग  की  व्यापकता  |

 22  अन्य  सुविधाएं  जैसे  बस  चिकित्सालय  डाकघर

 धौर  दुरी ।

 23  बंघक  मजदूरों  की  संख्या

 24  संस्थापना  में  मुखिया  शौर  कार्यकर्त्ता  अ्रनुसूचित  जाति/भ्रनुसुचित  जन  जाति  के  हैं  ।

 25  क्यां  स्कूल/कालेज  जाते  हैं  |

 26  क्या  सीमांत  कार्य  में  लगा  है  या  वर्ष  के  अधिकांश  भाग  कार्य  करता  है  ।

 27  क्या  काम  की  तलाश  कर  रहा  है  या  काम  के  लिए  उपलब्ध  है  ।

 28  वैवाहिक  स्त्रियों  की  कुल  प्रजननता

 29  प्रवजन  के  कारण

 30  जातिवार  गणना  fare  रूप  से  पिछड़ी  गर-श्रधियूचित  जन  जातियों  sik

 खानावदोश  जनजातियों  की  ।
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 31  कारीगरों  श्र  शिल्प  को  सुचना  ।

 32  व्यक्तिगत  स्लिप  के  बजाय  पारिवारिक  स्वरुप  को  झ्रपनाना  ।

 33  जनगणना  गणकों  का  बढ़ा  gat  पारिश्रमिक  का  भुगतान  |

 34  मकानों  को  सुचीबद्ध  करते  समय  श्राथिक  जनगणना  को  संस्थापना  जनगणना  के  साथ

 मिलाना  ।

 35  सभी  afacerat  के  लिए  सारे  देश  में  weet  सारणी  के  स्थान  पर  समान  प्रश्नावली

 भ्रौर  प्ररनों .के  नमूनों  को  भ्रपनाना  |

 36  गणना  में  क्षेत्रीय  नमूनों  के  बजाय  पारिवारिक  नमूनों  को  अ्रपनाना  |

 37  भ्रनुसुचित  जाति/श्रनुसूचित  जनजाति  के  लिए  जातीय  श्रौर  पर्याय  नामों  को  झपनाना  ।

 38  सम्मेलन  में  राष्ट्रीयता  के  प्रदन  को  हटाने  की  भी  सिफारिश  की  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लिए  झलग  से  लगभग  सभी  सारणीयों  को  लगा  दिया  जाएगा  |

 जनगराना  श्रायोग  ने  घर  के  स्वामित्व  के  प्रइन  गणकों  के  स्थान  पर  स्थल  के  प्रकन  को  लागु

 करके  वर्ष  1981  में  जनगणना  को  ग्रामोन्मुख  बनाने  का  प्रयास  किया  है  ।  DTA  ने  ग्रामीण

 दिक्षा  कार्यक्रम  के  प्रभाव  का  पता  लगाने  के  लिए  विद्यालय  उपस्थिति  का  sea  भी  सम्मिलित

 किया  है  ।  खेती  का  get  जोड़  लेने  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पारिवारिक  ate  gray  पर

 आधिक  गतिविधियां  पुर्णतः  दिखाई  पड़ेंगी  ।  काय  की  तलाश  की  जा  रही  है  या  कायें  के  लिए

 उपलब्ध  है  इस  प्रदन  के  द्वारा  ग्रामीण  बेरोजगारी  भी  दिखाई  पड़ गी  ।  कृषि  मजदुरों  के  बारे  में

 भी  अलग  से  सुचना  एकत्रित  की  जाएगी  ।

 बास्बरी  AVS  में  सीमेंट  संयंत्र  की  स्थापना

 #1067.  श्री  इयामलाल  है, पची  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  के  औद्योगिक  दुष्टि  से  पिछड़े  हुए  जिले  माण्डला  में  जहां

 HTAA:  श्रादिवासी  रहते  बाम्बरी  बंजर  के  श्रास-पास  सफेद  चुनापत्थर  के  भंडार  उपलब्ध  हैं  तथा

 इस  पत्थर  को  त्राघ्र  प्रदेश  भेजा  जा  रहा  है  जब  कि  यह  निणंय  किया  जा  चुका  हैं  कि  माण्डला

 जिले  में  ही  सीमेंट  संयंत्र  की  स्थापना  की

 यदि  तो  माण्डला  जिले  में  सफेद  सीमेंट  संयंत्र  की  स्थापना  कब  की  झ्ौर

 क्या  उद्योग  की  स्थापना  करने  के  मामले  में  श्रादिवासी  जिलों  को  प्राथमिकता  देने

 की  सरकारी  नीति  को  ध्यान  में  रखते  हुये  इस  श्रादिवासी  जिले  में  जिसमें  कोई  उद्योग  नहीं

 सरकारी  क्षेत्र  में  संयंत्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 ar उद्योग  मंत्री  ध. ज्ञाज  :  सफेद  सीमेंट  संयंत्र  स्था  पृ  त  करने  के  लिए

 बामबरी
 बंजर  में  चूने  के  पत्थर  के  उपयुक्य  भण्डार  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 श्रौर  wet  ही  wat  उठते  ।
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 स्कूट्सं  इण्डिया  में  घाटा

 «1070.  श्री  मनोरंजन  aaa  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  Har  करेंगे  कि  :

 वया  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  स्कूटसें  इण्डिया  गत  तीन  वर्षों  से  लगातार  घाटा  दिखा

 रही  है  श्रौर  यदि  उसके  तथ्य  are  कारण  क्या

 (a)  क्या  इसकी  इक्विटी  देयरों  के  मुल्य  में  काफी  हवास  gars  और  पूंजी  निवेश  करने

 वाले  लोग  इस  परियोजना  में  किये  गये  श्रपने  पु  जी  निबेश  के  बारे  में  प्राशंकित  भ्रौर

 यदि  तो  उसके  पुरे  तथ्य  कया  हैं  श्रौर  इस  परियोजना  को  प्रगतिदील  मार्ग  पर

 लाने  तथा  इसके  दोयरधारियों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिये  सरकार  ने  किन  प्रभावी  उपायों

 पर  विचार किया  है  ?

 उद्योग  मंत्री  जाज  :  स्कुटस  इण्डिया  लिमिटेड  को  पिछले  तीन  वर्षों

 में  हानियां  हुई  थीं  ।  हानियों  के  श्रांकड़े  निम्न  प्रकार  हैं

 लाख

 1975-76  327.63

 1976-77  266.05

 1977-78  357.18

 हानियां  उत्पादन  कम  होने  के  कारण  हुई  थीं  ।

 तथा  कम्पनी  के  10  रुपये  के  अ्रंकित  मूल्य  के  इक्विटी  शेयर  को  1978  में

 4.25  रुपये  के  मुल्य  का  बताया  गया  था  ।  उत्पादन  की  मात्रा  में  सुधार  लाने  के  लिए

 विभिन्न  कदम  उठाए  गए  हैं  1979  की  तिमाही  में  कम्पनी  ने  सबसे  gfe

 उत्पादन  किया  है  ।  उपभोक्ता  इसके  उत्पाद  की  अ्रघिक  मांग  कर  रहे  हैं  श्रौर  प्रतीक्षा  सुची  भी

 बड़ी  है  ।  विभित्र  उपायों  के  परिणामस्वरूप  कम्पनी  के  कार्य  में  जो  वृद्धि  हुई  है  उससे  यह  mar

 है  कि  1979-80  में  काम  में  श्र  वृद्धि  होगी  जिससे  कम्पनी  के  कायें  संचालन  में  जीव्यता

 ara  ।  निवेशकर्ताओं  के  में  भी  सुधार  gar  जैसा  7.50
 रुपये  के  मूल्य  पर  कम्पनी

 के  शेयरों  के  चालु  दरों  से  प्रकट  होता  है  ।

 वाणिज्यिक वाहनों  का  श्राबंटन

 #1071.  श्री  सरत  कार  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  प्राथमिकता  के  श्राघार  पर  वाणिज्यिक  वाहन  आवंटित  करने  के

 लिये  निर्माता्रों  को  कोई  araaeatt  सिद्धान्त  जारी  किये  ak

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  नीति  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्री  जाज
 :  तथा  वाणिज्यिक  गाड़ियों  के  वितरण  पर

 कोई  नियंत्रण  नहीं  है  ।  सावंजनिक  परिवहन  श्रौर  भ्रत्यावइ्यक  के  लाने-ले  जाने  की

 samara  को  निर्माताझ्ों  द्वारा  उचित  प्राथमिकता  दी  जा  रही  है  ।  निर्माताओं  को  सलाह  दी  गई

 हैं  कि  राज्य  परिवहन  सावंजनिक  श्रादि  को  पहले  से  दी  जा  रही

 ait  के  श्रतिरिक्त  प्राथमिकता  के  श्राधार  पर  श्रावंटन  के  मापदण्ड  स्थानीय  रोजगार  कार्यालयों

 30



 र
 1901

 में  पंजीकृत  शिक्षित  भ्रनुसुचित  जातियों  तथा  श्रनुसुचित  जन-जातियों  के

 परिवहन  आपरेटरों  की  सहकारी  समि  तियों  a  विपणन  atk  बिक्री  की  सहकारी

 राष्ट्रीय/कम्पोजिट  परमिट  उन  श्रावेदकों  जिन्हें  राज्य  परिवहन  प्राधिकरण  ने  निदेश  दिया

 है  कि  वे  अपनी  गाड़ियों  को  निर्धारित  अ्रवधि  के  ग्रन्दर  बदल  दें  ate  ta-fantiora  भूतपूर्व  से  frat

 के  पक्ष  में  लागु  हों  ।

 हिन्दी  प्रदिक्षण  बेलाढड  बम्बई  के

 छात्रों  से  TAAL

 10201.  श्री  ध्रार०  के०  महालगी  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  कि  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  को  हिन्दी  प्रशिक्षण  आ बेल डि  बम्बई  के

 छात्रों  से  उनकी  दिकायतों  के  बारे  में  12  1978  तथा  22  1978  को  कोई  श्रम्यावेदन

 मिले  थे  ;

 यदि  तो  उनकी  शिकायतें  एवं  मांगें  किस  प्रकार  की  हैं  ;  शर

 उक्त  भ्रभ्यावेदनों  में  उल्लिखित  मांगों  के  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  तथा  न्याय  att  BEG -BTD  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस०  डी०  :  जी  हिन्दी  शिक्षण  योजना  के  बेलाड  वम्बई  स्थित  हिन्दी

 टाइपिंग  शर  हिन्दी  आशुलिपि  केन्द्र  के  प्रशिक्षार्थियों  से  एक  प्रतिवेदन  दिनांक  12-5-1978  को

 प्राप्त  हुमा  ati  प्रशिक्षार्थियों  ने  अपने  gat  पत्र  दिनांक  22-6-72  में  इस  विभाग  द्वारा  उनकी

 शिकायत  दूर  करने  के  लिये  श्राभार  प्रकट  किया  था  |

 दिनांक  12-5-78  के  प्रतिवेदन  में  प्रशिक्षार्थियों  ने  मुख्य  रूप  से  ag  शिकायत  की

 थी  कि  सहायक  टाइपिंग  एवं  द्वारा  प्रशिक्षण  ठीक  नहीं  चल  रहा  था

 झौर  न  ही  सहायक  निदेशक  का  उनके  प्रति  संतोषजनक  व्यवहार  था

 प्रतिवेदन  प्राप्त  होने  पर  टाइपिंग  एवं  का  प्रशिक्षण  का  उचित

 प्रबन्घ  करके  प्रशिक्षार्थियों  की  शिकायत  दूर  कर  दी  गई  थी  ।

 wert  साइंटिफिक  gee  मेन्टस  श्रागेनाइजेशन  के  कमेंचारियों  के  विरुद्ध  विभागीय  :

 10202  :  श्री  ए०  के०  साहा  :  क्या  विज्ञान  श्रौर  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 सेन्ट्रल  साइंटिफिक  इन्स्ट्रमेन्टस  चण्डीगढ़  के  कमंचारियों  के  विरुद्ध

 कितनी  विभागीय  कार्यवाहियां  विचाराधीन  हैं  श्रौर  कब  से  ;

 प्रत्येक  मामले  की  श्रघतन  स्थिति  क्या  है  प्रत्येक  कर्मचारी  के  विरुद्ध  क्या-क्या

 भ्रारोप  लगाये  गये  हैं  ?

 क्या  श्रागेनाइजेशन  की  लापरवाही ब  प  पपी  क  अझार  धोखाधड़ी  भ्रादि  के

 Sees)  epost i  अरा  नम्नलला माध्यम  से  हुई  हानियों  के  लिये  री  के  विरुद्ध  विभागीय  कार्यवाही  श्रारम्भ  की  गई

 है  ;  ait
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 (a)  meats  सत्यापन  के  संदर्भ में  गत  तीन  वर्षों  में  श्राग  चोरी  या  धोखाधड़ी

 से  ग्रारगनाइजेशन  को  कितनी  हानियां  हानियों  के  लिये  उत्तरदायी  कमं  के

 वरुद्ध  कितने  मामलों  में  विभागीय  कार्यवाही  की  गई  है  श्रौर  wa  मामलो ंमें  कोई  कायंवाही  न

 किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  विज्ञान  ale  Malfast  श्रन्त

 नल

 था

 ब ्नेक्ट्रॉनिको  राज्य  मंत्री  (St@ax  NZ  fag)  केन्द्रीय  वैज्ञानिक  उपकरण  त

 a a (a  qmomTge  ग्रो
 ०),  चन्डीगढ़ में  कर्मचारियों  के  विशुद्ध  चार  विभागीय  कायंवाहियां  विचाराधीन

 एक  मामेला  मई  1977  दो  मामले  ज  1978  से  झ्नौर  चौथा  मामला  सितम्ब  1978

 दो  मामलों  में  जांच-पड़ताल  प्रगति  पर  है  ।  दो  wer  मामलों  में  कार्य  तिम

 दौर  पर  चल  रही  हैं  ।  न

 प्रत्येक  मंचारी  के  खिलाफ  लगाये  गये  श्रारोपों  का  सारांश  इस  प्रकार
 7

 यक  मामले  में  के  feats  3-4-1977  के  श्रंक  में  Flow  ०

 चण्डीगढ़  में  तानाशाही  ate  निरंकुश  शासन  संबंधी  श्रारोप  वाली  प्रेस-प्रकाश नी

 छुपवाने  के  कदाचार  के  लिये  ।

 (1  दूसरे  मामले  में  भ्रौजारों  के  एक  परेषित  जिसमें  श्रौजारों  के  बदले

 ईटों  भरे  हुए  के  संबंध  में  रेलवे  प्राधिकारी  से  समय  पर  शिकायत  दर्ज

 थ कराने  के  लिए  श्रौर  माल  की  हानि  की  लिखित  सुचना  न  देने  के  लिये  ।

 (IIT  तीसरे  मामले  में  रेलवे  से  पासंल  छुड़ाने  में  पूर्ण  सावधानी  न  बरतने  ह

 इसमें  उन्होंने  प्राधिकारियों  को  माल  की  पूरी  रसीद  दे  दी  जबकि  पासंल  का  व

 कम  पाया  गया  था  भ्रौर  इस  कारण  संगठन  को  नुकसान  उठाना  पड़ा  था  ।

 (1४)  चौथे  मामले  में  PloVFoATS oMTo  के  सेवाई  श्रौर  रख-रख  रखाव  केन्द्र

 में  उनका  स्थानान्तरण  के  Areal  का  पालन  न  करने  के  लिये  शर  सचत

 fa  पर  उपस्थित  न  होकर  दिनांक  12-7-77  से  काय  से  श्रनाधि  रूप से

 भ्रनुपस्थित  रहने  के

 (7)  परवाही  के  कारण  हानि  उठाने  के  लिये  दो  कमंचारियों  के  खि  कायंवाही

 की  गई  है  ।

 वर्ष  1976,  1977  शौर  1978  के  दौरान  ऐसी  हानियों

 (1)
 दो

 मामलों  की  सुचना  पुलिस  श्रधिकारियों
 की

 दी  गई
 है

 ।
 ड  क

 (Il)  ती  मामलों  उत्तरदायित्व  निर्धारि  fear  जा  सकी  |

 बाकी  मामलों  के  faa  faa  समिति  गठित  की  गई  जिसकी

 विचाराधीन
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 तिहाड़  दिल्‍ली  में  बंदियों  के  साथ  व्यवहार

 10203.  श्री  दयारास  दाकय  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  तिहाड़  जेल  में  बंदी  को  ग्रीष्म  श्रौर  शरद-ऋतु  में  दिये  जाने  वाले  बिस्तरों

 का  ब्यौरा  कया  है  ;

 क्या  जेल  में  सफाई  का  काम  स्वयं  बंदियों  द्वारा  किया  जाता है  ता  सफाई  कायें  के

 लिये  लगे  कमंचारियों  द्वारा  किया  जाता  है  ?

 (77)  यदि  कोई  बंदी  जेल  के  कमंचारियों को  ga  न  तो  क्या  उसे  '*40  में

 रखा  जाता  है  ate  उसके  बेड़ियां  डाल  दी  जाती  हैं  क्या  सरकार  ने  इस  मामले  की  कोई  जांच

 की  है  ;  शौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  जेल  में  अधिकारियों  की  श्रनुपस्थिति  में

 बंदियों  से  जांच  करने  का  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  न्याय  ate  कम्पनी-काय  मंत्री  UVAosto

 :  केन्द्रीय  तिहाड़  में  को  बिस्तर  के  लिये  निम्नलिखित  वस्तुएं  उपलब्ध

 करायी  जाती  हैं  ;

 (1)  साधारण  कदी

 दरी  -1

 कम्बल
 मूंज  की  चटाई  --1  सभी  want  &  लिए  ।

 J

 यदि  दरी  श्रौर  चटाई  उपलब्ध  न  हो  तो  प्रत्येक  कैदी  को  दरी  श्रौर  चटाई  के  बदले  में  एक

 कम्बल  दिया  जाता  है  ।

 जाड़े  के  मौसम  में  उपयुक्त  के  अतिरिक्त  उन्हें  एक  रजाई  श्रथवा  3  कम्बल  दिए  जाते

 है

 (2)  बेहतर  श्रेणी  के  कदी

 चादर

 दरी
 2 |)

 चटाई
 —

 1

 तकिया  i

 सभी  rat  के  लिए

 कम्बल  1  J

 हकम
 चि  विट  सा  झ्रधिकारी  की  सिफारिश  पर  मच्छरदानी  दी  जाती  है

 जाड़ों  में  उपयुक्त  के  श्रतिरिक्त  एक  रजाई  waar  3  कम्बल  दिए  जाते  हैं  ।

 कैदियों  द्वारा  कोई  सफाई  का  कार्य  नहीं  किया  जाता है
 ।  जेल  में  प्रणाली

 होने  के  कारण  शोचालय  ate  नालियों  की  सफाई  सरकारी  सफाई  कमंचारियों  द्वारा  की  जाती

 जिन्हें  सजायाफूता  सफाई  कमंचारियों  द्वारा  मदद  दी  जाती  है  ।  तथापि  कंदियों  को  झपने  रहने  के

 स्थान  को  साफ  रखना  होता  है  ।
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 ate  जेल  श्रपराध  करने  वालों  तौर  जिन्हें  दूसरे  वार्डों  में  अपनी  सुरक्षा  का

 खतरा  है  a  जो  40  चक्की  ard  में  रहने  के  लिए  अपनी  इच्छा  जाहिर  करते  उनके  लिए

 यह  TS  बनाया  गया  है  ।  जेल  aaterh  के  लिखित  area  के  बिना  किसी  भी  कंदी  को  इस  ae

 में  बंद  नहीं  किया  जा  सकता  ।  जेल  के  कमंचारियों  को  fwVagqr  न  देने  के  कारण  किसी  Het  को

 “40  चक्की  ars  में  नहीं  भेजा  जाता  है  ate  बेडियां  नहीं  पहनायी  जाती  वहां  इस

 बारे  में  कदियों  से  कोई  पुछताछ  करने  की  प्रावश्यकता  नहीं  है  ।

 श्रादिवासी  उपयोजना  के  लिए  निधि

 10204.  sit  गिरिधर  गोमांगों  :  वया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राज्यों  तथा  केन्द्रीय  मंत्रालयों  द्वारा  भ्रादिवासी  क्षेत्रों  के  लिए  श्रावंटित  निधियों

 के  भ्रपव्यय  को  समय  पर  उनका  उपयोग  श्रन्य  मोर्चों  पर  लगाने  से  रोकने  के  लिए

 तागे  मंत्रालय  ने  क्या  उपाय  किये  हैं  ate  राज्यों  को  क्या  सलाह  दी  है  ;

 इस  बारे  में  राज्यों  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ;  श्रौर

 आ्रादिवासी  विकास  सम्बन्धी  नये  वित्तीय  प्रश्यासनिक  तंत्रों  ने  किस  ge  तक  उद्देश्यों

 को  पुरा  किया  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  तथा  न्याय  ate  कम्पनी-काय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०

 डी०  :  घन  के  अपव्यय  को  रोकने  के  लिए  विभिनन  क्षेत्रों  जसे  दिक्षा  प्रौर

 स्वास्थ्य  में  मापदण्ड  निर्धारित  किए  गए  हैं  धन  का  समय  पर  उपयोग  श्रम्रिम

 कृतियों  को  समय  पर  जारी  करके  a  क्षेत्र  में  कार्यात्वयन  द्वारा  feat  जाता  है  ।  श्रादिवासी

 विकास  से  सम्बद्ध  झधिकांश  राज्यों  ने  श्रादिवासी  क्षेत्रों  के  लिए  निर्धारित  धन  को  अन्य  स्थान  पर

 न  लगाने  के  सिद्धान्त  को  स्वीकार  कर  लिया  है  शौर  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  मंत्रालयों  से  aw

 किया  जा  रहा है  ।

 सभी  सम्बद्ध  राज्यों  श्रौर  संघ  शासित  क्षेत्रों  में  उप-योजनायें  तैयार  की  गई  हैं प्रौर

 Sd-TITar  क्षेत्रों  को  संचालन  प्रयोजन  के  लिए  180  संघटित  ग्रादिवासी  विकास

 नाओओं  में  विभाजित  किया  गया  है  ।  परियोजना  क्षेत्रों  की  श्रावव्यकताशझओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 उचित  कार्यक्रम  तैयार  किए  गए  राज्यों  ने  निधियों  के  श्रपव्यय  को  रोकने  को  सुनिश्चित

 करने  के  लिए  भ्रादिवासी  उपयोजना  क्षेत्रों  के  लिए  बजट  में  अलग  से  राशियों  की  व्यवस्था  की

 वरिष्ठ  श्रधिकारियों  को  झादिवासी  उप-योजना  कार्यक्रमों  का  प्रभारी  नियुक्त  किया  गया  है

 श्रौर  परियोजना  झ्रधिकारियों  को  वित्तीय  ate  प्रशासनिक  शक्तियां  दी  गई  हैं  ।

 उप-योजनाश्ों  के  अधीन  कार्यक्रमों  का  श्रावेग  बढ़  रहा  है  ।

 ्रस्पदयता  के  मामले

 10205.  श्री  एस०  एस०  लाल  :  क्या  यृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1978-79  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  श्रस्पुश्यता  के  कुल  कितने  मामले  दायर

 किये  गये  ;  शौर

 इस  अवधि  में  इन  मामलों  क्या  कायंवाही  की  गई  ?
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 गृह  मंत्रालय  में  तथा  न्याय  at  कम्पनी  काये-मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०

 डी०  :  Me  भ्रस्पुइ्यता  के  मामलों  के  बारे  में  gins  कलेंडर  वर्ष  के  भ्राधार

 पर  राज्यों  से  प्राप्त  किये  जाते  हैं  ।  ये  आंकड़े  नागरिक  अधिकार  संरक्षण  1955

 की  घारा  (4)  के  श्रधीन  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  संसद्‌  के  प्रत्येक  सदन  के  पटल  पर  रखी  जाने

 वाली  fore  में  समाविष्ट  किये  जाते  हैं  ।

 वर्ष  1978  के  बारे  में  राज्य  सरकारों  से  भ्रपेक्षित  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है

 श्रौर  इस  सम्बन्ध  में  उक्त  धारा  के  अधीन  fone  जसे  ही  प्राप्त  होगी  दोनों  सदनों  के  पटल

 पर  रख  जायेगी  |

 दिल्‍ली  के  न्यायालयों  में  सशस्त्र  डकतो  के  मामले

 10206.  श्री  बालासाहिब  faa  पाटिल  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 गत  दो  वर्षों  में  दिल्ली  में  डकंती  के  कितने  मामलों  पर  न्यायालयों  द्वारा  निरांय

 दिया  गया  तथा  कितने  मामलों  में  दण्ड  दिया  झ्ौर

 कितने  मामले  तभी  श्रनिर्णीत  पड़े  हैं  तथा  वे  किन  वर्षों  के  हैं  विलम्ब  के  क्या

 कारण  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  तथा  न्याय  ate  कम्पनी-काय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०

 डी०  :  ate  एक  विवरण  संलग्न  हैं  ।

 faacur

 न्यायालय  में  डकेती  से  संबंधित  arAt

 shat  से  ay  निर्णीत  किए  दण्डित  किए  भ्रनिर्णीत  पड़े

 संबंघित  1977  1978  गए  मामले  गए  व्यक्ति  मामले

 मामलों  की

 संख्या

 8 72  72  64  27

 117  117  75  58  42

 >
 अनिर्णीत  पड़े  मामलों  में  से  कुछ  श्रादेशों  क  भ्रन्तिम  चरण  में  कुछ  मामलों  में

 सम्मनों  के  तामील  न  होने  के  कारण  और  अन्य  कुछ  मामलों  में  अभियुक्त  के  फरार  हो  जाने  के

 कारण  मुकदमों  में  विलम्ब  हो  रहा  हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  उद्योगों  का  बन्द  होना

 10207.  श्रीमती  मोहसिना  किदवई  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  कोयले  की  कमी  के  कारण  कई  सीमेंट  तथा

 -
 अन्य  लघु  उद्योग  एकक  बन्द  कर  |  हि  क  गये  a  और
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 यदि  तो  इन  एककों  का  कार्यकरण  सुनिश्चित  करने  हेतु  श्रौर  इन  एककों  को

 उचित  तथा  पर्याप्त  कोयले  की  सप्लाई  करने  के  लिए  क्या  प्रबन्ध  किये  गये  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  श्रौर  उत्तर

 प्रदेश  के  दो  सीमेंट  कारखानों  नें  कोयले  की  कमी  के  कारण  पूरांतः/श्रांशिक  रूप  से  कारखाना  बंद

 होने  की  जानकारी  दी  है  ।  इस  प्रकार  की  जानकारी  मिलने  पर  प्रभावित  सीमेंट  कारखानों  के  भट्टों

 को  खुलवाने  हेतु  कोयले  का  शीघ्र  संभरण  करने  तथा  wa  संयंत्रों  को  बंद  होने  से  बचाने

 के  लिए  कोयले  का  नियमित  श्रौर  शीघ्र  संभरण  करने  के  लिए  रेल  मंत्रालय  व  कोयला  विभाग

 से  बातचीत की  गई  थी  ।  जहां  तक  लघु  क्षेत्र  का  सम्बन्ध है  यह  क्षेत्र  एक  स्वतन्त्र क्षेत्र  हे  तथा

 एकक  स्वेच्छा  से  झपना  पंजीकरण  कराते  हैं  ।  ऐसी  कोई  श्रोपचारिक  प्रणाली  नही ंहै  जिसके

 श्रघीन  लघु  क्षेत्र
 के  एकक  अपने  उत्पादन  संबंधी  जानकारी  दें  उत्पादन  श्रनुमान  श्रत्यघिक

 अल्प  नमूने  के  ATATS  पर  लगाए  जाते  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  बता  पाना

 संभव  नहीं  है ंकि  उत्तर  प्रदेश  में  कोयले  की  कमी  की  वजह  से  कितने  लघु  एकक  बंद  हो

 गए

 ग्  की  चिकित्सीय  समाप्ति  के  लिए  महिला  सरकारी  HAA TAy  को

 विशेष  छुट्टी  मजुर  करना

 10208.  stract  पावती  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  से  एक  महिला  कमंचारी  गर्भपात  के  मामले

 में  सप्ताह  की  वेतन  सहित  छुट्टी  पाने  की  हकदार  है  लेकिन  यदि  वह  गभ  की  चिकित्सीय

 समाप्ति  करवाती  हैं  तो  उसके  लिए  विशेष  छूटी  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है

 क्या  सरकार  का  विचार  ad  चिकित्सीय  समाप्ति  के  मामलों  में  नियमों  का

 पुनरीक्षण  करने  का  है  क्योंकि  प्रेरित  गर्भपात  के  लिए  बिस्तर  पर  area  श्रपेक्षित  है  ;  अरर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 गृह  मंत्रालय  में  तथा  न्याय  ate  HEqaY-HIT  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०

 डी०  जी  श्रीमान  ।  गर्भपात  सहित  गर्भस्राव  के  मामलों  जिनमें  गर्भ  की

 चिकित्सीय  समाप्ति  के  मामले  भी  शामिल  श्रघिक  से  अ्रधिक  सप्ताह  की  प्रसुति  छुट्टी

 प्रदान  की  जाती  है  ।

 तथा  sat  ही  नहीं  उठता  ।

 काय  योजना  को  क्रियान्वित  करना

 10209.  चौधरी  हरी  राम  मक्कासर  गोदारा  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  उन्होंने  जिला  उद्योग  केन्द्रों  के  महा  प्रबन्धकों  को  लिखा  है  कि  वे  केन्द्र  की  कार्य

 योजना  को  स्तरਂ  पर  क्रियान्वित  करें

 यदि  तो
 कया  उन्हें  इस  संबंध  में  उनकी  प्रतिक्रिया  प्राप्त  हुई  है
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 ऐसे  केन्द्रों  के  नाम  तथा  उनकी  संख्या  कितनी  है  जिन्होंने  इस  संबंध  में  कायंवाही

 नहीं  की  श्रौर

 उनकी  क्या  कठिनाइयां  हैं  जिनके  कारण  वे  श्रावश्यक  कार्यवाही  करने  की  स्थिति

 में  नहीं है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  जी  जिला  उद्योग

 केन्द्रों  के  समाचार-पत्रक  के  माचे  ्र्क  में  प्रकाशित  अपने  पत्र  दिनांक  28-2-1978  में  केन्द्रीय

 उद्योग  मंत्री  ने  जिला  उद्योग  केन्द्रों  के  महाप्रबन्धकों  से  श्रनुरोध  किया  हैं  कि  वे  पूरे  जोद  के  साथ

 कायें  करें  तथा  कार्य  योजनाश्रों  को  युद्ध  स्तर  पर  क्रियान्वित  करना  शुरू  कर  दें  |

 जी  नहीं  ।

 शर  sea  ही  नहीं  उठता  ।

 इलेक्ट्रॉनिकी  उद्योग  के  विकास  के  लिये  प्रतिनिधि  ate

 10210.  श्री  एस०  श्रार०  STAT : FIT :  क्या  इलेक्ट्रॉनिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  इलेक्ट्रॉनिकी  उद्योग  के  विकास  पर  ध्यान  देने  के  लिये

 विशेष  कर  विभिन्न  क्षेत्रों  में  बनायी  जाने  वाली  वस्तुभ्रों  के  बारे  में  निणंय  करके  लाइसेंस  ऋण

 सुविधाएं  देने  तथा  तालमेल  रखने  के  लिये  प्रतिनिधि  बोर्ड  स्थापित  करने  का

 यर्दि  तो  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाये जा  रहे  श्रौर

 क्या  लघुक्षेत्र  के  उद्योगों  की  इलेक्ट्रॉनिकी  की  वस्तुभ्नों  को  राज्य  विकास  निगम  तथा

 बड़े  उद्योगों  के  माध्यम  से  बेचे  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  यदि  तो  इस  मामले  में  रब  तक  क्या

 प्रगति  हुई  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  तथा  विज्ञान  इलेकट्रॉनिकी  राज्य  मंत्री

 (Sito  शोर  :  नही ं।

 (@)  यह  प्रश्न ही  नहीं  उठता  |

 उत्तर  प्रदेदा  शर  महाराष्ट्र  के  राज्य  स्तरीय  इले  नू  Itdl मता  क  विकास  निगम  इस

 दिदा में  are  कर  रहे  हैं  ।

 कागज  को  सिलें  तथा  उनकी  क्षमता

 10211.  श्री  सुरेन्द्र  विक्रम  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  इस  समय  कितनी  कागज  मिलें  उत्पादन  कर  रही  हैं  श्र  प्रत्येक  की

 अलग  क्षमता  क्या

 देश  में  कौनसी  नई  कागज  मिलें  लगाई  जा  रही  हैं  उन  पर  मिल-वार  कितना

 परिव्यय  gar  है  और  कितनी  उत्पादन  क्षमता

 क्या  सरकार  कांगज  की  कमी  को  पुरा  करने  के  लिए  नई  मिलों  की  स्थापना  के  लिये

 प्रयास  कर  रही  यदि  ु है  तो  इस  बारे  में  कार्यवाई  की  जा  रही  श्र
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 क्या  सभी  नई  मिलों  को  श्रपेक्षित  पूरा  कच्चा  माल  मिल  सकेगा  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  Tera  प्रसाद
 :  देश  में  इस  समय

 उत्पादन  कर  रही  कागज  मिलों  की  संख्या  तथा  उनकी  श्रलग-प्रलग  क्षमता  को  बताने  वाला

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 [warts  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  Tao  टी०  4501/79]

 कार्यान्वित  किये  जाने  वाली  कागज  मिलों  तथा  उनकी  स्वीकृत

 अधिष्ठापित  क्षमता  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  भी  संलग्न  है

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  4501/79]

 प्रत्येक  गैर-सरकारी  जिसकी  स्थापना  की  जा  रही  में  कितना  परिव्यय  किया

 जायेगा  उसके  बारे  में  श्रधिप्रमाणित  जानकारी  सरकार  के  पास  उपलब्ध  नहीं  है  ।  पुराने  संयंत्र

 तथा  उपकरणों  वाली  छोटी  कागज  मिलों  के  वार्षिक  प्रति  Ato  टन  पर  लगभग  4000  Ro  से

 5000  रु०  निवेदा  होगा  तथा  ग्रायातित  श्रथवा  स्वदेशी  नयी  मशीन  वाले  मिलों  में  वार्षिक  प्रति

 मी०  टन  पर  लगभग  12,000  रु०  से  13,000  रु०  निवेश  होगा ।

 सरकारी  क्षेत्र  में  कागज  बनाने  के  लिए  परियोजनाएं  स्थापित  करने  के  श्रलावा

 सरकार  ने  कागज  उद्योग  में  क्षमता  की  वृद्धि  का  aaqea  करने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम

 उठाये  हैं

 (1)  द्वितीय  कोटि  के  कच्चे  माल  जिसमें  anna  निहित  नहीं  होता  पर  श्राधारित

 कागज  मिलों  की  स्थापना  को  लाइसेंस  मुक्त  कर  दिया  गया  है  ।

 (2)  30  मी०  टन  प्रतिदिन  तक  की  क्षमता  वाले  पुराने  कागज  संयंत्रों  को  ग्रायात

 सुविघा  श्रनुमत  कर  दी  गई  है  ।

 (3)  लुगदी  तथा  वुडचिप्स  के  श्रायात  को  उदार  बना  दिया  गया  हैं  |

 (4)  परम्परागत  कच्चे  माल  का  उपयोग  करने  के  लिए  लघु  कागज  मिलों  को

 उत्पादन  You  में  छुट  की  श्रनुमति  दे  दी  गई  है  ।

 (5)  कागज  बनाने  के  लिए  खोई  के  उपयोग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  पैकेज  नीति

 पायों  को  हाल  ही  में  सरकार  द्वारा  स्वीकृति दे  दी  गई  है  जिसमें  तीन  ag  की  अवधि के के  लिए

 कम-से-कम  75  प्रतिशत  खोई  से  बनने  वाले  लिखाई  तथा  छपाई  के  कागज  के  लिए  उत्पादन

 शुल्क  से  छुट  का  सहयोग  देने  के  लिए  ऐसी  योजनाओं  को  प्राथमिकता  देना  भी  है  ।

 यदि  योजनाएं  वन  की  कच्ची  सामग्री  पर  आधारित  हैं  तो  उनको  पार्टियों  द्वारा

 राज्य  सरकार  से  लगातार  कच्ची  सामग्री  मिलते  रहने  का  अआरइवासन  प्राप्त  हो  जाने  के  बाद  ही

 कार्यान्वित  किया  जाता  है  तथा  यदि  योजनायें  क़षि  श्रवशेषों  जैसी  द्वितीय  कोटि  की  कच्ची  सामग्री

 पर  झ्राघरित  हैं  तो  उसकी  पर्याप्त  उपलब्धता  सुनिश्चित  हो  जाने  के  बाद  ही  पार्टियों  द्वारा  उनको

 कार्यान्वित  किया  जाता है  ।

 सरकारी  कमेंचारियों  के  पत्रों  का  उत्तर  देने  के  लिए  समय-सीमा

 10212.  श्री  राजे  fasasaz  राव  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  कर्मचारियों  से  उनके  सेवा  संबंधी  मामलों  के  बारे  में  सरकारी

 कार्यालयों  में  प्राप्त  पत्नों  का  उत्तर  देने  हेतु  कोई  समय-सीमा  निर्धारित  की  गई  है  ;
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 पता

 यदि  तो  पीड़ित  qet
 के  लिए  क्या  उपाय  उपलब्ध  हैं  श्र  सरकार  का  विचार

 विलम्ब  को  किस  प्रकार  दूर  करने  का  है  ;

 1977  के  दौरान  श्रेणी  एक  के  राजपत्रित  अधिकारियों  से  कामिक  विभाग  में  प्राप्त

 का  ब्यौरा  कया  है  ौर  उन  झ्रधिकारियों  के  नाम  क्या  हैं  और  यदि  उनको  कोई  उत्तर

 दिए गए  हैं  तो  वे  किन  तिथियों  को  दिए  गए  हैं  ;  श्रौर

 उनमें से  प्रत्येक  पर  यदि  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  तो  वह  क्या है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (st  एस०  डी०  :  (%)  तथा  दिसम्बर  1978  में

 जारी  किए  गए  भ्रनुदेशों  के  अनुसार  सेवा  संबंधी  मामलों  में  कर्मचारियों  से  प्राप्त  TeaTacay  पर

 विचार  किया  जाना  चाहिए  ate  यदि  किसी  सरकारी  कमंचारी  को  अरपना  अभ्यावेदन

 देने  के  एक  महीने  के  भीतर  कोई  उत्तर  प्राप्त  नहीं  होता  है  तो  वह  झपनी  शिकायतों  के  निवारण

 के  लिये  are  उच्चतर  भ्रधिकारी  को  लिख  सकता  है  अथवा  साक्षात्कार  के  लिए  निवेदन  कर  सकता

 है  ।  ऐसे  वरिष्ठ  अ्रधिकारी  के  लिए  श्रावश्यक  है
 कि  वह  तत्काल  कागजों  को  मंगाए  ate  बिना

 किसी  विलम्ब  के  उपयुक्त  कारवाई  करे  ।

 शौर  चूंकि  कार्मिक  शर  प्रशासनिक  gare  विभाग  सेवा-मामलों  में  मुख्यतः

 नियमन  तथा  सलाह  संबंधी  कार्यों  को  ही  करता  व्यक्तिगत  सरकारी  करमचारियों  से  सीघे

 प्राप्त  अभ्यावेदनों  पर  कोई  कारंवबाही  नहीं  की  जाती  है  ।  इसके  अलावा  व्यक्तिगत  श्रम्यावेदनों

 जो  कि  सेवा  संबंधी  मामलों  में  सलाह  मांगने  के  लिए  विभिन्‍न  मंत्लालयों/विभागों  से  श्राये  संदर्भों

 से  fara  होते  पृथक  fears  नहीं  रखे  जाते  |

 गुजरात  में  सीमेंट  के  कारखाने  के  लिये  श्रावेदन-पत्र

 10213.  श्री  धर्मासिहू  भाई  पटेल  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  में  नये  सीमेंट  संयंत्र  लगाने  भ्रौर  विद्यमान  सन्यंत्रों  का  विस्तार  करने  के

 लिए  कितने  झ्रावेदन-पत्न  प्राप्त  हुए  हैं  तथा  आवेदकों  के  नाम  श्रौर  पते  क्या  हैं  ग्रौर  ये  श्रावेदन-पत्न

 किन-किन  तारीखों  को  मिले  हैं  ;

 उनमें  से  कितने  श्रावेदन-पत्र  श्रावेदन-वार  रूप  से  स्वीकृत  हो  कितने

 शस्वीकृत  हो  गये  तथा  कितने  अभी  विचाराधीन  हैं
 ;

 उन  श्रावेदन-पत्नों  को  श्रस्वीकार  करने  के  क्या  कारण  हैं  ;  शौर

 विचाराधीन  झ्रावेदन-पत्रों  को  कसे  श्रौर  कब  तक  निपटाने  का  विचार  है  ?
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 मद्रास  में  परमार  ऊर्जा  विभाग  के  कल पकक्‍्कम  एकक  में  भ्रनुसुचित  जातियों  तथा

 श्रनुसुचित  जनजातियों  के  कमंचारियों  के  लिए  श्रारक्षण

 10214.  श्री  Go  मुरुगेसन  :  क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रनुसूचित  जातियों  अर  अनुसुचित  जनजातियों  के  व्यक्तियों  के

 लिये  पदोन्नति  शौर  कमंचा  रियों  को  स्थायी  करने  के  समय  ग्रारक्षण  की  व्यवस्था  करने  वाले

 भारत  सरकार  के  रादेश  कलपक्कम  मद्रास  के  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  के  एककों  में  meat  को  जारी

 करने  की  तारीख  से  ही  क्रियान्वित  नहीं  किये  जा  रहे  हैं  ate  यदि  तो  क्यों  और  यदि  क्रियान्वित

 किये  गये  हैं  तो  area  जारी  किये  जाने  की  तारीख  से  उनका  संवगं-वार  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  भ्रनुसुचित  जाति  तथा  श्रनुसुचित

 जनजाति  कमंचारी  एसोसियेशन  ने  लम्बे  समय  से  चली  झरा  रही  अपनी  का  समाधान

 करने  के  लिए  मुख्य  मद्रास  परमारु  ऊर्जा  परियोजना  श्रौर  रिएक्टर

 अ्रनुखंधान  कलपक्कम  मद्रास  को  10  1978  को  एक  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया  था  ate

 यदि  तो  श्रनुसुचित  जातियों  शौर  भ्रनुसुचित  जनजातियों  के  श्रधिकारियों  की  क्या  शिकायतें

 हैं  पौर  उन्हें  दूर  करने  के  लिये  क्या  की  गई  है  श्रौर  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  तथा  परमाणु  ऊर्जा  राज्य  मंत्री  शेर  :  भ्रपेक्षित

 सूचना  इक्ट्री  की  जा  रही  है  श्रौर  सभा-पटल  पर  प्रस्तुत  कर  दी  जायेगी  ।

 जीहां  ।

 ज्यादातर  शिकायतें  पदोन्नति  तथा  स्थायीकरण  जैसे  सेवा  सम्बन्धी  मामलों

 के  बारे  में  उन  पर  गौर  किया  गया  है  ale  लगभग  सभी  मामलों  में  शिकायतों  को  नियमों

 के  झ्रनुसार  जितना  भी  दूंर  किया  जा  सकता  हैं  उतना  दूर  करने  की  कार्रवाई  की  गई  है  ।

 अनन्द  पर्वत  पुलिस  दिल्‍ली  के  विरुद्ध  शिकायतें

 10215.  श्री  पीयूष  तिरकी  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ara  पंत  पुलिस  दिल्‍ली  के  पुलिस  कमंचारियों  के  विरुद्ध  1977

 से  परब  तक  ग्रह  मंत्रालय  को  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ;

 क्या  सभी  शिकायतों  की  जांच-पड़ताल  की  गई  है  श्रौर  यदि  उसका  क्या

 परिणाम  निकला  ate  कितनी  शिकायतों  की  जांच-पड़ताल  की  जा  रही  है  ;  शौर

 इन  सभी  दिकायतों  के  बारे  में  किसने  जांच-पड़ताल  की  ?

 गृह  मंत्रालय  में  तथा  न्याय  sie  कम्पनी-काय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  डो०

 :  से  आनन्द  पत  पुलिस  चौकी  के  पुलिस  कमंचारियों  के  विरुद्ध

 1977  से  श्रब  तक  5  frag  प्राप्त  हुई  इन  की  जांच  पटेलनगर

 द्वारा  की  गई  थी  ate  पुलिस  श्रधिकारियों  के  विरुद्ध  झारोप  स्थापित  नहीं  किये  जा  सक े।

 फिर  भी  दिल्‍ली  पुलिस  के  सतकता  विभाग  से  इन  शिकायतों  में झ्रागे  जांच  करने  के  लिए  कहा

 गया है  ।
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 मीरनपुर  का  कम्बल  उद्योग  ठप्प  पड़  जामा

 10216.  श्री  भगत  राम  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  उद्योग  मंत्रालय  को  बार-बार  यह  श्रनुरोध  करने
 के

 बावजूद  कि  मीरनपुर  में  300
 वर्ष  पुराना  कम्बल  उद्योग  ठप्प  हो  गया  है  श्र

 1500/-  रुपये  तक  ऋरा  वसुल  करने  के  लिये  अ्रधिकारियों  का  दबाव  ऊन  के  मुल्य  में

 वृद्धि  होने  और  तीन  या  चार  मुजफ्फरनगर  के  व्यापारियों  के  एकाधिकार  ने  इस  ऐतिहासिक

 दस्तकारी  को  समाप्त  कर  दिया है  श्रौर  लगभग  दो  सौ  परिवार  न्न्ब  बेरोजगार  हो  गये  श्रौर

 इस  लघु  उद्योग  को  बचाने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  श्रौर  जानकारी

 इकट्ठी  की  जा  रही  है  ौर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 राजभाषा  क्रियान्विति  afafa  को  सिफारिश

 10217.  श्री  बालक  राम  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजभाषा  क्रियन्विति  समिति  की  सिफारिशें  सीमेंट  नियन्त्रक  तथा  क्षेत्रीय

 सीमेंट  नियन्त्रक  दिल्‍ली  के  जन  सम्पंक  कार्यालय  में  लागू  नहीं  की  गई  हैं  ;

 क्या  हिन्दी  में  meat  प्राप्त  और  हिन्दी  टाइपराइटिंग  शाटंहैण्ड  ale  सीखने

 के  लिये  उत्सुक  कमंचारियों  को  उसके  लिये  सुविधाएं  दी  गई  हैं  ;

 क्या  गत  दो  वर्षों  से  हिन्दी  में  प्राप्त  पत्रों  के  उत्तर  हिन्दी  में  भेजे  गये  थे  ;  यदि

 तो  हिन्दी  में  कितने  उत्तार  भेजे  गये  और  हिन्दी  में  प्राप्त  पत्रों  की  संख्या  कितनी  थी  ;

 हिन्दी  भ्रनुभाग  के  लिए  कितने  कमंचारी  भर्ती  किये  गये  ;  श्र

 गत  दो  वर्षों  में  हिन्दी  अनुभाग  की  लेखन  सामग्री  पर  कितनी  धनरादि  बच  की

 गई ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्दी  प्रसाद  :  सीमेंट  नियंत्रक  के

 अ्रघीन  कोई  जन  सम्पकं  कार्यालय  नहीं है  ।  सीमेंट  नियन्त्रक  के  कार्यालयों  तथा  क्षेत्रीय  सीमेंट

 नियंत्रक  दिल्‍ली  में  राजभाषा  कार्यान्वयन  समित्ति  की  सिफारिदों  जहां  तक  सम्भव

 होता  है  वहां  तक  लागु  की  गई  हैं  ।

 ये  सुविधाश्रों  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 हिन्दी  में  प्राप्त  सभी  पत्रों  के  उत्तर  हिन्दी  में  देना  सम्भव  नहीं  हो  पाया  है  ।  हिन्दी
 में  प्राप्त  पत्रों  की  संख्या  तथा  हिन्दी  में  उत्तर  दिए  गए  पत्रों  की  संख्या  के  बारे  में  सीमेंट  नियंत्रक

 तथा  क्षेत्रीय  सीमेंट  नियंत्रक  के  कार्यालयों  में  श्रलग-झलग  कोई  रिकार्ड  नहीं  रखा  गया

 सीमेंट  नियंत्रक  तथा  क्षेत्रीय  सीमेंट  नियंत्रक  दिल्‍ली  के  कार्यालयों  मैं

 wa  से  कोई  हिन्दी  ग्रनुमाग  नहीं  है  ;  सीमेंट  नियंत्रक  के  कार्यालय  में  एक  सहायक  केवल  हिन्दी
 का  कार्य  कर  रहा  है  |
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 हिन्दी  के  ¢ ATA  के  लिये  प्रयोग  की  गई  लेखन  VITAL  जावा  नन rrr art
 से  कोई  हिसाब  नहीं

 रखा  गया  है  ।

 दिल्‍ली  पुलिस  में  निरीक्षकों  की  रक  में  पदोन्नति  के  लिये  पैनल  का  गठन

 10218.  श्री  मही  लाल  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  पुलिस  में  निरीक्षक  श्रनसचिवीय  dat  की  रेंक में

 पदोन्नति के  लिये  ag  1974  में  कोई  पैनल  गठित  किया  गया  था  ;

 यदि  तो  इस  सुची  में  कुल  कितने  व्यक्तियों  को  रखा  गया  हे  श्रौर  उनमें  से  AGO

 जा०/अनु०  जन०जा ०  के  कितने  व्यक्ति  है  ;

 क्या  उक्त  पैनल  अभी  विद्यमान  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  लगभग  पांच  वर्ष  बाद  इस  पेनल  को  बनाये  रखने  के  क्या  कारण हैं

 जबकि  इसे  इसके  गठन  की  तारिख  के  एक  ag  बाद  निरस्त  कर  दिया  जाना  चाहिये  था  ?

 गृह  मंत्रालय  में  तथा  न्याय  तथा  कम्पनी  काय-मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  एस०

 डी०  :  जी  श्रीमान  ।

 सूची  में  रखे  गये  व्यक्तियों  की  कुल  संख्या  केवल  30  थी  ।  शझनु०  जातियों/जन-

 जातियों  का  कोई  उम्मीदवार  विचार  के  क्षेत्र  में  नहीं  था  ।

 जी  श्रीमान  ।

 पंजाब  पुलिस  नियम  पी०पी०श्रार०  स०  12.3
 के  श्रधीन  कातुनो रूप  से

 गठित  विभागीय  पदोन्नति  समिति  द्वारा  तैयार  किया  गया  पेनल  समाप्त  नहीं  होता  हैं  ।

 गुजरात  में  मोहेसाना  बनासकांठा  में  उद्योगों  को  स्थापना

 10219,  श्री  सोतीमाई  श्रार०  चौधरी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 मोहेसाना  शर  बनासकांठा  जिलों  में  कच्चे  जनशक्ति  श्रादि  की  उपलब्धता  को

 देखते  हुए  वहां  पर  कौन-कौन  से  उद्योग  स्थापित  किये  जा  सकते  हैं  ;

 वर्ष  1979-80  में  इन  दो  जिलों  को  कितनी  राशि  उपलब्ध  कराई  गई  है  उन

 मदों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनके  लिये  प्रावधान  किया  गया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  गुजरात  सरकार  के

 अ्रनुसार  मोहेसाना  श्रौर  बांसकंठा  में  स्थानीय  रूप  से  उपलब्ध  कच्चे  माल  तथा  जनशक्ति  के  आधार

 पर  निम्नलिखित  उद्योग  स्थापित  किए  जा  सकते  हैं  :--

 मोहेसाना  ————  तम्बाकू  स्टील  का  कृषि

 उपकरण  पशुभों  का  इमारती  लकड़ी  का

 मिलें
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 बांसकंठा  :  ईसबगोल  रूई  से  बिनौला  निकालना  व

 चमड़ा  हृड़िडयों  का  बनाने  वाली

 मारबल  पर  पालिश  करना  तथा  मारबल  की  सीमेंट

 लकड़ी  तेल  निकालना  व  खनन  कायें  ।

 राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  वह  ऐसे  कार्यों  के  लिए  किसी  भी  जिले  के

 लिए  wat  से  बजट  में  कोई  निश्चित  afer  का  प्रावधान  नहीं  करती  ।

 भारतीय  at  सेवा  में  ग्रेड  के  पद

 10220.  श्री  दिलीप  चक्रदर्तो  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 इस  समय  सुपरटाइम  श्रौर  सिलेक्शन  ग्रेड  के  कितने  पद  जिनके  कृत्य  ग्राथिक

 भारतीय  अरथ  सेवा  में  हैं  ;

 इसके  क्या  कारण  हैं  ;  शौर

 क्या  भारत  सरकार  के  विभिन्‍न  मंत्रालयों  और  योजना  श्रायोग  में  श्राधिक  कृत्यों

 वाले  ग्रेड  के  पदों  पर  इस  समय  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारी  काम

 करते हैं  ?

 qe Ware  में  तथा  न्याय  श्रौर  कम्पनी-का्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०

 डी०  पाटिल  )  तथा  भारतीय  श्राथिक  सेवा  के  संवर्ग  रु०

 1800--2000)  तक  हैं  ।  इस  ग्रेड  के  ऊपर  इसके  कोई  संवर्ग  वद्ध  पद  नहीं  हैं  ।  फिर  उक्त

 सेवा  के  सदस्यों  के  लिए  एक  गर-फूक्शतल  चयन  ड ग्र्ड  रु०  2000--2250)  उपलब्ध  है  ।

 भारतीय  arise  सेवा  के  बहुत  से  श्रधिकारी  पहले  से  ही  चयन  गेड/वरिष्ठ  वेतनमान  के  स्तर  के

 संवर्ग-वाह ूय  पदों  पर  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 सुचना  एकब्रित  की  जा  रही  है  तथा  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएंगी  ।

 मारतीय  पटसन  निगम  की  स्थापना  श्रौर  उसके  उद्देश्य

 10221.  श्री  विनायक  प्रसाद  यादव  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगें  कि  :

 भारतीय  पटसन  निगम  कब  श्रौर  किन  उ  eat  के  साथ  स्थापित  किया  गया  था  ;

 पटसन  की  खरीद  के  लिये  भारतीय  पटसन  निगम  ने  कितने  पटसन  क्रय  yer  खोले

 श्रौर  इन  केन्द्रों  के  माध्यम  से  कितनी  गांठे  खरीदी  गई  ;

 बाजार  से  प्रतिवर्ष  कुल  कितनी  मात्रा  में  पटसन  खरीदा  जाता  है  ;  श्रौर

 1977  तक  पटसन  मिलों  की  ate  भारतीय  पटसन  निगम  की  कितनी  राशि

 बकाया  थी  और  जनवरी  तथा  फरवरी  1979  में  की  गई  खरीद  के  कारण  मिलों  की  अर  कितनी

 राशि  बकाया  थी  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदस्बी  प्रसाद  भारतीय  पटसन  लिगम

 की  स्थापना  पटसन  उत्पादकों  को  पर्याप्त  लाभ  सुनिश्चित  करने  तथा  कच्चे  पटसन  के  व्यापार

 में  न्युनतम  सट्टेबाजी  के  उद्देश्य  से  1971  में  की  गई  थी  ।
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 मई

 1979

 चालू  मौसम  (1978-79)  के  दौरान  भारतीय  पटसन  निगम  ने  91  विभागीय  उसे
 केन्द्र  तथा  42  30-eg  चलाय ेहैं  जिससे 3  1979 तक  कल  625  लाख  गांठों  की  खरीद

 की  गई

 भारतीय  पटसन  निगम  द्वारा  बाजार  से  की  गई  पटसन  की  वार्षिक  खरीद  की  कुल

 मात्रा इस  प्रकार  है

 पटसन  भारतीय  पटसन  निगम  gre  खरीदी

 गई  मात्रा

 1971-72  0.04

 1972-73  0.89

 1973-74  7.25

 1974-75  5.61

 1975-76  5.81

 1976-77  8.13

 1977-78  0.68

 1978-79  8.31

 (3-5-79

 31  1977  तक  ge  मिलों  पर  भारतीय  पटसन  निगम  की  कुल  बकाया

 afar  लगभग  12.51  करोड़  रु०  थी  ।  1979  में  जुट  मिलों  को  भारतीय  पटसन

 निगम  द्वारा  कच्चे  पटसन  की  कोई  बिक्री  नहीं  की  गई  ।

 त्रिपुरा  श्र  श्रासाम  में  हाथियों  की  कथित  fart

 10222.  sit  श्रहमद  हुसैन  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  कुछ  राष्ट्र-विरोधी  व्यक्ति  fager  के  वनों  श्रौर  झ्रासाम

 के  सीमावर्ती  क्षेत्रों  के  भारतीय  हाथियों  को  स्थानीय  एजेंटों  के  साथ  सहयोग  करके  झन्य  देशों  के

 बदमाश  लोगों  को  बेचने  में  लगे  हुए  हैं  ale  बेच  रहे हैं  ;
 शौर

 यदि  at,  तो  अब  तक  बताये  जांच  किये  गये  शर  जांचाधीन  मामलों  का  ब्यौरा

 ब्या  है  तथा  अन्य  देशों  को  हाथियों  की  गैर-कानूनी  बिक्री  को  रोकने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  करने

 का  विचार है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  तथा  न्याय  ate  Begat-BlT  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०

 to  :  शर  त्रिपुरा  ake  wan  राज्य  सरकारों  ने  सुचित  किया  ef  उनके

 घ्यान  में  इस  प्रकार  की  कीइ  बिक्रियां  नहीं  श्राई
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 उप  महापौर  ate  दिल्‍ली  नगर  निगम  तथा  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  कौ

 समितियों  के  सभापतियों  द्वारा  कारों  का  प्रयोग

 10223.  श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उपमहापौर  ate  दिल्‍ली  नगर  निगम  की  विभिन्न  समितियों

 के  सभापतियों  तथा  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  के  सदस्यों  द्वारा  कारों  के  प्रयोग  के  बारे  में  विवाद

 चल  रहा  हैं  ह
 .

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  सरकार  ने  इस  मामले  को  कानूनी  राय  जानने  के  लिये  भेजा  है  ;

 यदि  तो  विभिन्‍न  निकायों  के  विभिन्न  सभापतियों  श्र  सदस्यों  द्वारा  कारों  के

 प्रयोग  के  बारे  में  कानूनी  राय  क्या  है  ;

 दिल्‍ली  नगर  नई  दिल्‍ली  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  तथा

 जल  संस्थानों  ने  गत  एक  वर्ष  में  उपरोक्त  सदस्यों  द्वारा  कारों  के  प्रयोग  पर  कितनी  राशि  व्यय

 की  है  ;  और

 कारों  के  उपयोग  के  बारे  में  सरकार  ने  क्या  अन्तिम  निरांय  किया  है  ?

 ह  मंत्रालय  में  तथा  न्याय  ate  कम्पनी-काय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०

 डी०  :  से  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  :  न०  दि०  न०  पा०  के  अनुसार  ऐसा  कोई

 विवाद  नहीं  है  ।  न०  दि०  Ao  पा०  ने  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  के  सदस्यों  तथा  श्रधिकारियों

 द्वारा  स्टाफ  कार  प्रयोग  करने  के  लिये  उचित  स्टाफ  कार  नियम  बना  रखे  जहां  तक  समिति

 के  सदस्यों  का  सम्बन्ध  है  नियमों  में  इस  प्रकार  व्यवस्था  की  गई  है

 (1)  सदस्यों  द्वारा  समिति  के  कार्यों  के  सम्बन्ध  में  सरकारी  प्रयोजनों  के  लिए  स्टाफ

 जीप  का  प्रयोग  किया  जा  सकता

 (2)  न०  fee  to  पा०  के  कार्यों  तथा  उपसमिति  तथा  तद  समिति  के  सदस्यों

 के  रूप  में  सम्मेलन  में  भाग  लेने  तथा  निरीक्षण  के  सम्बन्ध  में  यात्राएं  |

 (
 >

 )  की  हैसियत  से  निरीक्षणों  श्रादि  में  भाग  लेने  के

 सम्बन्घ  में  यात्राएं  |

 (4)  अध्यक्ष  के  रूप  में  सरकारी  तथा  सामाजिक  समारोहों  में  भाग  लेने  के

 लिए  यात्राएं  ।

 चूंकि  सरकारी  कत्त॑व्यों  के  लिए  समिति  के  सदस्यों  तथा  श्रघिकारियों  दोनों  स्टाफ  कार

 का  प्रयोग  करते  हैं  त्र्त  सदस्यों  द्वारा  स्टाफ  कार  के  प्रयोग  पर  खर्चे  का  श्रलग  से  कोई  लेखा

 उपलब्ध  नहीं  है  ।

 2  दिल्‍ली  नगर  निगम  :  जहां  तक  दिल्ली  जलपूर्ति  तथा  मल  निकास  उपक्रम  तथा

 दिल्‍ली  विद्युत्त  प्रदाय  उपक्रम  समेत  दि०  न०ठ०  नि०  का  सम्बन्ध  नगर  निगम  के  प्राधिकारियों  ने

 सुचित  किया  है  कि  उप  महापौर  श्रौर  feo  न०  नि०  के  विभिन्‍न  समितियों  के  अ्रध्यक्ष  द्वारा

 कारों  के  प्रयोग  के  बारे  में  एक  विवाद  चल  रहा  है  चू
 विवाद  में

 कानून  सम्बन्धी  मुद्दे  उठ
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 खड़े  हुए  थे  शर्त  मामले  की  जांच  निगम  के  विधि  विभाग  द्वारा  कराई  गई  थी  ।  feo  ao  नि०  के

 कानूनी  सलाहकार  की  राय  थी  कि  बजट  में  उपयुक्त  व्यवस्था  करके  निगम  उप  महापौर  तथा

 स्थायी  समिति  श्रौर  गाड़ी  की  सुख  सुविधा  दे  सकता  क्योंकि  यह  मत  दि०न०नि०

 के  उपबन्ध  के  प्रतिवादी  प्रतीत  होते  थे  ग्र्त  निगम  ने  कानूनी  मामलों  के  एक

 प्राधिकारी  की  राय  मांगी  ।  तदनुसार  भारत  के  महा  सालिसीटर  से  इस  gay  पर  श्रपनी  सलाह

 निगम  को  देने  का  अनुरोध  fear  गया  ।  भारत  के  महा  सालिसीटर  को  सलाह  के  लिये

 लिखित  मुद्दे  विभिन्‍न  विभाग  द्वारा  भेजे  गए  ।

 |  क्या  उप  महापौर  निशुल्क  यातायात  की  सुविधा  का  श्रथवा  धारा  26.0  (2)  के  ata

 बनाए  गए  नियमों  के  श्रभाव  में  किसी  wea  सुविधा  का  अघिकारी  है  ;

 क्या  स्थाई  समिति  तथा  श्न्य  सांविधिक  समितियों  के  अध्यक्ष  यातायात  या

 किसी  aa  सुविधा  के  afararey  हैं  ;

 वैकल्पिक  स्थिति  में  कया  भ्रध्यक्ष  को  स्टाफ  कार  दी  जा  सकती  है  ;

 क्या  स्थाई  दि  विद्युत  प्रदाय  समिति  ate  दिल्‍ली  जल  प्रदाय  तथा  मल

 निकास  जिन्हें  प्रघिनियम  की  घारा  44  के  ada  नगरपालिका  प्राधिकरणों

 के  रूप  में  गठित  किया  जाता  है  ae  जिन्हें  अधिनियम  के  विभिन्‍न  उपबन्धों  के

 ata  यथा  विनिर्दिष्ट  काय॑  करने  पड़ते  प्रत्येक  सुविधा  का  हकदार  है  ;

 क्या  OTE  ग्रौर  एल्डरमेन  श्रपने  घर  पर  टेलीफोन  जेसी  किसी  सुविधा  के  हकदार

 हैं  ;  शर

 क्या  किसी  पार्षद  UsstHa,  समिति  के  अध्यक्ष  अथवा  उपाध्यक्ष  बजट  में

 उपयुक्त  प्रावधान  करके  कोई  सुविधा  अथवा  विशेषाधिकार  fear  जा  सकता

 जबकि  झधिनियम  में  उनकी  व्यवस्था  नहीं  की  गई  हो  ।

 महा  सालिसीटर  ने  निम्नलिखित  राय  दी  है  :-

 1  जी  नही ं।

 प्रश्न 2  :  जी  नहीं  ।

 meq 3  जी  नहीं ।

 प्रदने 4  इस  प्रकार  की  कोई  सुविधाएं  नहीं  दी  जाती  हैं  परन्तु  समितियों  के  लिए  अपने  कायें

 निष्पादन  के  लिए  जो  कुछ  बिल्कुल  श्रावश्यक  होगा  उसकी  व्यवस्था  अझनिवायं  रूप

 से  करनी  होगी  ।  बैठक  के  लिए  उसकी  सफाई  तथा

 इत्यादि  रिकार्ड  करने  के  लिए  श्रावश्यक  कमंचारीगण  ऐसी  सुविधाएं  जिन्हें

 समिति  प्राप्त  कर  सकती  परन्तु  जहां  तक  wea  समेत  उन  पाषंदों  तथा

 एल्डरमेंनों  का  सम्बन्ध  जो  इन  समितियों  के  सदस्य  वे  धारा  34  के  सन्दर्भ

 में  बनाये  गये  नियमों  के  ata  निर्धारित  दैनिक  भत्ते  के  हकदार  हैं  |

 प्रशन 5  जी  नही ं।

 प्रशन 6  जी  नहीं  ।
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 19  122  —

 (=)  स्थिति  इस  प्रकार  है  प

 (1)  कार  न०  डी०एल०जे०  37,  21-2-1978  से  31-12-1978  तक  की  ग्रवर्धि  के

 दौरान उप  मेयर को
 दी  गई  थी  इस  अवधि  में  पैट्रोल  पर  कुल  3,084.56

 रुपए  व्यय  हुए  ।

 5167,  2-2-1978  से  31-12-1978  तक  की  श्रवधि (2)  कार  न०  डी०एच०ए०

 के  दौरान  स्थाई  समिति  के  स्रध्यक्ष  को  दी  गई  थी  ।  इस  अ्रवधि  में  पट्रोल  पर  कुल

 3,343.20  रुपए  व्यय  हुए  |

 (3)  1-1-1978  से  31-12-1978  तक  की  अवधि के  दौरान  दिल्‍ली  जल

 प्रदाय  तथा  मल  निकास  समिति  द्वारा  प्रयोग  की  गई  स्टाफ  कार  के  रख-रखाव  पर

 13,433.76  रुपए  खर्चे  इसमें  ड्राईवर  का  वेतन  शामिल  नहीं  है  ।

 (4)  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  समिति  के  भ्रध्यक्ष  ate  सदस्यों  ने  स सू  की  TETHHTA  का

 उपयोग  किया  था  ।  पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  इन  स्टाफ  कारों  में  उपयोग  किये

 गये  पट्रोल  की  लागत  1  1,557  रुपए  थी  |

 दिल्‍ली  प्रद्यासन  ने  निगम  को  निर्देश  दिया  है  कि  विभिन्‍न  समितियों  शरीर  उनके

 को  कातून  के  भ्रन्तगंत  चू  कि  श्रलग-झलग  स्टाफ  कार  नहीं  दो  जा  इसलिए  दिल्‍ली

 नगर  निगम  द्वारा  स्टाफकारों  के  लिए  एक  सामान्य  पुल  बनाया  जाए  श्रौर  कायें  की  आवश्यकता

 तथा  अनिवायं  ता  के  श्रनुसार  वाहन  दिए  जाएं  |

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  श्रायोग  का  लेखा  एक  उच्च  श्रेणी  लिपिक  द्वारा  रखा  जाना

 10224.  श्री  के०  ए०  राजन  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  वर्ष  1977  तथा  1978  के  दौरान  खादी  तथा

 ग्रामोद्योग  नई  दिल्‍ली  के  लेखे  के  पुरे  कार्य  की  देखभाल  करने  के  लिए  एक  उच्च  श्रेणी

 लिपिक  को  कहा  गया  था  ;

 क्या  ग्रान्तरिक  लेखा  परीक्षकों  ने  लेखे  के  रख-रखाव  के  सम्बन्ध  में  प्रतिकूल  टिप्पणी

 की

 क्या  1977-78  के  लिए  झान्तरिक  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  प्रस्तुत  की

 जायेगी  ;  शौर

 कमियों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  की  गयी  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदस्बी  प्रसाद  :  ग्रामशिल्प  के  खजांची

 जो  अ्नवर  श्रेणी  लिपिक  के  वेतनमान  में  थे  उन्हें  उच्च  श्र  णी  लिपिक  के  वेतनमान  में  पदोन्नति  कर

 दिया  गया  झौर  ग्रामशिल्प  के  प्रबन्धक  के  मागं  निर्देशन  एवं  में  लेखापाल  का  पुरा  काम

 देखने  के  लिए  इस  ad  के  कहा  गया  था  कि  यदि  उतका  काम  संतोषजनक  पाया  गया  तो

 उन्हें  के  पद  पर  नियुक्त  कर  दिया  जायेगा

 र  झ्ान्त रिक  लेखा  परीक्षा  रिपोर्ट  1977-78  की  एक  प्रति  उपलब्ध  करा

 दी  जायेगी  ।  श्रान्तरिक  लेखा  परीक्षा  दल  ने  लेखा  रखने  सम्बन्धी  कुछ  सामान्य  प्रकार  की  टिपणियां

 की  हैं  प्रौर  बताया  है  कि  इसमें  सुधार  किया  जा  सकता  है  ।
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 ग्रामशिल्प  के  प्रबन्घक  श्रौर  खादी  ग्रामोद्योग  श्रायोग  के  दिल्‍ली  स्थित  श्रावासी

 प्रतिनिधि  को  खादी  ग्रामोद्योग  श्रायोग  ने  श्रान्तरिक  लेखा  परीक्षकों  प्रस्तावित  कमियों  को

 दूर  करने  तथा  भविष्य  में  ऐसी  कमियां  न  हों  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  निर्देश  दे  दिए  गये  हैं

 दिल्‍ली  संवर्ग  में  काम  करने  वाले  श्रादिवासी  श्रधिकारियों  को  परेशान  करना

 10225.  sit  हलीमुद्दीन  श्रहमद :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता है  कि  सामान्य रूप  से  दिल्‍ली  संवर्ग  में  तथा  विशेष  रूप  से

 खाद्य  तथा  पूति  विभाग  में  काम  करने  वाले  कुछ  श्रादिवासी  को  उनके  विभागाध्यक्षों

 द्वारा  परेशान  किया  जा  रहा  श्रौर

 यदि  तो  झ्रादिवासी  afaprfeat  को  सं  रक्षण  प्रदान  करने  के  लिये  क्या  का्यंवाही

 की  गई  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  तथा  न्याय  श्रौर  BETA HTT  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०

 डी०  पाटिल  )  :  तथा  दिल्‍ली  प्रशासन  के  खाद्य  तथा  प्रति  विभाग  में  नियुक्त  एक

 भ्रनुसूचित  जनजाति  अधिकारी  श्री  एस०  एन०  श्रोराउन  को  कथित  परेशान  किये  जाने  के  बारे  में

 एक  शिकायत  प्राप्त  हुई  थी  ।  शिकायत  का  इन  बातों  से  सम्बन्ध  था  कि

 (1)  1975  में  राष्ट्रीय  रक्षा  कालेज  में  विमागीय  प्रशिक्षण  से  लौटने  पर  श्री  श्रोराउन

 की  एक  जूनियर  पद  पर  उप-क्षेत्रीय  नियोजक  श्रधिकारी  के  रूप  में  नियुक्ति  ak

 उनके  प्रतिवेदन  पर  see  100  रु०  प्रति  माह  का  विशेष  वेतन  स्वीकृत  किया  गया

 (2)  एक  पुलिस  श्रधिकारी  के  कहने  पर  1977  में  एक  भपूंठे  और  गढ़े  हुए  मामले

 में  फंसाना  |

 शिकायत  की  जांच  की  गई  जहां  तक  (1)  का  सम्बन्ध  है  यह  कहा  जाता  है  कि
 क्षेत्रीय  नियोजक  बिक्रीकर  उप-मण्डलीय  मजिस्ट्रेट  अदि  के  पद  दानी  सिविल

 सेवा  के  संवर्ग  पद  हैं  ।  दानी  सिविल  सेवा  के  श्रधिकारियों  के  तब्रादले  तथा  ऐसे  पदों  पर  नियुक्ति

 प्रशासनिक  WaeaHAaAtL  के  श्रनुसार  की  जाती  है  श्री  श्रोराउन  की  सहायक  निदेशक

 के  रूप  में  नियुक्ति  26-8-1975  को  की  गई  थी  ।  चूंकि  विशेष  वेतन  की  स्वीकृति

 13-11-1975  को  सुचित  की  गई  झ्रत  श्रोराउन  को  विशेष  वेतन  उसी  तारीख  से  दिया  गया

 था  ।  इसके  पश्चात  उनकी  सहायक  खाद्य  व  पूर्ति  के  रूप  में  नियुक्ति  की  गई  जिस  पर  भी

 100  रु०  का  विशेष  वेतन  दिया  जाता  है  ।  इस  पद  का  भी  उच्च  स्तर  तथा  उत्तरदायित्व  है  ।

 श्र्त  नियुक्ति  के  मामलों  में  उनके  प्रति  कोई  भेदभाव  नहीं  बरता  गया  है  |

 जहां  तक  (2)  का  सम्बन्ध  यह  कहा  जाता  है  कि  10/11-4-1977  को  पुलिस  द्वारा

 श्री  श्रोराउन  के  बिरुद्ध  किराये  के  भुगतान  के  बारे  में  एक  स्कूटर  ड्राइवर  से  भगड़ा  करने  के  म्रारोप

 पर  बम्बई  पुलिस  श्रघिनियम  की  घारा  110/112/117  के  ae  एक  मामला  दर्ज  किया  गया

 था  |  उन्हें  9-4-1978  को  न्यायालय  द्वारा  मुक्त  कर  दिया  पुलिस  रिपोर्ट  के  भ्रनुसार

 डाक्टरी  राय  यह  थी  कि  श्रोराउन  ने  शराब  पी  रखी  थी  ate  नशे  में  थे  ।  मामले  की  और  alas

 जांच-पड़ताल  की  गई  श्रौर  यह  पाया  गया  कि  डाक्टरी  रिपोर्ट  यह  थी  कि  यद्यपि  उनकी  सांस  में

 शराब की  बू  थी  ate  उन्होंने शराब  पी  रखी  थी  परन्तु वे  नशे  में  नहीं  थे
 ।
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 पुलिस  अ्रघिकारी  का  स्पष्टीकरण  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  जिसने  ऐसी  भ्रामक  fete  दी  थी

 मांगा  गया  है  श्रौर  उनके  विरुद्ध  उपयुक्त  श्रनुशासनात्मक  कारवाई  की  जायेगी  ।  श्री  श्रोराउन  ने

 दिल्‍ली  प्रश्यसन  से  उन  पुलिस  भ्रधिकारियों  के  विरुद्ध  मानहानी  का  मुकदमा  चलाने  की  अ्रनुमति

 मांगी  है  जिन्होंने  उनके  विरुद्ध  एक  झ्रपराधिक  नुकदमा  आरम्भ  किया  arate  उनको  कहा  गप्र

 है  कि  यदि  वे  चाहें  तो  ऐसा  कर  सकते  हैं  ।

 ध्रनवरत  शिक्षा  के  लिए  सरकारी  उपक्रम  केन्द्र

 10226.  श्री  भानुकुमार  शास्त्री  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  श्रम  संस्था  होने  के  बावजूद  श्रनवरत  दिक्षा  के  लिए  सरकारी  उपक्रम  केन्द्र

 स्थापित  करने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  दोनों  संस्थाओं  को  दिए  गए  कृत्यों  में  कोई  अन्तर  श्रौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया
 है

 ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्राभा  :  से
 दिक्षा  चालु

 रखने  के  लिए  सरकारी  उद्यम  केन्द्र  की  स्थापना  मुख्य  रूप  से  सरकारी  क्षेत्र  के  श्राचार  का  विकास

 ट्रेड  यूनियनों  तथा  wea  सहभागियों  के  साथ  मिल  करके  इन  उद्देश्यों  प्राप्त  करने  में

 सरकारी  उद्यमों  की  सहायता  करने  तथा  ग्रामीण  विकास  में  सरकारी  उद्यमों  की  भूमिका  का

 विस्तार  करने  के  उद्देश्य  से  की  गई  है  ।  राष्ट्रीय  श्रमिक  संस्थान  का  मुख्य  उद्देश्य  केन्द्र  तथा  राज्य

 स्तरों  पर  श्रमिक  संबंधों  के  निपटान  के  लिए  श्रावश्यक  तकनीक  तथा  कुशलता  के  लिए  WTARTH

 ज्ञान  का  प्रसार  करना  है  ।  चूंकि  श्रमिक  संस्थान  शिक्षा  तथा  श्रनुसंधान  संबंधी  परामर्श

 त्तथा  प्रकाशन  wae  संबंघित  तथा  परस्पर  संबद्ध  कार्यकलापों  से  भी  संबंधित  है  ।  ae  दोनों

 संस्थानों  के  कार्य  भिन्न-भिन्न  हैं  ।

 श्रौद्योगिक  लागत  श्रीर  मुल्य  ब्यूरो  द्वारा  टायरों  ate  ट्यूबों  के  सृत्यों  में  वृद्धि  होने

 के  बारे में  जांच

 10227.  श्री  पी०  पी०  वेरियासामी :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रौद्योगिक  लागत  शौर  मूल्य  ब्यूरो  को  कहा  गया  था  कि  वह  केवल  कच्चे  रबड़

 के  के  agree  पर  ही  टायरों  भ्रौर  ट्यूबों  के  मुल्यों  में  400  प्रतिशत  वुद्धि  की  जांच  करे

 जिसके  परिणामस्वरूप  ब्यूरो  कोई  सिफारिश  नहीं  कर

 उक्त  ब्यूरो  के  कार्य में  नायलोन  कार्बन  सिंथेटिक  रबड़  श्रादि  जैसे

 श्रादानों  के  मुल्यों  की  जांच  करने  का  भी  शामिल  न  करने  के  क्या  कारण  अर

 क्या  उपरोक्त  मामले  में  उक्त  ब्युरो  द्वारा  कोई  सम्पूर्णा  अध्ययन  किया  जाएगा  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  ale  विभिन्‍न

 श्राटोमोबाइल  टायरों  का  उत्पादन  करने  वाली  कम्पनियों  द्वारा  लिये  जा  रहे  टायरों  श्रौर  ट्यूबों  के

 मूल्यों  पर  कच्चे  माल  ग्रौर  अरन्य  निवेशों  की  लागतों  और  मुल्यों  में  हुई  वृद्धि  के  प्रभाव  का  झ्रध्ययन

 करने  तथा  रिपोर्ट  देने
 के  लिए  भ्रौद्योगिक  लागत  तथा  मूल्य  ब्यूरो  से  1  1978  को  कहा  गया

 था  ।  श्रौद्योगिक  लागत  तथा  मूल्य  ब्यूरो  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  रिपोर्ट  के  अनुसार  1977  श्र
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 1978  में  टायर  उत्पादक  कंपनियों  द्वारा  प्राकृतिक  सिन्थेटिक  कार्बन  काटन

 रेयन  नाइलोन  फेब्रिक्स  तथा  बीडवायर  जैसी  प्रमुख  सात  प्रकार  की  कच्ची  सामग्री

 के  लिए  श्रांके  गए  1977  के  श्रौसत  मुल्य  के  भुगतान  पर  माचे  1978  में  विचार  कर  लिया  गया

 था  ।  लागत  तया  मूल्य  ब्यूरो  के  निष्कर्षों  के  भ्रनुसार  कंपनियों  द्वारा  1978  के  दाद

 शुद्ध  डीलर  मूल्यों  में  की  गई  वृद्धि  रेयन  ट्रक  नायलोन  अर  ट्रक  ट्यूबों  के  प्रमुख

 कच्जे  माल  की  की  मतों  में  हुई  वृद्धि  से  प्र्याप्त  रूप  से  ata  हैं  किन्तु  पेसेन्जर  टायरों  व  जीप  टायरों

 के  मुल्य  में  की  गई  वृद्धि  प्रमुख  कच्चे  माल  के  मुल्यों  में  हुई  वुद्धि  के  लगभग  समान  ही  है  ।  रिपोर्ट  में

 यह  भी  बताया  गया  है  कि  टायर  तथा  ट्यूब  उत्पादकों  ने  यह  स्वीकार  किया  हैं  कि  1978

 के  afar  सप्ताह  के  श्रासपास  टायरों  के  मुल्यों  में  हुई  वृद्धि  केवल  कच्चे  माल  की  कीमतों  में  हुई

 वृद्धि  के  कारण  ही  नहीं  हुई  है  बल्कि  बिजली  जसी  रूपायित  करने  वाली

 वेतन  तथा  मजदूरी  की  बढ़ी  हुई  लागतों  तथा  निर्यात  में  हुई  हानियों  पर  भी  श्राघारित  है  ।  इन

 कंपनियों  ने  यह  भी  बताया  है  कि  कुछ  समय  से  टायरों  तौर  ट्यूबों  की  लाभ-देयता  में  गिरावट

 ग्राई  है  श्रौर  1977  में  उन्हें  हानि  उठानी  पड़ी  है  ।  भ्रौद्योगिक  लागत  तथा  मूल्य  ब्यूरो  के  श्रध्ययन

 से  यह  पता  चलता  है  कि  अधिकतर  कंपनियों  की  लाभदेयता  में  1977  में  पिछले  वर्षों  की  श्रपेक्षा

 गिरावट  श्राई  है  तथा  कुछ  कंपनियों  में  1977  में  हानि  भी  हुई

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 राजमाषा  विभाग  में  सरकारी  निधि  का  कथित  दुरुपयोग

 10228.  श्री  मदन  तिवारी  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  15  1978  को  कुछ  संसद्‌  सदस्यों  की  ओर  से  प्रधान  मंत्री  को  एक  ज्ञापन

 दिया  गया  था  जिसमें  राजभाषा  विभाग  में  भाई  चरित्रहीनता

 तथा  सरकारी  निधि  के  दुरुपयोग  के  बारे  में  शिकायतें  की  गयीं

 यदि  तो  ज्ञापन  में  उल्लिखित  बातें  क्या  भ्रौर

 इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  तथा  न्याय  ate  कम्पनी-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०

 डी०  :  व  जी  श्रीमान  ।  15  1978  को  कुछ  संसद  सदस्यों  की  श्रोर

 से  प्रधान  मंत्री  जी  को  एक  ज्ञापन  दिया  गया  जिसमें  राजभाषा  विभाग  के  कुछ  तत्कालीन

 ग्रधिकारियों  के  विरुद्ध  पक्षपात  श्रादि  के  श्रारोप  लगाए  गए  थे  ।

 ज्ञापन  में  लगाए  गए  श्रारोपों  के  सम्बन्ध  में  तथ्य  ज्ञात  किए  जा  रहे  हैं  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  बड़े  श्रौर  छोटे  एककों  कि  fania  दर  का  श्रनुपाद

 10229.  aft  राम  विलास  पासवान :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उनके  द्वारा  संसद  में  पेश  किये  गये  श्रौद्योगिक  विकास  दर  के

 ५ आकड़  बड़े  उद्योगों  पर  आधारित  हैं  ;

 (@)  विभिन्‍न  प्रकार  के  छोटे  और  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  के  उत्पादन  का  कुल

 प्रौद्योगिक  उत्पादन  के  प्रति  क्या  अनुपात  है  ;

 उनमें  as  उद्योग  dat  की  कम्पनियों  की  संख्या  कितनी है
 श्रौर  कम्पनियों  की  कुल

 संख्या  के  प्रति  उनका  क्या  अनुपात  है  ?
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 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  उद्योग  मंत्री  द्वारा

 संसद  में  प्रस्तुत  किये  गये  ध्ौद्योगिक  विकास  दर  के  झ्रांकड़े  श्रौद्योगिक  उत्पादन  के  सरकारी  सचकांक

 पर  श्राधारित  हैं  जो  सांख्यिकीय  विभाग  में  केन्द्रीय  सांख्यिकीय  संगठन  द्वारा  संकलित  किये  जाते

 औद्योगिक  उत्पादन  में  प्रत्त  मास  होने  वाले  परिवतंन  का  पता  लगाने  के  लिए  उपलब्ध  यहों

 एक  मात्र  सरकारी  सुचक्ांक  है  ।  केन्द्रीय  सांख्यिकीय  संगठन  द्वारा  संकलित  fra  गये

 श्रौद्योगिक  उत्पादन  के  सूचकांक  में  352  उद्योगों  के  बारे  में  प्रौद्योगिक  gins  द्ञामिल  होते  हैं  ।

 जिनमें  से  श्रघिकांश  ने  निर्मित  माल  में  कम-से-कम  25  लाख  रु०  के  मुल्य  का  योगदान  किया  है

 या  1  करोड़  रु०  का  उत्पादन  किया  है  इन  सुचकाँक  में  अन्य  खाद्य

 धात्विक  तथा  Tae Hh  परिवहन  उपस्कर  श्रादि  जैसे  क्षेत्रों  का  उत्पादन

 दामिल  है  ।  सुचकांक  में  लगभग  60  प्रतिशत  भाग  उन  क्षेत्रों  से  सम्बन्धित  है

 बस्त्र  प्रादि  शामिल  उत्पादन  झांकड़ों  में  प्रौर  इन  वस्तुग्रों  को  बनाने  में  लगे

 हुए  श्रचिकांश  एकक  शामिल  हैं  सूचकांक  के  ग्रंतगेंत  भ्राने  वाले  शेष  क्षेत्रों  के  बारे  में  केवल

 नीकी  विकास  के  महानिदेशालय  में  पंजीकृत  एककों  के  उत्पादन  आंकड़े  शामिल  हैं  और  इसमें  लघु

 उद्योग  एकक  शामिल  नहीं  हैं  क्योंकि  लघु  एककों  के  बारे  में  उत्पादन  ग्रांकड़े  प्रतिमास  के  भ्राघार

 उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  चूंकि  सूचकांक  में  मध्यवर्ती  पदार्थों  का  उत्पादन  शामिल  है  जो  बड़े  उद्योगों  तथा

 लघु  उद्योगों  में  माल  बनाने  में  इस्तेमाल  होता  है  प्रौर  सांख्यिकीय  विशेषज्ञों  के  अनुसार  विकास  दर

 श्रौद्योगिक  क्षेत्र  में  समग्र  रूप  से  उत्पादन  के  रुखें  बताती  है  ।  किन्तु  बस्तुग्रों  को  छोड़कर  जिनमें  लघु

 क्षेत्रीय  उत्पादन  कुल  उत्पादन  का  प्रमुख  भ्रंश  होता  है  क्रोम  चमड़ा  तथा  जुते  श्रादि

 कपड़े  धोने  का  जिप  फासनसं  वेट  रजक  रेडियो  रंग

 रोगन  तथा  बिजली  के  पंखे

 उद्योगो ंके  वाधिक  सर्वेक्षण  1976-77  के  अनन्तिम  संक्षिप्त  परिणामों  के  श्रनुसार

 वर्ष  1976-77  में  पंजीकृत  कारखाना  क्षेत्र  में  लघु  तथा  सरकारी  क्षेत्र  के
 उद्योगों  में  सकल

 उत्पादन  का  भाग  निम्नलिखित  है  ्रांकड़ों  में  गर-पंजीकृत  कारखाने  प्रथवा  घरेलू  उद्योग

 शामिल  नहीं  हैं  यदि  इनकों  शामिल  कर  लिया  जाये  तब  कुल  उत्पादन  में  लघु  तथा  ग्रामीण

 उद्योगों  का  भाग  लगभग  42  प्रतिशत  हो  जाएगा  |  इस  संबंध  में  लोक  सभा  ग्रतारांकित  प्रइन  सं  ०

 9231  दिनांक  2-5-79  का  उत्तर  देखें  ।  )

 1976-77  में  sftaaar  का  भाग

 सकल  उत्पादन

 1  24.3 लघु  क्षेत्र

 पूंजी  10  लाख  से  कम

 2  75.7 बड़े  तथा  wale  क्षेत्र  पूंजी  10

 लाख  अ्रथवा  उससे  अधिक

 3  22.0 सरकारी  क्षेत्र  का  भाग

 संयुक्त  क्षेत्र  7.6

 निजी  क्षेत्र  46.6

 1976-77  में  सकल  उत्पादन  का  योग  34,090  करोड़  रु०

 शग्रनन्तिम
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 31  1978  को  संयुक्त  स्टाक  कम्पनियों  की  कुल  संख्या  51477  थी  इसमें

 से  बड़े  प्रौद्योगिक  घरानों  की  1034  कम्पनियां  एकाधिकार  प्रतिबंधात्मक  व्यापार  व्यवहार

 नियम  की  धारा  26  के  अन्तगंत  पंजीकृत  हैं  ।

 चम्बल  नदी  जल  में  रेडियो  सक्रियता

 10230.  श्री  लालजी  माई  :  क्या  परमारु  BAT  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोटा  में  परमार  बिजली  घर  की  स्थापना  श्रौर  कार्यकरण  के

 परिणामस्वरूप  चम्बल  नदी  के  जल  में  रेडियो  सक्रियता  का  पता  लगा  है  ;

 यदि  तो  चम्बल  नदी  के  जल  का  उपयोग  करने  वाले  व्यक्तियों  को  परेशानियों

 से  बचाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  उपाय  किये  हैं  ;  ak

 इस  सम्बन्ध  में  तथ्यों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  तथा  ऊर्जा  राज्य  मंत्री  (ato  शोर  :  नही ं।

 तथा  ये  प्रश्न  उठते  ही  नहीं  ।

 श्रच्छो  किस्म  के  बिजली  उत्पादक  उपकरणों  का  निर्मारण

 10231.  डा०  लक्ष्मीनारायण  पांडेय  :

 थनी  छति  राम  श्रगंल  :

 ait  सुभाष  श्राहुजा  :

 al  हुकम  चन्द  कछवाय  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 \  )  सरकार  ने  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  हैं  कि  देश  में

 सरकारी  एवं  गर-सरकारी  sapAT  द्वारा  अच्छी  किस्म  के  बिजली  उत्पादक  उपकरणों  का  निर्माण

 किया  जाय  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  किस्म  नियंत्रण  न  होने  के  कारण  नये  बिजली  घर  ग्रथवा

 परियोजनाएं  श्रपनी  साख  खो  रही  हैं  ;  भौर

 सरकार  की  उक्त  उपकरणों  की  समय  पर  उपलब्धता  सुनिश्चित  करने  के  बारे

 में  कोई  योजना  अथवा  नीति  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्राभा  :  सरकारी  तथा  we

 सरकारी  दोनों  ही  क्षेत्रों  के  निर्माता  ग्राहकों  के  साथ  निरन्तर  परस्पर  सम्पर्क  बनाये  रखते  हैं  ग्रौर

 किस्म  नियंत्रण  are  सुधार  का  सुनिश्चय  करने  के  लिये  जहां  श्रावश्यक  अपने  दायित्वों  के  प्रति

 जागरुक  बायलरों  के  सबसे  बड़े  उत्पादक  झ्ौर  बड़ी  टर्बाइनों  att  जनरेटरों  के  एकमात्र  उत्पादक

 के  रूप  में  बी०एच०ई०एल०  ने  एक  श्रति  प्रसिद्ध  विदेशी  निर्माता  के  सहयोग  से  बायलरों  की  नई

 श्र  मुधरी  हुई  किस्म  पहले  ही  प्रारम्भ  करदी  है  ।  इसने  200  से  1000  मे०  वाट  तक  के

 तापीय  टर्बो  सेटों  के  लिये  एक  दूसरी  प्रसिद्ध  कम्पनी  के  साथ  सहयोग  किया  है  ate  इन  सेटों  में
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 उन्नत  कायें  श्र  गुणवत्ता  परामीटर  होंगें  ।  विक्र ता  संस्थापन  ate  चालू  करने  के

 संबंध  में  गुणवत्ता  नियंत्रण  के  लिए  कार्याशाला  स्तर  पर  भ्रपेक्षित  wea  प्रावइ्यक  अभ्युपाय  भी

 प्रारम्भ  किये  जा  रहे  गेर-सरकारी  क्षेत्र  के  एकक  भी  जहां  श्रपेक्षित  हो  विदेशी  तकनीकी

 सहायता  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।  इन  सभी  श्रभ्युपायों  a  विद्युत  जनित्रण  उपकरणों  के  निर्माण  के

 संबंध  में  गुणवत्ता  नियंत्रण  का  सुनिश्चिय  garg  ।

 प्रत  ही  नहीं  उठता  ।

 विद्युत  जनित्रण  के  लिए  सभी  योजनाश्ों  की  योजना  AAT  ate  केन्द्रीय  विद्युत

 प्राधिकरण  द्वारा  WaITHATAY  के  अनुसार  जांच  की  जाती  है  ।  विद्युत  जनित्रण  उपकरणों  की

 समय  पर  सप्लाई  के  लिए  निर्माण  को  ग्र  तिम  रूप  इस  प्रकार  श्र  तिमरूप  दी  गई  प्रत्येक

 योजना  के  सम्भरण  की  समयसूची  के  अनुसार  दिया  जाता  है  ।  विद्युत  जनित्नण  परियोजनाओं  को

 अपेक्षित  गुणवत्ता  के  उपकरणों  की  समय  पर  सप्लाई  करने  का  सुनिश्चय  करने  के  लिए  विद्युत

 जनित्रण  उपकरणों  के  निर्माताओं  द्वारा  सभी  श्रावश्यक  प्रयास  किए  जाते  हैं  ।

 राष्ट्रीय  श्रनुसंधान  विकास  निगम  में  श्रनुसुचित  के  लिये  श्रारक्षित  पदों  का

 भरा  जाना

 10232.  डा०  विजय  मण्डल  :  क्या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्नी  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  अ्रनुसंघान  विकास  निगम  शऔर  प्रौद्योगिकी  में

 अनुसूचित  जातियों  जनजातियों  के  लिये  प्रारक्षित  ater  नहीं  भरा  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  हाल  में  एसिस्टेंट  झौर  यू०डी०सी०  के  कुछ  पदों  को  विभागीय

 उम्मीदवारों  से  भरा  गया  शौर  यदि  तो  क्या  भ्रनुसुचित  जातियों/श्रनुसुचित  जनजातियों  के

 उम्मीदवारों  को  पदोन्नति  देने  के  बारे  में  ध्यान  रखा  गया  था  ate  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 हैं  ;  श्रौर

 क्या  इस  संबंध  में  कोई  अ्रभ्यावेदन  प्राप्त  gare  ate  यदि  तो  उस  पर  क्या

 कायंवाही  की  गई  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 (sito  Nz  fag)  :  यह  सही  नहीं है
 ।

 प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 1979  कार्पीरेशन  में  भ्रघीक्षक  (qufeesre  [Tera] AAT  श्रणी

 लिपिक  का  कोई  भी  पद  नियमित  भ्राधार  पर  नहीं  भरा  गया  है  ।

 कार्पीरेशन  को  एक  वरिष्ठ  सहायक  से  एक  श्रम्यावेदन  प्रा  ग्रा  है  जिसमें  aeleta

 के  पद  पर  अझ्रपनी  पदोन्नति किए  जाने  के  लिये  भ्रनुरोध  किया  गया  है  ।  raat  पर  बिचार

 किया  जा  रहा  है  ।
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 लिखित
 उत्तर  कायनात  a

 9  1979

 विचाराधीन  कदियों  के  बारे  में  न्यायालय  की  कार्यवाही  तेज  करने  के  लिए  कायेवाही

 10233.  घ्रो०  पी०  to  मावलंकर  :

 श्री  सुभाष  चन्द्र  बोस  श्रल्लूरी  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  समूचे  देश  में  विचाराधीन  हजारों  कैदियों  के  बारे  में  न्यायालय  की

 कांयं वाही  तेज  करने  हेतु  कोई  कायें वाही  कर  रही

 यदि  तो  क्या  ;  और

 यदि  तो  क्यों  नहीं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (at  एस०  डी०  :  जी  श्रीमान  ।

 जो  विभिग्न  कदम  उठाए  गए  हैं  उनमें  श्रन्य  बातों  के  साथ-साथ  निम्नलिखित  भी

 शामिल  हैं  :--

 (1)  न्यायिक  विभाग  द्वारा  की  गई  पहल  के  परिणामस्वरूप  ate  राज्यों  में  न्यायिक

 प्रशासन  में  सुधार  लाने  के  लिए  सातवें  वित्त  war  ने  402  अपराघ  न्यायालय

 (299  निम्न  अपराध  न्यायालय  ate  103  उच्च  श्रपराघ  श्रौर  136

 सिविल  न्यायालय  (111  निम्न  सिविल  न्यायालय  ait  25  उच्च  सिविल

 अर  श्रतिरिक्त  पीठासीन  श्रधिकारियों  के  लिए  रिहायदी  श्रावास  श्रौर

 भवन  निर्माण  के  लिए  लगभग  24  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  सहमत

 gut है

 (2)  fafa  ग्रायोग  जिससे  मामलों  का  दीघ्र  निपटान  करने  के  लिए  सुभाव  देने  का

 झनुरोध  किया  गया  था  विचारण  न्यायालयों  में  विलम्ब  ate  शेष  कार्यों  के  संबंध

 में  श्रपनी  fers  प्रस्तुत  कर  दी  है  ।  क्योंकि  झायोग  द्वारा  की  गई  अधिकतम

 सिफारिशों  को  राज्य  न्यायालयों  द्वारा  कार्यान्वित  किया  जाना

 रिपोर्ट  की  प्रतिलिपियां  उचित  कार्रवाई  के  लिए  उन्हें  भेज  दी  गई  हैं  ।

 (3)  विधि  sara  जिसे  जेलों  में  विचारणाधीन  कंदियों  का  अ्रनावइ्यक  लम्बी  प्रवधि

 के  लिए  नजरबंद  रखने  का  प्रइन  भेजा  गया  जेलों  में  विचारणाधीन  कंदियों  की

 भीड़  के  बारे  dart  रिपोर्टे  प्रस्तुत  कर  दी  है  ।  रिपोर्ट  में  की  गई  कुछ

 सिफारिदों  राज्य  सरकार/उच्च  न्यायालयों  के  कार्यात्वयन  के  लिए  भारतीय

 दंड  संहिता  श्रौर  दंड  प्रक्रिया  संहिता  में  संशोधन  से  संबंघित  तन्य  सिफारिशों  पर

 राज्य  सरकार  के  साथ  परामण  से  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 (4)  विचारणाधीन  क  दियों  ate  जमानत  मंजूर  करने  संबंधी  उपबंधों  में  संशोधन  करने

 संबंधी  कुछ  श्रन्य  प्रस्तावों  पर  भी  राज्य  सरकारों  के  साथ  परामरदा  करके  विचार

 किया  जा  रहा  हैं  |

 wet  नहीं  उठता  |
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 faosit  में  सावजनिक  स्थानों  पर  दाराब  पीना

 10234.  श्री  गंगा  भक्त  सिह  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 30  1979  तक  एक  ag  की  अवधि
 में

 सरकार  के  ध्यान  में  ऐसे  कितने

 मामले  a  हैं  जिनमें  दिल्‍ली /नई  दिल्‍ली  में  सावंजनिक  स्थानों  पर  शराब  पीने  के  बारे  में

 शिकायतें  की  गई  और

 क्या  ऐसे  मामलों  में  भ्रस्तग्रस्त  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  सरकार  ने  कोई  कार्यवाही  की  है

 श्रौर  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है
 ?

 गृह  मंत्रालय  में  तथा  न्याय  तथा  कम्पनी -कापें  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस०  डी०  1-5-1978  से  30-4-1979  के  बीच  की  श्रवंधि में  दिल्‍ली  पुलिस

 द्वारा  aaa  स्थानों  पर  दाराब  पीने  के  61  मामले  दर्जें  किये  गये  ।

 उक्त  भ्रवधि  में  aaa  स्थानों  पर  दराब  पीने  के  लिए  गिरफ्तार  किये  गये  143

 व्यक्तियों  में  से  67  के  चालान  (14  को  सजा  हुई  श्रौर  53  न्यायालय  में  ग्रनिर्णी त  किये  गये

 76  व्यक्तियों  के  मामले  जांच-पड़ताल  के  लिए  लम्बित  हैं  ।

 दिल्ली  राज्य  Matias  विकास  निगम  में  श्रधिकारियों  को

 searataa  किया  जाना

 10235.  श्री  पीयूष  तिरको

 श्री  इयाम  लाल  धुव

 या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वर्ष  1976-77  में  casa  किए  गए  दिल्‍ली  राज्य  srenfta  विकास  निगम

 के  कुछ  कर्मचारियों  को  ई०पी०ग्राई०  पद्धति  भ्रपनाते  हुए  नियमित  वेतनमान  देने  के  स्थान  पर

 निर्धारित  मूल  वेतन  दिया  गया

 क्या  दिल्‍ली  राज्य  प्रौद्योगिक  विकास  निगम  के  निदेशक  मंडल  ने  जून  1978  को  हुई

 अपनी  बैठक  में  यह  निण॑य  किया  था  कि  ई०पी०श्राई०  पद्धति  समाप्त  की  जानी  चाहिए  श्रौर

 afaarftayr  को  अनवरत  वेतनमान  दिया  जाना  चाहिए  जो  उसी  श्रेणी  के  पदों  को  दिया  जाता  है

 क्या  यह  fama  दिल्‍ली  राज्य  भ्रौद्योगिक  विकास  निगम  के  प्रबन्धकों  पर  बाध्य

 (=)  यदि  तो  कुछ  afuatfzat  की  प्रत्यावतित  करके  बहुत  कम  वेतनमान  देने  के

 क्या  कारण  हैं

 कया  इस  प्रकार  प्रत्यावतित  कुछ  भ्रधिकारियों  को  उनके  कनिष्ठों  से  नीचे  रखा

 यदि  तो  इस  विसंगति  को  ae  तक  दुर  न  करने
 के

 क्या  कारण  हैं

 दिल्‍ली  राज्य  औद्योगिक  विकास  निगम  के  प्रबंधकों  द्वारा  बोर्ड  के  निणंय  को

 faa  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा
 रही

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  यादव )  हां  ।
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 अधिका  रियों/कर्मंचारियों  को  केवल  वे  ही  वेतनमान  निश्चित  fax  गये  थे  जिनके

 ई०पी  ०ग्राई०  पद्धति  के  श्रन्तगंत  उन्हें  पदोन्नत  किया  गया  था

 हां  ।  ऐसा  केवल  दो  कर्मचारियों  के  मामले  में  हुआ  जहां  उनके  कतनिष्टों

 उसी  बीच  उच्च  पदों  पर  पदोन्नति  कर  दी  गई  थी  ।

 तथा  डी  ०्सी०श्राई०डो०सी०  के  प्रबंधक  वर्ग  द्वारा  सुधार के  उपाय  प्रारम्भ

 कर  दिये  गये  हैं  ।  स्वीकृत  पदों  पर  कमंचा  रियों  के  समायोजन  की  प्रक्रिया  प्रभी  विचाराधीन  है  ।

 साम्प्रदायिक  दंगे

 10236.  श्री  ato  के०  जाफर  aes :

 श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  छह  महीनों  में  किन  नगरों  में  साम्प्रदायिक  दंगे

 ब्यौरा  क्या इन  साम्प्रदायिक  दंगों  क ेकारण  जान  तथा  माल  को  हुई  हानि  का

 और

 यदि  ये  व्यक्ति  किन्हीं  राजनैतिक  दलों  अथवा  संगठनों  से  संबद्ध  पाये  गए  तो

 उनके  नाम  क्या  हैं  तथा  यदि  इन  पार्टियों  अथवा  संगठनों  में  ये  व्यक्ति  किन्हीं  पदों  पर  तो

 उनके  नाम  क्या  हैं  ?

 मंत्रालय  में  तथा  तथा  कम्पनी-का्े  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस०  डॉ०  :  ate  एक  विवरण  संलग्न  है  |

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  श्रौर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ॥

 विवरण

 एक  लाख  और  उससे  शप्रघिक  जनसंख्या  वाले  शहरों  की  सूची  जहां  1-10-1978  से

 31-3-1979  तक  को  nafa  में  साम्प्रदायिक  घटनायें  हुईं  ।

 श्रान्घ्र  निजामाबाद

 बिहार  भागलपुर

 गुजरात
 बड़ौदा awaits न  ३

 श्रीनगर जम्मू  व

 कर्नाटक  मैसूर

 मध्य  प्रदेश
 जबलपुर  शर

 रतलाम

 महाराष्ट्र

 राजस्थान  उदयपुर

 उत्तर  प्रदेदा  कानपुर  श्र  वारानसी

 दिल्‍ली दिल्ली
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 लिखित  उत्तर

 इन  साम्प्रदायिक  दंगों  के  परिणामस्वरूप  जान-माल  की  क्षति  के  संबंध  में  ब्यौरा

 इस  प्रकार  है

 मरने  वालों  की  संख्या  ave
 व  बातग्रस्त

 महीना  tatiana  सम्पत्ति
 का  मुल्य

 17 1978  9,14,950.00

 1978  25  2,72,434.00

 1978  6  1,29,472.00

 1979  4  3,84,610.00

 1979  2  5,430.00

 2 1979  6,72,970.00

 ea  56  23,79,866.00
 जिन क  हम

 राष्ट्रगीत

 10237.  श्रो  के०  प्रधानों  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  राष्ट्रगीत  की  are  दिलाया  गया  है  जिससे  सिंघुਂ

 शब्दों  का  भाव  स्पष्ट  नहीं  होता  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  के  स्पष्टीकरण  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  तथा  न्याय  श्रौर  HETAY-HT  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०

 डी०  पाटिल  )  :  ate  मनਂ  के  रूप  में  ज्ञात  शब्दों  ate  संगीत  से  युक्त

 को  भारत  की  संविधान  सभा  द्वारा  भारत  के  राष्ट्रगान  के  रूप  में  24  1950

 को  श्रपनाया  गया  था  ।  सरकार  का  विचार  है  कि  स्वर्गीय  डा०  रवीन्द्र  नाथ  ठंगोर  द्वारा  रचित

 गीत  के  मूल  पाठ  में  परिवतंन  करने  के  पर्याप्त  कारण  नहीं  हैं  ।

 विकास-दर

 10238.  st  धर्मवीर  वशिष्ठ  :  क्या  योजना  मंत्री  निम्नलिखित  की  जानकारी  दर्शाने

 घाला  एक  विवरण  सभा  पट  ल  पर  रखने  की  कृपा  क रेंगे  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पहली  पांच  पंचवर्षीय  योजनाश्रों  में  बास्तविक  विकास  दर

 3.8,  3.7,  3.2,  3.5  अ्ौर  3.2  प्रतिशत  रही  ;

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  विकास  दर  का  क्या  श्रौसत  रहा  ;  झौर

 छठी  योजना  की  शेष  अवधि  के  दौरान  संभावित  विकास-दर  कितनी  होगी  और

 इसके  क्या  कारण

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  माननीय  सदस्य  द्वारा  जो

 योजनावार  वृद्धि  दरें  उद्धृत  की  गई  हैं  उनका  श्रनुमान  1978-83  की  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारूप

 को  fare  करते  समय  1977  के  wa  में  लगाया  गया  था  ।  उसके  बाद  केन्द्रीय  सांख्यिकी  संगठन

 61



 9  1979 लिखित

 उत्तर

 द्वारा  as  WATT  के  aaa  को  परिशोधित  और  अद्यतन  किया  —— TAT  दे  ।  हाल  ही  में

 1979  जारी  ह कए  गए  उनके  aga  के  1970-71  की  कीमतों  पर  उपादान

 लागत  पर  सकल
 श्रांत  रिक

 उत्पादन  में  वार्षिक  मिश्र  वृद्धि  दरें  विभिन्‍न  योजनाओं  की  अवधियों  में

 निम्नलिखित  हैं  ।  पंचवर्षोय  योजना  को  एक  ae  पहले  समाप्त  कर  दिया  गया  था  AIX

 इसलिए  वृद्धि  दर  उक्त  योजना  के  केवल  चार  वर्ष  से  सम्बन्धित  है  ।  ag  अनुमान  श्रनंतिम  ।

 वाधघिक  मिश्र  वृद्धि  दर

 3°5 पहली  योजना  (1951-52  से  1955-56

 दूसरी  योजना  (  1956-57  से  1960-61  41

 तीसरी  योजना  (1961-62  से  1965-66  तक  )  216

 वार्षिक  योजनाएं  ( iTayer  वर्ष  से  प्रतिशत

 1966-67  1:0

 1967-68  817.0

 1968-69  27.0

 चौथी  योजना  (1969-70  से  1973-74  3°5

 पांचवीं  योजना  (1974-75  से  1977-78  4'5

 केन्द्रीय  सांख्यिकी  संगठन  के  त्वरित  श्रनुमानों  के  सकल  शंतरिक

 उत्पादन  में  19  77-78  में  7.2  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  ।  योजना  झायोग  ने  1978-79  में  3  .7

 प्रतिशत  की  वृद्धि  दर  का  अनुमान  लगाया  है  ।

 छठी  योजना  में  सकल  श्रांत  रिक  उत्पादन  में  4.7  प्रतिशत  की  वार्षिक  वृद्धि  दर  का

 उद्देश्य रखा
 गया  1978-79  की  तुलना  में  1979-80

 में  वृद्धि  दर  के
 अधिक  होने  की

 grat  है  ।  योजना  के  प्रारूप  में  छठी  योजना  (1978-83)  के  पांच  वर्ष  में  4.7  प्रतिशत  की

 वुद्धि  दर  के  लक्ष्य  के  आधार  पर  श्र  वर्तमान  के  वास्तविक  मुल्यांकन  के  arse पर  इन

 वृद्धि  दरों  का  ग्रनुमान  लगाया  गया  स्वयं  उक्त  योजना  के  प्रारूप  में  योजना  की  श्रवधि  के

 पहले  अ्राधे  भाग  में  श्रौसत  दर  से  कम  की  परिकल्पना  की  गई  थी  अर  बाद  के  अ्राधे  भाग  में

 अझ्रधघिक  5  से  5.5  प्रतिश्त  के  लगभग  की  परिकल्पना  की  गई  थी

 पुर्वोत्तर  क्षेत्र  में  पासपोर्ट  बनाने  गिरोह

 10239.  ay  पी०  ए०  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  विशेषकर  mara  तथा  मेघालय  में  गत  कई

 वर्षों  से  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  तस्करी  जाली  पासपोट  बनाने  वाला  एक  गिरोह  काय  कर

 रहा  है  जिसके  फलस्वरूप  इस  क्षेत्र  में  बड़ी  संख्या  में  बंगलादेश  निवासीं  धुसते  चले  at  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इसे  रोकने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 गह  मंत्रालय  में  तथा  न्याय  श्रौर  कम्पनी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०

 डी०  :  से  सुचना  एकब्रिंत  की  जा  है  श्रौर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 a  नुसुचित  जाति/श्रनुसुचित  जनजाति  के  रियों  के  लिए  विभागीप  प्रतियोग  त्सक

 परीक्षाएं

 10240.  श्री  राम  चरण  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सी०एस०एस०  प्रेड-एक  के  पदों  को  छोड़कर  श्रनुसूचित  जाति/श्रनुसूचित

 जनजाति  के  कमंचारियों  द्वारा  श्रेणी  |  के  श्रारक्षित  पदों  को  भरने  के  लिये  विभागीय  प्रतियोगात्मक

 परीक्षाएं  लेने  पर  विचार  कर  रहा  है

 तदि  तो  श्रतुभाग  अ्रधिकारियों  ग्रादि  के  ग्रेडों  जिनमें  ग्रारक्षित

 कोटा  अभी  तक  पुरी  तरह  नहीं  भरा  गया  पदों  को  भरने  के  लिए  उपाय  किये  जा  रहे  हैं

 श्रौर

 क्या  विभागीय  उम्मीदवारों  के  लिए  प्रतियोगात्मक  परीक्षाप्नों  को  लेने  पर  विचार

 किया  जा  रहा  है  ;  यदि  तो  प्रश्नाधीन  परीक्षाएं  लगभग  fray  समय  के  भीतर  ली  जायेंगी  ?

 ह  मंत्रालय  में  न्याय  alt  कम्पनी-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०

 डी०  जी  श्रीमान  ।

 तथा  हू  निणंय  किया  गया हैं  कि  1977  तथा  1978  alae  1  की  प्रवर

 सूचियों  में  अनुसूचित  जातियों  pararaa
 जन  जातियों  के  लिए  श्रारक्षित  रिक्तियां  केवय  इन  जातियों

 से  सम्बन्धित  श्रनुभाग  प्रधिका  रियों/किन्द्रीय  सचिवालय  झ्राशुलिपिक  सेवा  के  ग्रड  अधिकारियों

 के  लिए  ही  सीमित  विभागीय  परीक्षा  के  परिणामों  के  पर  भरे  क्योंकि  निर्धारित

 पात्रता  की  छातों  को  पूरा  करने  वाला  अझ्नुसूचित  जातियों/श्रनुसुचित  जनजतियों  का  कोई  श्रनुभाग

 केन्द्रीय  सचिवालय  श्राशुलिपिक  सेवा  tae  *कਂ  का  अधिकारी  पदोन्नति  के  लिए  विचार

 के  सामान्य  क्षेत्र  में  उपलब्ध  नहीं  है  ।  सहायकों/श्रनुभाग  झधिकारियों  के  ग्रड  में  पदोन्नति  के  लिए

 अ्रचुसूचित  जाति/अनुसुचित  जन  जाति  के  उम्मीदवार  शभ्रारक्षित  रिक्तियों  पर  पदोन्नति  के  लिए

 उपलब्ध  हैं  त्रौर  यह  श्रावस्यक  नहीं  समभा  गया है  कि  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा

 gel  में  श्रारक्षित  रक्‍्तयरों  को  भरे  जाने  के  लिए  ली  जा  रही  परीक्षा  की  भांति  ही  विभागीय

 प्रतियोगिता  परीक्षा  ली  जाए  ।

 चार  भारी  जल-संपंत्रों  की  लागत  में  वद्धि

 10241.  श्री  wWateg  पुजारी  क्या  परमाएु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  क्र्पा  करेंगे  कि

 क्या  चार  भारी  जल  विद्युत  संयंत्रों
 की  लागत  में  बहुत  अधिक  वृद्धि  हुई  ax

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 रक्षा  मंत्रालय  म॑  राज्य  मंत्री  तथा  परमाणु  ऊर्जा  राज्य  मंत्री  बोर  fag)  जी

 el  |

 चार  भारी  पानी  संयंत्रों  के  निर्माण  पर  शाने  वाली  लागत  में  वृद्धि  होने  के  मुख्य

 कारण  हैं  :  मुद्रा-विनिमय  की  दर  में  परिवतंन  की  दरों  का  बढ़  तेल  के

 मूल्य  में  वृद्धि  होने  के  फलस्वरूप  समुद्री  जहाजों  के  भाड़े  का  बढ़ा  दिया  श्रौर  संयंत्रों  में

 मिरीक्षण-कायं  हेतु  at  हुए  विदेशियों  पर  संयंत्रों  को  लगाने  तथा  चालू  करने  के  लिए  निर्धारित
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 श्रवषि  के  बढ़  जाने  के  फलस्वरूप  श्रधिक  व्यय  मजदूरी  तथा  स्वदेशी  ale  श्रायात  की  जाने

 वाली  दोनों  ही  प्रकार  की  सामग्री  के  मूल्यों  में  वृद्धि  होना  ।  इसके  तलचर  में  निर्माणाधीन

 भारी  पानी  संयंत्र  के  जो  दो  टावर  समुद्र  में  गिर  गए  थे  उनकी  जगह  नए  टावर  प्राप्त  करने  पर

 आया  भारी  पानी  संयंत्र  बड़ौदा  में  दुघंटना  के  फलस्वरूप  हुई  क्षति  को  दूर

 मरम्मत  करने  पर  श्राया  कनाड़ा  की  सरकार  दारा  सामग्री  देने  पर  लगाई  गई  पाबन्दी  के

 कारण  कोटा  के  भारी  पानी  संयंत्र  के  कुछ  महत्वपूर्ण  सामान  के  as  अ्राडरों  का  रह  हो  जाना

 तथा  बाद  में  ऐसे  सामान  के  लिए  wea  सप्लायरों  को  ज्यादा  मूल्यों  पर  नए  श्राडर  देना  भी  ऐसे

 कारण  हैं  जिनसे  इन  संयंत्रों  पर  श्राने  वाली  लागत  में  वृद्धि  हो  गई
 है  ।

 सीमा  सुरक्षा  बल  afeaticay  st  qaleafaat

 10242.  श्री  के०  माल ना  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सीमा  सुरक्षा  बल  में  अधिकारियों  का  एक  वर्ग  संगठन  पर  भारतीय  पुलिस  सेवा

 के  बढ़ते  प्रभाव  के  कारण  चिन्तित

 क्या  ये  जिनमें  से  श्रधिकतर  बल  में  सीधी  भर्ती  द्वारा  अथवा

 सेना  में  एमरजेंसी  कमीदन  से  निवृत्त  होने  के  पशचात्‌  लिये  गये  हैं  पदोन्नति  के  उचित  श्रवसरों  से

 वंचित  रखे  जा  रहे  AIX

 यदि  तो  उनकी  शिकायतों  के  बारे  में  ब्यौरा  क्या  है  शभ्रौर  सरकार  की  उन  पर

 क्या  प्रतिक्रिया  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  तथा  न्याय  श्रौर  कम्पनी-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०

 डी०  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 सीमा  सुरक्षा  बल  के  भ्रधिकारियों  का  एक  बड़ा  वर्ग  सेना  से  मुक्त  किये  गये

 एमरजेंसी  कमीशन  अघिकारियों  के  पद  से  लिया  गया  है  ।  श्रधिकारियों  को  पदोन्नति  के  उचित

 भ्रवसरों  से  वंचित  नहीं  किया  गया  है  ।  इसके  बिपरीत  सीमा  सुरक्षा  बल  मुक्त  एमरजेंसी

 कमीशन  भ्रधिकारी  उन  एमरजेंसी  कमीशन  शझधिकारियों  से  श्रधिक  शीघ्र  पदोन्नति  प्राप्त  करते  हैं

 जिन्हें  स्थल  सेना  में  नियमित  कमीशन  मिले  हुए  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 मिलों  को  दिये  जाने  वाले  ऋणों  को  इक्विटी  में  बदलना

 10243.  श्रीमती  पावती  कृष्णन्‌  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  मिलों  को  दिये  जाने  वाले  ऋणों  को  इक्विटी

 में  बदलने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  बतंमान  में  राष्ट्रीय

 वस्त्र  निगम  के  अधीन  मिलों  को  दिये  गये  ऋणों  को  इक्विटी  में  बदलने  का  सरकार  के  विचाराधीन

 कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |
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 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  द्वारा  श्रध्यापक  =  की  भर्ती

 10244.  श्री  ब्रजराज  सिह  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  हरिद्वार  ने  भ्रध्यापक  स्टाफ  की  भर्ती  के

 लिए  1977  ate  1978  में  विज्ञापन  दिया  था  ;

 क्या  श्रध्यापक  स्टाफ  को  वे  यथोचित  सुविधाएं  दी  जा  रही  हैं  जिनका  विज्ञापन  में

 उल्लेख  किया  गया  था  ;  श्र

 क्या  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  मिलिटेड  में  काम  कर  रहे  सभी  श्रध्यापकों  को  सभी

 अनुषंगी  लाभ  दिये  गये  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्राभा  :  नहीं  ।

 तथा  हरिद्वार  स्थित  बी०एच०ई०एल०  बस्ती  में  शिक्षा  संस्थाओं  का  प्रबंध

 स्वायत्तशासी  निकायों  द्वारा  किया  जाता  है  तथा  सीघे  बी०एच०ई०एल०  द्वारा  नहीं  ।  अतः

 इन  संस्थानों  में  श्रध्यापन  स्टाफ  को  बी  ०एच०ई०  एल०  द्वारा  सुविधा  तथा  अनुषंगी  लाभ  प्रदान

 करने  का  प्रदन  ही  नहीं  उठता  |

 कपड़े  के  मूल्यों  में  कमी

 10245.  शी  चित्त  बसु  :  क्या  उद्योग  मंत्री  झतियमित  कपड़े  के  मृत्यों  में  त्रद्धि ध  के  बारे

 में  11  1979  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  685  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  इण्डियन  काटन  मिल्स  फेडरेशन  इस  बीच  सरकार  द्वारा  दिए  गए  परामश  के

 झनुसार
 कपड़े  भ्र  घागे  के  सुल्य  कम  करने  पर  सहमत  हो  गया  है  ;

 यदि  तो  इसमें  कितनी  कटौती  की  जायेगी  ;  श्रौर

 यदि  तो  कपड़े  के  मुल्य  में  कमी  लाने  के  लिए  सरकार  का  क्या  श्रम्रेतर  कार्यवाही

 करने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  से  यह  विषय

 श्र्भी  विचाराधीन  है  ।  at  तक  कोई  श्रन्तिम  निणंय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 स्टाफ  कंटीन  के  लिये  राज  सहायता

 10246.  श्री  ईदवर  चौधरी  :  दया  यृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिनन  में  चल  रही  स्टाफ  कॉन्टीनों  को  कोई  राज  सहायता  दी

 जाती  है  ;

 यदि  तो  उनको  राज  सहायता  देने  के
 लिए  मानदण्ड  श्रपन!या  जा  रहा

 है  ;  झर

 केन्द्रीय  सरकार  के  उन  कार्यालयों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  कोई  राज  सहायता  नहीं  दीं

 जा  रही है  ?
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 गृह  मंत्रालय  में  तथा  न्याय  te  कम्पनी-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०

 Sto  :  जी  श्रीमान  ।  विभागीय  स्तर  पर  अथवा  सहकारिता  के  श्राघार  पर  चल

 रही  कंन्टीनों  को  सरकारी  सहायता  देने  का  प्रावधान  है  |

 विभागीय/सहकारी  कः टीनों  को  सरकारी  सहायता  उस  मंत्रालय/विभाग/कार्यालय,

 जिसके  लिए  कॉन्टीन  स्थापित  की  गई  में  कार्यरत  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  की  संख्या

 के  श्राधार  पर  दी  जाती  है  ।

 ऐसे  टिफिन  रूम/कंन्टीनों  जो  25  से  99  व्यक्तियों  वाले  कार्यालयों  के  लिये  होती

 उनके  कर्मचारियों  को  मजदूरी  के  आधार  पर  सहायता  दी  जाती  है  ate  जो

 100  भ्रथवा  उससे  श्रघिक  व्यक्तियों  वाले  कार्यालयों  के  लिए  होती  हैं  उन्हें  उनके  कर्मचारियों  को

 मजदूरी  के  श्राघार  पर  70%,  सरकारी  सहायता  दी  जाती  है  ।

 सरकारी  सहायता  ग्रह  मंत्रालय  द्वारा  जारी  किए  गए  सामान्य  श्रनुदेशों  के  आधार

 पर  संबंधित  मंत्रालय/वि  भाग/कार्यालय  द्वारा  दी  जाती  है  ।  किसी  विभागीय/सहकारी  कन्टीन  को

 किसी  प्रकार  की  सहायता  न  मिलने  का  कोई  मामला  ग्रह  मंत्रालय  के  ध्यान  में  नहीं  लाया  गया  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  एककों  में  बजाज  श्रौर  प्रिया  स्कूटरों  का  उत्पादन

 10247.  डा०  मुरली  मनोहर  जोशी :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 बजाज  ate  प्रिया  स्कूटरों  के  लिये  कितने  समय  तक  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती  है  ;

 और

 क्या  सरकार  का  विचार  सरकारी  क्षेत्र  के  एककों  में  इन  ब्रान्डों  के  स्कूटर  बनाये

 जाने  की  ग्रनुमति  देने  का  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्राभा  :  इन  स्कूटरों  के  लिए

 प्रतीक्षा  की  wafer  श्रपेक्षाकृत  लम्बी है  ।  इस  प्रकार  प्रतीक्षा  प्रवधि  को  निर्दिष्ट  नहीं  किया  जा

 सकता  है  क्योंकि  यह  बुक  किए  गए  क्रयादेशों  के  तैथिक  क्रम  शर  उत्पादन  पर  निभंर  करता  है

 जिसमें  विस्तार  योजना  का  कार्यान्वयन  मी  शामिल  है  जिसे  सरकार  ने  मंजुर  कर  दिया  है  ।

 केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  का  संगठन--स्कूटसे  इण्डिया  लिमिटेड--श्रौर  कुछ  राज्यों  में

 इसके  उप-लाइसेंसघारी  तथा  श्रन्य  एकक  स्कूटरों  का  निर्माण  कर  रहे  हैं  ।  स्कूटसं  इण्डिया  द्वारा

 निर्मित  स्कूटर  अ्रनेक  बातों  में  तुलनीय  हैं  अर  एक  बढ़ते  हुए  बाजार  में  इनके  निर्यात

 कीसम्भावनाएं  भी  हैं  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  इस  उपक्रम  ने  निरन्तर  ale  प्रगामी  सुधारों  की  एक

 प्रक्रिया  भी स्थापित  की  है  ।

 श्रासुचना  व्यवस्था  का  कार्यकरण

 10248.  श्री  ugatet  फलोरो  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  सरकार  की  श्रासूचना  व्यवस्था  विभिन्‍न  गलतियों

 के  लिये  जिम्मेदार है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  झ्रौर
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 भविष्य  में  ऐसी  गलतियां न  इसके  विशेषकर  भर्ती  संबंधी  प्रक्रिया  atk

 उसके  कार्यकरण  तथा  श्रांत  रिक  संगठन  में  उपयुक्त  रूप  से  संशोधन  करने  के  लिये  क्या  कदम

 उठाये  गये  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  म॑  तथा  न्याय  ate  कम्पनी-काय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०

 ae  हाल  ही  में  श्रासूचना ब्युरो  की  ae  से  केवल  एक  भुल

 हुई  है  श्रौर  वह  श्री  जय  प्रकाश  नारायण  को  मृत्यु  के  संबंध  में  गलत  समाचार  के  प्रसार  से

 संबंधित  है  |

 सभी  संबंधिय  भ्रधिकारियों  से  ऐसे  मामलों  में  श्रति  सावधानी  बरतने  की  शझ्रावश्यकता

 पर  बल  देने  के  लिये  कहा  गया  है  ।

 राजस्थान  के  चुरू  शर  नागौर  जिलों  का  श्रौद्योगिक  fasta

 10249.  श्री  दौलत  राम  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 राजस्थान  में  चुरू  ate  नागौर  जिलों  के  औद्योगिक  विकास  के  लिये  सरकार  दवारा

 चलाये  गये  कार्यक्रमों  का  ब्यौरा  क्या  है

 क्या  इन  जिलों  में  श्रास्थियां  आ्रादि  जेसा  कच्चा  माल

 प्रचुर  मात्रा  में  उपलब्ध  है  शौर  वहां  के  लोग  बेरोजगार  श्र  श्रांशिक  रोजगार  प्राप्त

 श्रौर

 कया  इस  क्षेत्र  में  बिजली  का  प्रयोग  करके  मिट्टी  are  चुने  को  मिलाकर  तथा

 उसको  दबाकर  ईट  बनाने  की  बहुत  अधिक  गुंजाइश  है
 ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ii  जगदम्बी  प्रसाद  इन  दोनों  जिलों  में

 जुलाई  1978  से  ही  जिला  उद्योग  केन्द्रों
 ने

 काम  करना  प्रारम्भ  कर  दिया  है  ।  दोनों  जिलों

 उनकी  श्रौद्योगिक  सं  भाव्यता  का  पता  लगाने  की  दुष्टि  से  एक  सर्वेक्षण  किया  गया  है  aw  संबंधित

 रिपोर्टों  को  अ्रन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  |  इसके '  भ्रतिरिक्त  राजस्थान  राज्य  प्रौद्योगिक  तथा

 खनिज  विकास  निगम  नागोर  जिले  में  मकराना  शौर  मेड़ता  में  तथा  चुरु  ज़िले  में

 बिदासर  तथा  श्री  डूंगरगढ़  में  श्रौद्योगिक  क्षेत्रों  का  विकास  कर  रहा है  |  राजस्थान  राज्य  श्रौद्योगिक

 तथा  खनिज  विकास  निगम  द्वारा  चुरु  तथा  सुजानगढ़  के  न्य  क्षेत्रों  में  भी  विकास  काय  हाथ में

 लिया  जा  रहा  है  |

 ये  कच्चे  माल  दोनों  ही  जिलों  में  मिलते  हैं  किन्तु  जिप्सम  केवल  नागौर  में  ही  मिलता

 है  जहां  तक  इन  जिलों  में  बेरोजगारी  तथा  अधं-रोजगार  का  संबंध  यह  कथनीय  है  कि  यह

 समस्या  खास  इन  दोनों  जिलों  में  ही  हो  मात्र  यह  तो  नहीं  है  ।

 राजस्थान  राज्य  श्रौद्योगिक  तथा  खनिज  विकास  निगम  द्वारा  श्री  डूंगरगढ़  क्षेत्र  में  रेत

 चूने  की  झट  वनाने  की  एक  परियोजना  संवर्धित  करने  की  संभावनाओं  की  खोज  की

 जा  रही है  |

 सीमेंट  के  मुल्यों  के  बारे  में  राष्ट्रीय  व्यावहारिक  श्राथिक  श्रतुसंधान  परिषद  का

 सुभाव

 10250.  श्री  sara  दवे  व्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राष्ट्रीय  व्यावहारिक  श्रनुसंघान  परिषद  ने  सीमेंट  के  मूल्यों  का  अ्रध्ययन  किया
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 है  श्रौर  देश  के  सीमेंट  कारखानों  के  लिए  समायोजित  stad  मुल्यों  अथवा  विभेदकारी  मूल्यों  को

 लागू  करने  का  सुभाव  दिया

 (a)  यरि  तो  देश  में  मूल्य  तत्व  श्र  सीमेंट  के  उत्पादन  के  बारे  में  राष्ट्रीय  व्यावहारिक
 श्राधिक  अ्रनुसंधान  परिषद  की  श्रन्य  सिफारिशें  कया  और

 सरकार  का  इन  सुझावों  को  किस  सीमा  तक  स्वीकार  करने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सगदम्बी  प्रसाद  :  तथा

 राष्ट्रीय  व्यावहारिक  श्राथिक  aging  परिषद  ने  सीमेंट  निर्माता  सीमेंट  उद्योग  का

 प्रतिनिधित्व  करने  वाला  एक  उपयुक्त  निकाय  के  कहने  पर  सीमेंट  इंडस्ट्री  इन  इंडिया  नामक

 एक  प्रकाशन  निकाला  था  ।  परिषद  का  यह  एक  समुल्य  प्रकाशन है  तथा  इस  प्रकार  यह  आसानी  से

 प्राप्त  होने  वाला  एक  दस्तावेज  है  ।

 सीमेंट  उद्योग  की  व्यापकी  समीक्षा  करने  के  लिए  श्रौद्योगिक  लागत  तथा  मूल्य  ब्युरो  के

 भ्रध्यक्ष  की  श्रध्यक्षता  में  सरकार  ने  1978  में  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  गठित  की  थी  ।

 सीमेंट  की  लागत  तथा  मुल्यों  से  संबंधित  समिति  की  सिफारिशों  पर  सरकार  के  निर्णय  3-5-1979

 को  संसद  में  घोषित  कर  दिए  गए  थे  ।

 वर्ष  1978-79  में  भारत  हेवी  इल क्ट्रिकट्स  लिमिटेड  में  उत्पादन  का  लक्ष्य

 10251.  श्री  श्रनन्त  राम  जायसवाल  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ay  1978-79  में  भारत  gat  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  में  उत्पादन  निर्धारित

 लक्ष्य से  कम

 यदि  तो  जो  उत्पादन  gar  उसकी  तुलना  में  1978-79  के  लिए  कितने  करीड़

 रुपये  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 उत्पादन  में  कमी  होने  के  क्या  कारण  हैं  तथा  क्या  भारत  ह्वी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड

 ने  भ्रपने  संयंत्रों  के  निर्यात  के  लिए  श्रव्य  देशों  से  कोई  समभौता  किया  ax

 यदि  तो  उसके  भ्रन्तर्गत  कितने  मुल्य  के  संयंत्रों  का  निर्यात  किया  जायेगा  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्राभा  :  हां  ।

 ay  1978-79  के  लेखों  को  झभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  है  ।  ऐसा  अ्रनुमान

 है  कि  1978-79  में  628  करोड़  रुपये  मुल्य  का  उत्पादन  होने  की  संभावना  जबकि  लक्ष्य

 650  करोड़  रुपये  का  है  ।

 लक्ष्य  की  तुलना  में  उत्पादन  में  मामूली  सी  गिरावट  मुख्य  रूप  से  aaa  तथा  देशी

 दोनों  ही  स्रोतों  से  समय  पर  महत्वपूर्ण  कच्चे  माल  ate  हिस्से  पुर्जों  को  प्राप्त  करने  में  कठिनाइयों

 श्र  पत्तनों  पर  भीड़भाड़  होने  के  कारण  अराई  थी

 उपकरणों  के  निर्यात  के  लिए  बी०एच०ई०एल०  ने  विदेशी  पार्टियों  के  साथ  करार  भी

 किए  हैं  ।

 वर्ष  1978-79  की  समाप्ति  पर  निर्यात  क्रयादेशों  का  कुल  मूल्य  लगभग

 83.00  करोड़  रुपये  था  ।
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 झादिवासी  विकास  परियोजना  कार्यक्रम

 10252.  श्री  बागुत  सुम्बरूई  :
 क्या  ग्रह  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  दर्शाने  वाला

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखेंगे  कि  :

 उन  राज्य  सरकारों  के  नाम  कया  हैं  जिन्होंने  झ्रादिवासी  विकास  परियोजना  कार्यक्रम

 तयार  किये

 इनमें  से  कितने  कार्यक्रम  राज्य  सरकारों  के  मंत्रालय  की  स्वीकृति  देने  वाली  समिति

 को  भेजे  श्र

 उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  तथा  न्याय  श्रौर  कंपनी-काय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०

 डी०  :  आन्ध्र  हिमाचल

 मध्य  उत्तर  पब्चिम

 अंदमान  are  निकोबार  द्वीप  समूह  श्रौर  दमन  श्र  द्वीप  राज्यों  ने  विकास

 परियोजना  रिपोर्टे  तेयार  कर  ली  हैं  ।

 ae  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  संबंध  में  ऐसी  129  fare  भारत

 सरकार  को  भेज  दी  गई  हैं  इन  रिपोर्टों  का  सामान्यतः  श्रनुमोदन  कर  दिया  गया  है  ।

 चोपड़ा  बच्चों  के  श्रपहरण  श्रौर  हत्या  को  जाँच  में  दिल्‍ली  पुलिस  की  भुमिका

 10253.  श्री  ato  वी  श्रलगेदान  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  श्रतिरिक्त  जिला  तथा  सत्र  दिल्‍ली  द्वारा  दो

 चौपड़ा  बच्चों  के  अपहरण  और  हत्या  से  सम्बन्धित  सनसनीखेज  मामले  की  जांच  में  दिल्‍ली

 पुलिस  की  art  शाखा  द्वारा  निभाई  गई  भूमिका  के  बारे  में  की  गई  टिप्पणियों  की  श्रोर

 दिलाया  गया है  ;  श्रौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  तथा  न्याय  ale  कस्पनी-काये  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एस०

 डी०  :  शर  जी  श्रीमान  ।  सरकार  को  दिल्‍ली  पुलिस  की  अपराध  शाखा

 द्वारा  दिखाई  गई  कार्यकुशलता  की  न्यायालय  द्वारा  की  गई  सराहना  के  बारे  में  जानकारी  है  ।

 तदनुसार  जांच  करने  वाले  कमंचारियों  को  प्रसंस्ति  नकद  पुरस्कार  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा

 दिये गये  हैं  ।

 गुजरात  में  लघु  उद्योगों  का  बन्द  होना

 10254.  श्री  झमर  सिह  वी  राठवा  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  यह  सच
 है

 कि  गुजरात  राजन  में  लघु  उद्योग  जोकि  कोयला  तथा  इस्पात  उद्योगों

 के  सहायक  उद्योग हैं  ;  कच्चे  माल  की  श्रनुपलब्धता  के  कारण  बन्द  हो  जाने  की  स्थिति  में

 हैं  ;  झौर

 यदि  तो  सरकार  का  लघु  उद्योगों  की  इस  सम्बन्ध  में  सहायता  करने  के  लिये

 क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?
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 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  कच्चे  माल  के  उपलब्ध

 नहोने  के  कारण  गुजरात  सरकार  ने  कोयला  तथा  इस्पात  उद्योगों  के  किसी  भी  सहायक  उद्योग

 के  बन्द  हो  जाने  की  सुचना  नहीं  दी  है  ।  किन्तु  ऐसी  सुचना  मिली  है  कि  कोयला  तथा  इस्पात

 इस्तेमाल  करने  वाले  एकक  अपनी  श्रावइ्यकता  के  पुरे  कच्चे  माल  को  प्राप्त  करने  में  कठिनाई

 महसूस  कर  |

 लघु  उद्योगों  को  aaqea  तथा  प्रेषण  बढ़ाने  के  लिए  इस्पात  तथा  खान  मंत्रालय

 और  ऊर्जा  मंत्रालय  से  इस  सम्बन्ध  में  arqa,  किया  जा  रहा है
 ।  लघु  उद्योग  निगमों  को  भी

 मूलभूत  कच्चे  माल  के  वितरण में  सक़िय  भाग  लेने  के  लिए  प्रेरित  किया जा  रहा  है

 नियंत्रित  सुल्य  वाले  कपड़े  का  उत्पादन

 10255.  श्री  एम०  कल्याण  सुन्दरम  :  क्या  उद्योग  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa :

 क्या  गर-सरकारी  कपड़ा  मिलों  के  लिये  नियंत्रित  मुल्य  वाले  कपड़े  के  उत्पादन  की

 श्रनिवायंता  को  फिर  से  लागु  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ;  शौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  झर  उसके  कारण  क्या  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  नहीं  ।

 प्रदन  ही  नहीं  उठता  |

 संसद  सदस्यों  द्वारा  भेजे  गये  बिहार  में  हरिननों  शौर  श्रादिवासियों  पर

 श्त्याचार  के  सामले

 10256.  श्री  ए०  के ०  राय  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बिहार  ate  पश्चिम  बंगाल  में  हरिजनों  ake  श्रादिवासियों  पर  अत्याचारों  के  कितने

 मामले  संसद्‌  सदस्यों  ने  वर्ष  1978-79  के  दौरान  मंत्रियों  को  भेजे  ;

 कितने  मामलों  से  भ्रन्तिम  उत्तर  दे  दिया  गया  है  त्रौर  इसके  विस्तार  से  तथ्य

 क्या  हैं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  श्रधिकांश  मामलों  में  मामला  राज्य  सरकार  को  भेज
 दिया

 जाता

 है  श्रौीर  उसका  कोई  परिणाम  नहीं  निकलता  ;  अ्रौर

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  कोई  श्रपना  ही  जांच  तंत्र  बनायेगी  जिसके  लिये  ऐसे  मामलों

 की  जांच  उसका  संवधानिक  दायित्व  होगा  ?

 गह  मंत्रालय  में  तथा  न्याय  wz  कम्पनी-का्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०

 डी०  :  शौर  इस  सम्बन्ध  में  2  1979  को  श्रतारांकित  प्रश्न  संख्या

 9309  के  उत्तर  में  सदन  के  पटल  पर  विवरण  रख  दिया  गया  था  ।

 यह  कहना  सही  नही ंहै  कि  श्रधिकांदा  मामलों  में  भारत  सरकार  बिना  परिणाम

 जाने  राज्य  सरकार  को  लिखती  रही  है  ।  संविधान  की  सातवीं  mage  के  अधीन  कानून  ौर

 व्यवस्था  राज्य  का  विषय  होने  के  कारण  हरिजनों  ale  पर  श्रत्याचारों  से  सम्बन्धित

 शिकायतों  पर  कार्यवाही  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  द्वारा  की  जाती  है  ।  इसलिये  अत्याचारों  के
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 विषय  में  संसद्‌  सदस्यों  से  प्राप्त  पत्र  भारत  सरकार  द्वारा  शीघ्र  कायंवाही  करने  six  सीधे

 सम्बन्धित  संसद्‌  सदस्य  को  परिणाम  की  सुचना  देने  के  लिये  संबंधित  राज्य  सरकार  को  भेज  दिये

 जाते  हैं  ।  किन्तु  अ्रघधिक  गम्भीर  मामलों  में  भारत  सरकार  राज्य  सरकार  से  एक  रिपोटं

 मांगती  है  श्रौर  इसकी  जांच  करने  के  पश्चात्‌  संसद्‌  सदस्यों  को  उत्तर  भेजा  जाता  है  ।

 भारत  सरकार  का  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  जैसा  कि  ऊपर  के  उत्तर  में

 पहले  ही  स्पष्ट  कर  दिया  गया  संविधान  की  सातवीं  सूची  के  कानून  श्रौर  व्यवस्था

 राज्य  का  विषय  है  ।

 उद्योगों  का  समाप्त  होना

 10258.  श्री  बलदेव  fag  जसरोटिया  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगें

 fa

 देश  में  सहकारी  श्राघार  पर  उद्योगों  वर्तमान  समाप्ति  दर  कितनी है
 बी०

 एस०  झ्राई०  क्षेत्र  में  वर्ष  1977  अथवा  1978  के  लिए  झांकड़े  कया  हैं  ;

 इस  समाप्ति  दर  को  रोकने  agar  कम  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  किए

 गए  विशिष्ट  उपायों  का  ब्यौरा  कया  है  ;

 ऐसे  उद्योगों  के  बारे  में  पता  लगाने  के  लिए  सर्वेक्षण  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार

 ने  राज्यों  को  कुछ  fader  जारी  किए  हैं  ;  atk

 यदि  तो  किन-किन  राज्यों  ने  ga  होने  के  बारे  में  जानकारी  दी  है

 सर्वेक्षण  के  निष्कर्षों  के  परिणामस्वरूप  उन्होंने  क्या  विशिष्ट  उपाय  किए  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (tt  जगदम्बी  प्रसाद  30  1976

 को  समाप्त  हुए  सहकारी  ay  के  सहकारी  समितियों  के  ates  उपलब्ध  हैं  ।  सहकारी

 समितियों  के  कार्य  की  दिधिलता  का  क्षेत्रवार  प्रतिदात  नीचे  दिया  गया  है

 44.5 (1)  हथकरघा

 (2)  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  52.6

 (3)  लघु  उद्योग  44.7

 (4)  हस्तशिल्प  50.3

 कथयर  35.5 (5)

 (6)  रेदाम  46.3

 राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  sex  दवारा  जारी  किए  गए

 दर्गी  सिद्धान्तों  के
 श्राघार  पर  सहकारिता  भ्रांदोलन  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  तत्काल  तथा  पर्याप्त

 कदम  उठाएं  |  इस  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  उत्तरदायी  व्यक्तियों  का  श्रावव्यक  मागंदशंन

 एवं  नेतृत्व  करने  तथा  ग्रामीण  ्रौर  लघु  उद्योगों  में  औद्योगिक  सहकारी  समितियों  का  तेजी  से  विकास

 करने  के  लिए  श्रभ्युपाय  सुकाने  हेतु  उद्योग  राज्य  मन्त्री  की  अ्ष्यक्षता  में  प्रौद्योगिक
 सहकारी

 समितियों  की  एक  उच्च  स्तरीय  स्थायी  समिति  का  गठन  किया  गया  है  ।  औद्योगिक  सहकारी

 1.0
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 समितियों  को  उनके  उत्पादों  का  विपणन  करने  तथा  भ्रन्य
 कार्यकलापों  के  लिए  सहायता  करने

 हेतु  श्रौद्योगिक  सहकारी  समितियों  के  एक  राष्ट्रीय  संघ  की  स्थापना  की  गई  है  ।

 हां
 ।

 मध्य  उत्तर  जम्मू  तथा

 कदमीर  एवं  नागालैंड  की  राज्य  सरकारों  ने  ऐसे  उद्योगों  का  पता  लगाने  सम्बन्धी  सर्वेक्षणों  का

 कार्य  पूरा  कर  लिया  है  ।  राज्य  सरकारें  निम्नलिखित  पद्धतियों  पर  सुधारात्तक  अभ्युपाय  कर

 रही  हैं
 ह
 (1)  राज्य  सरकारों  द्वारा  शेयर  पूंजी  में  ग्रंशदान  |

 (2)  कायंशील  पूंजी  के  लिए  ऋण  तथा  शेयरों  की  खरीद  ।

 (3)  ब्याज  में  राज  सहायता  ।

 (4)  TaeyHlT य  सहायता  |

 max  श्रेणी  लिपिकों  (TIO  की  पदोन्नतियां

 10259.  श्री  faraqarzract  सरसुनिया :
 क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fe

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  में  काम  कर  रहे  श्रवर  श्रेणी

 लिपिकों  को  20  वर्ष  की  सेवा  पुरी  कर  लेने  पर  भी  अगले  qq  में  पदोन्नत  नहीं  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  विभाग  वार  ऐसे  अव र  श्रेणी  लिपिकों  की  संख्या  कितनी है  :

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  ऐसे  लिपिकों  में  sate  है  ;  atk

 इस  बारे  में  सरकार  को  क्या  नीति  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  तथा  न्याय  ate  कम्पनी-का्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०

 डी०  :  तथा  केन्द्रीय  सचिवालय  लिपिक  सेवा  एक  विकेन्द्रीकृत  सेवा  है  ।  कुछ

 संवर्ग  ऐसे  हैं  जिनमें  ऐसे  श्रवर  श्रेणी  लिपिक हैं  जिन्हें  श्रपने  ग्रेड  में  20  वर्ष की  सेवा  पुरी

 कर  लेने  पर  wal  तक  उच्च  श्रेणी  लिपिक  के  रूप में  पदोन्नत  नहीं  किया  गया  है  ।  ऐसे

 लिपिकों  की  संख्या  के  बारे  में  सुचना  मं  त्नरालयों/विभागों  से  एकत्र  की  जा  रही  है  श्रौर  जसे  ही  यह

 प्राप्त  हो  जाएगी  इसे  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  |

 कामिक  ate  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  को  विभागोय  परिषद  का  कर्मचारी  पक्ष

 यह  भ्रभ्यावेदन  कर  रहा  है  कि  ऐसे  लिपिकों  में  निराशा  व्याप्त  है  ।

 गतिरोध  को  दूर  करने  की  दृष्टि  से  भारत  सरकार  ने  प्रत्येक  मंत्रालय  के  ae

 श्रेणी  लिपिक  as  की  स्वीकृत  पद-संख्या  के  10%  का  एक  सेलेक्शन  TS  14  1977

 से  स्वीकृत  कर  दिया  है  श्रौर  इससे  बड़ी  संख्या  में  ऐसे  अवर  श्र
 णी

 लिपिकों  को  लाभ  gar

 जिनकी  उक्त  ग्रेड  में  20  वर्ष  से  अ्रधिक  की  सेवा  हो  गई  है  ।

 साचिस  की  लकड़ी  का  संकट

 10260.  श्री  मुकुन्द  मंडल  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  माचिस  उद्योग  में  माचिस  की  लकड़ी  का  कोई  संकट  चल  रहा  है  ;
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  है  ,

 गत  वर्ष  माचिस  की  लकड़ी  की  कितनी  भ्रावइ्यकता थी  a  इसकी  उपलब्धता

 कितनी  थी

 FAT  सरकर  इसके  बारे  में  किन्हीं  विकल्पों  पर  विचार  कर  रही  है  ;
 झौर

 यदि  तो  पुरे  तथ्य  क्या  हैं
 ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जगदम्बी  प्रसाद  श्रौर  में

 माचिस  को  डिब्बियों  तथा  तीलियां  बनाने  के  लिए  उपयुक्त  लकड़ी  की  कमी  है  ।

 मोटे  तौर  पर  लगाए  गए  भ्नुमान  के  श्रनुसार  1978  में  उद्योग  की  नरम  लकड़ी

 की  झावश्यकता  5,12,000  सेन्टीमीटर  थी  ज़बकि  इसकी  उपलब्धता  5,00,000  सेन्टीमीटर

 थी

 atc  दियासलाई  उद्योग  को  कच्चे  माल  के  संमरण  से  सम्बन्धित  कठिनाइयों

 की  जांच  करने  तथा  स्थिति  में  सुघार  लाने  के  लिए  उपायों  की  सिफारिश  करने  हेतु  दियासलाई

 उद्योग  के  लिए  कृषि  विभाग  के  अधीन  एक  विकास  समिति  गठित  की  गई  है  ।  दियासलाई  उद्योग

 लिए  भ्रपेक्षित  लकड़ी  की  कमी  को  कम  करने  हेतु  सुभाये  गए  कुछ  श्रम्युपाय  दियासलाई  की

 लकड़ी  तत्काल  उत्पन्न  करने के  लिए  चिनार के  पेड़  लकड़ी के  डिब्बियों  के  स्थान पर  गत्ते

 की  डिबियां  बनाने  व  लकड़ी  की  तीलियों के  स्थान  पर  मोम  से  सलाई  बनाने  के  बारे  में  है  ।

 दिल्‍ली  में  जाली  पासपोट  का  गिरोह

 10261.  थ्री  सुमाष  चन्द्र  बोस  श्रल्जूरी  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fr

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  में  जाली  पासपोटं  के  गिरोह  का  पता  लगा  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  है
 ?

 गृह  मन्त्रालय  में  तथा  न्याय  श्रौर  कम्पनी-काय  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस०  डी०  भ्रौर  जी  ही  श्रीमान्‌  ।  दिल्‍ली  पुलिस  ने  1978  में  तीन

 इतालवी  राष्ट्रिकों  द्वारा  किए  गए  एक  जाली  विदेशी  पासपोटं  घोटाले  का  पता  लगाया  था  ।  इनका

 प्रयोग  पुलिस  में  यह  रिपोट  दज  कराने  के  बाद  कि  qa  गुम  हो  गया  बेकों से से  दोहरे  ट्रैवलर

 चक  प्राप्त  करने  के  लिए  किया जा  रहा  था  तीन  बिदेशी  राष्ट्रिक  26-7-1978  को  गिरफ्तार

 किए  गए  थे  ak  उनके  विरुद्ध  मामले दर्ज  कराए  गए  थे  ।

 सीमेंट  कारखानों  का  बन्द  होना

 10262.  श्री  ज्योतिमंय बसु  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या
 wal  हाल  ही  में  उन्होंने  लखनऊ  में

 बताया  था  कि  कोयले की  कमी के  कारण

 उत्तर  Ga  के  दो  सीमेंट  कारखानों  सहित  ग्यारह  कारखाने  बन्द  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  जो  सीमेंट  कारखाने  बन्द  रहे  हैं  भ्रनके  नाम  तथा  झन्य  ब्यौरा  कया

 हैं  ;

 ये  कारखाने  कितने  समय  से  बन्द  पड़े  हैं
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 उत्पादन  में  कितनी  हानि  हुई  ;  ak

 उनको  खुलवाने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय में  राज्य  मन्त्री  जगदम्बी  प्रसाद  :
 से  हां  ।

 यह  सच  है  कि  श्रनेक  सोमेंट  aarat  ने  कोयले  के  कम  संभरण  के  कारण  भट्टे  बन्द  हो  जाने  की

 जानकारी  दी  है  ।

 विभिन्‍न  सीमेंट  aaray  ने  1979  माह  की  जिन  तिथियों  को  wet  बन्द  होने  की

 —— सुचना  दी  है  वे  निम्न  प्रकार  है  :--

 कारखाना  का  ATA  प्र्ल  1979  में  जिस  तिथि  को  भट्टा  बन्द  होने
 की  जानकारी  दी  गई  ।

 2

 उत्तर

 भुपेन्द्र  5,  10

 चित्तौरगढ़  7

 “4,3  413** चुक

 दाल्ला  से  12

 डालमिया  दादरी  7,9

 लाखेरी  3,  28

 निमबाहरा  30

 सवाई  माधोपुर  6
 e

 qa

 बानजारी  12

 चायबासा
 जापला  4,5

 24,  26
 राजनंगपुर

 रोहतास

 पदिचम

 बानमोर

 दाव
 स्का

 जामुल  25

 17 पोरबन्दर

 #44  से  तीन  भट्टे  बन्द  हो  गए  थे
 ।

 में  से
 2  wat  बन्द  हो  गए  थे

 ।
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 सेवालय  9

 fart  25,  26,  27,  28

 दक्षिण

 अमसन्दरा  3,  6,  10,  24,  26,  27,  28

 डालमयपुरम  7

 किस्तना  9

 fa  यवाड़ा  5

 a  समय  उन  तिथियों  की  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  जिन  तिथियों  को  ये  wee  चेताए

 गए  थे  ।

 किसी  एक  वजह  से  उत्पादन  में  हुई  का  निश्चित  agar  लगा  पाना  काफी

 कठिन  है  ।  बिजली  तथा  रेलवे  at  की  तकनीकी  खराबी  व  श्रमिक

 ्रादि  जसे  कारणों  से  उत्पादन  में  कमी  ar  है  ।  उपयुक्त  कारणों  में  से  प्रत्येक

 कारण  की  वजह  से  उत्पादन  में  हुई  हानि  की  श्रलग-झ्लग  जानकारी  देना  संभव  नहीं  है  ।  फिर  भी

 यह  सच  है  कि  इस  समय  कोयले  के  कम  संभरण के  फलस्वरूप  सीमेंट  के  उत्पादन  में  काफी  मात्रा

 में  कमी  हुई  है  ।

 मामले  की  निरन्तर  संवीक्षा  की  जा  रही  है  तथा  विभिन्‍न  सीमेंट  संयंत्रों  को  किए

 जाने  वाले  कोयले  के  संभरण  में  सुधार  लाने  हेतु  तकरीबन  प्रतिदिन  रेलवे  के  साथ  बैठकें  की  जा

 रही  हैं  ।  रेलवे  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  ag  गम्भीर  संभरण  स्थिति  का  सामना  कर  रहे  संयंत्रों

 को  वरीयता  के  अधार  पर  कोयले  का  संभरण  करें  ।  कुल  संभरण  स्थिति  में  सुधार  लाने  हेतु

 उच्च  स्तर  पर  भी  बातचीत  की  जा  रही  हैं  ।

 श्रासास  नागालेंड  के  बीच  विवाद

 10263.  श्री  पुर  नारायण  सिन्हा  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  में  गृह  मंत्री  श्रौर  maa  तथा  नागलेंड  के  मुख्य  मन्त्रियों  के  बीच

 केन्द्रीय  गृह  मन्त्री  के  कहने  पर  श्रौर  उनकी  मध्यस्था  में  राज्य  की  सीमा  के  बारे  में  विवादों  को

 टूर  करने  के  लिए  अनेक  सम्मेलन  हुए  थे  ;

 यदि  तो  किए  गए  aaa  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  झ्रौर

 क्या  सरकार  किए  गए  aad  के  निर्देश  पदों  सहित  समूचे  विषय  का  एक  विस्तृत

 विवरण  लोक  सभा  के  पटल  पर  रखेगी  शर
 इस

 पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 गह  मन्त्रालय  में  तथा  न्याय  श्रौर  कम्पनी-कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एस०

 डी०  :  से  गृह  मन्त्री  ने  झन्तर  राज्य  atar  सम्बन्धी  समस्याओं  पर

 विचार-विमश्न॑  करने  के  लिए  असम  दौर  नागालैंड  के  राज्यपाल  शर  स्रसम  व  नागालैंड  के  मुख्य

 मन्त्रियों  के  साथ  10  झर  11  1979  को  नई  दिल्‍ली  में  एक  बैठक  की  थी  ।
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 मुख्य  मन्त्री  28-1-79  को  शिलांग  में  हुए  श्रपने  faare-faret  के  दौरान  निर्धारित  किए

 गए  प्रबन्धों  को  सही  अर्थों  में  काय  रूप  देने  के  लिए  सहमत  थे  ।  सहमति  प्राप्त  निष्कर्षों  में

 पूरा  निष्कष  इस  प्रकार  थे  :--

 (1)  गिरफ्तारियों  इत्यादि  के  रूप  में  सामान्य  स्थिति  कायम  करने

 के  रास्ते  में  जो  रुकावटें  हैं  उन्हें  शीघ्र  दूर  किया  जाए  ।

 (2)  पुलिस  श्रायुक्त/उप  महानिरीक्षक  के  स्तर  से  नीचे  के  स्तर  तक  दोनों  राज्यों  के

 सम्बन्धित  श्रधिकारी  एक  दूसरे  से  प्रायः  मिलते  रहे  ।

 (3)  इन  क्षेत्रों  में  न  तो  नए  लोगों  को  बसाने  की  श्रनुमति  दी  जाए  ate  न  नए  ग्रतिक्रमण

 होने  दिए  जाएं  ।

 (4)  इन  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  तथा  भुमि  जोतने  वाले  सभी  व्यक्तियों  की  गणना  की

 जाएं ।

 (5)  वन  काटने  के  नए  कार्यों  को  के  लिए  वनों  के  नक्ये  भी  तैयार  किए  जाएं  ।

 (6)  इस  क्षेत्र  में  सड़कों  के  सुधार  ake  मरम्मत  पर  कोई  श्रापत्ति  नहीं  होनी  चाहिए  |

 दोनों  राज्यों  के  स्थानीय  शभ्रधिकारियों  के  साथ  ETH  बनाए  रखने  श्र (7)

 AaeaTaAT  का  पता  लगाने  में  उनकी  सहायता  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  का

 एक  वरिष्ठ  श्रधिकारी  नियुक्त  किया  जाएगा  |

 (8)  मुख्य  मन्त्री  इस  बात  पर  भी  सहमत  थे  कि  भूतपूर्व  सलाहकार  श्री  Fo  वी
 ०

 के
 ०

 सुन्दरम  द्वारा  किए  गए  समस्या  के  अ्रध्ययन  के  में  सीमा  विवाद  पर

 श्रपने  मतभेदों  का  पता  लगाया  जाए  श्मौर  जहां  तक  संभव  हो  परस्पर  संवीकार

 हल  निकाला  जाए  ।

 तनजानिया  से  रूई  का

 10264.  श्री  डी  ०  डी०  देसाई  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  रूई  निगम  ने  तनजानिया  से  ag  1977-78  में  रूई  भ्रायात  करने  के

 लिये  बर्ष  1976-77  में  श्रनुबन्ध  किया  था  यद्यहि  उस  समय  वर्ष  1977-78  की  फसल  की  स्थिति

 ज्ञात  नहीं

 क्या  ये  खरीद  उस  समय  चल  रहे  श्रघिंकतम  मूल्यों  पर  की  गयी  |

 कया  भारतीय  रूई  निगम  ने  इस  रूई  को  फिर  तनजानिया  में  ही  बेचा  श्रौर  भारी

 घाटा  द्र  ;  श्रौर

 क्या  इस  प्रकार  के  संदिग्ध  सीदे  के  लिये  उत्तरदायी  afanticay  के  विरुद्ध  कोई

 कार्यवाही की  गई  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  यादव )
 :  से

 तंजानियन

 कपास  के  श्रायात  के  लिए  1977  में  (1977-78  की  फसल  की  मात्रा  पता  लगने  से  काफी

 संविदा  कपास  की  भारी  कमी  होने  की  विद्यमान  स्थिति  तथा  मुल्य  श्रधिक  बढ़ने  की  स्थिति

 से  निपटने  के  लिए  कपास  की  14  लाख  गांठो  का  aaa  करने  हेतु  कपा  स  निगम  को  गई
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 समग्र  भ्रनुमति  के  एक  aah  रूप  में  संविदा  को  गई  थी  ।  निविदाग्ों  के  प्रत्युत्तर  में  तंजानियन

 कपास  प्राधिकरण  क्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  निरखनामों  के  प्राधार  पर  श्रायात  के  लिए  aga  किया

 गया  था  तथा  इसकी  दर  तंजानियन  श्रारक्षित  मुल्य  से  0.5  शभ्रमरीकी  सेन्ट  प्रति  पौण्ड  अधिक  तथा

 लीवरपूल  के  उस  श्रवधि  के  सूंचकांक  मूल्य  से  बहुत  कम  थी  ।  जहाज  से  श्रनुबन्धित  कपास  के  भारत

 में  आने  के  समय  देशी  कपास  स्थिति  ने  मोड़  लिया  जिससे  देश  के  बाजार  में  कपास  के

 मुल्य  घटने  शुरू  हो  गये  थे  ।  देश  के  बाजार  में  कपास  प्राप्त  करने  व  बेचने  पर  होने  वाली  हानि  के

 मुकाबले  फिर  से  बेचने  की  इस  प्रकार  की  निरन्तर  होने  वाली  तुलनात्मक  हानि  को  ध्यान  में  रखने

 के  पइचात  भारतीय  कपास  निगम  (a  og  oFTS0 )  बोर्ड  द्वारा  विचार  किये  जाने  के  बाद  लिये  गये

 निर्शाय  के  परिणामस्वरूप  तंजानियन  कपास  को  फिर  से  बेचना  पड़ा  ।  वास्तव  में  यह  निरणांय  लेने

 के  परिणामस्वरूप  भारतीय  कपास  निगम  भारी  हानि  उठाने  से  बच  गया  था  ।  सम्बन्धित

 श्रधिकारियों  के  विरुद्ध  कार्रवाई  करने  का  प्रइन  ही  नहीं  उठता  |

 हथकरघा  क्षेत्र  के  लिये  कपड़ों  का  श्रारक्षण

 10265.  श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  कि  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  कुछ  कपड़ों  के  उत्पादन  को  केवल  हथकरघा  क्षेत्र
 के  लिए  श्रारक्षित

 करने  की  व्यवस्था  पर  घ्यान  दिया  है  ;

 सरकार  को  ऐसी  रिपोर्टे  मिली  है  कि  शर्क्तिचालित  क्षेत्र  द्वारा  झारक्षण

 aresrt  का  बड़े  पमाने  पर  उल्लघंन  किया  जा  रहा  है  ;  श्रौर

 aa  तो  इस  बारे  में  भारत  सरकार  के  वस्त्र  आ्रायुक्त  द्वारा  कया  काय  वाही  की

 जा  रही  है  ate  इन  को  लागू  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  को  भेजे  गये  Arter  सिद्धान्तों

 का  ब्यौरा  कया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ATA  प्रसाद
 :  हां  ।  केवल

 हथकरघा  क्षेत्र  में  उत्पादन  किये  जाने  के  लिए  सूती  वस्त्रों  की  कुछ  वस्तुप्नों  को  उपयुक्त  रूप  से

 झ्रारक्षित  करने  का  प्रावधान  किया  गया  है  |

 समय-समय  पर  अ्ारक्षण  भ्रादेशों  का  उल्लंघन  होने  के  समाचार  मिले  हैं  ।

 प्रत्येक  राज्य  सरकार  को  शभ्रारक्षण  भ्रादेशों  के  प्रवत्तेंन  के  लिए  शक्तियां  प्रत्यायोजित

 की  गई  हैं  जिनका  प्रयोग  राज्य  सरकार  के  उन  उपयुक्त  भ्रधिकारियों  द्वारा  किया  जाता  जो

 हथकरघा  श्रारक्षण  भ्रादेशों  का  उल्लघंन  करने  वाले  विद्यत  चालित  करघों  के  विरुद्ध  समय-समय

 पर  कारंवाई  करते  हैं  |  जिन  विद्युत  चालित  करवों  के  खिलाफ  हथकरघा  ग्रारक्षण  श्रादेशों  का

 उल्लंघन  करने  के  बारे  में  ares  सिद्ध  हो  जाता  है  उन  पर  gaia  किये  जाते  हैं  ।

 भ्रधिकांश  राज्यों  में  विद्युतचालित  करघा  एककों  ने  इन  areal  का  कार्यान्वयन

 स्थगित  करने  के  लिए  उपयुक्त  न्थायालयों  से  व्यादेश  प्राप्त  कर  लिये  है  तथा  मामला  उपयुक्त

 न्यायालयों  में
 निशा  याधीन  है  ।  हाल  ही  भ्रारक्षण  great  की  वैधता  को  चुनौती  देते  हुए  एक

 रिट  याचिका  सर्वोच्च  न्यायालय  द्वारा  दाखिल  होने  की  श्रवस्था  में  ही  निरस्त  कर  दी  गई  थी  तथा

 भ्रग्रेतर  कारंवाई  के  लिए  उस  निणंय  की  एक  प्रति  प्रतीधित  है  ।



 लिखित  उत्तर
 लि  ह

 मह  L970

 मध्य  को  सीमेंट  का  कोटा

 10266.  शी  कचरूलाल  हेमराज  जेन  :  कपा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  1978-79  में  मध्य  प्रदेश  को  सीमेंट का  कितने  मीट्रिक

 टन  कोटा  दिया  ;

 क्या  मध्य  प्रदेश  को  सीमेंट  का  निर्धारित  कोटा  इस  बीच  सप्लाई  किया  गया  है  शरीर

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  श्रौर  इसकी  सप्लाई  कब  तक  की  जायेगी  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  श्रौर  1978-79

 में  मध्य  प्रदेश  को  नियत किए  गए  व  भेजे  गये  सीमेंट  की  स्थिति  निम्न  a  कार  है

 7.95  लाख  टन नियतन  :

 भेजा  गया :  8.35  लाख  मी ०  टन

 केरल  को  सीमेंट  का  ध्रावंटन

 10267.  श्री  एम०  एन०  गोविन्दन  नायर  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  केरल  को  श्रावंटित  किया  गया  सीमेंट  का  कोटा  उस

 राज्य में  मांग  की  पूर्ति के  लिये  श्रपर्याप्त है  ;

 यदि  तो  इस  समय  झावंटन  के  बारे  में  ब्यौरा  कया  है  ;

 क्या  केरल  राज्य  सरकार  ने  कोटा  बढ़ाने  के  लिये  मांग  की  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  शर  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उद्योग  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  हां  ?

 1978-79  के  दौरान  केरल  राज्य  को  तिमाही-वार  किया  गया  सीमेंट  का  नियतन

 are  प्रेषण  निम्नानुसार  है

 ——
 (  लाख

 oN
 मी०  टन

 तिमाही  मूल  श्रावंटन  तदयं
 आ  वटन  कुल  प्रेषण

 1978  1.62  0.20  1.82  2.03

 1.83  1.83 1978  1.72

 1978  1.65  0.10*  1.75  1.97

 1979  1.83  1.88  "0.59 0.05

 #  बाढ़  राहत  कार्यों  के

 ae  केवल  1979  के  लिये  ।

 ौर  केरल  सरकार  ने  1979  की  तिमाही  में  1  लाख  मी०  टन

 के  श्रतिरिक्त  श्रावंटन  हेतु  भ्रनुरोध  किया  था  ।  इस  तिमाही  केरल  राज्य  को  50,000  मी
 ०
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 टन  का  श्रतिरिक्त  श्रावंटन  किया  गया  था  ।  सीमेंट  की  उपलब्धता  में  कुछ  वुद्धि  जो

 1979  की  सिमाही  में  प्रत्याशित  को  घ्यान  में  रखते  सभी  राज्यों  को  10  प्रतिशत  तक

 waqzq  बढ़ा  देने  का  अनुमान  है  ।  तदनुसार  केरल  राज्य  को  1979
 की  द्वितीय

 तिमाही  में  विद्यमान  में  किए  गए  1,83,000  मी ०  टन  के  मुकाबले  2,01,300  मी०  टन  सीमेंट

 ga fea  किया  जाएगा  |

 बड़े  दाहरों  के  लिए  tenia  लाइसेंस  न  देने  के  लिये  सुभाव

 10268.  श्री  aga  सिह  मदौरिया  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  aa  में  पांच  लाख  की  श्राबादी  वाले  शहरों  के  लिए  श्रौद्योगिक  लाइसेंस  न  देने

 का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  तौर

 यदि  तो  योजना  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  Wrstat  प्रसाद  :  श्रौर

 23  1977  को  संसद  के  समक्ष  रखे  गये  श्रौद्योगिक  नीति  विवरण  के  पैराग्राफ  31  में  देश

 में  उद्योगों  की  स्थापना  से  संबंधित  नीति  का  स्पष्टीकरण  किया  गया  है  ।  यह  पैराग्राफ  नीचे  उद्धृत  है  :

 31.  देश  में  संतुलित  क्षेत्रीय  विकास  को  बहुत  अ्रधिक  महत्व  देती  है  ताकि

 fara-fara  क्षेत्रों  के  बीच  विकास  स्तर  की  को  प्रभावी  रूप  से  कम  किया  जा  सके  |

 सरकार  ने  इस  तथ्य  को  काफी  चिन्तापुवंक  देखा  है  कि  हमारे  देश  में  स्वाधीनता  प्राप्ति  के  बाद

 हुआ  श्रधिकतर  श्रौद्योगिक  विकास  महानगरीय  क्षेत्रों  और  बड़े  शहरों  के  प्रासपास  ही  सीमित  रहा

 है  ।  इसके  फलस्वरूप  लोगों  की  विशेष  करके  बड़े  दहरों  में  काम  करने  वाले  वर्ग  को  रहन-सहन

 की  स्थिति  में  गिरावट  आई  तथा  स्तनों  ate  वातावरण  प्रदूषेण  श्रादि  की  समस्या  उग्र  हुई  है  ।

 सरकार  ने  निश्चय  किया  है  कि  1971  की  जनगणना  के  श्रनुसार  10  लाख  से  श्रधिक  की  श्राबादी

 बड़े  महानगरों  को  शौर  5  लाख  से  भ्रधिक  की  marl  वाले  शहरी  क्षेत्रों  में  कुछ  निश्चित

 सीमाश्रों  तक  नये  श्रौद्योगिक  उपक्रम  स्थापित  करने  के  लिये  और  अधिक  लाइसेंस  जारी  नहीं  किए

 जाने  चाहिए  ।  राज्य  सरकारों  att  वित्तीय  संस्थानों  से  भी  इन  क्षेत्रों  में  उन  नये  उद्योगों  को  जिन्हें

 लाइसंस  की  श्रावश्यकता  नहीं  होती  स्थापित  करने  में  Ly Gat  न  देने  का  भ्रनुरोध  किया  जाएगा

 भारत  सरकार  घनी  श्राबादी  वाले  महानगरों  से  श्रनुमोदित  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योग

 स्थानान्तरित  करने  के  इच्छुक  विद्यमान  बड़े  उद्योगों  को  सहायता  देने  पर  भी  विचार  करेगी  ै

 qaqa  श्राजाद  हिन्द  फौज  के  सेनानियों  को  SE

 10369.  प्रो ०  समर  गुह :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भूतपूर्व  आजाद  हिन्द  फौज  के  कमेंचारियों  की  ate  से  स्वाधीनता  सेनानी  पेंशन

 के  लिए  प्राप्त  प्रभी  तक  विचाराधीन  पड़े  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  कया  हैं  ;  श्रौर

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  ऐसे  कितने  मामलों  पर  fata  कर  लिया  गया  ate  दोष

 विचाराधीन  मामलों  पर  faa  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 19.0



 —_—— लिखित
 उत्तर  9  1979

 yard  श्राजाद  हिन्द  फौज  के  कमंचारियों से  1979  तक  प्राप्त  29,449

 maeq-Tay  में  से  14,968  मामलों  में  पेंशन  स्वीकृत  की  जा  चुकी  है  ake  11,307

 पत्रों  को  प्रस्वीकृत  कर  दिया  गया  3,174  शभ्रावेदन-पत्रों  को  श्रावेदकों  द्वारा  यातनाश्ों  के  are

 में  किए  गये  दावों  के  लिखित  सबुत  प्राप्त  होने पर  श्रन्तिम  रूप  दिया  जायेगा  ।

 1977  mite  1978
 के

 गत
 दो

 वर्षों
 में

 699
 मामले  स्वीकृत  किए  जा  चुके  हैं

 ।

 जिन  मामलों  को  स्माथित  दस्तावेजी  सबूतों  के  श्रभाव  में  soil  तक  श्रन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  हैं

 उनका  tar HTS  दस्तावेजी  सबूत  प्राप्त  होने  पर  पुनरीक्षण  किया  जाएगा  ake  पात्र  मामलों  में

 पेंच न  tala  की  जाएगी  ।

 UTaTq  रजनीदा  फाउं  barat  की  गतिविधियां

 10270.  श्री  Satta  धोंडगे  :  क्या  गृह  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आचायें  रजनीश  फाउंडेशन  भारत-विरोधी  गतिविधियों  में  संलग्न  है

 क्या  फाउंडेदान  ने  गुजरात  में  कुछ  जमीन  खरीदने  का  fata  किया  है  भौर  किसी

 व्यक्ति  ने  श्राम  को  एक  बंगला  दान  में  दिया  है  ;

 यदि  तो  सरकार  की  इस  बारे  में  क्या  नीति है
 ?

 गृह  मंत्रालय  में  तथा  न्याय  तथा  कम्पनी-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०

 डी०  :  सरकार  के  पास  कोई  सूचना  नहीं  है  कि  aaa  रजनीश  फाउंडेशन

 विरोधी  गतिविधियों  में  संलग्न  है  |

 उपलब्ध  सूचना  के  भ्रनुसार  भूमि  दान  करने  का  प्रस्ताव  बाद  में  दानदाता  द्वारा

 वापिस ले  लिया  गया  था  ak  गुजरात  सरकार  रजनीश  श्राश्रम  के  लिए  जिला  कूच  में  कोई  भूमि

 देने  की  इच्छुक  नहीं  थी  ।

 भारत-विरोधी  गतिविधियों  श्रथवा  अन्य  के  लिए  किसी  कानूनी  उपबंधों  के  उल्लंघन

 की  दशा  में  कानून  के  भ्रनुसार  उपयुक्त  कार्रवाई  की  जायेगी
 ?

 बिहार  के  पालामऊ  जिले  में  चेनपुर-भंडारिया  क्षेत्रों  में  पाए  गए  यूरेनियय  के  निक्षेप

 10271.  श्री  मुख्तियार  fag  मलिक  :

 श्री  दांकर  fag  जी  वाघेला  :

 क्या  परमाणु  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  में  की  गई  खोज  से  बिहार  के  पालामऊ  जिले  के  चैनपुर-भंडारिया  क्षेत्रों

 में  यूरेनियम  के  भारी  निक्षेप  पाए  गए  हैं  ;

 यदि  तो  इन  निक्षेपों  से  इसकी  कितनी  मात्रा  उपलब्ध  होगी  ;  श्रौर

 इससे  देश  की  WlaeaHATAL  की  कहां  तक  पूर्ति  होगी  ?

 रक्षा  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  परमाणु  ऊर्जा  राज्य  मन्त्री  Ax  fag):

 नहीं  ।

 हाल  ही  में  बिहार  राज्य  के  पालामऊ  जिले में  किए  गए  सर्वोक्षण  के  फलस्वरूप

 चैनपुर-भंडा रिया  क्षेत्र  में  निम्न  स्तर  की  रेडियोसक्रियता  पाई  गई  बायोटाइट  ग्र  नाइट

 80



 लिखित  उत्तर 19  1901

 की  विद्यमानता  के  कारण  थी  ।  नमुनों  का  विश्लेषण  करने  से  यह  पता  चला  है  कि  उनमें

 यूरेनियम  की  मात्रा  बहुत  कम  है  |

 तथा  ये  प्रइन  उठते  ही  नहीं  ।

 पुरकारटिंग  श्र  मेरापानी  से  होकर  श्रासाम  में  गोलाघाट  से

 नागालेंड  में  उबा  तक  सड़क  का  निर्माण

 10272.  श्री  aqaa  बरुश्रा  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वोत्तर  परिषद  ने  पुरकार्टिंग  श्र  मेरापानी  होकर  श्रासाम  में  गोलाघाट  से

 नागालैंड  में  उखा  तक  सड़क  के  निर्माण  का  कार्य  झारम्भ  करने  तथा  उसे  पुरा  करने  का  faa

 किया  है  ;

 परियोजना  पर  कितनी  लागत  श्राने  का  श्रनुमान  है  श्रौर  कितनी  धनराशि  वित्तीय

 ay  1978-79  के  gra  तक  as  की  जानी  है  ;  अर

 सड़क  के  कब  तक  पुरा  होने  की  सम्भावना  है  ?

 गह  मन्त्रालय  में  तथा  न्याय  श्रौर  कम्पनी-कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (sit  एस०

 डी०  :  पुरकाटिंग  और  मेरापानी  से  होकर  गोलाघाट  उखा  सड़क  का  सुधार

 कायें  पूर्वोत्तर  परिषद  की  श्रनुमोदित  परियोजना  के  रूप  में  किया  जा  रहा  है  ।

 परियोजना  की  श्रनुमानित  लागत  367.62  लाख  रु०  aquifer  की  गई  थी ।

 1979  के  ara  पुलों  सहित  इस  सड़क  पर  रु०  258.25  लाख  का  व्यय  gat  है  ।

 पुरकाटिंग  बाई-पास  ait  कुछ  उपस्थाई  लकड़ी  के  पुलों  के  अतिरिक्त  रोड  का

 असम  का  भाग  पुरा  हो  गया  है  ।  इनके  1979-80  में  पूर्ण  होने  की  सम्भावना  है  ।  नागालैंड  में

 पड़ने  वाली  सड़क  का  भाग  1981-82  तक  पुरा  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 राजस्थान  में  बेरोजगारी  भत्ता  दिया  जाना

 10273.  sit  लालजी  माई  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  13  1979  की  में  प्रकाशित  समाचार  के  श्रनुसार

 भारत  सरकार  ने  राजस्थान  सरकार  से  कहा  है  कि  वह  श्रनुसूचित  जाति  के  बेरोजगार  स्नातकों

 को  150  रु०  श्रौर  स्नातकोत्तरों  को  250  रु०  मासिक  भत्ता  देने  की  योजना  को  संशोधित

 कर े;

 क्या  उन्हें  सरकारी  विभागों  में  लाभप्रद  काम  देने  के  लिए  5  लाख  26  हजार

 रुपयों  की  व्यवस्था  की  गई  है  ;  शझ्रौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 योजना  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  नहीं  ।  योजना  झ्रायोग

 के  एक  कार्यकारी  दल  ने  राज्य  की  1979-80  की  वार्षिक  योजना  पर  विचार-विमश  करते

 समय  यह  सुभाव  दिया  था  कि  राजस्थान  सरकार  को  श्रनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित

 जातियों  के  बेरोजगार  ग्रेजुएटों  झर  qyee-7  जुएटों  को  वृतिका  r  देने  की  स्कीम  की  इस  afte
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 से  समीक्षा
 करनी  चाहिए  कि  वत्तिकाओ्ों  तथा  सरकारी  और  गेर-सरकारी  उ  द्यमों  में  gfrerat

 के

 बीच  संबद्धता  हो  इस  दल  ने  यह  भी  सुभाव  दिया  था  कि  वृत्तिका्ों  की  तुलना  में  उचित

 दर  की  वितरण  श्रादि  के  जरिए  स्व-रोजगार  सहित  रोजगार  उत्पन्न  करने  की  स्की मों
 को  तरजीह  दी  जाए  ।

 अर  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  बेरोजगार  ग्र  जुएटों

 अर  पोस्ट-ग्र  जुएटों  को  नामक  स्कीम  के  लिए  1979-80  में  3  लाख  रु०  की  व्यवस्था

 है  जिसमें  से  2  लाख  Bo  श्रनुसुचित  जातियों  के  लिए  श्रौर  |  लाख  रु०  श्रनुसुचित  जनजातियों  के

 लिए  है  ।

 Teas  wiz  निकोबार  द्वीपसमूह  में  कमजोर  वर्गों  द्वारा  श्रनधिकृत  श्रतिक्रमण

 10274.  श्री  मनोरंजन  भक्त  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  संघ  राज्य  क्षेत्र  अन्दमान  श्रौर  निकोबार  द्वीपसमूह  में  जनता  के

 गरीब  श्र  कमजोर  वर्गों  द्वारा  श्रतिक्रमण  किये  जाने  जानकारी  यदि  तो

 इस  प्रकार  झतिक्रमण  करके  बनी  कालोनियों  की  तहसील  कुल  संख्या  कितनी  है  श्रौर  वे

 कब  से  बनी  हैं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  इनमें  से  अनेक  परिवारों  को  निकाल  दिया  गया  था  ;  यदि

 तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति  क्या  है  ;

 क्या  इन  मामलों  को  नियमित  करने  के  सम्ब  =  co धम  सरकार  विचार  जैसाकि

 दिल्‍ली  के  मामले  में  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ;  ak

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 गह  सन्त्रालय  में  तथा  न्याय  तथा  कम्पनी-काय  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एस०

 डी०  :  से  (=)  ग्रन्दमान  झौर  निकोबार  प्रशासन  ने  सुचित  किया  है  कि  अन्दमान  द्वीप

 में  5  तहसीलों  ्र्धात  पोट  मायाबन्दर  श्रौर  दिगलीपुर  तहसीलों  में

 लगभग  3325  एकड़  राजस्व  भुमि  श्रनधिकृत  श्रतिक्रमण  के  अधीन  है  ।  लगभग  735  एकड़  भुमि

 पर  1961  से  पहले  श्रतिक्रमण  किया  गया  और  लगभग  2590  एकड़  भूमि  पर  उसके  बाद  के  समय

 श्रतिक्रमण  किया  गया  ।  इसके  श्रतिरिक्त  फरारगंज  अर

 तुशानाबाद  तहसीलों  में  लगभग  2850  एकड़  वन  भूमि  भी  श्रनधघिकृत  श्रतिक्रमण  के  श्रधीन  है  ।

 2  अन्दमान  झौर  निकोबार  प्रशासन  द्वारा  wean  निकोबार  द्वीपसमूह  राजस्व  ya

 alt  भूमि  सुधार  विनिमय  1966  यदि  राजस्व  भुमि  सम्बन्धित  हो  तो  और  यदि  वन  भूमि

 भ्रन्तराप्रस्त  हो  भारतीय  वन  श्रधघिनियम  1927  के  उपबन्धों  के  aha  झ्रतिक्रमण  के  लिए

 जिम्मेदार  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कारंवाई  जाती  है  ।  इन  उपबन्घों  के  श्रनुसार  WlTt  ने  काफी

 संख्या  में  स्थान  खाली  करा  दिए
 हैं  ।

 3  यह  निणंय  लिया  गया कि  1961  से  पहले  WfaRAT  की  गई  भृमि  को  पु

 अ्राबंटित  कर  के  नियमित  किया  जाए  श्रौर  म्रत्दमान  श्र  निकोबार  प्रद्यासन  इस  में
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 अ्रावस्यक  कार्रवाई  कर  रहा  है  ।  अ्रन्दमान  श्रौर  fratar  दीपसमूह  मं  अतिक्रमण  की  गई  भूमि

 को  दिल्‍ली  की  तरह  नियमित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं है  क्योंकि  दोनों  संघ  शासित  क्षेत्र

 तुलनात्मक  दुष्टि  से  समान  नहीं हैं  ।

 aq  1977  wiz  1978  के  दौरान  प्राप्त  ate  श्रनुमोदित  विदेशी  सहयोग  के  प्रस्ताव

 10275.  श्री  एस०  श्रार०  रेड्डी

 श्री  गणनाथ  प्रधान  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1977  ate  1978  के  दौरान  सरकार  को  विदेशी  सहयोग  के  कितने  प्रस्ताव

 प्राप्त  हुए  तथा  मंजूर  किए  गए  ;

 कितने  मामलों  में  विदेशी  ईक्विटी  पूंजी  को  श्रनुमति  दी  गई  है  शरर  धनराशि

 लगाई  गई  है  ;  भ्रौर

 कितने  श्रनुमोदित  मामलों  में  निर्यात  दायित्व  लगाए  गए  हैं  ale  कितने  तथा

 कौन-कौन  से  प्रस्ताव  60  प्रतिश्त  से  श्रधिक  तथा  निर्यात  प्रधान  हैं  ।

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  (=)  से  1977

 तथा  1978  में  प्राप्त  विदेशी  सहयोग  सम्बन्धी  आवेदनों  तथा  जारी  की  गई  स्वीकृतियों  श्रादि  की

 संख्या  निम्नलिखित  हैं

 ay  प्राप्त  झावेदनों  जारी  को  वित्तीय  भागीदारी  निवेश  कौ  उन  प्रकरणों

 की  संख्या  स्वीकृतियों  निहित  होने  वाले  राशि  की  संख्या

 संख्या  प्रकरणों  की  जिनमें  निर्यात

 संख्या  दाधित्व

 निहित  हैं

 1977  427.0  267.0 20/  27  400  60

 1978  429  307  44  940  43

 ग

 60  प्रतिशत  से  शप्रघिक  की  frat
 |  वाली  विदेशी  सहयोग  स्वीक्ृतियों  की  संख्या  व  नामों

 वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  को
 दशरनि

 विवरण

 क्रम  भारतीय  पार्टी  का  नाम  उत्पादन  की  वस्तु

 स०
 re ar  es

 3

 श्री  वी०  सी  ०  नई  दिल्‍ली  एसोसिएटेड  हेयर  कास्मेटिक्स

 श्री  श्रमीत  भटनागर/श्री  एच०  पी०  भटनागर  प्री-कास्ट  इलेमेंट  यूनी  ब्लाक  किचन

 नई  दिल्‍ली  एण्ड  प्री-फब्नीकेटेड  बाथ-रूम
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 ल्  ee

 म०  ast  एन०  Fo  बम्बई  डिजीटल  घड़ियां

 4  श्रीमती  शान्त  बम्बई  टेनिस  cHagq  तथा  defined  the a  व

 अरन्य  खेलों  के  लिए  स्पोर्ट्स  केट  गठस

 श्री  पी०  Ho  पंजी  गोवा  इलेक्ट्रानिक  कलाई  घड़ियां  व  केल्कुलेटसं

 मैं०  प्रीमियर  मिल्स  बी०  शान्ताक्रज  निर्यात  परिष्करण  क्षेत्र  में

 बम्बई  डी०  बी०  मीटर

 Ho  लिव्‌ट्री  इन्ट०  करनाल  चमड़े  जूते  के  ऊपरी  feet

 श्री  विजयम  बम्बई  ऐरोमेटिक  रसायन  तथा

 सुगन्धित  सामग्री  तथा  उससे  बने  उत्पाद

 श्री  मै०  स्वयल  ढसपन्तरस  एण्ड  निप्पर  wea  हाथ  के

 ara  बम्बई

 10  मठ  fanat  बम्बई  परिशोधित  मॉस  व  मॉस  से  बने  उत्पाद

 11  ब्रांडी Ho  दी  ब्रिहन  महाराष्ट्रा  सुगर  सेंडी केट

 पुना

 12  म०  पंजाब  स्टेट  इन्ड०  डेवलपमेंट  500  होस  पावर  से  3550  हासें  पावर

 रेशन  चंडीगढ़  के  एस०  Fo  एम०  टी ०  प्रिलस्टिक  इंजिनਂ

 13
 मे०

 किरलौसकर  ama  इन्जीनियर  ager  जुते  मोकी  सिन  जुते/सिविलियनों  के

 छना  जूते  तथा  चमड़े  के  जुतों  वस्तुएं

 14  म०  रामनाथ  एक्सपोर्ट  प्रा०  नई  दिल्‍ली  चमड़े  के  जूते  के  ऊपरी  हिस्से

 15.  fo  इन्टरनेशनल  इन्स्ट्रमेंट  प्रा ०  बंगलौर  टिकट  जारी  करने  वाले  उपकरण

 16  म०  बी०  वी०  रायनम  (Fo  ग्रान्घ्र  इलक्‌ ० च्  क्वाटंज  क्रर्टाइल  तथा  अन्य  एसेम्बलिज

 हैदराबाद

 I  म०  इन्जे०  कलकत्ता  सेन्ड्यूट  लॉकनट

 18  कुमारी  कमल  111  एवरेस्ट  गहरे  समुन्द्र  में  मछली  पकड़ने

 ग्रप्रटमेंट्स  मौन्ट  समुन्द्री  उत्पादों  व  मेढक  की  टांग  का

 00006  परिदोध

 19.  म  हनुमान  काटानसेड  प्रडो०  प्रा०  कोकोबंटर  इकवलेंट

 श्री  केंटान  मारीन

 20  म०  अरुन  फुटवेयर  geo  प्रा०  लि०  द्वारा  चमड़े के  जुते

 एस०
 सी०  सेठ  एण्ड  कम्पनी  प्रा०  लि०

 बम्बई
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 (as)

 3
 re

 21  को०  एस०  डी०  इन्डियन  हैवी  fates  atae  are  तथा  इलेक्ट्रानिक

 (%Zo)  सफदरजंग  डवल ०  ऐसेम्बलिज

 नई  दिल्‍ली

 22  म०  बालमय  मरीना  एक्सपोर्ट  प्रा०  ofzanfaa  समुद्री  उत्पाद

 मद्रास

 23  श्री  के ०  श्रमीतूर  1  चमड़े  के  जुते

 00003

 24  श्री  ए०  वी०  21.0
 वड  पाईप  ग्रवड ध्  पाईप

 Use  त०  |  बक्स  Ao  कलावस

 समिति  पा०  18411,  यूनाइटेड  स्टेट  श्राफ

 अमरी का

 25  श्री  सी ०  वी०  झार०  एम०  शअ्रलम्पा  गी ०  dle  रिसीवसं

 हाउसिंग  ats  स्कीम

 5

 26  श्री  दामोदर  राठा  पोलिएस्टर  पोलिएस्ट्रीन  के

 केपिसेटर्स  तथा  मेटलाइजड  केपिसेटसं

 2  म०  Uo  एन०  lo  ए्‌०  लेदर  प्रा०  चमड़े  की  वस्तुएं

 सेंटर  कोरमिनील

 निर्माण  बम्बई

 28  श्री  के०  नारायाण  2/2,  क्विट्टल  चमडे  के  जाकेट

 तगर  चमरी  जी  बंगलौर

 29  चमड़े  तथा  कपड़  से  बनी  फैशन  की म०  लुमनौस  लेदर  एण्ड  फैब्रिक  प्रा०

 49/1  ब्लाक  $-FrTo  वस्तुएਂ  जिनमें  हाथ  के  बेलेट्स

 अआओखला  नई  दिल्‍ली  जुतों  के  ऊपरी  हिस्से  अदि  श्ञामिल  हैं  ।

 30  टेन्टेलग  डिप्पड  केपी  fezg म०  टोन्ट  काप  नव  भारत  हाऊस

 6-3-654  साम
 हैंद

 31  aaa  ब्रिटानिया  बिस्कुट  कण  लि०  बाम्बे  das  के  जूते

 32  मेस सं  शेनबागम  प्रा०  लि०  जेसमिन  क  कीट

 मदुराई

 33  wad  अनन्द  कैनिंग  इन्डस्ट्रीज  प्रा०  समुद्री  उत्पादों  का  परिद्योधन

 बाम्बे

 34.  श्री  एस०  पी०  नई  दिल्‍ली  पुरुषों  के  सुट  तथा  खेलने  के  कोट
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 एक्सरे  एककों  के  लिए  gal  को  कमी

 10276.  थ्री  विजय  कुमार  एन०  पाटिल  :

 चौधरी  हरीराम  मक्कासर  गोदारा  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  10  1979  के  टाइम्सਂ  में

 श्राफ  ट्यूब्स  फार  एक्स  रे  यूनिट्स पी  दीर्षक  के  grata  प्रकाशित  समाचार  की  श्रोर

 दिलाया  गया

 यदि  तो  उसमें  की  गई  गम्भीर  टिप्पणियों  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 श्रौर

 मामले  के  तथ्य  क्या  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है/करने  को  विचार

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जग  दम्बी  प्रसाद  :  से  समाचार-पत्र

 में  दिया  गया  विवरण  मध्य  प्रदेश  के  कुछ  हस्पतालों  में  श्रधिस्थापित  एक्स-रे  मशीनों  के  रख-रखाव

 से  सम्बन्धित  मालूम  होता  है  ।  विभिन्‍न  प्रकार  की  एक्स-रे  ट्यूबें  एक  सरकारी  क्षेत्र
 के

 उपक्रम  द्वारा

 बनाई  जा  रही  हैं  ।  यदि  मात्रा  ate  विशिष्टता  की  दृष्टि  से  देशी  उपलब्धता  पर्याप्त  नहीं  होती  है

 तो  एक्स-रे  ट्यूबों  के  श्रायात  के  लिए  उपभोक्ताओं  पर  कोई  रोक  नहीं  है  सामान्य  श्रायात  नीति

 के  अन्तगंत  अस्पतालों  के  लिए  एक्स-रे  ट्यूबों  के  शभ्रायात  के  लिए  पर्याप्त  सुविधाएं/प्रावघान

 उपलब्ध  हैं  ।

 न्हावा-दवा  पतन  परियोजना  के  बारे  में  प्रतिवेदन

 10277.  at  के०  cafe  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 न्हावा-दोवा  पत्तन  परियोजना  की  व्यवहायंता  का  अघ्ययन  करने  के  लिए  नियुक्त

 किए  गए  कायंकारी  दल  द्वारा  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  में  श्रसाधारण  विलम्ब  करने  के  क्या  कारण

 ह  ,

 क्या  यह  सच  है  कि  बम्बई  पत्तन  पर  भीष-भाड़  को  कम  करने  के  लिए  इस  पत्तन

 का  निर्माण  करने  के  बारे  में  संयुक्त  राष्ट्र  सलाहकारों  ने  1961  में  ध्रस्ताव  किया  था  ;

 क्या  इस  पत्तन  की  स्थापना  के  लिए  1975  में  विस्तृत  परियोजना  श्रनुमान  तयार

 किए  गए  अझौर

 यदि  तो  श्रन्य  व्यवहाय॑ं ता  श्रघ्ययन  करने  की  कया  श्रावश्यकता  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से  योजना  gata  द्वारा

 न्हावा-शेवा  पत्तन  परियोजना  से  संबंधित  कार्यकारी  दल  8  1978  को  स्थापित  किया  गया

 था  |  इस  दल  के  faareesr  विषय  विवरण  में  दिए  गए  हैं  कार्यकारी  दल  को  श्रपनी  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  करने  के  लिए  कोई  विशिष्ट  समय-सीमा  नहीं  बताई  गई  थी  ।  ऐसी  ara  थी  कि  विचाराधें

 विषयों  में  से  एक  विषय  से  संबंधित  कार्य  भ्र्थात्‌  इस  परियोजना  का  सामाजिक  लागत-लाभ

 अध्ययन  बम्बई  पोर्ट  ट्रस्ट  द्वारा  4  महीने  में  पुरा  कर  दिया  जायेगा  ।  तथापि  इस  श्रध्ययन  को  शुरू
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 करने  के  पहले  विशेष  रूप  से  बस्तुत्रों  के  अनुसार  यातायात  के  अ्रनुमान  Taz  करने  के  लिए

 पर्याप्त  आंकड़े  एकत्र  किये  जाने  हैं  ।  श्रब  यह  श्राद्या हैं  कि  यह  कार्यकारी  दल  इस  Deqay  श्र

 ay  श्रघ्ययनों  को  लगभग  दो  महीने  के  सयय  में  पुरा  कर  लेगा  |

 2.  वर्तमान  बम्बई  पत्तन  के  अनुष॑गिक  के  रूप  में  न्हावा-देवा  पत्तन  के  निर्माण  का  सुभाव

 पहले  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  विशेषज्ञ  श्री  एफ०  पोस्थूमा  ने  1961  में  दिया  था  ।  उन्होंने  यह  सुभाव

 दिया  था  कि  इस  नए  पत्तन  के  लिए  एक  मास्टर  प्लान  तैयार  किया  जाना  चाहिए  ।  बम्बई  पोर्ट

 ट्रस्ट  द्वारा  इस  मास्टर  प्लान  को  तैयार  करने  का  काम  उनके  परामदषंदाता  इंजीनियर  अ्र्थात

 Fae  बट॑लिन  पार्टनर्स  को  सौंपा  गया  था  जिन्होंने  श्रपनी  रिपोर्ट  1970  में  प्रस्तुत  कर

 दी थी

 3.  1973  में  योजना  श्रायोग  ने  इस  परियोजना  के  विभिन्‍न  पहलुश्नों  का

 झध्ययन  करने  के  लिए  तीन  कार्यकारी  दल  स्थापित  किए  थे  ।  इन  कार्यकारी  दलों

 कच्चा  कंटेनर  यातायात  सहित  विभिन्‍न  वस्तुओं  में  श्रघिक  यातायात

 के  कुछ  श्रनुमानों  के  श्राघार  पर  1975  में  श्रपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  थी  ।  1976

 में  हुई  एक  बठक  में  यह  निणांय  किया  कि  यातायात  के  ये  श्रनुमान  स्वीकार

 नहीं  किए  जा  सकते  तथा  श्र  श्रधघिक  भ्रघ्ययन  अवश्यक  हैं  ।  निम्नलिखित  सारणी  में  न्हावा-देवा

 के  लिए  कार्यकारी  दल  की  रिपोर्ट  (1975)  में  विभिन्‍न  वस्तुझ्रों  के  संबंध  में  किए  गए

 के  aa  श्रौर  बम्बई  पत्तन  में  1977-78  में  इन  वस्तुओं के  वास्तविक  यातायात  बताए  गए

 हैं  जिसे  न्हावा-शेवा  को  श्रंतरणीय  माना  जा  सकता  है  ।

 5  Sr  मी
 (10  लाख

 कत  कान  का  अत

 कार्यकारी  दल  की  रिपोर्ट  में  बम्बई  पत्तन  में

 न्हावा-शेवा  (1980  या  1977-78  में

 उसके  असपास  पुरा  होने  हुआ  वास्तविक

 के  लिए  किया  गया  यातायात

 यातायात  का  अनुमान

 क

 कोयला  2.60

 उवरक  शौर  कच्चा  माल  1.20  0.66

 खली  0.50  0.35

 चीनी  0.20  0.06

 कंटेनर  श्रौर  यातायात  0.70  0.10
 el

 5.20  1.17

 इसये ag  दिखाई  देगा
 कि

 1975
 की

 fete  में  किए गए  यातायात के  श्रनुमान  aga  श्रघिक

 बढ़े-चढ़े  थे  तथा  उनकी  शर  संवीक्षा  की  झ्रावश्यकता  थी  ।
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 4.  न्हावा-शेवा  पत्तन  परियोजना  से  संबंधित  नया  कार्यकारी  जो  1978  में

 स्थापित  किया  गया  संबंधित  मंत्रालयों  के  परामशं  से  यातायात  के  परिशोधित  श्रनुमान

 तैयार  कर  रहा  है  ।  इस  बीच  qe  ट्रस्ट  से  विस्तुत  परियोजना  रिपोर्ट  को  तेयार  करने  का  काम

 दुरू  कर  देने  के  लिए  कहा  गया  जिसमें  निर्माण  श्रौर  प्रचालन  लागत  के  निश्चित  अनुमान

 दिए  जाएंगे  ।

 विवरण

 न्हाबा-शेवा  पत्तन  परियोजना  से  संबंधित  कार्यकारी  दल  के  विचारार्थ  विषय

 1.  बम्बई  पत्तन  की  वतंमान  क्षमता  को  ध्यान  में  रखते  तथा  बम्बई  पत्तन  की  वर्तमान

 क्षमता  के  समग्र  संदर्भ  में  सामान्य  रूप  से  फ्तन  के  कायं-कलापों  के  ga:  श्रवस्थितिकरण  की

 श्रावश्यकता  बम्बई  क्षेत्र  में  भूमि  का  उपयोग  इष्टतम  करने  के  समग्र  aad  में  सामान्य  रूप

 से  पत्तन  के  कायं-कलापों  के  पुन  श्रवस्थितिकरण  की  श्रावश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रस्तावित

 पत्तन  पर  अगले  10-15  ay  में  संभावित  लादी  श्रौर  उतारी  जाने  वाली  विभिन्‍न  वस्तुग्रों  के

 लिए  यातायात  के  अनुमान  तैयार  करना  |

 2.  ऊपर  (1)  में  उल्लिखित  ane  10-15  वर्ष  के  लिए  श्रनुमानित  यातायात  की

 श्रावश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  लिए  उपस्कर  का  श्राधूनिकीकरण  करके  या  वतंमान  Ata TA

 की  क्षमता  में  वृद्धि  करके  बम्बई  पत्तन  में  वतंमान  सुविधाओं  के  विस्तार  के  विकल्प  की  साध्यता

 अर  भ्रथंतंत्र  की  जांच  करना  ।

 3.  बम्बई  पत्तन  में  भीड़-भाड़  को  कम  करने  के  उद्देद्य  से  बम्बई  के  यातायात  को  श्रन्य

 ada  पत्तनों  को  ले  जाने  की  साध्यता  शौर  अधंतंत्र  की  जांच  करना  |

 4.  इस  परियोजना  के  सामाजिक  लागत-लाभ  श्रध्ययन  करने  के  लिए  बम्बई  पोट  ट्रस्ट  से

 भ्रनुरोध  करना  श्र  इसमें  उसकी  सहायता  करना  ।  इस  श्रघ्ययन  के  लिए  विचारार्थ  विषय  इस

 कार्यकारी  दल  द्वारा  तैयार  किए  जाएं  शर  बम्बई  पोट  ट्रस्ट  को  सुचित  किए  जाए  ।

 5.  बम्बई  qe  ट्रस्ट  द्वारा  किए  गए  के  परिणामों  की  जांच  करना  ग्रौर  उपयुक्त

 सिफारिशें  करना  ।

 कोका  कोला  की  सबसे  श्रधिक  बोतलें  भरने  वाले  को  लाभ

 10277.  श्री  दलपत  सिह  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  ब्ताने  की  कृपा  करेंगे  :

 भारत  में  कोका  कोला  की  सबसे  श्रधिक  बोतलें  भरने  वाला  कौन  भ्ौर

 गत  तीन  वर्षों  में  जबकि  कोका  कोला  की  बोतलें  भरो  जाती  थीं  उन्हें  कितना  लाभ

 त्र  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  Wirtarat  प्रसाद  :  प्योर  feta  उद्योग

 समूह  भारत  में  कोका  कोला  की  सबसे  अधिक  बोतलें  भरने  वाला  att

 अपेक्षित  जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ?
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 विवरण

 रु०

 एकक  का  नाम  1975-76
 1976-77

 1977-78

 में

 कराधान  से  लभ

 मससे  प्योर  fsaa  4.36  25.99  37.07

 \  लिमिटेड

 मेससं  प्योर  डक्स  20.29  15.65

 प्राइवेट  लिमिटेड

 dad  प्योर  feta  26.05  17.32

 लिमिटेड

 मैससे  पंजाब  उपलब्ध  नहीं  23.58  11.54

 लिमिटेड

 व  ह
 5.  मैसर्स  c Ware  alata  3.16

 प्राइवेट  लिमिटेड

 हरिजनों  पर  श्रत्याचार  रोकने  के  लिए  भ्रनुसुचित  जाति  ak  श्रनुसुचित

 जनजाति  श्रायोग  द्वारा  दिए  गए  सुभाव

 10279.  श्री  ब्यास  सुन्दर  लाल  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राज्य  सरकारों  द्वारा  इस  बारे  में  उपाय  किये  जाने  के  बावजूद

 गत  छः  महीनों  में  हरिजनों  पर  अत्याचार  के  मामलों  में  कई  गुणी  वृद्धि  हुई  है  ;

 क्या  इस  बुराई  को  रोकने  के  लिए  श्रनुसूचित  जाति  ak  श्रनुसुचित  जनजाति

 श्रायोग  ने  कुछ  कठोर  कायेंवाही  का  सुभाव  दिया  श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  gate  इसकी  क्रियान्विति  के  रूप  में  क्या

 कार्यवाही की  गई  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  तथा  न्याय  श्रौर  BETA-HT  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  एस०

 डी०  :  यह  सच  नहीं  है  कि  पिछले  6  महीनों  में  हरिजनों  पर  श्रत्याचार  के  मामलों

 में  कई  गुणा  वृद्धि  हुई  गर  अनुसूचित  जाति  के  लोगों  द्वारा  श्रनुसूचित  जाति  के  लोगों  पर

 सितम्बर  1978  के  महीने  से  फरवरी  1979  के  महीने  तक  राज्य  सरकार  द्वारा  सुचित  किये

 गये  श्रपराध  झांकड़े  नीचे  दिए  गए  हैं  —_—

 1978  1371

 1418 1978

 1978  932  ate  असम  से  श्रांकड़ें  at  आने

 89



 लिखित  उत्तर  9  1979

 1978  918  असम  ak  तमिल  से  ates  श्रभी  श्राने

 वाले

 1979  866  मध्य  प्रदेश  श्रौर  जम्मू  ate  काइ्मीर से से  श्रांकड़े

 अभी  आने

 1979  618  (aie  जम्मू  और  मध्य  प्रदेश  त्रौर

 तमिलनाडु  से  ated  at  झाने

 at  श्रनुसुचित  जाति  श्र  भ्रनुसुचित  जनजाति  arin  ने  भ्रनुसुचित  जाति  के

 सदस्यों  पर  श्रत्याचार  को  रोकने  के  लिए  कुछ  उपाय  gam  हैं  ।  इन  सुझावों  पर  विचार  किया

 जा  रहा है  ।

 शस-प्रधान  उत्पादन  पद्धति  को  प्रोत्साहन  देने  की  नीति

 10280.  श्रीमती  मोहसिना  किदवई  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  की  श्रम-प्रधान  उत्पादन  पद्धति  को  प्रोत्साहन  देने  की  घोषित  नीति  के

 श्रनुसार  इस  बीच  कुछ  ठोस  एवं  निश्चित  कदम  उठाये  गये

 यदि  तो  उक्त  कदमों  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;  ak

 कराधान  कानूनों  में  विशेष  रूप  से  निगमित  करों  एवं  उत्पादन  शुल्क  में  उक्त

 यतों  से  सम्बन्धित  किस  प्रकार  के  उपबन्ध  किये  गये  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  श्रौर  योजना  के  sss

 (1978-83)  में  अपनाई  गई  रोजगार  सम्बन्धी  नीति  के  भ्रनुसरण  जिसमें  उत्पादन  के  स्वरूप  को

 श्रम-प्रधान  बनाने  भर  fact-aatifaa  परिवतंन  को  विनियमित  करने  की  श्रावस्यकता

 पर  जोर  दिया  गया  ग्राम  शौर  लघु  उद्योगों  के  लिए  परिव्यय  में  पर्याप्त  वृद्धि  की  गई

 घरेलू  श्र  लघु  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  सहायता  ate  सुविधाएं  दी
 जा

 रही  हैं
 जिनमें  वित्तीय  सामान्य  aar  कच्चे  माल  की  कारखाने  के  लिए

 जगह  की  किराया-खरीद  पर  मशीनों  की  विपणन  अनुसंधान  ak

 तकनीकी  श्रादि  शामिल  हैं  हथकरघा  श्रौर  लघु  उद्योगों  के  हितों  के

 संरक्षण  के  लिए  fate  श्रारक्षण  नीतियां  भ्रपनाई  गई  लघु  उद्योगों  में  स्व-रोजगार  को

 प्रोत्साहन  देने  के  लिए  एक  उपांत/बीज  धन  सहायता  स्कीम  शुरू  की  गई  है  ar  वाणिज्यिक  बैंकों

 को  स्व-रोजगार  के  लिए  ऋण  की  सुविधाएं  देने  की  सलाह  दी  गई  है  ।  विज्ञान  और  शिल्पविज्ञान

 की  भ्रनुसंघान  प्रणाली  को  इस  दृष्टि  से  उत्प्रेरित  किया  जा  रहा  है  कि  लघु  श्राथिक  कार्यकलापों  में

 श्रम  की  उत्पादकता  में  सुधार  करने  के  हेतु  तकनीकों  के  निर्धारण  और  विकास  के  लिए

 उसकी  क्षमता  में  वुद्धि

 प्रसेन  उपस्थित  नहीं  होता

 सरकार  ने  श्रम-प्रधान  लघु  उद्योगों  के  उत्पादन  निकासी  के  विद्युत  के

 उपयोग  श्रौर/या  कार्यरत  क।मगारों  की  संख्या  को  ध्यान  में  रखते  समय-समय  पर  उत्पादन

 शुल्क  में  कई  छूट  या  रियायतें  प्रदान  की  हैं  ।
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 कच्चे  माल  पर  शुल्क  के  भार  को  कम  करने  के  श्रम-प्रधान  हथकरघा  क्षेत्रक  दारा

 काम  में  लाए  जाने  सुती  कते  carat  के  लिए  भी  उत्पादन  शुल्क  में  रियायत  दी

 गई  है  ।  कुछ  मामलों  जसा  कि  श्रधिकांश  प्लास्टिक  की  वस्तुझ्नों  के  मामले  में  यदि  ak

 अ्रधिक  प्रकमण  मुख्य  रूप  से  विकेन्द्रित  क्षेत्रक  में  किया  जाता  है  तो  उत्पादन  You  कच्चे  माल  के

 चरण  तक  सीमित  कर  feat  गया  लघु  भ्रौद्योगिक  उद्यमों  या  प्रतिष्ठानों  के  सम्बन्ध  में

 प्रत्यक्ष  करों  में  रियायतें  दी  गई  जसे

 (1)  श्रायकर  अधिनियम  की  धारा  (2)  (2)  के  भ्रन्तगंत  जो  करदाता  किसी

 लघु  श्रौद्योगिक  उद्यम  या  प्रतिष्ठान  में  नई  मशीन  या  संयंत्र  स्थापित्त  करता  है  वह

 ऐसी  मशीन  या  संयंत्र  की  वास्तविक  लागत  के  25  प्रतिशत  पर  निवेश  छुट  पाने

 का  हकदार  होता  है  ।

 (2)  धारा  80  एच०  एच०  Yo  के  भ्रन्तगंत  जो  करदाता  ग्रामीण  क्षेत्र  में  स्थापित  किए

 गए  लघु  श्रौद्योगिक  उद्यम  या  प्रतिष्ठान  से  कोइ  लाभ  प्राप्त  करता  है  उसे  10

 की  अवधि  के  लिए  अपनी  कर  योग्य  ara  में  से  ऐसे  उद्यम  से  प्राप्त  होने  वाले  लाभों

 के  20  प्रतिशत  की  कटौती  का  हक  होता  है  ।

 इलक्टॉनिक्स  कारपोरेशन  श्राफ  इंडिया  लिमिटेड  का  विकास

 10281.  श्री  एस०  श्रार०  दामाणी
 :

 क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  इलक्ट्रॉनिक्स  कारपोरेशन  श्राफ  इंडिया  लिमिटेड  का  विकास

 सरकार  द्वारा  आयातों  को  उदार  बना  दिये  जाने  ale  मूल्य/खरीद  प्राथमिकताश्रों  को  वापस  ले

 लिये  जाने  से  प्रभावित  होगा

 यदि  तो  इलेक्ट्रॉनिक्स  कारपोरेशन  श्राफ  इण्डिया  लिमिटेड  के  विकास  को

 सुरक्षित  रखने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ;
 श्रौर

 क्या  इलेक्ट्रॉनिक्स  कारपोरेशन  श्राफ  इण्डिया  लिमिटेड  उत्पादन  लक्ष्य  प्राप्त  कर

 सकता  है  झ्ौर  वर्ष  1978-79  के  दौरान  कुल  उत्पादन  में  वृद्धि  कर  सकता  यदि  तो

 उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  परमाणु  ऊर्जा  राज्य  मंत्री  शोर  :  (&)  तथा
 हां  जैसाकि  इलैक्ट्रॉनिक  सामग्री  के  श्रव्य  सभी  भारतीय  निर्माताश्रों  के

 मामले  में  किया  जाता  सरकार  द्वारा  भ्रायात  के  लिए  इजाज़त  देते  समय  इलक्टॉनिक्स

 रेशन  are  इण्डिया  लिमिटेड  के  हितों  को  ध्यान  में  रखा  जायेगा  ।  कम्प्यूटरों  के  क्षेत्र  जिसमें

 इलैक्ट्रॉनिक्स  कारपोरेशन  श्राफ  इण्डिया  लिमिटेड  हमारे  देश  की  प्रमुख  कम्पनी  ऐसा  विशेष

 रूप  से  किया  जायेगा  ।

 ay  1978-79  में  इलेक्ट्रॉनिक्स  कारपीरेशन  झाफ  इण्डिया  लिमिटेड  द्वारा  किये

 जाने  वाले  उत्पादन  और  बिक्री  की  म्रस्तरिम  रादियां  करों  श्रौर  शुल्कों  को  छोड़कर

 30.50  करोड़  रुपये  श्ौर  31.50  करोड़  रुपये  रही  जोकि  गत  वष॑ की  तुलना में

 2.5%  श्रौर  19.2%  ज्यादा  है
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 सेवा  aaa  में  श्रभ्यावेदन

 10282.  श्री  राजे  faxarazt  राव  :  कया  गृह  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  शिकायत  करने  सरकारी  कमंचारियों  से  सेवा  मामलों  के  बारे  में  प्राप्त

 श्रभ्यावेदन  की  पूरी  कोई  भी  संगत  मुद्दा  छोड़े  बिना  करने  के  लिए  अनुदेश  दिये  गये  हैं  ;

 पुरी  जांच  सुनिश्चित  कराने  के  लिये  कोई  प्रणाली  निर्धारित  की  गई  है  ;  श्रौर

 क्या  शिकायत  करने  वाले  सरकारी  कमंचारियों  की  सुनवाई  व्यक्तिगत  रूप  में  की

 जाती  है  शौर  सुनवाई  के  दौरान  उठाये  गये  मुद्दों  पर  उनसे  बातचीत  की  जाती  है  ताकि

 संदेहास्पद  मुद्दों  पर  वे  ary  जानकारी  दे  सकें  ?

 गह  मंत्रालय  में  तथा  न्थाय  श्रौर  कम्पनी-काय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०

 डी०  :  तथा  1968  में  भ्रनुदेश  जारी  कर  दिए  गए  हैं  कि

 बेतन/भत्ते  अथवा  श्रन्य  बकाया  राशि  का  भुगतान  न॑  किए  जाने  तथा  सेवा  सम्बन्धी  wea  मामलों

 के  सम्बन्ध  में  अ्रम्यावेदनों  पर  समुचित  रूप  से  शीघ्रता  से  कार्रवाई  की  जाए  भ्रम्यावेदन  पर

 विचार  करने  वाला  यदि  समझे  तो  वह  अनुरोध  किए  जाने  पर  व्येक्तिक

 सुनवाई  की  इजाजत  दे  सकता  है  पौर  अभ्यावेदन  में  उठाए  गए  पर  सम्बन्धित  कमंचारी  के

 साथ  विधार-विम्  कर  सकता  है

 राजकोट  (THT)  में  जिला  श्रौद्योगिक  केन्द्रों  की  स्थापना

 10283.  श्री  धर्म  सिंह  माई  पटेल  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  के  राजकोट  ्रौर  जामनगर  जिले  में  जिला  श्रौद्योगिक  her  कब

 खोले  गये  थे  ;

 इन  जिला  श्रौद्योगिक  केन्द्रों  द्वारा  जिलावार  किस  प्रकार  का  कायें  किया  गया  ;  आर

 इन  श्रौद्योगिक  केन्द्रों  द्वारा  1979-80  के  लिये  बनाये  जा  रहे  जिलावार  कायें  क्रमों

 का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  भंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  wre  प्रसाद  :  जिला  उद्योग

 भारत  सरकार  द्वारा  1978  से  स्वीकृत  गया  था ;
 जबकि  राजकोट  तथा

 जामनगर  के  जिला  उद्योग  केन्द्र  2  1978  से  मंजूर  किये  गये  थे  ।

 तथा  हि. वर्ग  1978-79  में  इन  जिला  उद्योग  केन्द्रों  द्वारा  किया  गया  कायें  तथा

 वर्ष  1979-80  के  लिए  तैयार  किये  गये  कार्यक्रम  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 इस  जिला  उद्योग  केन्द्र  में  ay  1978-79  में  178  नये  उद्यमियों  का  पता

 लगाया  गया  are  इसमें  151  एकक  स्थापित  किये  गये  थे  जिसमें  68  कारीगरों  के  लिए  थे

 इन  एककों  को  वित्तीय  संस्थानों  से  21.23  लाख  रु०  की  वित्तीय  सहायता  दिलाने  के  लिए

 सहायता  की  गई  श्रौर  9  एककों  को  3  लाख  रु०  की  नकद  सहायता  दिलाई  गई  ।  69  एककों  को

 तकनीकी  प्रबस्चकीय  झ्रादि  अन्य  प्रकार  की  सहायता  fears  गई  1003  व्यक्तियों  को  अतिरिक्त
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 रोजगार  दिलाया  गया  ।  वर्ष  1979-80  में  48  लाख  रु०  के  निवेश  से  1150  नये  एकक  स्थापित

 करने  शर  2400  रोजगार  के  नये  अवसर  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 इस  जिला  उद्योग  केन्द्र  में  768  एककों  का  श्रस्थायी/स्थायी  रूप  से  पंजीकरण

 किया  गया  81  एककों  को  बिजली  राजसहायता  पंजीकरण  जारी  किया  श्रायात  लाइसेंस

 प्राप्त  करने  के  लिए  661  श्रावेदन  पत्रों  को  निपटाया  गया  है  कुटीर  उद्योगों  के  लिये  बक

 योजना के  ग्रन्तगंत  253  श्रावेदन  पत्नों  के  लिये  बैंकों  को  9,17,798  रु०  के  ऋण  के  लिए

 सिफारिश  की  गई  है  ।  इसमें  से  60  प्रतिदात  से  ates  मामले  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  हैं  395

 हथकरघों  को  पंजीकरण  प्रमाण-पत्र  जारी  किये  गये  हैं  ।  1137  इच्छुक  उद्यमियों  ने  विभिन

 प्रकार  की  सहायता  TAT  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिए  जिला  उद्योग  केन्द्र  का  दौरा  किया  ।

 जिला  उद्योग  केन्द्र  जामनगर  के  लिए  78  से  1980  तक  के  लिए  काय  योजना

 तयार  कर  ली  गई  है  ।

 राजकोट  :  इस  जिला  उद्योग  केन्द्र  में  878  एकक  हैं  जिसमें  632  कारीगरों  को  UTA |

 स्थायी  पंजीकरण  प्रदान  किया  गया  हैं  नकद  तथा  बिजली  राजसहायता  पंजीकरण  क्रमदा

 130  तथा  3  एककों  को  प्रदान  किया  गया  है  ।  नये  कारखाने  स्थापित  करने  के  लिए  78

 एककों  के  लिए  मुमि  की  सिफारिदा  की  गई है  ।  वित्तीय  संस्थानों  को  15.31  लाख  रु०  के  ऋण

 के  लिए  लघु  एककों  के  273  श्रावेदन  cat  की  सिफारिश  की  गई  है  71.0  एककों  को  44.29

 लाख  रू०  की  नकद  राजसहायता  तथा  82  एककों  को  परीक्षण  उपकरणों  के  लिए  2.16  लाख

 रु०  की  राजसहायता  मंजूर  की  गई  है  ।  इसके  अलावा  जिला  उद्योग  केन्द्र  द्वारा  838  एककों  को

 विभिन्‍न  प्रकार  को  सहायता  जसे  कच्चे  माल  का  लोहा  तथा  कच्चा

 कोयला  आदि  के  लिए  श्रपेक्षित  श्रावश्यक  प्रमाणपत्र  जारी  किये  गये  हैं  ।  वष  1979-80

 168.70  लाख  रु०  के  निवेश  से  320  कारीगर  एकक  तथा  303  लघु  उद्योग  एकक  स्थापित

 करने  का  प्रस्ताव  है  जिससे  1840  श्रतिरिक्त  व्यक्तियों  को  रोजगार  मिलेगा  ।

 धनबाद  कोयला  क्षेत्र  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  भय  तथा  शभ्रसुरक्षा

 10284.  श्री  एस०  ध्रार०  दामाणी  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  धनबाद  कोयला  क्षेत्र  में  सभी  संक्शनों  में  सरकारी  क्षेत्र  की

 कोयला  खानों  के  प्रबंधक  तथा  पयंवेक्षकों  क्षेत्र  में  व्याप्त  श्रराजकता  ;  पुलिस  की  उदासीनता

 धौर  मजदूर  संघ  गुंडागर्दी  के  कारण  भय  शर  श्रसुरक्षा  की  स्थिति  का  अनुभव  किया  जा

 रहा  है

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  स्थिति  को  नियंत्रण  में  लाने  के  लिये  बिहार  सरकार  को  कोई

 दिया  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या है  शौर  क्षेत्र  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में

 कार्य  कर  रहे  कमंचारियों  में  विशवास  पदा  करने  के  उद्देश्य  से  deg  सरकार  द्वारा  कदम

 उठाये  जा  रहे  हैं
 ?

 गृह  मंत्रालय  में  तथा
 न्याय

 कम्पनो-काय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एस०

 धनबाद  को Sto  :  फील  में  ats  कुछ  वर्गों  में  aaa  और  भय  का

 भाव  व्याप्त  है  ।
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 att  इस  विषय  पर  सरकार  राज्य  सरकार  से  aETH  बनाए  हुए  स्थानीय

 प्राधिकारियों  ने  बिहार  के  श्रपराघ  नियंत्रण  gears  के  ada  क्षेत्र  के  कई  nada  alk

 बदमाशों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  प्रारम्भ  कर  दी  है  ।  राज्य  सरकार  ने  गुंडों  तथा  भ्रराजक  तत्वों  के

 विरुद्ध  सख्ती  से  कार्यवाही  जारी  रखने  के  लिये  स्थानीय  प्राधिकारियों  को  भी  mata  दिये

 प्रघिक  थाने  att  वाह्य  चौकियां  भ्रधिक  वाहनों  we  वायरलैस  dal  की  व्यवस्था  करके

 इस  क्षेत्र  में  पुलिस  का  श्राधुनिकीकरण  करने  ak  लम्बी  भ्रवधघि  से  लम्बित  मामलों  के  छीघ्र

 निपटान  के  लिये  ate  अधिक  न्यायालयों  की  स्थापना  करने  के  लिये  राज्य  सरकार  के  प्रस्तावों

 पर  केन्द्रीय  सरकार  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही  है  ।  केन्द्रीय  यह  मंत्रो  ने  हाल  ही  में  कुछ

 बैठकें  की  हैं  जिनमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  धनबाद  क्षेत्र  में  कानून  श्रौर  व्यवस्था  की  स्थिति

 में  सुधार  करने  हेतु  श्रावश्यक  उपायों  का  निणुंय  करने  के  लिये  बिहार  के  मुख्य  केन्द्रीय

 श्रम  तथा  इस्पात  मंत्री  और  संबंधित  मंत्रालयों  के  वरिष्ठ  श्रधिकारियों  ने  भाग  लिया  था

 fast  जातियों  के  कल्याण  के  लिये  राज्य  मंत्रियों  का  सम्मेलन

 10285.  श्री  गिरिघर  गोमांगो  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 19  ate  20  1975  को  नई  दिल्‍ली  में  हुए  fraser  जातियों  के  कल्याण

 से  संबंधित  राज्य  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  कौन-से  संकल्प  पास  किये  गये  थे  ;

 उनके  मंत्रालय  ने  की  गई  सिफारिदों  के  ग्राघार  पर  कायंवाही  के  समयबद्ध  कार्यक्रम

 को  क्रियान्वित  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  हैं  ;  भ्र

 संकल्प  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिये  किन  राज्यों  ने  अरब  तक  क्या

 आवश्यक  उपाय  किये  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  तथा  न्याय  ale  कम्पनी-का्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०

 डी०  :  संकल्प  की  एक  प्रति  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 र  श्रनुसुचित  जनजातियों  से  संबंधित  सिफारिशों  पर  राज्य  सरकार  के  साथ

 विभिन्‍न  स्तरों  पर  कार्रवाई  की  जा  रही  है  ।  वार्षिक  योजना  पर  faare-fanet  के  दौरान  एवं

 जनजातीय  उपयोजना  तथा  एकीकृत  जनजातीय  विकास  पर  विचार  करते  समय

 भी  इस  संबंध  में  की  गई  प्रगति  की  समीक्षा  की  गयी  है  ।  प्रशासनिक  एवं  जनजातीय  क्षेत्रों

 में  एकीकृत  ऋण  तथा  विपरान  दाराब  ब्रेचने  पर  रोक  तथा  जनजातीय  भूमि  के  हस्तान्तरण

 पर  रोक  श्रादि  जैसे  अनेक  पहलु  पर  राज्य  सरकारों  से  ame  किया  गया  है  ।  इस  प्रकार

 सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  की  गति  की  लगातार  समीक्षा  की  जा  रही  है  ।  उपयोजना  वाले  सभी

 राज्यों  ने  इन  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  कारवाई  की  है  जहां  तक  श्रनुसूचित

 जातियों  का  संबंध  है  निम्नलिखित  कार्रवाई  की  गई  है

 (1)  राज्यों  को  सलाह दी  गई  है
 कि  श्रनुसुचित  जातियों  के  लिए  विशिष्ट  संघटक

 योजनायें  बनायें  जिनमें  विकास  के  सामान्य  क्षेत्र  के  झ्रन्तगंत  योजनाओं  का  पता

 लगाया  प्रत्येक  क्षेत्र  के  अधीन  सभी  विभाज्य  से  घन  रादि

 निर्धारित  की  जाएगी  झर  भ्रनुसुचित  जातियों  को  होने  वाले  लाभ  की  मात्रा  का

 पता  लगाया  जाएगा  ।  अनुसुचित  जातियों  की  पर्याप्त  संख्या  वाले  लगभग  सभी
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 राज्यों  ने  इसे  स्वीकार  किया  है  उनमें  से  श्रधिकांश  ने  विशिष्ट  aaqeH

 योजनायें  तयार  करना  प्रारम्भ  कर  दिया  है  ।  राज्य  सरकारों  द्वारा  तयार  किए

 गए  विशिष्ट  संघटक  aaa  पर  उनमें  सुधार  करने  के  लिए  विचार-विमद्ं  किया

 जा  रहा है  ।

 (2)  राज्यों  पर  दबाव  डाला  गया  है  इसे  सामान्य  रूप  से  स्वीकार  किया  गया  है

 कि  हरिजन  कल्याण  के  प्रभारी  विभाग  श्रनुसूचित  जातियों  से  संबंधित  सभी  मामलों

 के  लिए  नोडल  विभाग  के  रूप  में  कार्य  करेंगे  ।

 (3)  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  व्यावसायिक  got  को  में  रखते

 हुए  ध्रनुसूचित  जातियों  के  लिए  योजनागत  कार्यक्रमों  को  हाथ  में  लें  ;  श्रनुसूचित

 जातियों  की  पर्याप्त  जनसंख्या  वाले  झधिकांश  राज्यों  में  भ्रनुसुचित  जाति  विकास

 निगम  बनाए  गए  हैं  शरर  इन  निगमों  को  केन्द्रीय  सहायता  देने  की  योजना  भी  हाल

 ही  में  प्रारम्भ की  गई

 (4)  मध्याविधि  योजना  1978-83  के  दौरान  श्रनुसुचित  जातियों  तथा  wea  पिछड़े  वर्गों

 के  लिए  गृह  राज्य  मंत्री  की  भ्रध्यक्षता  में  एक  कार्यकारी  दल  गठित  किया  गया

 भ्रौर  उसने  श्रपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है  |

 (5)  कार्यकारी  दल  ने  सुखे  शौचालयों  के  परिवतेन  के  लिए  एक  समयबद्ध  कार्यक्रम

 बनाने  की  सिफारिद  की  है  att  राज्य  सरकारों  से  इसकी  सिफारिश  की  गई

 (6)  भ्रनुसुचित  जातियों  के  लिए  शैक्षिक  कार्यक्रम  लगातार  चल  रहे  हैं  ae  मैट्रिकोत्तर

 छात्रवृत्ति  के  अतिरिक्त  पुस्तक  बैंक  तथा  मंट्रि  कपू्व  छात्रवृत्ति  योजना  का  भी

 कार्यान्वयन  किया  जा  रहा  है  |

 प्रधान  मंत्री  की  अ्रध्यक्षता  में  गठित  एक  उच्च  झ्रधघिक्रार  प्राप्त  समिति  भ्रारक्षण  को

 स्थिति  की  समय-समय  पर  समीक्षा  करती  है  ।

 विवरण

 पिछड़े  वर्ग  कल्याण  के  प्रभावी  राज्यमंत्रियों  के
 19-20  1979  को  विज्ञान

 नई  दिल्‍ली  में  हुए  सम्मेलन  में  पारित  किये  गए  संकल्प

 झ्रनुसुचित  जनजातियां

 1.  भुमि  हस्तान्तरण  को  रोकने  के  लिये  aera  से  कानुन  बनाया  जाना  चाहिए

 यदि  ऐसा  कोई  कानून  राज्यों  में  पहले  से  विद्यमान  न  हो  ।  जहां  ऐसे  कानून  पहले  ही  हों  वहां

 त्रुटियों  का  पता  लगाने  के  लिये  संशोधन  हेतु  एक  समीक्षा  की  जानी  चाहिए  ।  यह  कार्य  अत्यन्त

 वीप्र  और  प्रत्येक  दशा  में  छः  महीने  के  भीतर  किया  जाना  चाहिए  ।  भूमि  हस्तान्तरण  को  रोकने

 के  लिये  श्रौर  हस्तान्तरित  भूमि  को  वापस  दिलाने  के  लिये  कानूनी  उपायों  को  कार्यान्वित  करना

 अधिक  महत्वपूर्ण  है  ।  प्रत्येक  इन  कानूनों  के  प्रभावशाली  रूप  से  दो  वर्षों  प्रत्येक  ag  के

 लिये  स्पष्ट  रूप  से  लक्ष्य  निर्धारित  कार्यान्वयन  के  लिये  एक  तीब्र  कार्यक्रम  तयार  किया

 जाए  जिसकी  नियतकालिक  समीक्षा  की  जानी  चाहिए  ।

 सावंजनिक  के  लिये  भूमि  श्रधिग्रहण  की  Tae  में  योजना  के  एक  भाग

 के  रूप  में  व्यापक  पुनर्वास  के  लिये  उसके  साथ  ही  एक  होना  चाहिए  ।
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 2.  जनजातीय  क्षेत्रों  में  शराब  की  बिक्री  समाप्त  होनी  चाहिए  ।  भ्रनुसुचित  जनजातियों

 के  व्यक्तियों  को  व्यक्तिगत  श्रौर  सामाजिक  प्रयोजन  के  लिये  शराब  निकालने  की  मिलनी

 चाहिए  किन्तु  वाणिज्यिक  प्रयोजनों  के  लिये  agate  नहीं  दी  जानी  चाहिए  ।  इस  नीति  के  श्रनुसरण

 कानूनों  का  शीघ्रता  से  उपयुक्त  रूप  से  संशोधन  किया  जाना  चाहिए  ak  चालू  वर्ष  में

 ठेकेदारों  द्वारा  बिक्री  समाप्त  कर  दी  जानी  चाहिए  ।  सरकारी  दुकानों  द्वारा  बिक्री  भी  चरणबद्ध

 की  जानी  चाहिए  ।  उन  क्षेत्रों  में  जहां  जनसंख्या  काफी  मिश्रित  है  ak  जनजातियों  का  बहुमत

 नहीं  वहां  पर  बिक्री  केवल  सरकारी  दुकानों  के  माध्यम  से  की  जानी  चाहिए  ।

 3.  एक  जनजातीय  व्यक्ति  को  लघु  वन  उत्पादन  एकत्र  करने  के  मुक्त  तथा  aay  मित

 अ्रधिकार  होने  चाहियें  ।  यदि  कोई  प्रक्रिया  संबंधी  अथवा  कानूनी  कठिनाइयां  हों  तो  उनको  दीप्र ता

 से  जाना  चाहिये  ।  लघु  वन  उत्पादन  की  प्रत्येक  मद  के  लिये  एक  लाभकारी  न्यूनतम

 मूल्य  होना  चाहिए  ate  इसके  विपणन  का  प्रबन्ध  विभाग  अथवा  किसी  सहकारी  समिति  अथवा

 निगम  के  माध्यम  से  किया  जाना  चाहिए  ।

 4.  वन  श्रमिक  सहकारी  समितियों  का  गठन  किया  जाए  शर  जहां  तक  संभव  हो  मुख्य

 वानिकी  कार्य  भी  उनके  माध्यम  से  किए  जाएं  ।

 5.  वनों  के  पास  के  गांवों  में  रह  रही  जनजातियों  को  भूमि  के  श्रधिकार  दिये  जाएं  जो

 फलों  के  वक्षारोपण  समेत  वन  के  पास  के  गांवों  को  कृषि  विकास  कार्यक्रमों  से

 लाभान्वित  करने  के  लिये  भी  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।

 6.  भूमि  की  पुनः  प्राप्ति  ate  ऋण  से  छुटकारा  दिलवाने  के  कार्यक्रम  के  सहायक  के  रूप

 में  जनजातीय  क्षेत्रों  में  विशेषज्ञ  दल  द्वारा  दी  गई  सलाह  के  झनुसार  एक  एकीकृत

 ऋण  व  विपणन  ढ़ांचा  शीघ्रता  से  तयार  किया  जाना  चाहिए  ।  इस  संगठन  में  क्षेत्र  के समी

 जातीय  व्यक्तियों  को  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।  विशेष  रूप  से  इस  पद्धति  से  निम्नलिखित

 Waa ATAl  की  पूति  की  जानी  चाहिए  °

 जनजातियों  के  लघु  वानिकी  उत्पादन  सहित  जो  वह  एकत्र  करता  है  सभी  उत्पादन

 जिसे  वे  बाजार  में  वेचते हैं  को  खरीदने  का  बन्दोबस्त  ;

 जीवन  की  श्राधारभूत  श्रावश्यक  वस्तुझ्नों  को  उचित  दर  की  दुकानों  के  माध्यम  से

 उपलब्ध  कराने  के  लिये  बन्दोबस्त  ;

 उसे  अपने  खेत  में  परिनिरीक्षण  उत्पाद  कार्यक्रम  के  लिए  पर्याप्त  उत्पाद  ऋण  की

 अनुमति  ;

 खेती  की  अवधि  के  दौरान  उचित  स्तर  पर  उपभोक्ता  ऋण  का  बन्दोबस्त  जिसे

 फसल  के  काटने  के  बाद  उत्पादन  से  ले  लिया  जाय  ;

 उपयुक्त  कार्यक्रम  जैसा  भी  बनाया  के  प्राधार  पर  कार्यक्रम

 के श्रधीन  जनजातियों  के  ऋण  को  हाथ  में  लेने  का  बन्दोबस्त

 ऋण  विमोचन  शर  ऋण  कम  करने  के  कार्यक्रम  को  तत्काल  हाथ  में  लिया  जाय  ।  संबंधित

 कानूनों  का  अगले  तीन  महीनों  में  पुनरीक्षण  किया  ऋण  कम  करने  शरर  ऋण  विमोचन  का

 कार्यक्रम  ऋण  तथा  विपणन  ढांचा  स्थापित  करने  के  कार्यक्रम  को  इस  प्रकार  से  बनाया  जाय
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 ताकि  दो  वर्षों  में  पूरा  जनजाति  क्षेत्र इस  कार्यक्रम  के  gata  a  जाय  ।  प्रत्येक  वर्ष  के  लिए

 विशिष्ट  लक्ष्य  निर्धारित  किये  जिसका  समय-समय  पर  पुनरीक्षण  किया  जाय  ।

 7.  नई  नीति  के  कार्यान्वयन  में  उत्पन्न  होने  वाली  कठिनाइयों  को  बिना  विलम्ब  के  हल

 करने  शर  परिवतंन  का  मार्गदर्शन  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  स्तर  पर  एक  संचालन  समिति  का  गठन

 किया  जाय  जिसमें  सहकारिता  ग्रामीण  विकास  वि  ग्रह  बेकिंग  विभाग  श्रौर

 भारतीय  रिजंब  बैंक  के  प्रतिनिधि  हों  ।

 8.  उप  आयोजना  क्षेत्र  की  भौगोलिक  पिछड़ापन  ate  जनसंख्या  को  घ्यान  में

 रखते  राज्य  योजना  से  जनजाति  क्षेत्रों  के  लिए  परिव्यय  का  परिमाणन  किया  जाय  श्रौर  जहां

 पहले  ही  परिमाणन  कर  fear  गथा  है  उसका  पुनरीक्षण  किया  जाय  ।  न्युनतम  परिव्यय

 श्रायोजना  क्षेत्र  की  जनसंख्या  के  झनुपात  में  होना  चाहिए  ।  काफी  समय  से  लम्बित  पुनरीक्षण  को

 एक  महीने  के  ग्रन्दर  किया  जाना  चाहिए  |

 9.  यह  सुनिदिचित  करने  के  लिये  कि  उपश्रायोजना  राशि  जिस  उद्दइ्य  पूर्ति  के  लिए  दी

 गई  है  उसके  ्रलावा  किसी  अन्य  उद्देश्य  के  लिये  उसका  प्रयोग  न  एक  उपयुक्त  लेखाविधि  श्रौर

 quay  को  यथाशीघ्र  अपनाया  जाय  ।  पुरे  उप-योजना  परिव्यय  के  लिए  अ्रलग  बजट  शीष  बनाना

 शर  प्रत्येक  क्षेत्रीय  aly  के  श्रधीन  उप  शीर्ष  इस  दिशा  में  एक  सम्भावित  तरीका  हो

 सकता  है  ।  नई  प्रणाली  को  सितम्बर  1975  तक  अंतिम  रूप  दे  दिया  जाय  ताकि  पुरक-बजट  में

 व्यय  को  दिखाया  जा  सकें  ।

 10.  को  कार्यान्वयित  करने  के  लिए  उपयुक्त  प्रशासनिक  ढांचे  को  तत्काल

 अंतिम  रूप  दिया  जाय  ।  राज्य  स्तर  पर  एक  उच्च  श्रधिकार  प्राप्त  संगठन

 मण्डल  उप  होनी  जिसे  योजना  की  रूपरेखा  इसके  कार्यान्वयन  के  दौरान

 सामान्य  नीति  निर्देश  देने  श्रौर  साथ-साथ  उन  पर  पुर्नावचार  करने  श्रौर  संशोधन  की  जिम्मेदारी

 हो  ।  यदि  भ्रावश्यक  हो  तो  श्रन्ते  पुनर्विनियोग  के  श्रधिकार  भी  इस  समिति  के  पास  होने

 चाहिएं  ।  क्षेत्रीय  स्तर  से  राज्य  स्तर  तक  कार्यान्वयन  के  लिए  एक  ही  प्राधिकारी  हीना

 चाहिए  जिसे  स्पष्ट  रूप  से  जिम्मेदारी  दीं  जाय  ale  विभिन्‍न  स्तरों  पर  दाक्तियों  का  पर्याप्त

 प्रत्यायोजन  किया  जाय  |  weer  की  यह  बिकास  के  समस्त  पहलुश्नों  और  नियामक  कायों  के

 लिए  उत्तरदायी  होनी  चाहिए  ।  फिर  भी  प्रशासनिक  ढांचे  में  शासन  की  कड़ी  के  उत्तरदायित्व  को

 कम  किये  बिना  योजना  के  बारे  में  निणांय  करने  और  कार्यान्वयन  में  सर्वप्रिय  सहयोग  को  विभिन्‍न

 स्तरों  पर  उपयुक्त  बनाया  जाए  ।  इस  प्रकार  का  पुनरीक्षण  शीघ्र  किया  जाना  चाहिए  तथा  झागामी

 दो  माह  की  भ्रवधि  में  एक  fara  किया  जा  सकता  हैं  ताकि  ०पी०  के  प्रथम  चरण

 अ्रनुमोदित  होने  से  पहले  प्रभावी  प्रशासनिक  ढांचा  तेयार  हो  जाए  |

 11.  एक  प्रणाली  बनाई  जानी  चाहिए  ताकि  चुने  हुए  को  जनजातीय  क्षेत्रों

 में  भेजा  जाए  ।  यदि  आवश्यक  हो  जनजातीय  क्षेत्रों  में  काम  करने  की  श्रभिरूचि  वाले

 व्यक्तियों  का  एक  संघ  बनाने  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  |

 12.  Zlodto  ब्लाक  पद्धति  से  नई  झाई  off os}odlo  पद्धति  में  मध्य  के

 1075.76  मे  वरा
 जहां  1976-77  तक  परिवतंन  पुरा  हो  सकता  है  म  /  Yriv ९)  a*!  हो  जाना  चाहिए  ।

 97



 लिखित
 उत्तर

 9
 |

 979

 13,  कार्यक्रम  के  प्रबोधन  ate  मुल्यांकन  की  एक  उपयुक्त  प्रणाली  तुरंत  बनाई  जानी

 चाहिए  तथा  जनजातीय  अनुसंधान  संस्थानों  का  जहां  Waah  हो  श्रागामी  तीन  महीने

 झथवा  उसके  लगभग  की  श्रवधि  में  पुरा  किया  जाए  ।

 14.  जनजातीय  क्षेत्रों  में  संयुक्त  दौरों  के  द्वारा  केन्द्रीय  तथा  क्षेत्रीय  का्यकर्ताश्रों
 के

 बीच

 नियमित  बातचीत  होती  रहनी  चाहिए  ।

 श्रनुसुचित  जातियां

 15.  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  में  अ्रनुसूचित  जातियों  के  विकास  के  लिए  स्वीकृत  नीति  के

 विकास  का  मुख्य  कार्य  सामान्य  क्षेत्रों  द्वारा  व्यवस्थित  किया  जाएगा  ।  उस  समुदाय  के

 fania  के  लिए  प्रत्येक  सामान्य  क्षेत्र  के  प्रयास  निर्धारित  होने  प्रत्येक  विभाग  को

 सामान्य  क्षेत्रों  में  इन  योजनाओं  पर  विचार  करना  चाहिए  तथा  श्रनु०  जातियों  को  उपलब्ध  हो

 सकने  वाले  लाभ  को  fafsaa  करना  चाहिए  ।  श्रघ-खानाबदोश

 जातियों  के  विकास  की  मात्रा  को  निश्चित  करने  के  लिए  समान  प्रक्रिया  या  रीति  श्रपनाने  का

 प्रयत्न  करना  चाहिए  ।  इस  प्रकार  का  परिमारान  करते  समय  इन  समुदायों  के  पक्ष  में  जहां  भी

 झावश्यक  हो  पात्रता  की  sal  में  ढील  दी  जानी  चाहिए  ।  ऐसे  प्रकार  का  परिमाणन  योजना  ग्रौर

 बजट  बनाते  समय  किया  जाना

 16.  केन्द्र  श्रौर  राज्य  दोनों  में  प्रत्येक  क्षेत्रीय  कार्यक्रम  को  जहां  भी  श्रावश्यक  हो  भ्रनुसूचित

 जातियों  के  पक्ष  में  प्रपनाई  जाने  वाली  पात्रता  की  दातों  का  पुनरीक्षण  किया

 17.  मंत्रिमण्डल  की  उपसमिति  ate  मुख्य  सचिव  की  श्रघ्यक्षता  में  सचिवों  की  समिति

 द्वारा  इन  समुदायों  के  लिए  क्षेत्रीय  प्रावंटन  किए  जाने  यह  भी  श्रावव्यक है  कि  योजना

 श्रौर  वित्त  विभागों  में  इन  संसाधनों  के  प्रवाह  को  सुनिर्चित  करने  के  लिए  एकक  होने  चाहिएं  ।

 वित्त  विभाग  संबंधित  विभाग  के  वार्षिक  बजट  प्रस्ताव  को  तभी  पारित  करें  जब  परिमाणन  कर

 दिया  गया  हो  शौर  पिछले  साल  के  कार्य  का  पुनरीक्षण  कर  दिया  गया  हो  ।

 18.  हरिजन  कल्याण  के  का्यंभारी  विभाग  को  विभिन्‍न  विभागों  द्वारा  किये  गए  परिमाणन

 की  प्रगति  को  देखना  चाहिए  ।  उनको  जिला  स्तर  पर  भी  यह  मुल्यांकन  करना  चाहिए  कि  क्या

 यथा  निर्धारित  लाभ  लाभभोगियों  को
 हुए  हैं  ।

 19.  अनुसुचित  जातियों  की  अधिकांश  बड़ी  संख्या  जोकि  भूमिहीन  मजदूर  या  उपजीविका

 किसान  के  श्राथिक  विकास  का  एक  विशाल  कार्यक्रम  होना  जिसमें  सम्बन्धित  राज्यों

 के  नियमित  विकास  विभागों  के  कार्यक्रमों  के  रूप  में  छोटी  पशु

 कुटीर  उद्योगों  के  लिये  प्रावधान  किए  जाने  चाहिएं  ।

 20.  ऐसी  भ्रनुसूचित  जातियों  के  लिए  जिनको  भूमि  स्वामित्व  के  शभ्रधिकार  दिए

 गए  यह  सुनिद्चित  करने  के  लिए  वैधानिक  शौर  प्रशासनिक  दोनों  अनुवर्ती  कार्रवाइयों  की  जानी

 चाहिए  जिससे  भूमि  पर  उनके  शभ्रधिकारों  में  बाधा  न  पड़े  ।

 21.  शुष्क  शौचालयों  को  जलयुक्त  शौचालयों  में  परिवतित  करने  के  लिए  छोटे  शहरों  में

 सभी  नगरपालिकाओं  को  सम्मिलित  करते  हुए  एक  समयबद्ध  कार्येक्रम  के  द्वारा  एक  बृहत  e CoE? |

 किया  जाना  चाहिए i  मल  को  हाथ  से  उठाने  को  समाप्त  करने  ak  मल  व्ययनन  के  लिए

 सस्ते  तरीकों  का  ष् प्रदशन  करने  का  एक  चरणबद्ध  कार्यक्रम  प्रारम्भ  किया  जाना  चाहिए  ।
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 22.  यद्यपि  छात्रवृत्ति  या  वजीफे  का  कोई  एक  जैसे  प्रतिरूप  की  सिफारिश  करना
 घन

 wet  मैट्रिक पूव॑  स्तर  पर  पर्याप्त  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिए  ।  राज्य  शिक्षा  विभाग

 को  सम्पूर्णा  जाति  जनसंख्या  को  म  A  शिक्षा  देने  के  लिए  उत्तरदायित्व  वहन  करना

 चाहिए  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  उनको  शिक्षा  बजट  में  से  श्रनुसूचित  जातियों  को  विशेष

 बहुत  श्रधिक  पिछड़े  वर्गों  के  लिए  दोपहर  का  वदियां

 झावासीय  स्कूल  उपलब्ध  कराए  जाने  चाहिए  ।  यदि  शिक्षा  विभाग  द्वारा  ये  कदम  उठाए  जाते  हैं

 तो  बहुत  सीमा  तक  पिछड़ापन  जो  इन  समुदायों  में  बहुत  अधिक  है  कम  हो  जाएगा  |

 क
 रोज्षगार  थ

 23.  तकनीकी  पदों  के  सम्बन्ध  जहां  श्रनुसूचित  जाति  ate  श्रनुसूचित  जनजा
 q
 का

 एक  सदस्य न्यूनतम  श्रावव्यक  योग्यताएं  रखता  उसको  श्र।रक्षित  रिक्तियों  पर

 किया
 जाना  चाहिए  ।

 7  24.  सरकारी  aasafaar  क्षेत्र  उपक्रमों  और  wea  ae  सरकारी  स्वायत्त  संगठनों

 प्राप्त  संस्थाओं  श्रौर  राज्य  का  समान  श्रौर  श्रधिक  भाग  रखने  वाले  निजी  उद्योगों  में

 अनुसूचित  जातियों/जनजातियों  की  रोजगार  स्थिति  का  agdaiion  पुनरीक्षण  किया  जाना

 गया  काटन  एण्ड  जुट  मिल  को  हाति

 अ
 | ay  286.  श्री  दयाराम  शाक्य  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  fr:

 (%)  पा  यह  सच  है  कि  राप्ट्रीय  कपड़ा  निगम  ने  गया  काटन  एण्ड  जूट  मिल

 1973  से  च
 नला

 थी  श्रौर  उसको  ग्र्ब  तक  1,75,000  रुपये  की  हानि  हो  चुकी
 है

 क्या  बिहार  काटन  एण्ड  टकक्‍्सटाइल  एसोसिएशन  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  श्रनेक

 शिक  तें  भेजो हैं
 और  बया  कुछ  GAe-Taegqy  ने  भी  इस  मामले  की  जांच  करने  के  लिये  सरकार

 से  अनुरोध
 किया

 ्

 गव  यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  मामले  की  कोइ  जांच  की  है  श्रौर उ  क्या

 निकले  भ्रोर

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारा  हैं  श्रौर  जांच  कब  तक  पुरी  जायेगी न

 ह  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद
 :  सरकार ने

 |-10-1972  को  सण  वस्त्र  उपक्रम  झधिग्रहण  श्रघ्यादेश  ही  के  e AeItd

 ब
 काटन  एण्ड  जुट  मिल्स

 का  प्रबन्ध  अपने  हाथ  में  ले
 लिया  था  ।

 इस
 मिल

 का  1974

 ने  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  था  ।  1-4-1974  से  1979  तक  मिल  को  करीब  153.0

 नाख  रु०  की  कुल  हानि  हुई
 |

 i  तथा  मिल  के  कार्यों  में  अ्रनियमितताशओओं  के  बारे  में  लगाये  गये 3  ray

 संबंधी  कई  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  जिसमें
 संसद्‌  सदस्यों  से  aa  शिकायतें

 भी  शामिल  हैं
 ।

 इन

 शिकायतों  की  जांच  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम
 द्वार

 ा
 रही  et ि  ह  on hs ae को  जांच  की  जा  रही

 है  ।

 प्रदन  ही  नहीं  s
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 प  क  gee  ge  os  म  क  साह  ह  लिए  ---- arat  we  जाग

 10287.  श्री  एम०  बी०

 शी  पी०  एम०  सईद  :

 श्री  एु०  श्रार०  बद्रीनारायण  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  ने  उनके  पुत्र  द्वारा  दिल्‍ली  में  भूमि  के  प्लाट  के  लिए

 लगाई  गई  बोली  के  बारे  में  भारत  के  प्रधान  मंत्नी  द्वारा  मामले  की  जांच  कराये  जाने  की  Taree

 की

 यदि  तो  क्या  प्रधान  मंत्री  ने  कागज  मंगाये  हैं  श्रौर  वह  समूचे  प्रश्न  की

 जांच  करने  पर  सहमत  हो  गये

 यदि  तो  इस  पर  प्रधान  मंत्नी  की  वया  प्रतिक्रिया

 क्या  प्रधान  मंत्री  ने  इस  सौदे  की  जांच  की  और

 यदि  तो  प्रधान  मंत्री  इस  मामले  की  जांच  करके  श्रपने  अन्तिम  निष्कर्ष  कब

 देंगे ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  देस च्चा  T
 इ  ह  इस  भ्राद्य  का  कोई  Ta  प्रधान  मंत्री  जी  को

 नहीं  मिला है  ।

 (a)  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।

 sat  नहीं  उठता ।

 भारतीय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंडल  द्वारा  स्थापित  किए  गए  कार्यकारी

 दल  का  प्रतिवेदन

 10288.  श्री  निहार  लास्कर  :

 श्री  पी०  एस०  सईद  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  वाशिज्य  तथा  उद्योग  मंडल  द्वारा  स्थापित  किये  गये  कार्यकारी  दल

 ने  26  1979  को  सरकार  को  श्रपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया

 यदि  तो  कार्यकारी  दल  का  एक  सुभाव  यह  है  कि  बड़े  एकक  श्रनेक  प्रकार

 से
 छोटे  एककों  की  सहायता  कर  सकते  झर

 स्वी  कम  र  fen यदि  तो  उसके  कितने  सुझावों  को  | द क  [M4  गया  है  ate  क्रियान्वित  किया
 गया
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 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (at  जग  दम्बी  प्रसाद  :  से  भारतीय

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंडल  द्वारा  गठित  कार्यकारी  दल  ने  लघु  मभोले  a  बड़े  उद्योगों

 के  बीच  पारस्परिक  सहायता  के  माध्यम  से  निकट  सहयोग  स्थापित  करने  पर  श्रपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत

 कर  दी  है  ।  रिपोर्ट  की  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  में  प्राप्त  हैं  अन्तिम  रूप  से  सरकार  द्वारा  स्वीकार

 की  गई  सिफारिशों  पर  कारवाई  की  जायेगी  ।

 विभिन्‍न  ata  वग  के  लोगों  के  बारे  में  श्राघार  सामग्री  तथा  उनकी  sfaaraat

 10289.  श्री  राम  विलास  पासवान  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 देश  में  1976-77  में  विभिन्‍न  ora  तथा  व्यय  समूहों  में  विभिन्‍न  वर्गों  के  लोगों  के

 बारे  में  mare  सामग्री  तथा  उनकी  प्रतिशतता  क्या

 क्या  इस  संबंध  में  1977-78  में  कोई  परिवतंन  द्र

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और  क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  सुधार

 किया  है  ate  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  श्रौर

 भविष्य  में  प्रति  वर्ष  इस  art  सामग्री  को  एकत्न  करने  के  लिए  सरकार  के  ठोस

 कार्यक्रम  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  HAGA )  :  भौर  श्राय  समूहों  क

 अनुसार  जनसंख्या  के  वितरण  का  पूर्ण  विश्लेषण  उपलब्ध  नहीं  राष्ट्रीय  afar
 सर्वेक्षण के

 विभिन्‍न  दौर  से  व्यय-वर्गों  के  श्रचुसार  उपभोक्ता  व्यय  वितरण  से  संबंधित  सुचना  उपलब्ध है  ।

 1976-77  में  ऐसा  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  |  उपभोक्ता  व्यय  का  सर्वेक्षण  1977-78

 में  किया  गया  था  परन्तु  एकत्र  किए  गए  आंकड़ों  को  अभी  प्रक़मित  किया  जा  रहा  है  ।

 seq  उपस्थित  नहीं  होता  |

 राष्ट्रीय  fazer  सर्वेक्षण  हर  वर्ष  उपभोक्ता  व्यय  के  सर्वेक्षण  करने  के  एक  प्रस्ताव

 पर  इस  समय  विचार कर  रहा  है  ।

 कदमीर  की  सीमा  श्रौर  हारणार्थो

 10290.  चौधरी  हरीराभ  मक्कासर  गोदारा  :  वया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  कश्मीर  के  साथ  पाकिस्तानी  सीमा  पर  श्री  yet  को  फांसी  दिये  जाने  का

 विरोध  करने  के  लिए  इस  झोर  से  उस  att  जाने  वाले  व्यक्तियों  को  रोकने  में  हमारी  सीमा  सुरक्षा

 wey  को  बहुत  कठिनाई

 (@)  क्या  यह  सच  है  कि  उस  विशेष  दिन  से  सीमा  की  दूसरी  wea  aga  से  परिवार

 भारत  में  शरण  लेने  के  लिये  लगातार  घाटी  विशेषकर  मन्थर  क्षेत्र  में  घूस  रहे

 यदि  तो  इस  मामले  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  झर

 इन  शरणार्थियों  की  aAcaTal  को  सुलभाने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  तथा  न्याय  ale  कम्पनी-का्ये  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०

 डी०  :  झोर  जी  श्रीमान  ।

 तथा  प्रशन  नहीं  उठता  |

 101



 लिखित  उत्तर  1979

 बेरोजगारी  के  श्रांकड़ों  का  प्रकादान  बन्द  किया  जाना

 10291.  श्री  हरोराम  गोदारा  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कुल  बेरोजग।री  के  प्रांकड़ों  का  प्रकाशन  तीसरी  पंचवर्षीय

 योजना  rea  से  बन्द  कर  दिया  गया  था  श्र  wa  भी  बन्द  है  ;

 यदि  at,  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रत्येक  पंचवर्षीय  योजना  के  बाद  में  बेरोजगार  व्यक्तियों  की

 संख्या  में  वृद्धि  हुई है  और  परिणामतः  अधिक  से  श्रधिक  संख्या  में  लोग  fadaar  रेखा  से  नीचे

 चले  गए  ;  श्रौर

 यदि  तो  पिछले  बेरोजगारों  को  रोजगार  दिलाने  श्रौर  रोजगार  के  श्रवसर

 बढ़ाने  के  उपरोक्त  संदमं  में  क्या  सुघार  किए  गए  हैं  क्योंकि  सत्तारूढ़  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में

 लोगों से  बड़  वायदे  किए

 योजना  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  wmTAtgara )  :  और  चौथी  अर

 पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  के  दस्तावेजों  में  बेरोजगारी  या  रोजगार  सुजन  के  कोई  ग्रनुमान  नहीं

 दिए  गए  थे  ।  पिछली  के  लिए  तैयार  किए  गए  बेरोजगारी  के  भ्रतुमानों  को  जांच  करने

 के  1968  में  योजना  झायोग  द्वारा  स्थापित  की  गई  विशेषज्ञों  की  समिति  की

 सिफारिश  पर  ऐसा  किया  गया  था  ।  इस  समिति  ने  पहले  के  श्रनुमान  लगाने  में  प्रयुक्त  की  गई

 का्यप्रगाली  पर  विचार  किया  था  त्रौर  उसे  अपर्याप्त  पाया  था  तथा  श्रनेक  नए  झ्रध्ययन

 करने  का  प्रस्ताव  क्रिया  था  ।  नई  संकल्पनाश्ं  पर  तथा  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  से

 प्राप्त  हुए  हाल  के  शझ्रांकड़ों  शौर  जनगणना  के  झ्रांकड़ों  को  प्रयुक्त  करते  हुए  पंचवर्षीय  योजना

 के  प्रारूप  (1978-83)  में  agar  दिए  गए  हैं
 ।

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  यह  अनुमान  लगाया  गया  था  कि  दूसरी  योजना  के

 अन्त  में  लगभग  90  लाख  बेरोजगारी  जबकि  दूसरी  योजना  में  यह  अनुमान  लगाया  गया  था

 कि  पहली  योजना  के  wear  में  53  लाख  बेरोजगारी  थी  ।  तीसरी  योजना  में  यह  श्रनुमान  लगाया

 गया था  कि  इसके  श्रलावा  150  लाख  से  180  लाख  व्यक्ति  श्रल्प  रोजगार  प्राप्त  थे  श्रौर

 भ्रतिरिक्त  काम  के  लिए  उपलब्ध  थे  ।  1978-83  की  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारूप  में  यह

 श्रनुमान  लगाया  था  कि  1978  में  दीघंकालिक  बेरोजगारी  44  लाख  साप्ताहिक  बेरोजगारी

 112  लाख  मौर  दैनिक  बेरोजगारी  की  मात्रा  206  लाख  श्रम-वर्ष  थी  ।  ये  झ्ांकड़े

 पिछली  योजना  के  दस्तावेजों  में  दिए  गए  श्रांकड़ों  से  तुलनीय  नहीं  योजना  श्रायोग  द्वारा

 1962  में  स्थापित  किए  गए  कार्यकारी  दल  की  सिफारिश  के  शझाधार  पर  केन्द्रीय  सांख्यिकी

 संगठन  द्वारा  तयार  किए  गए  गरीबी  के  श्रनुमानों  के  झ्रनुसार  1960-61  में  गरीबी  के  स्तर  से

 नीचे  रह  रहे  लोगों  का  प्रतिशत  55.4  प्रतिशत  1978-83  की  पंचवर्षीय
 योजना

 के

 प्रारूप  में  वर्ष  1977-78  के  लिए  46.3  प्रतिशत  का  अ्रनुमान  दिया  गया है
 ।

 बेरोजगारी  ste  प्रत्प-रोजगार  को  द्र ध  करने  के  प्रधान  उद्देश्यों  में  से  एक

 उद्देश्य  रखते  हुए  1978-83  की  पंचवर्षीय  योजना  का  प्रारूप  तयार  किया  गया  है  ।  यदि  निवेश

 शर  उत्पादन  का  योजना-वद्ध  स्वरूप  का्यंरूप में  परिणत  हो  जाता  है
 तो  उससे  493  लाख

 मानक  c T4-FG  के  श्रतिरिक्त  रोजगार  उत्पन्न  होने  की  है  |
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 कपड़ा  मिलों  द्वारा  मानव  निर्मित  22  का  प्रयोग

 10292.  श्री  जी०  एम०  बनातवाल

 डा०  विजय  मंडल  :

 श्री  दांकर  सिह  जी  बाघेला  :

 श्री  मुख्तियार  fag  सलिक  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  रुई  के  गिरते  हुए  मूल्यों  को  देखते

 हुए  भारत  सरकार  का  बिचार  कपड़ा  मिलों  पर  लगे  न्युनतम  10%  मानव  निर्मित  रेशे  को

 प्रयोग  के  दायित्व  को  वापस  लेने  का  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जगदम्बी  प्रसाद  प्रदन  में  निर्दिष्ट  सूती

 वस्त्र  मिलों  पर  लगाए  गये  कुल  रेशा  उपभोग  में  कम-से-कम  10  प्रतिशत  गेर  सुती  रेशे
 के

 उपयोग  के  कानूनी  बन्धन  को  भारत  सरकार  ने  20  1979  से  वापस  ले  लिया  है  ।

 जहरीली  ata  के  कारण  हुई  मौतें

 10293.  श्री  इंकर  fag  जी  aTTAT  :

 डा०  विजय  मंडल  :

 श्री  मुख्तियार  tag  मलिक  :

 कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जहरीली  शराब  पीने  के  कारण  देदा  में  अनेक  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हुई  है  ;

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  मरने  वाले  ऐसे  व्यक्तियों  की  संख्या  का

 वष॑-वार  श्रौर  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  है  ;  AK

 क्या  देश  में  मिलावटी  शराब  की  बिक्री  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  कोई  उपाय

 किए  हैं  are  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गृह  म्वालय  में  तथा  fafa,  न्याय  श्रौर  LTA - HTT  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  (att

 एस०  डी०  :  से  श्रपेक्षित  सुचना  एकल्रित  की  जा  रही  है  श्रौर  प्राप्त  होने  पर

 सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 कदियों  पर  चलाये  जाने  के  बारे में  विधि  श्रायोग  at  सिफारिशें

 10294.  श्री  एस०  एस०  सोमानी  :  क्या  यृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  fate  mat  ने  सरकार  से  सिफारिश  की  है  कि  जो  व्यक्ति

 का  उल्लघंन  करते  हैं  झांदोलन  के  दौरान  से  wad  agar  गिरफ्तार  करवाते

 उन  पर  गिरफ्तारी  के  तुरन्त  बाद  मुकद्दमा चलाया  जाना  चाहिए ;

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  उनमें  से  अधिकांश  जमानत  नहीं  करवाते  हैं  शरीर  केवल

 जेलों  में  भीड़-भाड़  में  वृद्धि  करते  हैं  ;

 क्या  सरकार को  यह  भी  पता है  कि  शान्ति  बनाए  रखने  श्रौर  भ्रच्छे  व्यवहार  हेतु

 सुरक्षा  संबंधी  झ्भियोगों  में  जिन  अनेक  व्यत्तियों  पर  मुकदमे  चलाये  जा  रहे  हैं  उन्हें  विचाराधीन
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 गए
 ==

 कदियों
 के  रूप  में  जेलों  में  रखा  रहा  है  क्योंकि  वे

 श्रपेक्षित  बांड  प्रस्तुत  करने  में  gang
 अ

 यदि  तो  उक्त  परिस्थितियों  को  देखते  हुए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही

 गर
 इस  संबंध  में  विधि  श्रायोग  द्वारा  हाल  में  की  गई  मुख्य  सिफारिदों  ब्यौरा  कया  है

 गृह  मन्त्रालय  में  तथा  न्याय  शोर  कम्पनी-कार्थ  मन्त्रालय  में  राज  a
 मन्त्री

 एस०
 डो०  :  जी  श्रीमान्‌  ।  विधि  श्रायोग  ने  श्रपनी  रिपोर्ट  में

 विचारणाधीन  कंदियों
 की  मीड़  के  बारे में  परा  3.10  में  यह  सिफारिश  की

 7
 men

 विधि  श्रायोग  ने  इस  रिपोर्ट  में  कहा है  कि  उनमें  से  जमानत  न

 इस  मामले  में  सरकार  के  पास  कोई  श्रांकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  तथापि  दंड
 afar

 a fear
 ी  16(6)  की  धारा  में  निहित  शक्तियों  के  श्रनुसार  किसी  भी  व्यक्ति  को  जिसके

 पाय  ४111  के  watt  जांच  की  जा  रही  उसे  6  महीने  से  अधिक  श्रवधि  के  लिए
 बन्द  नहीं  रखा  जा  सकता  |

 ह  विधि  झ्रायोग  द्वारा  श्रपनी  रिपोर्ट  से  दी  गई  सिफारिशों  ate  परिणामों  का
 सारांग  रिपोर्ट  के  OF  भ्रध्याय  में  निहित  जिसकी  प्रतिलिपियां  सभा  के  पटल  पर  are

 विवरण  संलग्न  है  ।

 27-2-79  को  रखी  गई  at  तथापि  विधि  omit  द्वारा दी  गई  मुख्य  सिफारिशों
 का  एक

 की  गई  सिफारिशों  में  से  कुछ  राज्य  सरकारों  श्रौर  उच्च  न्यायालयों  द्वारा  प्रणासनिक

 ह नस्या ् दया  को  जारी  करने  के  कार्यान्वयन  के  लिए  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता
 श्रौर  भारतीय

 ड  संहिता  के  उपबन्धों  में  संशोधन  करने  के  सम्बन्ध  में  सि

 साथ  परामद करके विचार करके  विचार  किया जा  रहा  है  ।
 अ

 र
 राज्य  सरकारों  के

 क

 विवरण  थ

 विधि  श्रायोग  द्वारा  श्रपनी  जेलों  में
 विचारणाधीन  fit  व

 की

 को
 गई  मुख्य  सिफारिश  निम्न  प्रकार  हैं

 i  उन  मामलों  जिनमें  दोषी  व्यक्ति  जेलों  में  वरीयता  दी  जाय  श्रौर  ऐसे

 मामलों  के  निपटान  का  लक्ष्य  fee  की  सिफारिशों  भ्रनुसार

 निर्घारित  6  महीने  के  बजाय  4  महीने  रखा  जाय  |
 थ

 ्

 थ
 शे  जांच  मजिस्ट्रेटों  को  ऐसे  मामलों  की  जिनमें  दोषी  व्यक्ति  हिरासत  में  हैं  site  जन

 पर  निर्धारित  समय  पर  निरांय  नहीं  लिया  जा  ऐसे  मामलों  की  सामयि

 विवरणिका  प्रस्तुत  करनी  चाहिए  ।

 3.  कुछ  श्रांदोलनों  के  बहुत  से  व्यक्ति  कानून  का  उल्लंघन  करते  हैं  शर  अपने

 आपको  गिरफ्तार  करवाते  इससे  विचारणाधीन  कंदियों  की  संख्या  में  तेजी  से

 cams  वृद्धि  हो  जाती है  ।  उनमें  से  अधिकांश  जमानत  नहीं  देते  हैं  जेलों में

 भीड़-भाड़  से  बचने  के  लिए  ऐसे  व्यक्तियों  को  उनकी  गिरफ्तारी
 तुरन्त  बाद

 विचारण
 के  लिए  प्रस्तुत  किया  जाना  चाहिए  ।

 थ
 ः

 थ
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 4  काफी  संख्या  में  ऐसे  व्यक्ति  जिन  पर  शांति  बनाये  रखने  के  लिये  मुकदमा  चल  रहा

 है  क्योंकि  भ्रपेक्षित  ais  देने  में  श्रसमथ  होने  के  कारण  अर  जिन्हें  उनके  अच्छे

 व्यवहार  के  लिए  जेलों  में  विचारणाधीन  कंदियों  के  रूप  में  नजरबन्द  रखा  गया

 ऐसे  व्यक्तियों  के  मुकदमों  की  तत्परता  से  सुनवाई  की  जाय  श्रौर  इन  मुकदमों

 पर  3  महीने  के  भीतर  निरांय  लेने  के  भरसक  प्रयत्न  किये  जाएं  ।

 मामलों  की  जांच  जितनी  जल्दी  संभव  की  जाय  ।  कानून  में  यह  व्यवस्था  है

 कि  यदि  जांच  निर्घारित  अवधि  के  भीतर  पुरी  नहीं  होती  है  तो  भ्रभियुक्तों  को

 जमानत  पर  छोड़  दिया  इस  प्रकार  तत्काल  जांच-पड़ताल  की  को

 महत्व  मिलता  है  |

 जहां  अ्रभियुक्त  जेल  में  मामलों  में  स्थगन  की  श्रनुमति  न  दी  जब  तक

 कि  ऐसा  करना  नितान्त  श्रावश्यक  न  हो  ।

 जमानत  योग्य  TITTY  की  सुची  का  aaqa  :  जमानत  न  होने  योग्य  कुछ

 श्रपराधों  को  जमानत  योग्य  अपराधों  में  जमानत  योग्य  शभ्रपराधों  को

 बढ़ाया  जाय  प्रक्रिया  संहिता  की  प्रथम  शभ्रनुसुची  का

 भारतीय  दण्ड  संहिता  के  अझ्रतिरिक्त  कानून  के  gata  श्राफिसियल  सिक्रेट

 अधिनियम  1963  संहिता  की  प्रथम  सुची  का  के  अतगत

 श्रपराधों  को  उन  श्रपराधों  का  जिनमें  3  साल  तक  की  कद  हो  सकती

 जमानत  योग्य  बनाया  जाय  |

 जब  जमानत  योग्य  मामले  में  श्रभियुक्त  जमानत  देने  में  waar  हों  :  ऐसी

 व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  कि  जमातत  योग्य  श्रपराधों  में  यदि  गिरफ्तारी  के

 बाद  एक  महीना  गुजर  जाने  पर  श्रभियुक्त  द्वारा  जमानत  नहीं  दी  जाती  है  तो  उसे

 बांड  पर  far  स्योरिटी  के  छोड़े  जाने  के  लिए  किए  गए  कारणों  के

 विपरीत  कारणों  की  झ्नुपस्थिति  उचित  झ्राधार  होगा

 गर-जमानती  TTT  के  लिए  aware  गया  श्रभियुक्त  :
 गर-जमा  नती

 श्रपराधों  के  मामले  किसी  व्यक्ति  को  बांड  पर  बिना  जमानती  के  रिहा  करने

 को  अधिकारी  श्रौर  न्यायालय  के  विवेकाधीन  किया  जाय  संहिता

 घारा  437  (1) |  ।

 10  की  परिभाषा  इस  बात  को  स्पष्ट  करने  के  लिए  जोड़ी  जाय  कि  जमानत

 के  Gay  में  बिना  स्योरिटी  के  बांड  पर  रिहा  fear  गया  व्यक्ति  भी  शामिल

 जहां  कभी  संहिता  द्वारा  ऐसी  रिहाई  की  श्रनुमति  दी  जाती  है  ।  दण्ड  प्रक्रिया

 संहिता  की  नई  घारा  ।

 11  इसके  बिना  जमानती  के  बांड  पर  fear  करने  की  शक्ति  की  स्पष्ट

 व्यवस्था  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  395(3)  श्रोर  439(1)  में  दी  जाय  ।

 12  जमानत  पर  रिहा  किए  गए  व्यक्तियों  पर  पाबंदियां  :  इस  ama  का  एक  नया

 उपबन्ध  जोड़ा  जाय  कि  जमानत  पर  रिहा  feat  गया  व्यक्ति  उपस्थित  होने  के

 atc  हिरासत के  लिए  स्वयं  को  प्रस्तुत  करने  के  लिये  बाध्य होगा  ।
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 13.  जमानत  का  उल्लंघन  करने  का  नया  श्रपराध  :  उपस्थित  होने  श्रौर  हिरासत  के  सामने

 स्वयं  की  प्रस्तुत  होने  के  दायित्व  का  उल्लंघन  करने  वालों  को  दण्ड  देने  के  लिए  एक

 नया  उपबन्ध  बनाया  जिसमें  2  साल  की  सजा  श्रौर  जुर्मान  श्रौर  दोनों  सजाग्रों

 की  व्यवस्था  की  जाय  |  ग्रप राध  को  गर-जमानतीय  aire  किसी  भी
 मेजिस्ट्रेट

 द्वारा  विचारण  योग्य  बनाया  जाए  ।  aes  संहिता  की  नई  घारा  229  क

 शरीर  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  प्रथम  सुची  का

 पुलिस  वायरलेस  समग्वय  निदेशालय  के  कर्मचारियों  के  पदोन्नति  के  श्रवसर

 10295.  a  राज  कृष्ण  डान  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  पुलिस  वायरलेस  समन्वय  निदेगालय  में  ऐसे  aga  से

 तकनीकी  कर्मचारी  हैं  20  ag  से  भ्रघिक  की  aarafa  हो  गई  है  और  वे  अपने  वेतनमान

 की  श्रधिकतम  सीमा  पर  हैं  शौर  वे  3  से  4  वर्षों  से  अधिक  समय  से  पुरी  तरह  से  अवरुद्ध

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  इन  प्रभावित  कमंचारियों  के  लिये  कोई  सेलेक्शन  ग्रेड

 नहीं  है  श्रौर  पदौन्नति  के  अवसर  नहीं  ak

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  निदेशालय  के  इन  प्रभावित  में  व्याप्त

 रोष  को  कम  करने  के  लिये  ऐसे  मामलों  में  क्या  कायवाही  करने  का  है  ?

 गृह  मंत्रालय में  तथा  न्याय  श्रौर  कम्पनी-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस०  डी०  :  समन्वय  निदेशालय  में  ऐसे  चार  तकनीकी

 कमंचारी  हैं  जिन्होंने  aaa  वर्तमान  वेतनमान  में  20  वर्ष  की  सेवा  पूरी  कर  ली  है  श्रौर  पिछले  3  से

 5  सालों  से  aga  वेतनमान  की  श्रधिकतम  सीमा  पर  हैं  i  इनमें  से  एक  व्यक्ति  को  उसकी  बारी  आने

 पर  पदोन्नत  नहीं  किया  जा  सका  क्योंकि  विभागीय  पदोन्नति  समिति  द्वारा  उन्हें  पदोन्नति  के

 उपयुक्त  नहीं  पाया  गया  ।  wa  3  कमंचारी  anal  पदोत्तति  के  लिए  पात्र  नहीं  थे  कयों कि

 उन्होंने  अभी  तक  ave  व्यवसाय  में  ग्रेड- |  प्राप्त  नहीं  किया  था  जैसा  कि  नियमों  में

 अपेक्षित  है  ।

 ate  समन्वय  निदेशालय  में  तकनीकी  कर्मचारियों  के

 लिए  विशिष्ट  रूप  से  कोई  चयन  ग्रेड  नही ंहै  ।  तथापि  कुछ  ग्रेडों  में  कन्द्र  सरकार  की  अनुमति  से

 तकनीकी  कमंचारियों  के  लिए  झ्रपने  व्यवसायों  में  ग्रेड  1  ate  11  प्राप्त  करने  पर  चयन  ग्रेड

 के  बदले  में  प्रवीणता  वेतन  देने  की  व्यवस्था  है  ।  इन  वर्गों  के  कर्मचारियों  के  लिए  पदोन्नति  के

 भ्रपने  व्यवसाय  में  प्राप्त  करने  के  बाद  उपलब्ध हैं  ।  कुछ  जेसे  को

 तृतीय  वेतन  की  सिफारिश  पर  उन्हें  रनिंग  वेतनमान  का  फायदा  देने  के  लिए  पदोन्नति  ग्रेड

 को  एक  ही  वेतनमान  में  मिला  दिया  गया  था  ।

 लघु  उद्योगों  श्रौर  सेवा  संस्थानों  का  LI  बनाया  जाना

 10296.  a  निहार  लास्कर  :

 at  पी०  एम०  सईद :

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  लघु  उद्योग  के  विस्तार  पक्ष  श्रौर  सेवा  संस्थान  को  सुदुढ़  बनाने  कं
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 नश्प्रपर  भी  विचार  कर  रही  जिससे  वे  जिला  उद्योग  केन्द्रों  की  स्थापना  करने  इसके  लिए

 mat  कार्यवाही  योजनाओं  को  तैयार  करने  में  राज्य  सरकारों  की  सहायता  कर

 (@)  क्या  केन्द्रीय  सरकार  प्रत्येक  झ्रौर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  लघु  उद्योगों  श्रौर  सेवा  संस्थानों

 की  कम  से  कम  एक  शाखा  की
 स्थापना

 करने  के  ge  पर  भी  विचार  कर  रही

 क्या  ag  भी  सच  है  कि  श्रोखला  में  लघु  उद्योग  श्रौर  सेवा  संस्थान  के

 saa  विस्तार  झ्रघिकारी  को  पड़ोसी  राज्यों  श्रौर  संघ  क्षेत्रों  का  एक  जिला  श्रावंटित  किया  गया

 है  जिससे  लघु  श्रौर  लघुतर  क्षेत्र
 के  एककों  को  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सहायता  की  जा

 अर

 यदि  तो  उनके  द्वारा  अब  तक  कितने  राज्यों  ate  संघ  क्षेत्रों  की  सहायता  की

 गईहै  ?

 उद्योग  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  सरकार  ने  लघु

 उद्योग  सेवा  संस्थान  की  विस्तार  गतिविधियों  को  पहले  ही  सुदृढ़  बना  दिया  है  ।  लघु  उद्योग  सेवा

 संस्थानों  ने  13  राज्यों  में  जिला  उद्योग  केन्द्रों  के  लिए  14  कायें  योजनाएं  पहले  ही  तैयार  कर

 इसके  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  में  सभी  39  जिलों  की  काय  योजनाएं  तथा  देश  के  बचे

 aa  में  23  कार्य  योजनाएं  लघु  उद्योग  सेवा  संस्थानों  तथा  शाखा  संस्थानों  द्वारा  तयार

 की  जायेंगी  ।

 art

 हां  ।

 नई  दिल्‍ली  स्थित  लघु  उद्योग  सेवा  संस्थान  के  कार्यक्षेत्र  में  केन्द्रशासित

 प्रदेश  हरियाणा  राज्य  तथा  उत्तर  प्रदेश  का  गाजियाबाद  का  विस्तार  करना  अ्राता  है  ।

 हरियाणा  के  सभी  11  जिलों  तथा  उत्तर  प्रदेश  के  गाजियाबाद  जिले  के  संबंध  में  लघु  उद्योग  सेवा

 संस्थान  श्रोखला  के  एक  शभ्रधिकारी  को  प्रत्येक  जिले  में  विकास  संबंधी  गतिविधियों  का  समन्वय

 करने  तथा  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्र  के  लघु  तथा  छोटे  एककों  का  विकास  करने  के

 लिए  प्रभारी  वनाया  गया  है  ।

 कदियों  को  रिहाई  के  बारे  में  राज्यों  को  श्र नुदेश

 10297.  श्री  मुल्तियार  सिह  मलिक  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  ने  ऐसे  कंदियों  को  रिहा  करने  का  निरंय  किया  है

 जिन  पर  श्रपराधों  के  लिये  उन  पर  मुकदमा  चलाया  गया  था  भर  इसके  लिये  जितनी  श्रवधि  क

 सजा  उन्हें  दी  जा  सकती  उससे  आधी  से  पग्रघिक  की  वे  जेल  में  काट  चुके  और

 यदि  तो  कया  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  ऐसे  अनुदेश  दिये हैं  ae  तत्संबंधी

 तथ्य  कया  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  तथा  fafer,  न्याय  श्रौर  कम्पनी-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  एस०

 डी०  पाटिल  सुचना  विभिन्‍न  राज्यों  शौर  संघ  शासित  क्षेत्रों  से  एकत्र  की  जा  रही  है

 सदन  के  पटल  पर  रख  ् ी  जाएगी  ।
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 >  wr  i  द्वारा  जाना  यत  गय  =
 मारत  सर  कार  est  राज्य  सरकारा  को  एस ऐसे  कोई  angie  जारी  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 किन्तु  राज्य  सरकारों  को  जोर  देकर  कहा  गया है  कि  उन्हें  जेलों  में  fae  भीड़  विशेष  रूप  से

 विचारणाधीन  feat  के  संदर्भ  कम  करने  के  प्रयत्न  करने  चाहिएं  |

 भारी  जल  का  उत्पादन

 10298.  श्री  पी०  राजगोपाल  नायडू  क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  भारी  जल  का  देदा  में  निर्माण  हो  रहा  है  ;  यदि  तो
 कहां  पर  ;

 श्रौर

 1978-79  में  कितनी  मात्रा  में  उत्पादन  gat
 ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  परमाणु  ऊर्जा  राज्य  मंत्री  श्री दे Ams  र  जी

 हां  ।  नया  नंगल  स्थित  नेदानल  फर्टिलाइजर  लिमिटेड  में  उपोत्पाद  के  रूप  में  are  भारी  पानी

 संयंत्र  में  ।

 12.4  मीटरिक  टन  ।

 चमड़ा  निगम

 10299.  श्री  पी०  राजगोपाल  नायडू  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 भारत  में  कितने  चमड़ा  निगम  विद्यमान  हैं

 क्या  भारत  में  चमड़ा  रंगने  तथा  जुता  सम्बन्धी  कोई  निगम  है

 यदि  तो  क्या  हम  उस  निगम  के  माध्यम  से  जूतों  का  निर्यात  कर  रहे  हैं  ;  श्रौर

 यदि  तो  ag  1977-78  के  दौरान  कितनी  कीमत  के  जूते  निर्यात  किये  गये  ?

 उद्योग  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  भारत  में  इस  समय

 9  चमड़ा  विकास  निगम  हैं  जिनमें  से  ars  राज्य  सरकारों  द्वारा  व  एक  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 स्थापित  किया  गया  है  ।

 (@)  टनरी  एंड  फुटवियर  कारपोरेशन  श्राफ  इंडिया  नामक  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  का  एक

 उपक्रम  कानपुर  में  काय  कर  रहा  है  |

 att

 उक्त  निगम  द्वारा  वर्ष  1977-78  में  63.84  लाख  रुपए  के  जहाज  पयन्त

 मुक्त  मुल्य  के  जूतों  व  के  हिस्सों  का  निर्यात  किया  गयां  था  ।

 सन्दल  फोरन्सिक  साइन्स  लबोरेट्रीज  के  लिये  भवन  का  निर्माण

 10300.  श्री पी०  राजगोपाल  नायडू  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 Far  dea  फोरन्सिक  साइन्स  लँबोरेट्रीज  के  लिए  कलकत्ता  और  चण्डीगढ़  में

 झावश्यक  भवन हैं  ;  र

 यदि  तो  भवनों  का  निर्माण  कब  किया  जायेगा  ?

 108



 19  1901

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (st  धनिक  लाल  :  श्रौर  दिल्‍ली

 ax  चंडीगढ़  में  सेन्ट्रल  फोरेंन्सिक  साइन्स  लैबोरेट्रीज  पहले  से  ही  सरकारी  भवनों  में  परन्तु

 सरकार  दिल्‍ली  श्रौर  चंडीगढ़  में  सेन्ट्रल  फोरेन्सिक  साइन्स  लंबोरेट्रीज  को  नए  भवनों  समूहों  में  जब

 वे  बन  कर  तेयार  हो  जाते  स्थान  देने  के  लिये  विचार  कर  रही  है  ।  श्रभी  यह  कहना  कठिन  है

 कि  ये  समूह  कब  बन  कर  तैयार  हो  जायेंगे  |

 लघु  उद्योग  निगमों  को  दी  गई  धनरादियां

 10301.  at  पी०  राजगोपाल  नायडू  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  लघु  उद्योगों  के  विस्तार  के  लिये  लघु  उद्योग  निगमों  को

 धनराशियां  दे  रही  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  1978-79  के  दौरान  कितनी  धनरादि  दी  गई  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  केन्द्रीय

 विनियोग  राजसहायता  योजना  के  भ्रधीन  चुने  हुए  पिछड़े  क्षेत्रों  में  स्थापित  औद्योगिक  एकक  कुल

 अचल  पूंजीगत  विनियोग  की  15  प्रतिशत  राजसहायता  नह  fe  वह  15  लाख  रुपए  से  ग्रधिक  न

 हो  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।  यह  राजसहायता  राज्य  स्तर  की  समितियों  की  सिफारिश  पर

 राज्य  awaru/agaitadr  प्रदेशों  के  प्रशासनों  या  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  प्रदेशों  के  प्रशासनों

 द्वारा  प्राधिकृत  अभिकरणों  द्वारा  दी  जाती  हैं  श्रौर  तत्परचात्‌  राज्य  सरकार  द्वारा  दावों  की  जांच

 कर  लिये  जाने  के  उपरांत  यह  राशि  केन्द्रीय  सरकार  विकास  से  प्राप्त  कर  ली

 जाती है  ।

 इस  तरह  से  श्रौद्योगिक  एककों  को  दी  गई  केन्द्रीय  विनियोग  राजसहायता  के  लिये  राज्य

 सरकारों  को  वर्ष  1978-79  में  15.41  करोड़  रुपए  की  राशि  का  भुगतान  किया  गया  था  |

 जिन  राज्य  सरकारों  के  प्रशासनिक  नियंत्रण  में  लघु  उद्योग  निगम  स्थापित  किए  गए  हैं  वही

 राज्य  सरकारें  इन  निगमों  के  लिए  राशि  को  व्यवस्था  या  बजट  उपलब्ध  कराती हैं  ।  चूंकि  केन्द्रीय

 सरकार  इन  निगमों  को  कोई  राशि  नहीं  देती  मांगी  गई  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 पदनाम  को  का  पदनाम  देना

 10302.  श्री  दलपत  सिह  परस्ते  :  क्या  यृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मंत्रालय  में  मंत्रियों  सचिवों  के  साथ  सम्बदूध  पद  के  लिए
 अटेनडेन्टਂ  दाब्दों  का  प्रयोग  करने  के  लिए  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन  है

 क्योंकि कई  बार  यह  दाब्द  भ्रम  पैदा  करता है  ;  श्रौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण हैं  ?

 गृह  मंत्रालय
 में

 तथा
 न्याय  site  BETA -BT  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  एस०

 डी०  :  जी  श्रीमान  ।

 यह
 पदनाम  काफी  समय  से  चल  रहा है

 ate  भलीभांति  समभा  जाता  है  ।

 109



 लिखित  उत्तर  1979

 प्रधान  मंत्री  राष्ट्रीय  राहत  निधि  द्वारा  व्यक्तियों  श्रौर  निगमित  सार्वजनिक  संस्थान  से  दान  की

 को  प्राप्ति

 10303.  Sto  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  की  राष्ट्रीय  राहत  निधि  में  24  1977  से  24

 1979  तक  दो  वर्षों  में  किसी  व्यक्ति  ak  निगमित  सावंजनिक  संस्थान  से  दान  की  कोई  राशि

 प्राप्त हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  ब्यौरा  कया  है  ;

 क्या  प्रधान  मंत्री  ने  उपरोक्त  दो  वर्षों  की  अवधि  में  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  att

 mea  एजेंसियों  को  उपरोक्त  निधि  में  से  भ्रनुदान  की  मंजुरी  दी  थी  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या है  ;  और

 क्या  धनराशि  के  वितरण  की  वर्तमान  प्रणाली  में  कोई  महत्वपु्ण  परिवतंन  करने  के

 बारे  में  विचार  किया  जा  रहा है  ;  श्रौर  यदि  तो  वे  क्या है  श्रौर  इसके  कारण  क्या  हैं  ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  ्रौर  प्रधान  मंत्री  राष्ट्रीय  सहायता

 कोष  में  24  1977  ste  24  1979  के  बीच  संगठनों  ax

 विदेशी  तथा  राज्य  सरकारों  से  दान  के  रूप  में  कुल  मिलाकर  14,39,60,333.02  रु०  प्राप्त

 हुए  थे  इन  दानों  की  श्रलग  से  श्र रीवार  सुचियां  तयार  नहीं  की  जाती  हैं  ।

 ate  प्रधान  मंत्री  राष्ट्रीय  सहायता  कोष  से  इस  safe  के  दौरान  विभिनन

 राज्य  सरकारों  को  स्वीकृत  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दे  दिया  गया  है  ।

 नही ं।

 विवरण

 प्रधान  मंत्री  राष्ट्रीय  सहायता  कोष  से  24-3-1977  से  24-3-1979  तक  दिये  गये

 श्रनुदान  |

 त्रान्घ्र  प्रदेश  चक्रवात  atc  श्राग  पीड़ितों  के  लिए  4,52,14,400.00

 2.  श्रसम  बाढ़  पीड़ितों  के  लिए  3,00,000.00

 3  बिहार  बाढ़  तथा  आग  पीड़ितों  के  लिए  20,86,200.00

 4.  दिल्‍ली  बाड़  श्रौर  बवन्डर  पीड़ितों  के  लिए  8,14,700.00

 5  -  गुजरात  बाढ़  पीड़ितों  के  लिए  2,00,000.00

 6  .  हिमाचल  प्रदेश  हिम  स्खलन  ate  ait  पीड़ितों

 के  लिए  5,66,000.00

 3,00,000.00 .  बाढ़  पीड़ितों  के  लिए
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 (1%)

 8.  जम्मू  भ्रौर  काश्मीर  बाढ़  पीड़ितों  के  लिए  1,00,000.00

 9  केरल  बाढ़  तथा  चक्रवात  पीड़ितों  के  लिए  2,50,000.00

 10  कर्नाटक  बाढ़  पीड़ितों  के  लिए  50,000.00

 1]  लक्ष  द्वीप  चक्रवात  पीड़ितों  के  लिए  50,000.00

 12  मध्य  प्रदेश  श्रोला  वृष्टि  और  जाग  पीड़ितों

 के  लिए  2,23,200.00

 13  मणिपुर  aa  पीड़ितों  के  लिए  40,000.00

 14  उड़ीसा  बाढ़  तथा  चक्रवात  पीड़ितों  के  लिए  9,50,000.00

 15  पंजाब  बाढ़  पीड़ितों  के  लिए  1,50,000.00

 16  पांडिचेरी  बाढ़  पीड़ितों  के  लिए  1,00,000.00

 17  राजस्थान  बाढ़  पीड़ितों  के  लिए  7,50,000.00

 18  तमिलनाडू  चक्रवात  तथा  दंगा  पीड़ितों  के  लिए  1,53,83,200.00

 19  ल्रिपुरा  बाढ़  पीड़ितों  के  लिए  1,50,000.00

 20  उत्तर  प्रदेश  प्राग  तथा  दंगा  पीड़ितों  के  लिए  45,99,000.00

 21  बंगाल  बाढ़  रीड़ितों  के  लिए  1,07,03,416.00

 22  मिजोरम  mara  पीड़ितों  के  लिए  1,00,000.00

 23  इंडियन  ड्रग्स  एण्ड  बाढ़  से  प्रभावित  इलाकों  को

 फार्माच्युटिकल्स  दवाओं  की  सप्लाई  के  लिए  16,98,000.00

 24  नदानल  चिल्ड्रन

 फण्ड  6,88,710.34

 25  इंडियन  रेडक्रास  WAA-ATMAS  सीमा  पर

 सोसाइटी  शरणार्थियों  को  राहत  सामग्री

 की  सप्लाई  के  लिए  2,00,000.00

 26  नैशनल  पीपल्स  बाढ़  राहत  कार्य  के  लिए  2,00,000.00

 वाराणसी

 27  भारतीय  चक़वात  राहत  कायें  के  लिए  21,000.00

 अ्रादिम  जाति  सेवक

 संघ

 28  व्यक्तियों  को  विकट  मानवीय  संकट  के  समय

 राहत  पहुंचाने  के  लिए  64,300.00

 योग  8,59,52,126.34
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 नये  सीमेंट  उद्योगों  को  स्थापना  के  लिये  बड़ी  फर्मों  को  लाइसेंस

 10304.  श्री  राम  विलास  पासवान  :  वया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मोदी  लासंन  संचुरी  केशोराम  को  रोमंडल

 फर्टिलाइजस  शौर  जे  एण्ड  के  कंपनियों/ग्रपों  को  नये  सीमेंट  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  लाइसेंस

 दिये  गये

 यदि  तो  इन  seltt-wet  के  तथा  उनकी  कंपनियों  को  ऐसे  लाइसेंस  देना  सरकार

 की  श्रौद्योगिक  नीति  के  श्रनुरूप  श्र

 इन  लाइसेंसों  को  किस-किस  श्राधार  पर  दिया  गया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  wqTarat  प्रसाद  :  मेसस  लासंन  एण्ड

 मेससं  सेंचुरी  tad  केशोराम  dad  कोरोमण्डल  फर्ट्लाइजसं  तथा  जे

 एण्ड  के  कम्पनी/समूह  की  निम्नलिखित  कम्पनियों  को  नए  सीमेंट  संयंत्रों  की  स्थापना  करने/पर्याप्त

 विस्तार  के  लिए  भ्राशय-पत्र  मंजूर  किए  गए  हैं
 —_——

 1  मे०  के ०  सिथटिक्स  |

 2.  ् मसस  रेमण्ड  वूलेन  पथारिया  ।

 3.  मेससे  eat  प्रोडक्ट्स  बनास  |

 4.  मैससं  जे०  के ०  सिर्थ टिक्स  नीमबहुड़े  सीमेंट

 सीमेंट  संयंत्र  की  स्थापना  के  लिए  dad  मोदी  रबड़  को  तभी  तक  कोई  श्राद्यय-पत्र  मंजूर  नहीं

 किया  गया  है  ।

 तथा  वर्तमान  श्रौद्योगिक  नीति  के  भ्रनुसार  सीमेंट  उद्योग  बड़े  गृहों  तथा  विदेशी

 बहुलांश  पूंजी  वाली  कम्पनियों  के  लिए  भी  उन्मुक्त  है  ।

 नारियल  जटा  उद्योग  का  रक्षण

 10305.  श्री  सरत  कार  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिनन  में  तारियल  जटा  उद्योग  की  सहायता  उसका  संवर्धेन

 तथा  उसे  रक्षण  प्रदान  करने  के  लिये  सरकार  ने  राज्यवार  क्या  उपाय  किये  श्रौर

 इस  उद्योग  में  कितने  व्यक्ति  काम  कर  रहे  हैं  श्रौर  गत  दो  वर्षों  के

 वार  तथा  राज्य-वार  उन्हें  उद्योग  द्वारा  क्या  मंजूरी  दी  गई  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद
 :

 और  एक

 विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 कयर  उद्योग  से  संबंधित  विकासपरक  कार्यक्रमों  का  वस्तुतः  कार्यान्वयन  करने

 वारी  राज्य  सरकारों  की  भ्रपनी  प्लान  के  अ्रन्तगंत है  ।  केन्द्र  सरकार  ने  सही  दिशाओं  में

 कयर  उद्योग  का  विकास  करना  सुनिश्चित  करने हेतु
 कयर  बोर्ड  जो  कयर  उद्योग  श्रधिनियम  1953

 के  watt  एक  सांविधिक  संगठन  की  स्थापना  की  है  ।  कथयर  बोर्ड  के  मुख्य-मुख्य  कार्य  कथयर  तथा

 कथयर  के  माल  के  निर्यात  का  dada  तथा  इस  उद्देदय  के  लिये  प्रभावी  प्रचार  HIT
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 कथयर  TAT  कयर  से  बनी  egal  के  उत्पादन  को  विनियमित  तकनीकी  aaat

 तथा  श्रनुसंघान  हाथ  में  उसमें  सहायत  पहुंचाना  तथा  उसे  प्रोत्साहित  झाड़  एकत्रित

 उन्हें  व्यापार  में  वितरित  मानकों  के ग्रड  नियत  कयर  की  वस्तुश्ों  के

 निरीक्षण  की  व्यवस्था  कयर  तथा  कयर  के  सामान  के  विपणन  में  सुधार  सहकारी

 संगठनों  का  संवर्धन  करना  तथा  उद्योग  में  लगे  हुए  लोगों  को  उचित  पारिश्रमिक  दिलाना  आादि

 है  इसकी  गतिविधियों  को  om  बढ़ाने  हेतु  बोड़  के  भ्रन्तगंत  निम्नलिखित  एकक  काय  करते  हैं  ।

 (1)  सेंट्रल  कथयर  रिसचे  एलेप्पी  |

 (2)  नेशनल  कयर  ट्रेनिग  एण्ड  डिजाइन  एलेप्पी  ।

 (3)  हिन्दुस्तान  कलावूर

 (4)  ब्रांच  fra  बंगलौर  |

 (5)  नई  चंडी

 हैदराबाद  तथा  श्रहमदाबाद  में  प्रदशंन  कक्ष  तथा  बिक्री  डिपों  ।

 2.  सरकार  ने  उद्योग  के  दरत  तथा  स्वस्थ  विकास  व  उसकी  समस्याओं  को  निपटाने  हेतु

 weqrat  संबंधी  सुभाव  राज्य  सरक।रों  व  केन्द्र  सरकार  द्वारा  किये  जाने  वाले

 कयर  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  अदा  की  जाने  वाली  भूमिका  सहित  यान  का  प्रण

 उपयोग  तथा  देश  में  बिक्री  का  बढ़ाया  जाना  सुनिश्चित  करने  हेतु  सुभाव  प्रस्तुत  करने  हेतु  श्री  alo

 योजना  झ्रायोग  की  श्रध्यक्षता  में  एक  उच्च  स्तरीय  दल  का  गठन

 किया  था  ।  शझ्रध्ययन  दल  ने  श्रपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  इन  सिफारिशों  को  ध्यान  में

 रखकर  TAT  कयर  उत्पन्न  करने  वाले  प्रमुख  राज्यों  के  परामशं  से  कार्यान्वयन  के  समुचित  कायें  क्रम

 हाथ  में  लिये  जायेगे  |

 3.  चूंकि  कयर  उद्योग  मुख्यतः  एक  कुटीर  उद्योग  मजदूरी  श्रादि  से  संबंधित

 ging  तत्तकाल  ही  उपलब्ध  नहीं हैं  फिर  शझ्रनुमान  है  कि  उद्योग  भिन्न-भिन्न  क्षेत्रों  में

 लगभग  5  लाख  लोगों  को  रोजगार  प्रदान  करता  है  ।

 परमाए  ऊर्जा  श्रायोग  के  सदस्यों  द्वारा  त्यागपत्र

 10306.  श्री  श्रार०  के०  महालगी  :

 डा०  बापु  कालदाते  :

 क्या  परमाएं  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि  ऊर्जा  श्रायोग  के

 कुछ  सदस्यों  ने  त्यागपत्र  दे  दिया

 यदि  तो  त्यागपत्र  देने  बाले  सदस्यों  के  नाम  क्या

 त्यागपत्नों  में  उन्होंने  क्या  कारण  दिये  a

 त्यागपत्रों  में  इन  सदस्यों  द्वारा  की  गयी  हों पर  ध्यान  देने  के  लिए  कदम

 उठाये गए  हैं  ?
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 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  परमाणु  ऊर्जा  राज्य  मंत्री  बर  :  तथा

 राष्ट्रीय  विज्ञान  ate  प्रोद्योगिकी  समिति  के  श्रध्यक्ष  डा०  श्रात्माराम  ने  हाल  ही  में  परमार

 ऊर्जा  आयोग  की  सदस्यता  से  वत्यागपत्न  दे  दिया  है  ।

 )  डा०  आत्माराम  ने  अपने  त्यागपत्र  में  कोई  विशेष  कारण  नहीं  लिखा  है  |

 यह  aq  उठता  ही  नही ं।

 लद्दाख  के  सीमावर्तो  क्षेत्र  का  श्राथिक  विकास

 10307.  staat  पावंती  देवी  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विख्यात  बौद्ध  भिक्षु  तथा  भ्रूतपूर्व  संसद  श्री  कुशक

 बाकुला  द्वारा  उनको  एक  ज्ञापन  दिये  जाने  पर  उन्होंने  श्राइवासन  दिया  था  कि  केन्द्र  सरकार

 लद्दाख  के  सीमावर्ती  क्षेत्र  के  अधिक  विकास  को  गति  देने  की  शोर  समुचित  ध्यान  श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  श्रौर  लद्दाख  के  alas  एवं  तेज  विकास  के

 लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  ऐसा  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  नहीं

 हुआ  है  |

 जम्मू  ae  कदमीर  की  राज्य  योजना  में  लद्दाख  के  लोगों  के  श्राधिक  विकास  के

 लिए  एक  उप-योजना  शामिल है  ।  राज्य  की  योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  राज्य  को

 पर्याप्त  संसाघन  उपलब्ध  कराये  जा  रहे  हैं  ।

 त्रिपुरा  जनजातीय  क्ष  त्र  स्वशासी  जिला  परिषद्‌  विधेयक

 10308.  श्री  चित्त  बसु  :  क्या  ag  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  त्रिपुरा  विधान  सभा  द्वारा  हाल  में  पारित  fager  जनजातीय  क्षेत्र

 स्वशासी  जिला  परिषद  विधेयक  के  उपबन्धों  की  इस  बीच  जांच  कर  ली

 यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 यृह  मंत्रालय  में  तथा  न्याय  श्रौर  Hrqal-HIT  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस०  डी०  :  राज्य  विधान  सभा  द्वारा  यथा  पारित  त्रिपुरा  जनजातीय  क्षेत्र

 स्वशासी  जिला  परिषद्‌  विधेयक  श्रभी  तक  भारत  सरकार  को  प्राप्त  नहीं  हुमा  है  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कच्चे  पटसन  की  एकाधिकार  घसूली

 10309.  श्री  चित्त  बसु  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  कच्चे  जो  भारतीय  पटसन  निगम  द्वारा  कच्चे  पटसन  की  एकाधिकार

 वसुली  की  कार्यवाही  भी  शामिल  के  लिये  एकमुश्त  प्रस्ताव  सरकार  के  faarareata  और

 यदि  तो  जिन  उपायों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  उनका  ब्यौरा  क्या  है  और

 उस  दिशा  में  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?
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 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  और  कच्ची

 पटसन  के  व्यवसाय  में  भारतीय  पटसन  निगम  की  भूमिका  प्रभावी  हो  पटसन  उत्पादकों  के  लिए

 पर्याप्त  माल  का  सुनिश्चय  हो  सके  इस  हेतु  अन्य  बातों  के  साध-साथ  यह  सुभाव  दिया  गया  है  कि

 कच्ची  पटसन  की  वसुली  में  निगम  का  र  होना  चाहिए  ।  प्रमुख  पटसन  उत्पादक  राज्यों

 से  इस  विषय  में  विचार-विमशं  शुरू  कर  दिया  गया  है  ate  निगम  को  इस  प्रकार  की  भूमिका

 देने  की  संभाव्यता  पर  विचार  हो  रहा  है  ।

 बांकुरा  श्रौर  पुरुलिया  में  बुनकर  att  करघा  वाल  (aaa)

 10310.  डा०  विजय  मण्डल  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  के  बांकुरा  और  पुरुलिया  जिलों  में  बुनकरों  श्रौर  पंजीकृत  करघा  वालों

 की  संख्या  कितनी  गौर

 क्या  परिचिम  बंगाल  सरकार  ने  हाल  में  केन्द्रीय  सरकार  से  पश्चिम  बंगाल  राज्य  में

 बुनकरों  श्रौर  पंजीकृत  करघा  वालों  विशेषकर  उन  लोगों  को  जो  गत  वर्ष  भयानक  भाड़  से

 ग्रस्त  हुये  सहायता  दिये  जाने  का  श्रनुरोध  किया  ae  यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  ने

 कितनी  सहायता  दी  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  पश्चिम  बंगाल  के

 बांकुरा  पुरुलिया  जिलों  में  17,143  तथा  10,051  हथकरघे हैं  ।  चू  कि  उद्योग

 अ्रत्यधघिक  विकेन्द्रीकृत  है  तथा  राज्य  के  adage  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  हर  दिशा  में  फला  हुमा

 है  इन  जिलों  में  बुनकरों  की  संख्या  विषेयक  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 हां  उच्च  स्तरीय  सहायता  समिति  जिसने  पश्चिम  बंगाल  में  बाढ़  की

 समस्या  तथा  हथकरघे  पर  उससे  पड़ने  वाले  प्रभाव  का  करने  वाले  श्रध्ययन  दल  द्वारा  दी

 गई  सिफारिशों  की  जाँच  की  थी  उसके  द्वारा  दी  गई  सिफरिशों  के  पर  भारत  सरकार  ह ने

 हथकरघों  को  बदलने  करने  के  लिये  1.50  करोड़  रुपये  की  तथा  सुत  खरीदने  के  लिये

 कार्यकारी  पू  जी  हेतु  करोड़  रुपये  की  cfr  को  स्वीकृति  दी  थी  ।  भ्रग्रिम  योजना  सहायता  में  से

 राज्य  सरकार  को  उपयु क्त
 2.50  करोड़  रुपये  की  रकम  उपलब्ध  कर  दी  गई  है  ।  इसके

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  राज्य  में  शीष  हथकरघा  संस्थानों  के  लिये  श्रंशपू जी जी  सहायता  हेतु  ऋण  के  रूप

 में  1  करोड़  रुपये  की  भी  स्त्रीकृति  प्रदान  की  गई  है  केन्द्र  सरकार  द्वारा  इस  सहायता  की

 ब्यवस्था  विद्यमान  यो  जनाओ्रों  के  अ्रंतगंत  सामान्य  ब्याज  दर  पर  एक  केन्द्रीय  ऋण  के  रूप  में  इस  दत

 के  की  गई  है  कि  भविष्य  में  राज्य  सरकार  भी  इतनी  हो  रकम  का  उपयुक्त  झंशदान  करेगी  ।

 पु्वता  श्रधिपत्र  में  दर्जे  के  विरुद्ध  FaTaTeT eT  एवं  सेना  श्रधिकारियों  को  दिकायतें

 10311.  श्री  ogaret  फेलीरो  :  व्या  गृह  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  बर्ष  कि .

 क्या  न्यायाधीशों  सेना  श्रधिकारियों  ने  श्रधिपत्र  में  उनके  दर्जे  के  विरुद्ध

 शिकायतें  व्यक्त  की  हैं  ;

 क्या  मुख्य  न्यायाधीश  ने  सरकार  को  पत्र  लिखा  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  के

 न्यायाधीशों  का  दर्जा  मंत्री  मंडल  स्तर  के  मंत्रियों  के  बराबर  किया  जाये  और  उच्च  न्यायालयों

 में  ब्यायाधीदयों  का  राज्य  मंत्रियों  के  बराबर  किया
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 क्या  सेना  अधिकारियों  का  दर्जा  प्रतिवष  नीचा  हो  रहा  श्रौर

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  तथा  न्याय  ate  कम्पनी-कायਂ  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस०  डी०  :  से  भारत  के  मुख्य  न्यायाधीश  ने  यह  प्रस्ताव  करते  हुए

 सरकार  को  लिखा  है  कि  पुवंता  अ्रधघिपत्र  में  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  को  aa  के  कबिनेट

 मंत्रियों  के  श्र  उच्च  न्यायालयों  के  को  राज्य  सरकारों  के  केबिनेट  मंत्रियों  के  बराबर

 का  दर्जा  दिया  जाय  |  इस  मामले  पर  सरकार  सक्रैय  रूप  से  विचार  कर  रही  है  ।

 जहां  तक  पूर्वता  शझ्रधिपत्र  में  सेना  के  भ्रधिकारियों के  दर्ज  का  संबंध  19-7-1978

 को  तारांकित  प्रशन  संख्या  55  के  उत्तर  Haar  पटल  पर  रखे  गए  विवरण  की  ae  ध्यान

 अ्राकर्षित  किया  जाता  है  ।  सरकार  पुता  श्रधघिपत्र  में  सेना  कमांडरों/वाइस  चीफ  श्राफ

 स्टाफ  श्रथवा  ग्न्य  सेवाश्रों  के  समकक्ष  अधिकारियों  की  स्थिति  के  पुनरीक्षण  के  seq  पर  भी

 विचार  कर  रही
 है

 उद्योग  में  गर-सरकारी  पूंजी  निवेदा

 10312.  चौधरी  हरीराम  मक्कासर  गोदारा  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगें  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उद्योग  में  गैर-सरकारी  पूंजी  fata  के  स्तर  में  पिछले  दो

 वर्षों  में  कमी  हुई  श्रौर

 यदि  तो  गेर-सरकारी  पूजी  निवेश  को  श्राकर्षित  करने  के  लिये  क्या  उपाय

 किए  जा  रहे  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  जगदम्बी  प्रसाद  :  पिछले  2  वर्षों  में  उद्योग

 में  कुल  गर-सरकारी  पु  जी  मिवेश  के  वास्तविक  स्तर  के  बारे  में  प्रत्यक्ष  जानकरी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 किन्तु  निवेश  संबंधी  क्रियाकलाप  के  कुछ  उ्पत्यक्ष  सुचक  जैसे  अ्रखिल  भारतीय  वित्तीय  संस्थानों

 दारा  दिये  जाने  वाला  वित्तीय  स्टील  तथा  सीमेंट  जसी  कुछ  महत्वपूर्ण  निविष्टियों

 की  घरेलू  खपत  एवं  पु  जीगत  वस्तु्रों  के  उत्पादन  को  देखकर  ऐसा  प्रतीत  नहीं  होता  है  कि  गत

 दो  वर्षों  में  गैर-सरकारी  निवेदा  में  किसी  भी  प्रकार  की  कमी  ara  है  ।

 प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 बगासे  पर  श्राधारित  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  प्रोत्साहन

 10313.  श्री  सुरेन्द्र  विक्रम  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 प्रमुख  कच्चे  माल  के  रूप में  ama  का  प्रयोग  करके  देश  में  नयी  rag

 परियोजनाएं  स्थापित  करने  के  लिये  सरकार  ने  किस  प्रकार  के  प्रोत्साहन  देने  का  प्रस्ताव

 किया

 ama  पर  area  नई  काग़ज़  परियोजनाश्रों  के  लिये  लाइसेंसों  के  लिये  अब

 तक  कितने  उद्योगों  ने  ग्रावेदन-पत्न  भेजे  हैं  श्नौर  ये  परियोजनाएं  किन-किन  राज्यों  में  स्थापित  किये

 जाने  की  सं  भावना  श्रौर
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 क्या  सरकार  का  ag  सुनिद्चित  करने  का  विचार  है  कि  यदि  चीनी  मिलें  ana

 को  न  बेचें  र  बायलर  में  ईंधन  के  रूप  में  प्रयोग  करें  उसको  बगासे  पर  श्राधारित  नई

 काग़ाज़  परियोजनाश्ों  को  सप्लाई  करें  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  से  काग़ज़  बनाने

 में  गन्ने  कौ  खोई  का  प्रयोग  किये  जाने  के  लिए  सरकार  ने  निम्नलिखित

 प्रोत्साहनों  की  सिफारिश  की  है  :--

 (1)  चीनी  मिलों  के  आसपास  स्थित  काराज  श्रौर/ग्रथवा  श्रखबारी  कॉोग़ज़  की  मिलों

 की  स्थापना  करने  के  लिए  चीनी  कारखानों  को  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिए  ।

 (2)  विद्यमान  निम्नलिखित  बायलरों  से  बगासे  प्राप्त  कराई  जा  सकेगी  :

 1.  विद्यमान  बायलर  में  स्टीम  एकोनोमी  प्रणाली  लगाकर

 2.  विद्यमान  बायलरों  को  कोयले  से  जलने  वाले  बायलरों  में  बदल  कर

 3.  कोयले  से  जलने  वाले  नये  बायलरों  का  प्रावधान  करके  |  इस  प्रकार

 के  सुधार/परिवर्तन/परिवधं॑न  या  बायलरों  का  बदलना  मिल  को

 पूंजीगत  लागत  का  भाग  होगा  |

 (3)  वित्तीय  संस्थान  इस  प्रकार  के  नियोजनों  के  लिए  प्राप्त  हो  सकने  वाली  उपयुक्त

 ऋण  इक्विटी  के  श्रनुपात  के  अ्रनुसार  सहायता  प्रदान  करने  हेतु  प्राथमिकता  देंगे  ।

 (4)  चूंकि  चीनी  मिलों  को  गन्ना  पेरने  के  मौसम में  age  श्रावव्यकताएं  पूरी  करने

 के  लिये  कोयले  का  भंडार  रखना  पड़ेगा  अतएव  चीनी  मिलों  द्वारा  कोयले  को  लाते  ले

 निधीयन  तथा  भंडारण  में  भ्राने  वाली  लागत  कागज  मिलों  को  भेजी  जाने  वाली  खोई  से  प्राप्त

 कीमत  में  से  पुरी  की  जाएगी

 (5)  बायलर  के  बदले  में  चीनी  मिलों  के  बायलरों  के  लिए  खोई  की  जगह  कोयले

 के  प्रतिस्थापन  से  आने  वाली  भ्रधिक  लागत  को  पूरा  करने  के  लिए  कम-से-कम  75  प्रतिशत

 खोई  से  तयार  किए  जाने  वाले  लिखाई  तथा  छपाई  कागज  पर  उत्पादन  शुल्क  में  छुट  दी

 जानी  चाहिये  ।

 (6)  रेलवे  द्वारा  चीनी  मिलों  के  लिए  कोयला  लाने  ले  जाने  को  प्राथमिकता  दी

 जानी  चाहिए  ।

 एक  शझ्रावेदन  प्रतिवर्ष  83000  मी०  टन  अखबारी  कागज  ate  17000  मी ०  टन

 छपाई  और  लिखाई  का  कागज  बगासे  से  बनाने  के  लिए  संक्षेप  में  एक  नया  एकक

 स्थापित  करने  हेतु  तमिलनाडु  सरकार  से  प्राप्त  हुआ  है  ।

 बंगाल  में  रक्षित  जनरेटर  संटों  को  स्थापना

 10314.  श्री  अनन्त  राम  जायसवान  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  निम्नलिखित  की  जानकारी

 दर्शाने  वाला  विवरण  समापटल  पर  रखेंग े:

 क्या  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  में  सरकारी  तथा  गर-सरकारी  क्षेत्र  के  कारखानों  में

 स्थित  जनरेटर  सैटों  की  स्थापना  करने  के  बारे  में  श्रादेश  जारी  किये  श्रौर
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 यदि  तो  इन  कारखानों  के  नाम  —— Faq  हैं  sit  इनमें  से  प्रत्येक  कारखाने  को

 ऐसा  करने  की  श्रनुमति  कब  दी  गयी  थी  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्  द  :  तथा  ऐसे

 कोई  सामान्य  श्रादेश  जारी  नहीं  किये
 गये  किन्तु  इस  संबंध  में  विद्यमान  नीति

 लिखित  है

 (1)  किसी  भी  उद्योग  में  सामान्य  रूप  से  केप्टिव  पावर  एकक  स्थापित  करने  की

 श्रनुमति  नहीं  दी  जाएगी

 (2)  जिन  उद्योगों  में  प्रोसेस  स्टीम  की  श्रवश्यकता  है  भ्रथवा  जहां
 उपलब्ध

 उन
 मामलों  में  श्कुल  ऊर्जा  से  श्रनुसार  केप्टिव  जनित्रण  क्षमता  को

 प्रोत्साहन  दिया  जाएगा  ।

 (3)  उद्योगों  को  बिना  किसी  अड़चन  के  स्वदेशी  डीज़ल  जनित्रण  सेट  अ्रघिष्ठापित  करने

 की  झ्रनुमति  दी  जा  सकती  है  ।  किन्तु  डीजल  जनित्रण  सेटों  को  आयात  करने  के  बारे  में  सामान्य

 पद्धतियों  के  भ्रनुसार  भ्रपेक्षित  कार्यवाई  की  जाएगी  ।

 भारतीय  सेवा  श्रधिकारियों  द्वारा  श्रापातकाल  के  दोरान

 को  गयी  ज्यादतियां

 10315.  श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  श्रधिकारियों  के  पदनाम  तथा  पते  क्या  हैं

 जिनके  विरुद्ध  श्रापातकाल  के  दौरान  उनके  द्वारा  की  गई  ज्यादतियों  के  कारण  सरकार  द्वारा

 कायंवाही  की  गई  है  ;

 उन  श्रधिकारियों  के  नाम  क्या  हैं  जिनके  विरुद्ध  कायंवाही  गयी  लेकिन

 उन्हें  बहाल  कर  दिया  गया  था  ;

 उनकी  बहाली  के  क्या  कारण  हैं  ;  शौर

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  ऐसे  रियों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गयी

 हैं  जिनका  श्रापातकाल  के  दौरान  की  गयी  ज्यादतियों  में  प्रत्यक्ष  रूप  से  हाथ  था  ?

 गृह  मंत्रालय  में  तथा  न्याय  ate  कम्पनी-काय  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०

 डी०  :  से  शाह  जांच  श्रायोग  के  निष्कर्षों  के  श्राधार  पर  केन्द्रीय  भ्रन्वेषरा  ब्यूरो

 ने  अभी  तक  निम्नलिखित  झ्राई०ए०एस०  श्रधिकारियों  के  विरुद्ध  मामले  दर्ज  किए  हैं

 श्री  नबीन  faa  पांडीचेरी  ।

 2  श्री  बीਂ  श्रार०  विकास  श्रायुक्त  एवं  विकास  HISATT  श्रोर

 निकोबार  द्वीपसमूह  |

 3  गासी श्री  वीਂ  एस०  ण  विकास  नई  दिल्‍ली  |

 इनमें  से  किसी  भी  afqare  को  शाह  जांच  श्रायोग  के  भ्रम्भारोपण  के  आधार  पर

 निलम्बित  नहीं  किया  गया  ।
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 जी  श्रीमान्‌  ag  कहना  सही  नहीं  होगा  कि  झ्ापातकालीन  स्थिति  के  दौरान

 प्रत्यक्ष  रूप  से  ज्यादतियां  करने  में  घामिल  श्रधिकारियों  के  विरुद्ध  कोई  कार्रवाई  नहीं  की  गई  ।

 दाह  जांच  श्रायोग  के  टिप्पणियों  बड़ी  संख्या  में  विभिन्‍न  श्रापातकालीन  ज्यादतियां

 जांच  प्राधिक राज्यों  सरकारों  द्वारा  जांच  किए  गए  चतु  श्रेंणी  के  मामलों  को  शाह  की

 टिप्पणियों  सहित  श्रौर  श्रायोग  की  जांच  एजेंसियों  द्वारा  जांच  किए  गए  पंचेम  श्रेणी  मामलों

 जिम्मेदार  के  विरुद्ध  निर्धारित  नियमों  के  अ्रंतगंत  उचित  कारवाई  के  लिए  संबंधित

 प्रदयासकीय  मंत्रालयों  क्षेत्र  प्रशासन  को  भेज  दिया  गया  है

 बंगाल  के  छोटे  एककों  द्वारा  सहायता  हेतु  बचाश्रों  पुकार  (ve  ०  श्रो०एस ०)  ''

 झीष॑क  का  समाचार

 10316.  श्री  बाला  aga  faa  पाटिल :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  दिनांक  15  1979  के  टाइम्सਂ

 दिल्‍ली  में  बंगाल  के  छोटे  एककों  द्वारा  सहायता  हेतु  बचाओं  शीर्षक

 के  भ्रन्तगंत  छपे  समाचार  की  भ्रोर  दिलाया  गया  है  ;

 क्या  उन्हें  पदिचिम  बंगाल  के  छोटे  तथा  मध्यम  उद्योगों  के  संघ  की  श्रोर से  इस

 आदाय  झ्रभ्याविदन  मिला  है  कि  उन्हें  दुगुनी  सजा  मिल  गई  है  भ्रौर  वे  पूर्ति  श्रौर  निपटान

 रेलवे  तथा  रक्षा  विभाग  के  साथ  किये  गये  ग्रपने  ठेकों  के  सम्बन्ध  में  सुपुदंगी

 समय-सारणी  का  पालन  करने  में  असमथ  है  ;

 क्या  सरकार  इस  नाजुक  स्थिति  पर  काबू  पाने  के  लिये  छोटे  तथा  मध्यम  उद्योगों

 को  सहायता  देने  के  बारे  में  विचार  कर  रही  है  ताकि  वे  पूणात  समाप्त  होने  से  बच  सकें  ;  श्रौर

 यदि  तो  लघु  क्षेत्र  को  दी  जाने  वाली  सहायता  की  मोटी  रूपरेखा  कया  हैं
 ?

 उद्योग  मत्रालय  में  राज्य  मंत्री  MTIray  प्रसाद  :  हां

 इस  संबंध  में  पश्चिम  बंगाल  के  लघु  तथा  मभोले  उद्योग  संघ  से  कोई  श्रभ्यावेदन

 प्राप्त  नहीं  gars  |

 तथा  जहां  तक  ऋण  सुविधाओं  का  सम्बन्ध  भारतीय  बैंक  ने

 1978  में  सभो  वाणिज्यिक  बेंकों  को  हिदायतें  जारी  कर  दी  थीं  कि  ऋण  भुगतान  सूची  में

 संशोधन  जाना  चाहिए  और  जब  भी  कभी  श्रौद्योगिक  एकक  faster  की  मन्दी

 अथवा  अरन्य  वास्तविक  कारण  से  भुगतान  करने  में  श्रसम्थ  हों  तब  alas  सीमा  तक  भूगतान

 सूची  को  पुनः  तयार  किया  जाये  ।

 लघु  एककों  की  लोहा  तथा  इस्पात  की  आवश्यकताश्रों  को  पुरा  करने  के  लिए  वितरण

 प्रणाली  की  सरकार  द्वार  समीक्षा  की  जा  रही  है  श्रौर  यह  निणंय  लिया  गया  है  कि  प्रत्येक  राज्य

 का  लघु  उद्योग
 निगम

 इस्पात  के  वितरण  के  art  को  झपने  हाथ  में  ले  ले  ताकि  राज्य के  प्रत्येक

 लघु  एकक  को  इस्पात  का
 समान  वितरण  किया  जा  सके  ।  उपयु क्त  नीति के  श्रनुसरण में  राज्य

 के  लघु  उद्योग  निगमों के  माध्यम से  अधिक से  अधिक  कच्चे  माल  को  प्रणालीबद्ध  किया  जा

 रहा
 वर्ष  1978-79  में

 लघु  एककों  को  वितरण  के  लिए  3,30,000  मी०  टन  इस्पात  इन
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 निगमों
 को  दिया  गया  था  ।  जबकि  वर्ष  1977-78  में  1,76,000  मी०  टन  इस्पात  उपलब्ध

 कराया  गया  था  ।  यह  झांकड़े  पिछले  ays  आंकड़ों  से  काफी  श्रधिक  हैं  वर्ष  1979-80  में

 निगमों  को  5,00,000  मी ०  टन  इस्पात  उपलब्ध  कराने  का  प्रस्ताव  है  ate  पश्चिम  बंगाल  लघु

 उद्योग  निगम  को  Watt  में  समानुपातिक  वृद्धि  की  जाएगी ।  उपयुक्त  के  श्रलावा  प्रति  छः

 महीने  की  200  मी०  टन  से  अ्रघधिक  की  खपत  वाले  लघु  एककों  को  श्रपनी  पति  सीधे  उत्पादकों

 से  प्राप्त  करने  हेतु  आडंर  उनको  सीघे  भेजने  की  पात्र  घोषित  कर  दिया  है  ।

 aa  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  श्रौर  dara  के  बीच  करार

 10317.  श्री  ए०  के ०  राय  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  के  इस  श्राश्य  के  समाचार  के  बारे  में  उन्हें  जानकारी  है  कि  भारत

 हैवी  इल  विट्रकल्स  लिमिटेड  ak  सीमेन्स  के  बीच  हुए  करार  के  बारे  में  सरकार  पुर्नविचार  कर

 रही  है  ;  शर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  श्रौर  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  झाभा  :  तथा  हाल  में  जिस

 विशेष  समाचार  का  हवाला  दिया  गया  है  उसके  बारे  में  जानकारी  नहीं  है  किन्तु  चूंकि  प्रस्ताव

 ait  भी  सरकार  के  विचाराधीन  है  इसलिए  इस  श्रवस्था  में  बी०एच०ई०एल०  सीमेंस  के

 प्रस्तावित  सहयोग  करार  पर  सरकार  द्वारा  फिर  से  विचार  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  द्वारा  कपड़ा  सद्यीनरी  प्राप्त  किया  जाना

 10318.  श्री  बाला  साहिब  faa  पाटिल  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कपड़ा  मिलों  तथा  विशेषकर  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  झ्रधीन

 कपड़ा  मिलों  को  कपड़ा  मशीनरी  प्राप्त  करने  में  कठिनाइयां  हो  रही  हैं  ;

 यदि  तो  सरकार  ने  यह  मामला  कपड़ा  मशीनरी  faatarat  के  साथ

 उठाया  है  ate  मिलों  की  मठदीनरी  की  तत्काल  सप्लाई  सुनिद्चित  करने  के  लिए  उपाय

 किए गए  हैं  ;

 न्या  कपड़ा  मशीनरी  निर्माताशओं  को  मशीनरी  सप्लाई  करने  की  क्षमता  की  तुलना

 में  कपड़ा  मशीनरी  की  मांग  का  अ्रनुमान  लगाने  हेतु  कोई  श्रघ्ययन  किया  गया  है  ;

 क्या  कपड़ा  निर्माता  मशीनरी  एक  उचित  श्रवधि  तक  सप्लाई  करने  में

 saad  है  ;  श्र

 यदि  तो  सरकार  इसकी  सप्लाई  की  तिथि  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या

 वाही  कर  रही  है
 ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  wanarat  प्रसाद  से  सुचना  इकट्ठी

 की  जा  रही  है  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 पदिचम  बंगाल  में  विद्युत  संकट  के  कारण  हानि  उठाने  वाले  उद्योग

 10319.  श्री  बाला  साहिब  faa  पाटिल  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 पश्चिम  बंगाल  में  विद्युत  संकट  के  कारण  हानि  उठाने  वाले  उद्योगों  के  नाम  क्या

 इन  उद्योगों  को  धन  के  रूप में  तथा  जनघंटों  के  रूप में  कितनी  हानि  उठानी

 पड़ी है  ;  श्रौर

 देश  में  ऐसे  विद्युत  संकट  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (sit  जगदम्बी  प्रसाद  :  wa  राज्यों

 की  जहां  कहीं  बिजली  में  कटोतियां  होती  परिंचम  बंगाल  में  विशेषकर  इंजी -

 नियरी  तथा  अन्य  क्षेत्रों  में  जो  afapaz  बिजली  से  चलते  हैं  जैसे  कि  कास्टिक

 सोडा  श्रादि  के  उत्पादन  में  हानि  हुई  हाल  ही  में  पश्चिम  बंगाल  में  समग्र  उद्योगों  पर

 1979  में  कुछ  समय  के  जो  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  वह  10  से  14  अप्रैल

 1979  aa  श्रौद्योगिक  कार्यों  के  लिए  3300  वोल्ट  तथा  उससे  श्रधघिक  बिजली  लेने  पर

 सभी  उपभोक्ताओं  पर  लगी  रोक  के  कारण  था  ।

 उद्योगों  को  हुई  हानि  के  बारे  में  राज्य  सरकार  द्वारा  श्रभी  तक  नहीं

 लगाया  गया  है  ।

 देश  में  बिजली  की  उपलब्धता  में  सुधार  लाने  के  लिए  कई  अझभ्युपाय  किये  गये  हैं  ।

 इन  भ्रभ्युपायों  में  जिन  परियोजनाश्ों  में  a  चल  रहा है  उन्हें  जल्दी  चालू  विद्यमान

 ्रधिष्ठापित  क्षमता  से  भ्रधिक  से  अधिक  बिजली  उत्पन्न  विभिन्‍न  बिजली  प्रणालियों

 का  एकीकृत  बिजली  परियोजनाओं  की  प्रबंध  व्यवस्था  में  सुधार  करने  की  दृष्टि  से

 बिजली  पूति  उद्योग  का  पुनर्गठन  श्रादि  शामिल  हैं  |

 महाराष्ट्र  में  लुगदी  पर  श्राधारित  कांगज  उद्योगों  की  स्थापना

 10320.  डा०  ASALATTTAT  पाण्डेय  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हैं  कि  महाराष्ट्र  में  लुगदी  पर  श्राधारित  कागज  एकक  स्थापित

 करने  की  अ्रत्यघिक  सम्भावनाएं  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  कार्यवाही  की  है  ;

 कया  प्रवर  नगर  शुगर  Braga  get  ने  इस  सम्बन्ध  में  किसी  काम  की

 पहल  की  हैं  ;

 क्या  इस  समय  लकड़ी  के  स्थान  पर  लुगदी  का  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  ;  AIX

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  प्रौर  इस  सम्बन्ध  में  यदि  कोई  कायंवाही

 की  गई  है
 तो  ag  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  आर  पता  चला

 है  कि  कागज  का  उत्पादन  करने  के  लिए  गन्ने  की  खोई  एक  उपयुक्त  बेत्युलोसिक  कच्चा  माल
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 सरकार  ने  कागज  के  उत्पादन  में  गनते  की  के  उपयोग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  अनेक

 अ्रभ्युपायों  की  घोषणा  की  है  ।  इस  बारे  में  जारी  किया  गया  प्रेस  नोट  संलग्न  है  ।

 प्रवर  सहकारी  सखर  कारखाना  लिमिटेड  ने  महाराष्ट्र  के  अहमदनगर  जिले  में

 खोई  के  उपयोग  पर  श्राधारित  प्रवर  पल्प  एण्ड  पेपर  मिल्स  नामक  एक  सहायक  उद्योग  स्थापित

 किया  हैं  ।

 ate  चीनी  मिलों  द्वारा  खोई  को  ईधन  के  रूप  में  इस्तेमाल  किया  जाता  है  ।

 सरकार  बायलरों  में  खोई  के  स्थान  पर  कोयले  का  उपयोग  करने  के  पक्ष  में  है  ताकि  खोई  को

 कागज  बनाने  के  लिए  बचाया  जा  सके  |  संलग्न  प्रेस  नोट  में  सरकार  की  नीति  दी  गई  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  4502/79]

 कपड़ा  मिलों  को  भट्टी  के  तेल  की  श्रावदयकताएं

 10321.  sto  बसन्त  कुमार  पंडित  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देश  में  भट्टी  के  तेल  की  कुल  कितनी  है  त्रौर  वर्ष  1977,  1978  तौर

 1979  में  इसके  उत्पादन  तथा  सप्लाई  के  ख्रोत  क्या  थे  ;

 उपरोक्त  मात्ना  में  से  देश  में  कपड़ा  मिलों  के  लिये  कितनी  मात्रा  की  श्रावश्यकता

 क्या  ईरान  की  हाल  की  से  भट्टी  के  तेल  की  सप्लाई  पर  बहुत  कुप्रभाव  पड़ा

 है  और  उसके  कारण  कुछ  एकक  बन्द  हो  गये  हैं  ;

 सरकार  ने  कपड़ा  मिलों  तथा  wea  उद्योगों  को  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  उपलब्धता

 सुनिश्चित
 करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  हैं  ;  ate

 क्या  (1)  ईधन  के  संरक्षण  ;  (2)  भाप  के  बेहतर  उपयोग  a  (3)  कपड़ा  उद्योग

 में  कोयला  भट्रियां  लगाने  की  दिशा  में  कोई  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  यादव  :  प्रौर  एक  विवरण

 aATat  के  रूप  में  संलग्न  है  ।

 ईरान  की  हाल  ही  की  घटनाओं  ने  भ्र  तर्राष्ट्रीय  बाजारों  में  क्रूड  तथा  पंट्रोलियम

 उत्पादों  की  समग्र  उपलब्धता  को  प्रभावित  किया  है  ।  भट्टी  के  तेल  के  मामले  में  कोयले  की

 अपर्याप्त  उपलब्धता  के  कारण  हाल  के  महीनों  में  भट्टी  के  तेल  की  मांग  में  तेजी  से  वृद्धि  हुई  है  ।

 इस  उत्पाद  के  रेल  द्वारा  लाने  ले  जाने  की  पर्याप्त  सुविधाओं  के  श्रभाव
 में  भट्टी  तेल  संबंधी  इस

 बड़ी  मांग  को  पुरा  कर  पाना  संभव  नहीं  भट्टी  के  तेल  की  श्रनुपलब्धता  के  कारण  वस्त्र  मिलों  के

 बन्द  हो  जाने  के  बारे  में  कोई  रिपोर्ट  नहीं  मिली  है  ।

 (3)  विभिन्‍न  पति  स्थलों  में  भट्टी  के  तेल  की  पर्याप्त  उपलब्धता  को  सुनिश्चित  करने  तथा

 भिन्न-भिन्न  उपभोक्ता  स्थलों  में  उत्पादों  को  लाने  ले  जाने  हेतु  रेन  परिवहन  में  सुधार  करने  के

 लिए  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।
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 विवरण

 ay  श्रावइ्यकता  उत्पादन  पु्ति  कपड़ा  उद्योग

 का  का  सोत लाखों  द्वारा  भट्टी  तेल

 ala  की  खपत

 लीटर

 लाखों
 a

 1976-77  42.20  (1)  भारतीय  अराई  ०झ्रो०्सी  ०,  5.5  7

 1977-78  4.38 39.50  शालाएं  भारत  पैट्रोलियम
 1978-79  42.00  तथा  देदीकच्चे  तेल  से  हिन्दुस्तान  4.40

 इसका  उत्पादन  करती  हैं  पैट्रोलियम
 श्रासाम  तेल

 1979-80  42.00  से  (2)  तथा  भट्टी  तेल  का  कम्पनी  के  4.50

 45.00  माध्यम  से  संभावित

 ]

 ग्राम  तथा  लधु  उद्योग  के  विकास  पर  ay  की  गई  धनरादि

 10322.  डा०  बलदेव  सिह  जसरोटिया  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्र  ने  गत  तीन  वर्षों  में  ग्राम  तथा  लघु  उद्योग  अनुभाग  के  विकास  पर  (THoUqo ०

 शाई०  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  हस्तथिल्प  श्रादि  के  लिये  वास्तव  में  कितनी

 धनराधि  खर्च  को
 है  ;

 वर्ष  1973-74  में  इस  क्षेत्र  में  वास्तव  में  कितने  लोगों  को  रोजगार

 मिला  और  वर्ष  1977-78  को  समाप्त  होने  वाले  तीन  वर्षों  में  रोजगार  के  कितने  श्रतिरिक्त

 अवसर  पैदा  किये  गये  तथा  वास्तव  में  सत्यापित  ;  ae

 क्या  सरकार  योजनाओं  की  उपलब्धियों  से  संतुष्ट  है  ;  यदि  तो  वांछित

 परिणाम  प्राप्त  करने  के  लिये  पुरे  कार्यक्रम  में  सक्रियता  लाने  के  लिये  क्या  विशेष  उपाय  faa  गये

 हैं  या  करने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  गत  तीन  वर्षों  के

 दौरान  किये  गये  वास्तविक  व्यय  का  क्षेत्र-वार  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है

 x
 ad  किया  गया  वास्तविक  व्यय

 हमे

 1976-77  1977-78  1978-79

 )

 l  2  3  4

 1395.00  2114.00  3111.00 हथकरघा

 179.78  471.38  1200.00
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 लघु  उद्योग  477.35  682.64  2804.46

 कथयर  46.79  81.49  लागू  नहीं  होता

 रेदाम  उद्योग  233.47  366.13  536.52

 खादी  तथा  2845.00  4465.00  लागू  नहीं  होता

 ग्रामोद्योग

 oe

 इस  क्षेत्र  में  मिले  रोजगार  के  प्रम TAN  frat  तथा  ०५ अ्राकड़  देना  सम्भव  नहीं  है  क्यों कि कि

 एककों  द्वारा  रिपोर्ट  दिये  जाने  की  प्रणाली  नहीं  रोजगार  के  भ्रनुमानित  श्रांकड़े  नीचे  दर्शाये

 गये हैं

 क्षेत्र  रोजगार  1973-74  के
 मुकाबले

 1973-74  1977-78  1978-79  में  बढ़ोतरी

 हथकरघा  लायू  नहीं  होता  67.00  लागू  नहीं  होता

 हस्तडिल्प  15.00  19.00  4.00

 लघु  उद्योग  18.80  29.00  10.20

 कथयर  5.00  5.00

 रेडाम  उद्योग  30.37  38.06  7.69

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  18.12  24.16  6.04

 सरकार  WAATT  पर  इस  क्षेत्र  की  उपलब्धियों  से  संतुष्ट  है  ।  1977  में

 घोषित  नई  श्रौद्योगिक  नीति  में  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  क्षेत्र  के  विकास  पर  विशेष  बल  दिया  गया

 कार्यालयों  श्रौर  स्कूलों  में  प्रयोग  के  लिए  कागज

 10323.  डा०  लक्ष्मीनारायण  पांडेय  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  कायलियों  में  प्रयोग  हेतु  का  आयात  करने

 पर  विचार  कर  रही  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  सरकार  ने  यह  नीति  निर्णय  किया  था  कि  कागज  उद्योग

 को  अपने  कागज  उत्पादन  का  30  प्रतिशत  सरकारी  कार्यालयों  ate  स्कूल  की  पुस्तकों  के  लिए

 उपलब्ध  करना  चाहिए  atk  यदि  तो  क्या  इसका  पालन  नहीं  किया  गया  है  ;  ate

 इस  समय  सफेद  कागज  का  बाजार  मुल्य  क्या  है  और  उक्त  नीति  के  अ्रन्तगंत

 सप्लाई  किये  जाने  वाले  कागज  का  मूल्य  है  उसकी  प्रति टन  उत्पादन  लागत  क्या है  ?
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 लिखित
 उत्तर 19

 1901 ce

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  सचो  (on  जगदम्बी  प्रसाद  चूंकि  gta  तथा

 निपटान  महानिदेशालय  art  अझावइ्यकता  देश  के  अन्दर  पूरी  नहीं  कर  पाता  त्र्त

 अपनी  को  पुरा  करने  के  लिए  कागज  श्रायात  कराने  के  प्रबंध  किये
 गये  हैं

 ।

 कागज  ar  श्रादेश  में  केवल  यही  अनुबंधित  है  कि  25  मी
 ०

 टन  प्रतिदिन  झथवा  उससे  श्रधिक  क्षमता  वाली  मिलों  को  अपने  कुल  उत्पादन  का  30

 प्रतिशत  भाग  छपाई  का  सफेद  कागज  के  रूप  में  बनाना  चाहिए  ।  श्रादेश  में  अधिष्ठापित  क्षमता

 श्रादि  की  सीमा  के  श्राधार  पर  छूट  देने  की  भी  व्यवस्था है
 ।  कागज  उद्योग  1974  में  स्वेच्छिक  रूप

 से  समाज  के  कमजोर  वर्गों  की  MARAHATAL  को  पुरा  करने  के  लिए  छपाई  का  सफेद  कागज  एक

 सीमित  मात्रा  में  2750  रु०  प्रति  मी०  टन  की  विशेष  दर  पर  सप्लाई  करने  पर  सहमत  हो  गया

 था  ।  यह  कागज  पहले  श्रांशिक  रूप  से  सरकारी  कार्यालयों  की  झ्रावश्यकताओओं  को  पुरा  करने  के

 लिये  तथा  श्रभ्यास  पुस्तिकायें  बनाने  व  ही  क्षिक  क्षेत्र  के
 लिये  पाद्य  पुस्तकों  का  प्रकाशन  करने  के

 उपयोग  में  लाया  जा  रहा  था  ।  गत  वर्ष  से  यह  निणंय  किया  गया  है  कि  श क्षिक  क्षेत्र  की

 बढ़ती  हुई  मांग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  छपाई  के  रियायती  सफेद  कागज  की  समग्र  ग्राप्ति  केवल

 afar  aa  को  ही  की  जायेगी

 छपाई  का  रियायती  सफेद  कागज  2750 रु०  प्रति  मी०  टन  की  दर  पर  सप्लाई

 किया  जा  रहा  है  ।  चूंकि  कागज  की  यह  किस्म  उक्त  सुची  के  भ्र  तगेंत  खुले  बाजार  में  नहीं  बेची

 जाती है  स्र्त  कोई  बाजार  मूल्य  निर्धारित  नहीं  किया  जा  सकता  कागज  की  इस  किस्म  के

 उत्पादन  की  लागत  अझ्रलग-श्रलग  मिलों  में  भिन्न-भिन्न  है  लेकिन  श्रौद्योगिक  लागत  तथा  मूल्य  ब्यूरो

 aaa  मुल्य  निर्धारित  करने  हेतु  एक  अ्रघ्ययन  कर  रहा  है  ।

 facet  स्टेपल  फाइबर  का  ध्रायात

 10325.  श्री  कंबर  लाल  गुप्त  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  गत  एक  वर्ष  में  facata  स्टेपल  फाइबर  का  आयात  करने  की

 अनुमति दी  है  ;

 यदि  तो  गत  दो  वर्षों  में  कितनी  मात्रा  में  श्रायात  किया  गया

 (1)  क्या  झ्ायातित  फाइबर  पर  सीमा  शुल्क  ate  बिक्री  कर  थ्रादि  जैसे

 प्रति  सन्तुलनकारी  शुल्कों  से  छूट  दी  गई  थी

 क्या  स्वदेशी  फाइबर  पर  उत्पादन-शुल्क  और  बिक्री  कर  श्रादि  के  माध्यम  से  प्रति

 टन  श्रौसतन  2500  रुपये  war  करने  पड़ते  हैं

 इस  वस्तु  के  स्वदेशी  उत्पादन  को  बढ़ावा  क्यों  नहीं  दिया  गया  जबकि  स्वदेशी
 तकनीकी  जानकारी  उपलब्ध  है  ae  श्रायातित  स्टेपल  फाइबर  का  मूल्य  देश  में  उत्पादित  स्टेपल

 फाइबर के  मूल्य  से  श्रधिक था  ;  श्र

 सरकार  को
 गत  दो  वर्षों  में  करों  आ्रादि के  कारण  कितनी  हानि  हुई ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  ata)  : =  नन  न  हां ।
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 2.5  वर्ष  की  भ्रवधि  में  लगभग  1,98,961  at  ०  टन  facala  स्टेपल  फाइबर  का

 ama  किया  गया है  ।

 31  1978  तक  श्रायातित  fazata  स्टेपल  फाइबर  पर  पुरणंतः  मूल  तथा

 सहायक  सीमा  शुल्क  नहीं  लिया  जाता  था  ।  किन्तु  इस  समय  5-1-1979  से  प्रति  किलो  पर  1.32

 रुपए  की  दर  से  ग्रतिरिक्त  शुत्क  लगाया  जाता  है  ।

 देशी  facia  स्टेपल  फाइबर  पर  1.50  रुपए  प्रति  किलो  की  दर से  उत्पादन

 शुल्क  लिया  जाता  था  किन्तु  श्रायातित  facata  फाइबर  की  लागत  के  बराबर  लागत  लाने  के

 उद्देश्य  से  5  1979  से  उत्पादन  शुल्क  को  बढ़ाकर  2.65  रुपए  प्रति  किलो  कर  दिया

 गया  है  ।

 (=)  इस  बारे  में  facniz  स्टेपल  फाइबर  की  क्षमता  स्थापित  करने  संबंधी  नीति  की

 संवीक्षा  की  जा  रही  है  ।  पहले  सेल्यूलोसिक  फाइबर  का  उत्पादन  करने  के  कुछ  प्रस्तावों  को

 स्वीकृति  दी  गई  है  लेकिन  इन  प्रस्तावों  पर  मन्द  गति  से  क्रियान्वयन  हो  रहा  है  |

 त्र
 (  )  चूंकि  ag  GAT  गया  था  कि  छूट  न  दिए  जाने  की  स्थिति  में  आयात  नहीं  किया

 जायेगा  श्त  वर्ष  1976  में  छुट  देने  संबंधी  अधिसूचना  जारी  करते  समय  राजस्व  की  हानि  पर

 सस्ती  श्रौर  कम  मृत्य  की  वस्तु  की  दृष्टि  से  विचार  किया  गया  था  ।

 गृह  मंत्रालय  में  श्राग  लग  जाना

 10326.  श्री  ज्योतिस य  बसु  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सच  है  कि  ग्रह  मंत्रालय  में  लगी  झ्राग  में  बहुत  सी  फाइलें  त्रौर  रिकार्ड  जल

 गये

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  श्रौर

 क्या  कायंवाही  की  गई  है  आर  जांच  का  क्या  परिणाम  निकला  ate  ऐसे  ही  तन्य

 संगत  तथ्य  कया  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  तथा  न्याय  ake  arqal-HTT  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०

 डी०  :  गृह  मंत्रालय  के  प्राप्ति  ae  you  दाखा  के  प्रेषण  श्रनुभाग  के  एक  हिस्से

 में  तारीख  21  1979  को झाग  लगने  से  कुछ  फाइलें  ae  प्रेषित  होने  वाले  पत्रों  के

 मसौदे  जल  कर  नष्ट  हो  गए  थे  ।

 प्राथमिक  सर्वेक्षण  से  पता  चलता  है  कि  आग  में  लगभग  46  फाइलें  श्रौर  132

 कागजात  जल  गए  ये  न  तो  गुप्त  श्रौर  न  ही  गोपनीय  कागजात  थे  ।  नष्ट  हुए  कागजातों  के  संबंध

 में  एक  विस्तृत  जांच  की  जा  रही

 झाग  लगने  के  समय  मंत्रालय  के  वरिष्  झधिकारी  श्रौर  प्रग्निशमन  सलाहकार

 al  शरार ठ  | नि  ल  गने  के  का  TITY  के  aay
 RQ  ब  Aaa  में  रिपोर्ट  देने  ate घटनास्थल  पर  गए  |  श्रग्तिशमन  सलाहकार
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 भविष्य  में  ऐसी  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  लिए  उपयुक्त  सुभाव  देने  को  कहा  गया  |

 उनकी  grata  जांच  fete  के  अनुसार  इस  बात  पर  विश्वास  करने  के  कारण  हैं  कि  श्राग

 केबिन  में  लगे  एक  ट्यूब  लाईट  के  जोड़े  के  नजदीक  इलेक्ट्रिक  शार्ट  के  कारण  लगी  थी  ।

 प्राथमिक  रिपोर्ट  के  श्रनुसार  लापरवाही  से  धुम्रपान  किये  जाने  के  कारण  श्राग  लगने  की  awaarar

 से  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता है  |  केन्द्रीय  फोरेन्सिक  विज्ञान  प्रयोगलाला  के  विशेषज्ञों  ने  मलबे  के

 नमूनों  को  जांच  के  लिए  एकब्रित  किया  है  ।  केन्द्रीय  फोरेन्सिक  विज्ञान  प्रयोगशाला  से  रिपोर्ट

 प्राप्त  होने  पर  सलाहकार  द्वारा  विस्तृत  जांच  रिपोर्ट  दी  जाएगी  ।

 पिछड़े  राज्यों  को  निधियों  के  नियतन  पर  श्रापत्ति

 10327.  श्री  बरुधा  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  कर गे  कि :

 क्या  भारत  में  विकसित  राज्यों  ने  कतिपय  परियोजनाओं  संबंधी  कटौतियों  के

 फलस्वरूप  पिछड़े  राज्यों  को  घनराडि  के  नियतन  को  हस्तान्तरित  किए  जाने  पर  श्रौपचारिक

 रूप  से  ग्रापत्ति  प्रकट  की  और

 इस  श्रापत्ति  पर  सरकार  ने  तथा  राष्ट्रीय  विकास  निगम  ने  क्या  fata  किया  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ERACEATA )  :  नहीं  ।

 प्रश्न  उपस्थित  नहीं  होता  ॥

 भारतीय  सीमेंट  निगम  में  प्रति  नियुक्ति  पर  श्राये  श्रविकारियों  द्वारा  HESTATT  का

 समाचार

 10328.  श्री  हुलोमुद्दीन  श्रहमद  :  क्या  उद्योग  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सीमेंट  कारखाने  अपनी  निर्धारित  क्षमता  से  अधिक  उत्पादन  कर  रहे  ऐसे

 कारखानों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  वे  कहां-कहां  स्थित  हैं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  सरकारी  श्रधिकारी  भारतीय  सीमेंट  निगम  में  प्रतिनियुक्ति

 पर  ग्रा  रहे  हैं  परन्तु  वे  बहुत  ही  भ्रष्ट  अधिकारी  श्ौर

 यदि  तो  गत  तीन  महीनों  में  जो  सरकारी  श्रधिकारी  भारतीय  सीमेंट  निगम

 में  aa  हैं  तथा  हाल  ही  मे  राने  वाले  हैं  उनके  नाम  क्या  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  20  सीमेंट  कारखाने

 अपनी  श्रधिष्ठापित  क्षमता  से  भ्रघिक  उत्पादन  कर  रहे  उन  कारखानों  के  नाम  व  उनके

 स्थापना  स्थलों  की  जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण  (a7a4)  संलग्न  है  ।

 नहीं  ।

 भारतीय  सीमेंट  निगम  लिमिटेड  में  पिछले  तीन  महीनों  में  कोई  सरकारी  कमंचारी

 नस  सह नियुक्त  नहीं  किया  गया  है  शर  न  ही  लमें  कोई  सरकारी  कमंचारी  नियुक्त  किये

 जाने  का  प्रस्ताव  है  ।
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 विवरण

 aq  1978  में  श्रपनी  श्रधघिष्ठापित  क्षमता  से  श्रधिक  सीमेंट  का  उत्पादन  करने

 बाले  कारखानों  के  नाम  व  स्थापना-स्थलों  की  जानकारी  देने  वाला  विवरण

 कारखाने  का  नाम स०  स्थापना-स्थल

 एगोसियेटिड  सीमेंट  ao  लि०  Wer

 जे०  एंड  के०  सीमेंट  वक्‍्सं  निम्ब  |  हेड़ा

 हिन्दुस्तान  सुगर  मिल्स  feo  उदयपुर

 बिरला  सीमेंट  ह. बक्स  चित्तौरगढ़

 दि  इन्डस्ट्रयिल  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  भारगढ़

 त्राफ  उड़ीसा  लि ०

 6.  उड़ीसा  सीमेंट  लि०
 राजगंगपुर  )

 एशोसियेटिड  सीमेंट  क०  लि०  वनमोर

 जामूल  )

 aed  सीमेंट्स  facet

 10  एचोसियेटिड  सीमेंट  कृ०  लि०  वनमोर  )

 (qrze

 11  सेवालिया

 12  श्री  ट्रिग्विजय  सीमेंट  go  लि०  अहमदाबाद

 13  सिक्का  )

 14  —aet  सेवरी

 15  के०  सी०  पी०  सीमेंट  मचरेला  (ATeT  प्रदेश

 16  श्राध्र  सीमेंट  कृ०  लि०  विजयवाड़ा

 17  एथोसियेटिड  सीमेंट  ao  लि०  मदुक्का राई

 18  डालमिया  सीमेंट  (at)  लि०  डालमियापुरम

 19  इन्डिया  सीमेंट  लि०  संकारी

 20  मसूर  सीमेंट्स  लि  ०  अ्मनसन्द्रा

 रजनीदा  श्राश्रम  के  बारे  a  faretact

 10329.  श्री  सुरेन्द्र  विक्रम  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनको  रजनीश  श्राश्रम  के  बारे  में  कुछ  विक्षेष्  शिकायतें  मिली हैं
 are  यदि

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ate  कया  वे  जांच  के  लिए  एक  श्रायोग  का  गठन  श्रौर

 क्या  उनको  इस  संबंध  में  श्री  रजनीश  से  भी  कोई  पत्र  प्राप्त  gar  है  प्र  यदि

 तो  उसमें  कीं  गई  मांगों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 गृह  मंत्रालय  में  तथा  न्याय  श्रौर  कम्पनी-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०

 डी०  :  रजनीश  श्राश्रम  के  कुछ  विदेशी  शिष्यों  के तथाकथित  अ्रनेतिक  श्रौर  we  व्यवहार

 श्र  ara  रजनीश  की  तथाकथित  श्रभिव्यक्तियों  जिनसे  धार्मिक  भावनाएं  भड़कती  हैं  श्र

 स्थानीय  युवक  भ्रष्ट  होते  की  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ।

 जसा  कि  तारीख  28-3-79  के  तारांकित  set  526  के  में  सभा  के  पटल

 पर  रखे  गए  विवरण  में  स्पष्ट  किया  गया  प्रधान  मंत्री  ने  संस्थान  के  प्रबंधक  के  मां

 योगा  लक्ष्मी  से  प्राप्त  पत्र  के  उत्तर  में  उन्हें  सुचित  किया  था  कि  gt  में  स्थित  रजनीश  ara  की

 गतिविधियों  के  विषय  में  समाचार  पन्नों  में  कुछ  प्रकाशित  garg  पौर  उस  पर  संसद  द्वारा

 व्यक्त  विचारों  को  देखते  हुए  श्राश्नम  की  गतिविधियों  का  पता  लगाने  के  लिए  एक  श्रायोग  बेठाना

 उचित  होगा  ।  भारत  सरकार  इस  मामले  पर  विचार  कर  सकती  है  यदि  श्री  रजनीश  स्वयं

 प्रधान  मंत्री  को  यह  लिखें  कि  वह  एसा  करना  पसंद  करेंगे  ।

 जी  श्रीमान्‌  ।

 मध्य  प्रदेश  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनुसुचित  जनजातियों

 के  छात्रों  के  लिये  छात्रावास

 10330.  श्री  दलपत  सिह  परस्ते  :  क्या  ग़्ह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  में  सरकारी  भवनों  तथा  किराये  के  भवनों  में  स्थित

 भ्रनुसुचित  जातियों  के  लिए  छात्रावासों  की  संख्या  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  वर्तमान  छात्रावास  भवन  अनुसुचित  जातियों  तथा  श्रनुसूचित  जनजातियों  के

 छात्रों  की  बढ़ती  हुई  मांग  के  विचार  से  yqatey  हैं  और  सीमित  वित्तीय  संसाधनों  के  कारण

 राज्य  सरकार  की  श्रनुसुचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  छात्रों  को  दिक्षा

 देने  की  योजना  को  उचित  रूप  से  चलाने  में  बाघक  बन  रहे  हैं  ;

 क्या  राज्य  सरकार  ने  अनुसूचित  जातियों  ae  अनुसूचित  जनजातियों  के  छात्रों  के

 लिए  अतिरिक्त  छात्रावास  बनाने  तथा  वतंमान  छात्रावास  भवनों  का  विस्तार  करने  के  लिए

 केन्द्रीय  सरकार  से  वित्तीय  सहायता  मांगी  है  ;  शौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  तथा  न्याय  Sta l-HTT  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस०  डी०  :
 से  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  श्रौर

 सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 प्रौद्योगिकी  के  श्रायात  के  लिये  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड

 द्वारा  साइमन्स  के  साथ  सहयोग

 10331.  श्री  भगत  राम  :  क्या  उद्योग  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  भारी  उद्योग  विभाग  के  छठी  योजना  के  कार्यकारी  दल  ने  श्रपने  प्रतिवेदन  में

 देश  में  विद्य  मान  प्रौद्योगिकी  तथा  श्रधिष्ठापित  क्षमता  को  संतोषजनक  श्रौर  पर्याप्त  से

 बताया  है  ;  श्रौर
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 यदि  तो  भारत  हैवी  इनेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  ने  सभी  प्रकार  के  दोनों  तापीय

 तथा  पन  विद्युत  प्रजनन  dee  क  प्रौद्योगिकी  के  श्रायात  के  लिए  साइमन्स  के  साथ  सहयोग  क्यों

 किया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  ( atterett  श्राभा  :  योजना  झ्रायोग  द्वारा

 नियुक्त
 काय कारी  दल  ने  1978  तथा  1979  में  प्रस्तुत  श्रपनी  दोनों  रिपोर्टों

 में
 विद्युत  जनित्रण  उपकरण  के  उत्पादन  में  समकालीन  विदेशी  फर्मों  के  साथ-साथ  चलते  रहने  के

 लिए  वतंमान  जानकारी  के  उन्नयन  की  श्रावश्यकता  पर  बल  दिया  है  ।

 > Fo  बी०एच०ई०एल०  ने  सीमेंस  के  साथ  तभी  तक  ऐसा  कोई  करार  नहीं  किया

 तथा  उनका  श्रावेदन  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  तथा  श्रखिल  भारतीय  aaa  के  प्रशिक्षण  कार्यक्रम

 10332.  प्रो०  पी०  जी०  मावलंकर
 :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वया  सरकार  भारतीय  प्रश्ञासनिक  सेवा  तथा  अन्य  अझखिल  भारतीय  सेवाग्रों  में

 भर्ती  किए  जा  चुके  लोगों  के  लिए  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  में  परिवतंन  करने  के  बारे  में  सक्रिय  रूप

 से  विचार  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बात  क्या  श्रौर  ये  परिवतन  कब  तक  कर  दिए

 जायेंगे  ;

 यदि  तो  क्यों  ?

 गृह  मंत्रालय  में  तथा  न्याय  श्रौर  कम्पनी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०

 डी०  :  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  तथा  अन्य  safes  भारतीय  सेवाओं  के  लिए

 प्रशिक्षण  कार्यक्रम  संबंधित  सेवाओ्ों  को  श्रावश्यकतात्रों  तथा  केन्द्र  एवं  राज्यों  के  प्रदयासनिक  ढांचे

 में  उनके  द्वारा  निभाई  जाने  वाली  भूमिका  की  WlasaHaTArT  के  साथ  जुड़े  होते  हैं  ।  इन  कार्यक्रमों

 की  लगातार  पुनरीक्षा  होती  रहती  है  we  ग्रनुसंघान  तथा  झ्रनुभव  के  परिणामों  का  उपयोग  प्रशिक्षण

 को  att  झधिक  प्रभावी  बनाने  के  लिये  किया  जाता  है  ।

 इस  समय  भारतीय  प्रद्यासनिक  भारतीय  पुलिस  सेवा  तथा  भारतीय  वन  सेवा  जेसी

 तीन  श्रखिल  भारतीय  सेवाओं  के  सभी  अधिकारियों  के  लिए  पुनइचर्या  प्रशिक्षण  की  व्यवस्था

 करने  के  लिए  पाठ्यक्रमों  को विकसित  किया  जा  रहा  हैं  ।

 तथा  चूंकि  पुनरीक्षा  निरन्तर  श्राघार  पर  की  जाती  है  श्रतः
 परिवर्तन

 लाए  जाने  का  श्रनुमानित  समय  निर्दिष्ट  करने  का  प्रदन  नहीं  उठता  ।

 लघु  क्षेत्रों
 की  ऋण  संबंधी  aiasaHaar  के  लिए  पुवित्त  निगम  की  स्थापना

 10333.  श्री  ए०  श्रार०  बद्रीनारायण  :

 थी  एम०  वी ०  चन्द्रदोखर  मुर्ति  :

 थ्री  पी०  THo  सईद

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लघु  क्षेत्र  उद्योग  बोर्ड
 की  दो  दिन  की  बैठक  में  यह  निण॑ंय  किया  गया  था
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 कि  केवल  लघु  उद्योगों  की  क््ण  श्रावद्यकता  at  को  पुरा  करने  के  लिये  पुर्ावित्त  निगम  की

 स्थापना  की  जाये  ;

 यदि  तो  निगम  कब  तक  स्थापित  किये  जाने  की  आशा  है  ;

 जन्य  किन  विषयों  पर  बातचीत  हुई  ;

 क्या  निरांय  किये  गये  ;  ax

 (S)  क्या
 प्रस्ताव  का  श्रौद्योगिक  विकास  बेक  ने  विरोध  किया  था  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  wirarayt  प्रसाद  :  ate  श्रखिल

 भारतीय  लघु  उद्योग  बोर्ड  ने  लघु  क्षेत्र  की  ऋण  सम्बन्धी  ग्रावश्यकताश्रों  को  पूरा  करने  के  उद्देश्य

 से  श्रलग  से  एक  अभिकरण  की  स्थापना  करने  के  प्रस्ताव  का  स्वागत  feat  है  और  यह  सिफारिश

 की  है  कि  इस  प्रकार  की  संस्था  स्थापित  करने  को  उच्च  प्राथमिकता  प्रदान  की  जानी  चाहिये  ।

 इस  प्रकार  की  संस्था  की  स्थापना  करने  का  प्रत  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 ate  बठक  में  विभिन्‍न  विषयों  जिला  उद्योग  कार्यक्रम  सहित  लघु

 कच्चा  माल  प्राप्त  करने  की  लघु  उद्योगों  के  उत्पादों  का  विपणन  तथा  उनकी  ऋण

 सम्बन्धी  तथा  लघु  क्षेत्र  की  सुरक्षा  एवं  विकास  हेतु  एक  व्यापक  विधान  बनाने  की

 WlIqRTHAT  पर  चर्चा  की  गई  थी  इन्हीं  विषयों  पर  ats  ने  अनेक  सिफारिशें  की  थीं  जिन  पर

 कार्यवाही  शुरू  की  जा  रहो  है  ।

 (=)  इस  बैठक  में  इन्डस्ट्रियल  डेवलपमेंट  बैंक  ग्राफ  इंडिया  के  भ्रध्यक्ष  ने  लघु  क्षेत्र  के  लिये

 man  से  एक  वित्तीय  संस्थान  की  स्थापना  करने  विषयक  प्रस्ताव  पर  टिप्पणी  करते  हुए  यह  महसुम

 किया  था  कि  इस  प्रकार  की  संस्था  की  स्थापना  करने  की  झ्रावस्यकता  पर  निर्गाय  लेना  सरकार

 पर  निर्भर  करना  है  व  पुनर्वित्त  के  क्षेत्र  में  परिणा  तस्वरूप  संस्थागत  श्रभिकरणों  के  पुनः  बनाये

 जान  पर  विचार  किया  जाना  चाहिये  |  साथ  ही  एक  संस्था  जिसे  केवल  विकेन्ट्रीकृत  क्षेत्र  में  ही

 कार्य  करना  है  उसको  उन  नव्यताओओं  से  वंचित  रखा  गया  है  जो  श्राई०  डी०  बी०  iso  को  मिली

 हुई  हैं  wie  जिसने  लघु  क्षेत्र  को  रियायती  दर  पर  निधियां  प्राप्त  होती  उस  पर  भी  विचार

 किया  जाना  चाहिये  ।

 ग्रामीण  निर्धनता  दूर  करना

 10334.  थो ०  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बत!ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  तीन  वर्षों  1976  से  1978  ग्रामीण  निर्धनता  बढ़ी  है  अथवा

 घटी

 यदि  तो  इस  बारे  में  पुरे  तथ्य  क्या  हैं  ;

 धीरे-धीरे  क्रमबद्ध  तरीके  से  ग्रामीण  fadaar  दूर  करने  के  लिये  ay  1977  और

 1078  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  श्रौर

 at  तक  यदि  कोई  परिणाम  प्राप्त  हुये  हैं  तो  वे  क्या

 योजना  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  HAYA)  :  ate  वर्ष  1976  से

 1978  तक  की  अवधि  में  ग्रांमीण  गरीबी  की  स्थिति  में  परिवतन  का  मुल्यांकन  करने  के  लिए

 ग्रामीण  गरीबी  के  श्रनुमान  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 131



 उत्तर  9  1979

 शौर  (3)  गरीबी  को  कम  करने  के  उद्देश्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  विभिन्न  उपाय

 झर  कार्यक्रम  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारूप  (1978--83)  में  दिए  गए  हैं  ।  कृष  भ्ौर  संबद्ध

 सिंचाई  तथा  ग्राम  att  कुटीर  उद्योगों  को  सबसे  ऑ्रधिक  प्राथमिकता  दी  गई  है  जिनमें  बेशी  श्रमिकों

 को  काम  पर  लगाने  की  सबसे  झ्धिक  क्षमता  है  ।  विस्तारित  न्यूनतम  श्रावश्यकता  कार्यक्रम  की  भी

 व्यवस्था  की  गई  है  जिससे  कि  कुछ  न्यूनतम  qa  सुविधाग़ों  की  व्यवस्था  करके  गरीब  लोगों

 के  जीवन-स्तर  को  उन्नत  करने  में  प्रत्यक्ष  सहायता  दी  जा  सके  ।  1977-78  1978-79  की

 वार्षिक  योजनाएं  इन  प्राथमिकताश्रों  को  ध्यान  में  रख  कर  तैयार  की  गई  थीं  ।

 गरीबों  के  जीवन-स्तर  पर  इन  योजनाश्ों  के  प्रभाव  का  इस  समय  मुल्यांकन  करना

 पुर्व  होगा  ।

 सरकारी  द्वारा  प्रशासनिक  खच

 10335.  श्री  राम  facia  पासवान  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उनके  मंत्रालय  के  ada  प्रत्येक  सरकारी  उद्यम/निगमद्वारा

 कितना  satataay  व्यय  किया  are

 व्यय  को  किन-किन  मदों  को  इसमें  शामिल  नहीं  किया  गया  है  श्रौर  इसके  क्या

 कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :
 AX  सूचना

 इकट्ठी  की  जा  रही  है  श्रीर  सभा  पटल  पर  रख  ढी  जाएगी  |

 मारत  के  तकनीकी  ज्ञान  में  सीरिया  को  रुचि

 10336.  श्री  Warea  पुजारी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  सीरिया  ने  झपने  प्रौद्योगिक  परियोजनाश्रों  के  लिये  भारतीय  विकषेषज्ञता  और

 तकनीकी  ज्ञान  में  अत्यघिक  रुचि  प्रदर्शित  की  श्र

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्राभा  हां  ।

 (@)  1977  में  केन्द्रीय  उद्योग  श्री  जाज  फर्नान्डिस  की  सीरिया  यात्रा

 के  दौरान
 qIta-a  रिया

 के  झाधिक  एवम्‌  प्रौद्योगिक  सहयोग  के  विस्तृत  क्षेत्र  की  रूप-रेखा  तैयार

 की  गई  थी  ।  दिमिइक  में  22  1977  को  सम्पन्न  प्रोटोकोल  में  इसका  aura  किया  गया

 था  |  इसकी  श्रनुवर्ती  कार्रवाई  के  परिणामस्वरूप  16  1978  को  वैज्ञानिक  तथा  तकनी की

 सहयोग  करार  सम्पन्न  1978  में  सीरिया  के  राष्ट्रपति  की  भारत  यात्रा  के  दौरान

 एक  व्यापार  AAMT  सम्पन्न  gar  तथा  सीरिया  की  कई  भ्रौद्योगिक  परियोजनाओं  के  लिए

 भारतीय  फर्मों  की  संभाव्यता  रिपोर्टों  तथा  विशिष्ट  श्रौद्योगिक  परियोजनाओं  में  सहयोग  के  लिए

 भारत  के  विशेषज्ञों  तथा  विशेषज्ञ  दलों  की  प्रतिनियुक्ति  सम्मिलित  है  ।

 कच्चे  माल  की  सप्लाई

 10338.  सुमाष  चन्द्र  ata  श्रल्लूरी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेगे कि  :

 क्या  कच्चे  माल  की  नीति  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  जिसके

 अधीन  लघु  क्षेत्र  के  मामले  में  दुलंभ  कच्चे  माल
 की

 सप्लाई  में  कोई  कटौती  नहीं  को
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 यदि  तो  इस  मामले  में  कोई  ग्रन्तिम  Fria  कब  तक  कर  लिया  जायेगा  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  जगदम्बी  प्रवाद  :  श्रोर  श्रखिल

 भारतीय  लघु  उद्योग  बोर्ड  ने  14  श्रौर  15  1979  को  हुई  अपनी  बैठक  में  सिफारिश  की

 थी  कि  लघु  क्षेत्र  की  say  कच्चे  माल  की  वास्तविक  granary  को  पुरी  तरह  प्रा  किया

 जाना  चाहिए  ।  ats  की  इस  सिफारिका  को  ध्यान  में  रखते  हुए  वास्तविक  लघु  उद्योगों
 के  लिए

 दुर्लभ  कच्चे  माल  की  उपलब्धता  में  वुद्धि  करने  के  लगातार  श्रभ्युपाय  किए  जा  रहे  हैं  ।

 पुलिस  कमंचारियों  को  प्रशिक्षण  में  एकरूपता

 10339.  श्री  बरुश्रा  :  क्यों  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fae  :

 सरकार  ने  इस  बात  की  जांच  की  है  कि  क्या  विभिनत  राज्यों  में  पुलिस  कमंचारियों

 को  दिये  गये  प्रशिक्षण  की  प्रणाली  में  एकरूपता  है  ;

 क्या  जाति  ate  समुदाय  के  भेदभाव  के  भारतीय  नागरिकों  के

 समान  ofaaret  ae  qa  अधिकारों  के  बारे  में  सभी  राज्यों  ने  सभी  पुलिस  प्रशिक्षण  संस्थानों

 में  meat  को  लागू  किया  है  ;  ग्रौर

 यदि  तो  एक  समान  पाठ्यक्रम के  gare  पर  सभी  राज्यों
 में  एक  समान

 प्रशिक्षण  देने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  तथा  न्याय  तथा  कम्पनी-काय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०

 डी०  :  1971  में  भारत  सरकार  द्वारा  नियुक्त  की  गोरे  समीति ने  इस

 मामले  की  जांच  की  थी  श्रौर  1973  में  प्रस्तुत  की  गई  श्रंतिम  रिपोर्ट  में  समीति ने

 एक  समान  पाठ्यक्रम  की  सिफारिश  की  थी  जो  अधिकांश  राज्यों  ने  अपना  लिया  है  ।

 अधिकांश  राज्यों  ने  aga  पुलिस  प्रशिक्षण  संस्थानों  में  उक्त  श्रादेशों  को  लागू

 किया  है  ।

 इस  संबंध  में  गोरे  समीति  की  उन  राज्यों  में  जहां  उन्हें  पर्ण  रूप  से

 कार्यान्वित  नहीं  feat  गया  कार्यान्वयन  के  विभिन्‍न  चरणों  में  हैं  ।

 इस  मामले  की  श्रौर  a  जांच  करने  के  लिए  भारत  सरकार  ने  राष्ट्रीय  पुलिस  wart

 गठित  किया  है  और  समिति  के  विचाराथें  विषय  मद  संख्या  12  इस  प्रकार  हैं  :

 विकास  ate  अधिकारियों  के  करियर  प्लानिंग  के  तरीकों  की  जांच

 करना  wie  कोई  परिवतेंन  जो  उनकी  सेवा  के  किसी  स्तर  पर  श्रावश्यक

 उनका  दृष्टिकोण  श्राधुनिक  बनाने  और  इस  बल  के  नेतृत्व  को  प्रभावी  बनाने  एवं

 उनके  ग्राचरण  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  सिफारिश  करना  2.0

 राष्ट्रीय  पुलिस  sain  की  अंतिम  प्राप्त  होने  पर  इस  मामले पर  यथोचित

 कारंवाही  की  जाएगी  ।

 श्रासाम  का  दौरा  करने  वाले  विदेशियों  पर  प्रतिबन्ध

 10340.  श्री  बेदब्रत  बरुधा  :  कया  ys  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि  विदेशियों  को

 जम्मू  व  काश्मीर  में  प्रवेश  करने  दिया  जाता  है

 sie  पाकिस्तानी  सीमा  से  तीन  मील  स्थित  गुलम  सहित  सभी  क्षेत्रों  में  जाने  दिया  जाता  है  ;
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 क्या  यह  सच  है  कि  विदेशियों  को  काजीरंगा  मानारु  को  छोड़  कर  श्रासाम

 में  किसी  स्थान  पर  भी  नहीं  जाने  दिया  जाता  श्रौर

 उपरोक्त  स्थानों  को  छोड़  जहां  केवल  जानवर  रहते  श्रासाम  के  किसी

 भी  ara  भाग  में  न  जाने  देने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  तथा  न्याय  ak  कम्पनी-काय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०

 डी०  जम्मू  श्रौर  काइमीर  के  कुछ  पश्चिमी  श्रौर  उत्तरी  विदेशी

 1958  के  aha  संरक्षित  क्षेत्र  हैं  और  विदेशियों  को  इन  क्षेत्रों में

 जाने  की  अ्रनुमति  नहीं  दी  जाती है
 ।

 श्र  विदेशी  1963  के श्रघीन  श्रसम  का  सम्पूर्ण
 क्षेत्र  प्रतिबंधित  क्षेत्र  है  र  इन  क्षेत्रो  में  जाने  के  लिए  विदेशियों  को  परमिट  लेना  पड़ता है  ।

 हांलांकि  काजी  रंगा  तथा  मनारु  जेसे  पर्यटक  स्थानों  में  जाने  के  लिए  परमिट  श्रासानी  से  दिये  जाते

 हैं  लेकिन  भ्रन्य  क्षेत्रों  में  जाने  के  लिए  परमिट  तभी  दिए  जात ेहैं  जब  इन  स्थानों  पर  जाने  की

 आवश्यकता  सिद्ध  कर  दी  जाती  है  ।

 भारतीय  ay  सेवा  के  श्रेणी  एक  के  राजपत्रित  afaenrizat  को  स्थायी  किया  जाना

 10341.  श्री  राम  विलास  पासवान  :  क्या  गुह  मंत्री  यह॒  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ~
 क्या  भारतीय  wt  सेवा  के  उन  प्रथम  श्रेणी  के  राजपत्रित  अधिकारियों  जिन्हें

 संघ  लोक  सेवा  matt  दवारा  झायोजित  प्रतियोगी  परीक्षा  के  arse  पर  1969  से  1976

 तक  नियुक्त  किया  गया  श्रभी  तक  स्थायी  नहीं  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  gate  इसमें  विलम्ब  के  लिये  कौन  जिम्मेवार  और

 उन्हें  स्थायी  कब  तक  किया  जायेगा  ?

 गृह  मंत्रालय  में  तथा  न्याय  ale  कम्पनी-काय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०

 डी०  :  से  1967  से  1973  तक  हुई  प्रतियोगिता  परीक्षाओं  के  परिणामों  के

 श्नधार  पर  भारतीय  wise  सेवा  के  ग्रेड  1४  में  ayer  भर्ती  gare  नियुक्त  श्रौर  स्थायीकरण  के

 लिए  पात्र  अ्रधिकारियों  उपलब्ध  स्थायी  रिक्तियों  पर  स्थायी  कर  दिया  गया है  ।  1974

 से  1976  तक  ली  गई  परीक्षाओं  के  परिणामों  के  आाधार  पर  नियुक्त  किए  गए  अधिकारियों  को

 स्थायी  रिक्तियां  होते  ही  स्थायी  कर  दिया  जाएगा  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  के  लिए  6,900  करोड़  रुपये  की  राशि  का  aa  किया  जाना

 10342.  श्री  सुरेन्द्र  fama:  क्या  उद्योग  मंत्री  6  1979  को  कोचीन  में

 दिये  गये  झपने  प्रेस  वक्तव्य  के  संदर्भ  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 श्रागामी  पांच  वर्षों  के  दौरान  ag  सरकारी  क्षेत्र  के  नये  उद्योगों  के  लिये

 6,900  करोड़  रुपये  की  रादि  किस  प्रकार  खच
 करेंगे  ;

 उपरोक्त  में  से  सरकारी  क्षेत्र
 के  कौन-कौन  से

 नये  उद्योग  श्रलग-अलग  राज्यों

 को  श्राबंटित  किये  जायेंगे  are  इसका  क्या  मानदंड  श्रौर
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 सन्टर  जसे  पिछड़े  राज्यों  को  ऐसी  ate  परियोजनायें  दी क्या  उत्तर  प्रदेश
 प्र

 f  ह... बह्

 जायेंगी  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद
 -

 :  6  1979

 के  विवरण में  निर्दिष्ट  राधघि  69,000  करोड़  रु०  थीन  कि  6900  करोड़  जश्ाकि

 माननीय  सदस्य  ने  कहा  इसका  सनद  पंचवर्षीय  योजना  (1978-83)  श्रवधि  में  केवल

 सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  के  निवेग  के  लिए  न  हो  कर  समग्र  सरकारी  क्षेत्र  में  होने  वाले  कुल

 निवेश  से  है  ।  पंचवर्षीय  योजना  (1978-83)  को  मसौदों  में  69,380  करोड़  रु०  तक  के

 सरकारी  क्षेत्र  के  कुल  परिव्यय  होने  का  श्रनुमान  है  जिसके  अलग-प्रलग  मुख्य  रूप  से

 निम्न  प्रकार  होंगे  :

 क्षेत्र  योजना  1978-83

 कृषि  तथा  सम्बद्ध  उद्योग  8600

 सिंचाई  तथा  बाढ़  नियन्त्रण  9650

 उद्योग  तथा  खनिज  को  छोड़कर )  10350

 प्रौघोगिकी  20800

 परिवहन  तथा  संचार  10625

 समाज  सेवाएं  9355

 योग  69380

 तथा  केन्द्रीय  प्रौद्योगिक  तथा  खनिज  पथिजनश्रों  के  जिनके  लिए

 वर्षीय  योजनावधि  में  परिव्यय  की  व्यवस्था  करने  का  विचार  पंचवर्षीय  योजना  दस्तावेज

 के
 मसौदों  (1978-83)  के  पृष्ठ  200  से  205  पर  दिये  गये  हैं  जिस  पर  अभी  श्रन्तिम

 निर्णय  लिया  जाना  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  को  परियोजनग्रों  के  स्थापना  स्थल  का  निणंय  तकनीकी  श्राथिक

 बातों  के  अ्राघार  पर  किया  गया  सरकार  की  यह  नीति  है  कि  इन  बातों  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  सरकारी  क्षेत्र  की  केन्द्रीय  परियोजनाश्रों  के  स्थापना  स्थल  के
 विषय

 में  कम  विकसित  क्षेत्रों  को

 प्रधानता  दी  जाए  ।

 काराज़  उद्योगों  की  संख्या  ate  उनके  लिए  लाइसेंस  जारी  किया  जाना

 10343.  श्री  सुरेन्द्र  विक्रम
 :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 :

 इस  समय  देश  में  काग़ज़  बनाने  वाले  कारखानों  के  नाम  क्या  हैं  ak  उनमें  से

 प्रत्येक  की  उत्पादन  क्षमता  कितनी  है  ;

 (a)  उन  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैं  जिनको  कागज़  बनाने  के  नये  कारखाने  स्थापित

 करने  के  लिये  लाइसेंस  जारी  किये  उनमें  से  प्रत्येक  की  उत्पादन  क्षम ता  कितनी  है  और  प्रत्येक

 कारखाने  में  उत्पादन  कब  तक  श्रारम्म  हो  जायेगा  ;  और
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 उन  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैं  जिनके  कागज़  बनाने  के  नये  कारखाने  स्थापित  कर नने

 के  लिये  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन हे  और  उनको  लाइसेंस  कब  तक  जाकी  किये  जायेंगे  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ज़्गदम्बों  प्रसाद  :  से  जानकारी

 इकट्ठी  की  जा
 रही  है  श्रौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  पर  प्रतिबंध

 10344.  श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fH:

 क्या  यह  सच  है  कि  ग्रह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ने  जयपुर  में  कहा  है  कि  किसी

 संगठन  पर  रोक  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  केन्द्र  के  विचाराधीन  नहीं

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  सावंजनिक  स्थानों  ate  शिक्षा  संस्थाश्रों  के  प्रांगणों में

 राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संध  की  दाखाश्रों  पर  प्रतिबंध  संबंधी  उत्तर  सरकार  के  निणंय  को

 श्री  एस०  डी०  पाटिल  ने  निराशा  से  उत्पन्न  कार्यवाही  बताया

 यदि  तो  कया  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  साथ  इस  बारे  में  विचार  fara

 किया

 यदि  तो  उत्तर  प्रदेश  सरकार  की  वया  प्रतिक्रिया  ग्रौर

 क्या  यह  कार्यवाही  करने  से  ga  केन्द्र  के  साथ  परामशं  किया  गया  था  ?

 गृह  मंत्रालय  में  तथा  न्याय  ate  Hrqat-Hey  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  डी०

 :  जी  श्रीमान्‌  ।

 जी  श्रीमान्‌  ।  लेकिन  थे  पूर्ण  रूप  से  उनके  व्यक्तिगत  विचार  थे  ।

 उक्त  स्थिति  को  देखते  हुए  केन्द्र  सरकार  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  सम्पक  करने

 का  प्रश्न  नहीं  उठता ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ast  श्रीमान्‌  ।

 बड़े  उद्योगपतियों  द्वारा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उद्योगों  को  स्थापना

 10345.  श्री  राजेन्द्र  कुमार  हार्मा  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  बड़े  उद्योगपतियों  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए

 कहा

 यदि  तो  कितने  उद्योगपतियों  ने  स्वेच्छा  से  इस  श्रोर  कदम  बढ़ाया  श्रौर

 कुटीर  उद्योगों  का  स्वरूप  कया है
 श्रौर  उन्हें  कितने  स्थानों  पर  स्थापित  जाने

 / की  सम्मावना  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  sate  :  1977  के

 श्रीद्योगिक  नीति  विवरण  में  सरकार ने  बताया  है  कि  वह  समूचे  देश  के  संतुलित  क्षेत्रीय  विकास  को

 बड़ा  महत्व  देती  है  ताकि  भिन्न-भिन्न  क्षेत्रों  क ेबीच  विकास  स्तर  की  विषमताओं  को  कम
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 किया  जा  सके  ।  चूंकि  देश  में  ग्रभी  तक  gar  श्रौद्योगिक  विकास  महानगरीय  क्षेत्रों

 तथा  बड़े  शहरों  के  श्रासपास  ग्रा  है  सरकार  ने  श्रनेक  बार  शझ्पनी  इस  नीति  को  दुहराया  है

 कि  नये  उद्यगों  को  बड़े  दहरों  से  दूर  स्थापित  किया  जाना  चाहिये  साथ  विद्यमान  उद्योगों

 को  श्रनुमोदित  पिछड़े  क्षेत्रों  में  घने  बसे  महानगरों  से  दूर  स्थानान्तरित  कर  देना  चाहिये  ।

 wit  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारों  के  प्रयासों  के  फलस्वरूप  बड़े  तथा  छोटे  AAP

 उद्योग  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्थापित  हो  गये  हैं  ।  तथा  भविष्य  में  इस  प्रक्रिया  के  तेज  होने  की  संभावना

 है  चूंकि  सरकार  ने  यह  निणंय  लिया  है  कि  1971  की  जनगणना  के  agar  10  लाख  तक

 की  श्राबादी  वाले  महानगरीय  शहरों  की  सीमा  तथा  8  लाख  की  श्राबादी  वाले  शहरी  क्षेत्रों  की

 सीमा  के  अन्दर  नये  उद्योग  स्थापित  करने  हेतु  wa  लाइसेंस  नहीं  दिये  जाने  चाहिये  ।

 Cae a  मनी  पेपरਂ  दीष क  से  समाचार

 10346.  श्री  डी०  gto  देसाई  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्होंने  टाइम्सਂ  दिनांक  9  1979  में  के  माध्यम

 से  काला  घन पी  मनी  ates  के  अच्तगत  छपे  समाचार  देखे

 यदि  तो  क्या  भारी  जो  उद्योग  को  मिलनी

 द्वारा  प्रधिकृत  कर  ली  जाती

 सरकार  का  इसको  रोकने  के  लिये  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ;

 क्या  सरकार  कागज  पर  से  नियंत्रण  हटाने  ate  सभी  मूल्यों  नियन्त्रणों  को

 समाप्त  करने  के  प्रइन  पर  विचार  करेगी  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  से  दिनांक

 9  1979  के  इकोनामिक  टाइम्स  में  बताया  गया  है  कि  रियायती  दर  वाले  छपाई  के  सफेद

 कागज  के  नियंत्रित  मूल्य  जो  प्रति  मीट्रिक  टन  2750  रु०  हैं  तथा--लिखाई  के  कागज  के  बाजार

 मूल्य  जो  प्रति  मीट्रिक  टन  रुपये  हैं  में  भारी  अंतर  होने  के  कारण  छपाई  के  सफेद  कागज

 के  स्थानान्तरित  होने  तथा  उसकी  कालाबाजारी  होने  की  गुजाइद  है  ।  इस  समय  छपाई  का  सफेद

 कागज  एक  केन्द्रीय  समन्वय  समिति  जो  राज्यवार  भ्राबंटन  करती  है  तथा  राज्य  स्तरीय  समितियां

 जो  लोगों  को  श्रभ्यास  पुस्तिकाओं  पाठ्यपुस्तकों  का  निर्माण  करने  हेतु  आबंटन  करने

 का  निर्धारण  करती  के  माध्यम  से  2750  रुपये  प्रति  मींट्रिक  टन  की  रियायती  दर

 से  शिक्षा  क्षेत्र  के  लिये  सप्लाई  किया  जा  रहा  है  ।  दिक्षा  मंत्रालय  ने  रियायती  दर  के  कागज  का

 दुरुपयोग  रोकने  के  लिये  राज्य  सरकारों  को  उपयुक्त  ayer  जारी  किये  हैं  ।

 छपाई  के  सफेद  कागज  का  2750  रुपये  प्रति  मी०  टन  का  विशेष  मृत्य  तथा  इस

 समय  चल  रही  वितरण  प्रणाली  कागज  उद्योग  के  साथ  किये  गये  एक  श्रौपचा रिक  करार  के

 mata  चल  रही  है  इस  वर्तमान  प्रणाली  में  रहोबदल  करने  का  कोई  फिलहाल  विचार  नहीं  है  ।

 सोडियम  बाइक्रोसेट  के  लिये  लाइसेंस  जारी  करना

 10347.  श्री  सी०  के०  चन्द्रप्पन  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सोडियम  बाइक्रोमेट  के  ऊत्पादन  गत  कुछ  वर्षों  से  लघु  क्षेत्र
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 के  लिए  श्रारक्षित  में  पुनरीक्षण  करके  उसके  उत्पादन  के  लाइसेंस  बड़े  श्रौद्योगिक  गृहों

 को  भी  दिये  गये

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 क्या  बड़े  गृहों  की  az  से  कठोर  प्रतिस्पर्धा  के  कारण  लघु  क्षेत्र  संकट  का

 सामना  कर  रहा

 क्या  कुछ  समय  ga  सोडियम  बाइक्रोमेट  का  गम्भीर  अ्रभाव  था  शरीर  उससे  तयार

 चमड़े  के  निर्यात  पर  प्रतिकुल  प्रमाव  पड़ा  श्र

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  ate  सोडियम

 बाइक्रोमेट  उद्योग  श्रब  भी  लघु  क्षेत्र  के लिए  भ्रारक्षित  वस्तुओं  की  सूची  में  शामिल  है  ।  सोडियम

 बाइक्रोमेट  का  उत्पादन  करने  के  लिए  पिछले  तीन  वर्षों  में  उद्योग  एवं

 1951  के  ्रधीन  कोई  भ्रौद्योगिक  लाइसेंस  जारी  नहीं  किया  गया  था  ।

 नहीं  ।

 sitz  कुछ  समय  से  सोडियम  बाइक्रोमेट  की  कमी  चल  रही है
 ।  वस्तुतः  यह

 कमी  इस  वस्तु  का  उत्पादन  करने  वाले  संगठित  क्षत्र  के  एक  एकक  में  हड़ताल  होने  के  कारण

 1978  से  उत्पादन  बंद  होने  व  सोडियम  बाइक्रोमेट  के  उत्पादन  के  लिए  श्रावश्यक  सोडा

 ऐश  नामक  कच्चे  माल  की  कमी  की  वजह  से  संगठित  क्षेत्र  तथा  लघु  क्षत्र  के  श्रव्य  एककों  द्वारा

 अपनी  श्रधिष्ठापित  क्षमता  तक  उत्पादन  न  करने  के  कारण  हुई  सोडियम  qremtae  की  कमी

 पर  काबू  पाने  के  लिए  चमड़ा  निर्यातकों  व  अरन्य  चमड़ा  उत्पादकों  को  aa  परिपूरक  योजना  के

 अधीन  इसका  श्रायात  करने  की  अनुमति  दे  दी  गई  है  ।

 कोयला  उपभोक्ता  उद्योग  को  हुई  हानी

 10348.  श्री  बाला  साहिब  fas  पाटिल :  क्या  उद्योग  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 वर्ष  1978  में  कोथले  सप्लाई  में  विलम्ब  के  कारण  किन  कोयला  उपभोक्ता

 उद्योगों  को  हानि  हुई

 विभिन्‍न  राज्यों  में  पृथक-पृथक  प्रत्येक  उद्योग  को  कितनी-कितनी  हानि  हुई  sik

 कोयला  उपभोक्ता  उद्योगों  को  नियमित  रूप  से  तथा  पर्याप्त  मात्रा  में  कोयला

 सप्लाई  करने  के  लिये  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदस्बी  प्रसाद  :  श्रत्य  के  साथ-साथ

 कोयले  की  कमी  के  कारण  जिन  महत्वपूर्ण  उद्योगों  के  एककों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  उनमें

 सोडा  इन्जीनिरयारिंग  झादि  शामिल  हैं  कोयला  उपलब्ध  न  होने  के  कारण

 13  सीमेंट  कारखानों  तथा  3  स्ट्रों  मिलों  ने  ग्रल्पावधि  के  लिए  पुरणं/आंशिक  रूप  से  बन्द  हो

 जाने  की  सूचना  दी  है  ।  कोयले  की  कमी  के  कारण  उत्तरी  क्षेत्र  में  2  उवंरक  एककों  पर  भी  काफी

 हुद  तक  प्रतिकुल  प्रभाव  पड़ा है  ।  उपयुक्त  के  कोयले  की  scat  पूति
 के  कारण  दो
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 saw  एककों  को  चालू  करने  में  भी  विलम्ब  garg  पिछले  3  महीनों  में  कोयले  की  पति  न

 होने  के  कारण  मोटर  गाड़ियों  के  टायर  तथा  ट्यूब  बनाने  वाले  किसी  भी  एकक  के  बन्द  हो  जाने

 की  सूचना  नहीं  मिली  है
 परन्तु  कुछ  एककों  ने  कोयले  की  भश्रपर्याप्त  ga  के  बारे  में  शिकायतें  की

 हैं  कुछ  श्रौद्योगिक  एककों  को  अपने  बायलरों  को  चलाने  के  लिए  कोयले  के  स्थान  पर  भट्टी

 एल०  डी०  तो ०  जसे  मंहगे  माल  को  इस्तेमाल  करना  पड़ता  रेल  द्वारा  कोयला  लाने-ले  जाने

 में  कमी  हो  जाने  से  भी  कई  बार  कोयले  की  कमी  हो  जाती  जिससे  श्रौद्योगिक  एककों  पर

 कूल  प्रभाव  पड़ता  है  श्रौर  इस  सम्बन्ध  में  तकनीकी  विकास  के  महानिदेशालय  में  कई  भ्रभ्यावेदन

 प्राप्त  हुए  हैं  |

 श्रौद्योगिक  उत्पादन  में  हानि  के  कोयले  की  कमी  के  श्रलावा  बिजली  की  मांग

 में  श्रमिक  निवेशों  की  उपलब्धता  झ्रादि  जसे  कई  कारण  हैं  ।  ग्र्त  केवल  कोयले

 की  कमी  के  कारण  हुई  हानि  का  पता  लगाना  कठिन  है  |

 श्रौद्योगिक  एककों  द्वारा  उठाए  जाने  वाली  इस  कठिनाई  को  कोयला

 रिवर्तन  करके  श्रौर  ऐसे  कुछ  श्रौद्योगिक  एककों  जिनके  पास  दोनों  प्रकार  तथा  से

 चलाये  जाने  वाले  बायलर  हैं  उन्हें  कोयले  की  पूर्ति  की  कमी  को  मिट्टी  तेल  का  इस्तेमाल  करके

 पूरा  करने  के  विकल्प  के  रूप  में  सहायता  देकर  संभव  सीमा  तक  कम  किया  गया  था  ।  इसके

 अलावा  जिन  एककों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  इन्हें  सड़क  द्वारा  कोयला  लाने  की  सुविधाएं  भी  दी

 गई  जब  भी  उद्योग  कोयले  की  पर्याप्त  मात्रा  की  पति  के  बारे  में  सहायता  के  लिए  कहते  हैं

 तब  पार्टियों  को  आवश्यक  सहायता  देने  के  लिए  रेलवे  तथा  कोयला  विभाग  से  अनुरोध  किया

 जाता  है  ।

 हिन्दी  के  बारे  में  सरकार  की  नीति

 10349.  sit  Uguret  :  क्या  गृह  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  नई  दिल्‍ली  में  13.  1979  को  fara  हिन्दी

 दर्शन  के  विमोचन  के  श्रवसर  पर  बोलते  हुए  प्रधान  मन्त्री  ने  कहा  था  कि  हिन्दी  लोगों  पर

 दस्ती  नहीं  चाहिए  अ्रपितु  प्रेम  शौर  सू  क-बूक  के  जरिए  इसका  प्रसार  किया  जाना  चाहिए  ;

 यदि  तो  क्या  उपरोक्त  वक्तव्य  प्रधान  मन्त्री  के  निजी  मत  को  व्यक्त  करता  है

 प्रथवा  सरकार  की  नीति  को  भी  अभिव्यक्त  करता है  ;  ax

 उस  तरीके  की  मुख्य  रूपरेखा  क्या  है  जिससे  इस  नये  दृष्टिकोण  को  लोग  किया

 जाएगा
 ?

 गृह  मन्त्रालय  में  तथा  न्याय  ate  कम्पनी-काय  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एस०

 )  जी
 । डी०  :

 प्रधान  मन्त्री  जी  का  वक्तव्य  केन्द्रीय  सरकार  की  राजभाषा  नीति  को  प्रतिबिम्बित

 करता  है
 |

 शुरू  से  ही  सरकार  की  यह  नीति  रही  है  कि  हिन्दी  के  प्रचार  श्रौर  प्रसार  के  संदर्भ

 में  पुरस्कारों  शौर  प्रोत्साहनों  का  ही  श्राश्रय  लिया  जाये  ।  सरकारी  कर्मचारियों  के

 हिन्दी  का  ज्ञान  प्राप्त  करने  पर  ai  उनके  कामकाज  में  का  उपयोग  करने  पर  पुरस्कारों
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 की  व्यवस्था  की  गई  है  तथा  निर्धारित  भाम  प्राप्त  न  करने  पर  भी  किसी  को  दण्डित  नहीं  किया

 गया

 इसके  अतिरिक्त  सरकार  ने  अ्रहिन्दी-भाषी  कमेंचारियों  की  मुश्किल  को  ध्यान  में  रखते  हुये

 यह  faa  किया  है  कि  सरकारी  कामकाज  में  सदा  हिन्दी  का  प्रयोग  होना  चाहिये  ।  इसके  लिए

 उचित  Wea  भी  जारी  किए  जा  चुके  हैं  ।  सरकारी  कर्मचारियों  को  हिन्दी  में  कामकाज  करने  में

 सुविधा  देने  के  लिये  सहायक  साहित्य  की  व्यवस्था  भी  की  गई  शर  हिन्दी  में  प्रशिक्षित

 आशुलिपिकों  शर  टाइपिस्टों  की  व्यवस्था  भी  की  जा  रही  है  ।  देवनागरी  टाइपराइटरों  का

 प्रबन्ध  भी  किया  जा  रहा है  ।  इन  सब  प्रयत्नों  से  ma  बिना  किसी  जोर-जबरदस्ती  के  सरकारी

 कामकाज  में  हिन्दी  के  प्रयोग  को  बढ़ावा  मिलेगा  ।

 प्रौद्योगिक  विकास  दर  के  सम्बन्ध  में

 10350.  श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रौद्योगिक  विकास  दर  के  बारे  में  सरकार  के  दावे  के  बारे  में  तीव्र  मतभेद है  ;

 क्या  सरकार  को  इस  तथ्य  का  पता है  कि  कुछ  समाचारपत्रों  में  यह  कहा  गया

 है  कि  श्रौद्योगिक  विकास  दर  2  प्रतिशत  से  भी  कम  है  ;

 इस  वर्ष  श्रौद्योगिक  विकास  दर  8  प्रतिशत  होने  के  सरकार  के  दावें  का  झ्राधार  क्या

 है  ate

 ऐसी  कौन  सी  वस्तुएं  हैं  जिनके  उत्पादन  में  गत  वर्ष  की  तुलना  में  पर्याप्त  वृद्धि

 हुई  है
 ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  से  श्रौद्योगिक

 उत्पादन  के  सरकारी  सूचकांक  केन्द्रीय  सांख्यिकीय  संगठन  द्वारा  संकलित  किये  जाते  हैं  ।  केन्द्रीय

 सांख्यिकीय  संगठन  द्वारा  दिये  गये  1978  की  maf के  सूचकांक  1977  की

 इसी  झ्रवधि  की  तुलना  में  8  प्रतिद्यात  की  विकास  दर  aria  हैं  ।  समाचार-पत्र के इस  समाचार  का

 कोई  वास्तविक  ara  नहीं  है  कि  श्रौद्योगिक  विकास  दर  2  .  प्रतिशत  से  कम  हो  सकती  है  ।

 जिन  उद्योगों  के  उत्पादन  में  1979  में  8  प्रतिशत  से

 अधिक  वृद्धि  हुई  उन्हें  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 े

 1970  में  8  प्रतिशत  तथा  उसे  afar

 की  बढ़ोत्तरी  दनि  वाले  चुने  हुये  उद्योगों  का  उत्पादन

 Fo  उद्योग  ईकाई  श्रप्लल--फरवरी  faa

 स०  1977-78  1978-79  परिवतंन

 2  4  5  7

 9729 पैट्रोलियम  क्रूड  ह्  मी०  टन  10527  +  8.2

 चीनी  4039  5487  +35.9

 mit  की  सिलें  1766  2019  +14.3
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 |  2  3  5  6

 4  वनस्पति  go  मी  ०टन  519  621+  19.7

 5  fay  भ्राहार  28.0  30.7+  9.6

 6  नमक  ह्  ला०  ज०  4969  5983+  20.4

 सिगरेट  द०  ला०  ज०  62.8  68.9+  9.7
 x

 सूती
 '

 मि०  मी ०  1047  1152+  10.0

 लेदर  क्लाथ  मिलियन  मी
 ०  13.6  16.6--  22.1

 10  क्रोम  से  कमाई  हुई  चाम  go  चार्म
 719.4  18.9

 11  628.2  682.0-+  10.3 वनस्पति  से  कमाई  हुई  चामें

 12  बड़े  टायर  स०  ge  2787  3240+  16.3

 13  स्कूटर  टायर  829  1090--  31.5

 14  ट्रैक्टर  टायर  445  555+  24.7

 15  साइकिल  टायर  26.0  13.1 do  हु  स०  29.44

 16  फोस्फेटिक  फर्टीलाईजर  ह०  टन  681  707+  17.6

 17  Waa aT  गस  हु०ला० क्य  ०मी  ०
 72.7  81.9--  12.7

 18  घुली  हुई  एसिटीलीन  ta  ”  7.7  844+  9.1

 19  तरल  क्लोरीन  187.1 eo  टन  206.0+  10.0

 20  पोलिथिलीन  डी०  ”  18.0  51.5-+186.1

 21  पोलिथिलीन  एच०  डी०  ted  22.9  25.1+  9.6

 22  पी०  वी०  सी०  रेजिन्स  1  51.6  57.34  11.1

 23  नाइलोन  फ्लिमेंट  यान  15.2  13.8 Pad  17.3-++

 24  facta  स्टेपल  फाइबर्स  ad  78.8  88.4--  12.2

 25  नाइलोन  टायर  भ... वाड  पी  6.0  17+  28.3

 26  पोलियस्टर  फाइबर  ”  21.1  23.1--  9.5

 27  पोलियस्टर  फ्लिमेंट  यार्न  3.8  71.5 पी  6.5--

 28  सैल्युलोज  फिल्म  टनों  में  5.0  5.7-+-  14.0

 29  नम  रेजक  पदाथें  वी  1400  1513-+-  8.1

 30  पेन्ट  तथा  वानिश  go  टन  67.2  82.8  23.2

 बिहार  में  बन्द  किए  गए  कारखाने

 10351.  श्री  ए०  Fo  राय  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  कि  कृपा  करेंगे  कि :

 सामान्य  रूप  से  बिहार  में  शर  विशेष  रूप  से  धनबाद  जिले  में  कितने  कारखाने

 बन्द  पड़े  हुए  हैं  ौर  उन  कारखानों  के  नाम  बया  हैं  ate  कामगरों  की  संख्या  कितनी  है  atk

 उसमें  लगाई  गई  कितनी  पूंजी  निष्क्रिय  पड़ी  हुई  है  ale  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या है  ;
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 am  यह  7  है  कि  इनमें  से  भ्रधिकांश  कारखानों  में  लावज  ति  क  वित्त  संस्था ग्रों  से

 ऋण  लिए  हुए
 हैं  ;  यदि  तो  घनबाद  जिले  में  बन्द  किये  गये  कारखानों  की  रादि  का  ब्यौरा

 क्या

 क्या  धनबाद  के  कुछ  कारखानों  में  सरकारी  ऋण  कारखानों  की  भ्रा रिक्तियों  से

 भ्रधिक  राशि  के  हैं  ;  श्र

 क्या  सरकार  का  विचार  ऐसे  कारखानों  को  झ्रपने  अ्रधिकार  में  लेने  उन्हें

 कामगारों  की  सहकारी  समितियों  को  सौंपने  का  है  ;  श्र  यदि  तो  कब  ;  यदि  तो

 उसके  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  बिहार  सरकार

 से  जानकारी  मांगी  गई  है  तथा  प्राप्त  होने  पर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 1979  में  विभिन्‍न  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  भेजी  गई  जानकारी  के  भ्रनुसार

 निम्नलिखित  संस्थानों  द्वारा  वित्त  पोषित  कोई  भी  कारखाना  धनबाद  में  बन्द  नहीं  gat

 अ्राई०  सी०  प्राई ०  सी ०  4.  जीवन  बीमा  निगम

 2  यूनिट  ट्रस्ट  प्राफ  इण्डिया  5  सामान्य  बीमा  निगम

 6 3  झाई०  डी०  बी०  शाई ०  शाई  ०  आर०  सी ०  अ्ाई०

 केन्द्र  सरकार  रुग्ण  एककों  को  सीघे  कोई  वित्तीय  सहायता  प्रदान  नहीं  करती  श्रौर

 इसने  धनबाद  के  कारखानों  को  कोई  ऋण  नहीं  दिया  है  ।

 धनबाद  स्थित  इस  प्रकार  के  कारखानों  के  श्रधिग्रहण  करने  तथा  उन्हें  कमंचारियों

 की  सहकारी  समितियों  को  सौंपने  ar  कोई  प्रस्ताव  इस  समय  उद्योग  मन्त्रालय  के  विचाराधीन

 नहीं है

 देश  में  तथा  विशेषकर  बिहार  में  सीमेंट  को  कमी

 10352.  श्री  ए०  Fo  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  उन्हें  देश  में  तथा  विशेषकर  बिहार  के  gad  में  सीमेंट  की  भारी  कमी  के

 बारे  में  जानकारी  है  जिससे  विकास  सम्बन्धी  सभी  कार्य  रुक  गये  हैं  ;

 क्या  यह  कमी  मांग  ate  सप्लाई  के  बीच  के  श्रन्तर  के  कारण  स्वाभाविक  है  भ्रथवा

 विचौलियों  द्वारा  किये  गये  कदाचारों  के  कारण  कृत्तिम  है  ;  अर

 क्या  सीमेंट  की  कमी  की  समस्या  का  सामना  करने  के  लिए  सरकार  का  कोई

 समयबद्ध  कार्येक्रम  है  alt  यदि  तो  उसके  तथ्यों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  जगदम्बी  प्रसाद  :  1978-79  में  सीमेंट

 का  ग्रब  तक  सबसे  ज्यादा  उत्पादन  होने  के  बावजुद  बिहार  राज्य  सहित  देश  के  विभिन्‍न  भागों

 से  सीमेंट  की  कमी  होने  की  सूचना  मिली  है  क्योंकि  सिचाई  अझर  श्रावासीय  तथा

 श्रन्य  विकास  सम्बन्धी  परियोजनाश्रों  में  निर्माण  सम्बन्धी  गतिविधियां  बढ़  जाने  के  कारण  मांग

 पुत  से  अघिक  हो  गई  है  ।  बिहार  सरकार  ने  सुचित  किया  है  कि  यह  सही  नही ंहै
 कि  सीमेंट  की

 कमी  के  कारण  सभी  विकास  सम्बन्धी  निर्माण  कायें  रुक  गए  हैं  |
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 उत्तर ल

 फिलहाल  सीमेंट  की  कमी  का  मुख्य  कारण  मांग  अर  पूर्ति  के  बीच  अन्तर  रहा  है  ।

 ऐसा  समाचार  मिला  है  कि  सीमेंट  की  जमाखोरी  व  कालाबाजारी  जसे  कदाचारों  को

 करने  में  कुछ  असामाजिक  तत्व  लगे  हुए  हैं  राज्य  सरकार  से  जमाखोरी  श्रौर  कालाबाजारी

 की  प्रवृत्तियों  को  रोकने  के  लिये  सहकारी  सुपर  उचित  दर  की  दुकानों  WIZ

 wa  तरीकों  से  प्रभावी  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  स्थापित  करने  का  श्रनुरोध  किया  गया  है  |

 अरब  तक  16  राज्यों  तथा  3  संघ  शासित  प्रदेशों  ने  सीमेंट  का  faaxor  aga  हाथ  में  लिया  है  ।

 अन्य  राज्य  इस  प्रकार  के  अभ्युपाय  करने  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 प्राप्त  हुए  araeat  में  से  qq  1974  से  77  तक  के  तीन  वर्षों  के  दौरान  84.6

 मी०  टन  की  कुल  क्षमता  के  लिये  7  झाशयपत्र  और  11  औद्योगिक  लाइसेंस  जारी  किये  गये

 जबकि  वर्ष  1977-79
 के  पिछले  दो  वर्षों  में  150.5  लाख  मी०  टन  की  कुल  क्षमता  के  लिए

 35  ग्राशयपत्र  और  7  stairs  लाइसेंस  जारी  किये  गये  ।  लगभग  12  लाख  मी०  टन  की

 कुल  क्षमता  के  लिये  मिनी  सीमेंट  सन्यन्त्रों  की  स्थापना  की  हेतु  38  योजनाएं  पहले  ही  स्वीकृत

 की  जा  चुकी  हैं  ।

 सीमेंट  उद्योग  में  निवेश  करने  में  दुबारा  रुचि  दिखाई  जाने  से  श्रगले  5  वर्षों  के  भीतर

 सीमेंट  उद्योग  की  क्षमता  |  उत्पादन  दुगुना  हो  जाने  तथा  इस  श्रावश्यक  खस्त  में  आत्मनिभ  रता
 प्राप्त  हो  जाने  का  श्रनुमान  है  |

 श्रोर  के  अ्रन्तगत  तनजरबग्द

 किए  गए  व्यक्तियों  का  पुनर्वास

 10353.  श्री  श्रार०  के०  महालगी  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बहुत  सी  राज्य  सरकारों  ने  श्रापातकाल  के  दौरान

 भर  श्राई०  एस०  आाई०  ग्रार ० ी  के  grata  नजरबन्द  किये  गये  व्यक्तियों  को  राहत  देने

 a  उनके  पुनर्वास  के  लिए  विभिन्‍त  योजनाएं  शुरू  की  हैं  ;

 यदि  तो  ऐसी  राज्य  सरकारों  के  नाम  क्या  हैं  श्रौर  इन  योजनाश्रों  का  ब्यौरा

 क्या  इन  नजरबन्द  व्यक्तियों  को  तक  हो  रही  भारी  कठिनाइयां  कम  करने  के

 लिये  ऐसा
 कोई  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ;

 क्या  Waqz-qeegy  द्वारा  इस  श्रादाय  के  विभिन्‍न  मुभकावे  सरकार  को  दिए  गये  थे  ;
 और

 यदि  तो  दिये  गये  सुभावों  के  प्रति  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  तथा  न्याय  श्रौर
 कम्पनी-कापय  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एस०

 डी०  :  से  सूचना  परिशिष्ट  1  श्रौर  11  में  दी  गई  है  ।
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 लिखित  उत्तर  0  1979

 श्रौर  संसद-सदस्यों  से  प्राप्त  Garay  की  जांच  की  गई  थी  ate  AM Tats  के

 दौरान  मीसा/डी  ०श्राई०एस ०  झ्राई०प्रार०  के  श्रधीन  जिन  व्यक्तियों  ने  सजा  काटी  उनको

 सहायता  प्रदान  करने  के  उपाय  करते  समय  उन  पर  सावधानीपुवंक  विचार  किया  गया  ars

 [aeqtae  में  रखा  गया  |
 देखिए

 संख्या  एल०  टी ०  4303/79]

 ध्रन्तरिक्ष  श्रनुसंघान

 10354.  थी  श्रा'र ०  के०  महालगी :  क्या  श्रन्तरिक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 far :

 क्या  अन्तरिक्ष  में  कोई  शिथिलता  arg  है  ake  शान्तिपूर्ण  प्रयोजनों  के

 लिए  परमाणु  ऊर्जा  का  उपयोग  करने  की  सरकार  को  हाल  की  नीति
 के  कारण  वंज्ञानिक

 निरुत्साहित  हुये  हैं  ;

 क्या  हाल  में  वेज्ञानिकों  ने  बहुत  बड़ी  संख्या  में  अन्तरिक्ष  विज्ञान  के  क्षेत्र  में  काय

 करने  की  इच्छा  व्यक्त  की  है  ;  झ्ौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 रक्षा  मन्त्रालय  में  तथा  झ्न्तरिक्ष  व  इलेक्ट्रानिकी  विभागों  में  राज्य  मन्त्र

 बोर  नही ं।

 नहीं  ।

 प्रदन  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 अ्रल्पसंस्य क  द्वारा  दौरे

 10355.  wt  aga  fag  मदौरिया  :  क्या  गृह  teat  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रत्पसंख्यक  श्रायोग  ने  aa  हाल  में  देश  के  श्रनेक  राज्यों  में  कई  दाहहरों  और

 स्थानों  का  दौरा  किया  है  ;

 उनके  दौरे  का  ब्यौरा  कया  है  ate  उन्हें  निर्देशित  किये  गये  प्रत्येक  विवाद  के  बारे

 में  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 गृह  मन्त्रालय  में  तथा  न्याय  तथा  कम्पनी-कायें  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एस०

 डी०  :  जी  श्रीमान ्  ।

 श्रत्पसंर्यक  अयोग  ने  पश्चिम  बंगाल  अ्रौर  केरल  राज्यों  का  दौरा

 किया  है  ताकि  इन  राज्यों  में  श्रल्पसंख्यकों  की  स्थिति  का  पता  लगाया  जाए  ।  झायोग  श्रलीगढ़

 श्रौर  जमशेदपुर  में  हुए  दंगों  के  सम्बन्ध  में  वहां  गया  था  भ्र  गुरूद्वारा  मंजी  साहेब  के  पास  दिव

 मन्दिर  के  निर्माण  के  कारण  हुए  विवाद  के  सम्बन्ध  में  करनाल  गया  था  ।  झ्रायोग  के  झलग-प्रलग

 सदस्यों  ने  त्रिवेन्द्रम  श्रौर  लद्दाख  में  लेह  का  भी  दौरा

 किया है  ।

 श्रायोग  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  रिपोर्टों  के  बारे  में  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  गया

 है
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 लिखित  उत्तर 19
 1901

 विवरण

 भ्रल्पसंख्यक  श्रायोग  द्वारा  प्रस्तुत  feqte  का  ब्यौरा  तथा  उस  पर  विचार की  वतंमान

 स्थिति  इस  प्रकार  है

 |  ating  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  श्रलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय

 विधेयक  1978  पर  विधेयक  1978  पर  अझ्रल्पसंख्यक  भ्रायोग  की

 रिपोर्ट  ।  frente  की  एक  प्रति  के  साथ  सरकार  द्वारा  की

 गई  कारवाई  का  ज्ञापन  19-3-79  को  संसद  के

 दोनों  सदन  के  पटल  पर  रखा  गया

 परनमबट  में  जुलाई-सितम्बर  सिफारिशें  तमिलनाडु  राज्य  सरकार  से  सम्बन्धित

 1978  में  हुई  सांप्रदायिक  है  ।  तमिलनाडु  सरकार  ने  अझ्रल्पसंख्यक  श्रायोग

 की  रिपोट  को  श्रपनी  टिप्पणी  प्रस्तुत  की  है  ।  प्रल्पसंख्यक

 ara  की  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  के  लिये

 तमिलनाडु  सरकार  द्वारा  ग्रावइ्यक  कार्यवाई  क

 जायेगी  |

 झलीगढ़  की  सांप्रदायिक  प्रशांति  इस  पर  की  गई  की  सुचना  21  फरवरी

 की  रिपोर्ट  ।  1979  के  प्रंतारांकित  प्रश्न  स०  336  के  उत्तर

 में  दी  गई

 गुरूद्वारा  मंजी  साहब  हरियाणा  सरकार  द्वारा  भ्रल्पसंख्यक  श्रायोग  की

 के  पास  शिव  मन्दिर  सिफारिशें  कार्यान्वित  करने  के  लिये  WaqIah

 के  निर्माण  के  विवाद  पर  रिपोर्ट  ।  कारवाई  की  जायेगी  ।

 जमशेदपुर  के  बिहार  सरकार  द्वारा  श्रल्पसंख्यक  भ्रायोग  की

 fan  दंगों  से  पीड़ित  लोगों  के  सिफारिश  कार्यान्वित  करने  के  लिये  श्रावश्यक

 पुनर्वास  की  रिपोर्ट  ।  कारवाई  की  जायेगी  ।

 श्रधिग्रहण  के  बाद  कम्पनियों  द्वारा  श्रजित  लाभ

 10356.  थी  झजुन  fag  मदौरिया  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कुछ  प्राइवेट  कम्पनियों  ने  सरकारी  प्रबन्ध  के  ania  श्रधिग्रहण  के  बाद  लाम  अर्जित

 किया  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  उन  कम्पनियों  का  ब्यौरा  क्या  जिन्होंने  लाभ  श्रजित  किया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  तथा  हां  ।

 उद्योग  तथा  झ्रधघिनियम  1951  के  प्रावधानों  के  ग्रन्तगं त  जिन  श्रौद्योगिक

 SHA  का  प्रबन्ध  सरकार  द्वारा  श्रपनें  हाथ  में  लिया  गया  है  उनमें  से  कुछ  उपक्रमों  ने  प्रबन्ध

 हाथ  में  लिये  जाने  के  बाद  लाभ  अ्रजित  किया  है  ।  ऐसे  उपक्रमों  का  ब्यौरा  निम्न  प्रकार है

 1  मेसस  viet  साइंटिफिक  क०  gto  लि०  मछलीपट्नम  ।

 2  मेसस  गोला  फ्लोर  दिल्‍ली  ।
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 3.  मंससं  श्रमृतसर  श्रायल  अमतसर  |

 मेस  इण्डिया  मशीनरी  कृ०  हावड़ा  ।

 मँससं  ग्लुकोनेट  कलकत्ता  |

 6  aaa  बुलगांव  काटन  fara  बम्बई  ।

 7.  wad  deed  इण्डिया  स्पिनिंग  एण्ड  वीविंग  ao  बम्बई  |

 मंसर्स  सोमासुन्दरम  सुपर  स्पिनिंग  रामानाथनपुरम  |

 aaa  मालाबार  स्पिनिंग  एण्ड  वीविंग  face  कालीकट  |

 10  Waa  स्वदेशी  क्लाथ  मिल्स  कानपुर  |

 11  मससं  sed  डिस्टिलरीज  (sT)  कलकत्ता  ।

 लाइसेंसों  का  जारी  किया  जाना

 10357.  थी  एस०  श्ार०  दामाणी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1978  के  दौरान  मंत्रालय  को  श्रोद्योगिक  लाइसेंसों  के  लिए  कितने  श्रावेदन-पत्र

 प्राप्त  हुए ;

 1978  के  दौरान  कितने  लाइसेंस  तथा  श्राश्यपत्र  जारी  किये  गये  ;  शरर

 आावेदन-पत्रों  के  स्वरूप  के  आधार  पर  दी  गई  मंजूरियों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 =
 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  भन्त्री  नगदम्बी  प्रसाद  :

 वर्ष  1978

 के  दौरान  भ्रौद्योगिक  स्वीकृति  सचिवालय  में  1392  श्रौद्योगिक  लाइसेंस  के  Wast-T4  प्राप्त

 हुए  थे  ।

 वर्ष  1978  की  अवघि  में  उद्योग  तथा  श्रधिनियमन/प्रथि-

 1951  के  att  440  श्राशयपत्र  तथा  348  ग्रौद्योगिक  लाइसेंस  जारी  किये  थे  ।

 1978  में  जारी  किये  गये  झ्राद्यपत्नों  झ्रौद्योगिक  लाइसेंसों  का  श्रेणीवार

 ब्यौरा  नीचे  दिया  जाता  है

 AIAG  पत्न  ania

 लाइसेंस
 द

 नये  उपक्रम  206  93

 पर्याप्त  विस्तार  83  81

 नई  वस्तुएं  145  124

 नई  वस्तु/पर्याप्त  विस्तार  4

 कारोबार  चालू  रखना  46

 योग  440  348
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 ——

 £
 के  साथ  सहयोग

 10358.  श्री  एस०  ध्रार०  दामाणी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 a¥  1978  के  दौरान  सरकार  को  विदेशी  सहयोग  के  लिये  कितने  mMaza-Ta

 उनमें  से  कितनों  को  मंजूरी  a  गई  ;  श्रौर

 विदेशी  सहयोग  के  क्षेत्रों  के  agar  दी  गई  मंजूरियों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  से  ag  1978

 में  विदेशी  सहयोग  के  लिए  429  श्रावेदन-पत्र  प्राप्त  हुए  थे  ।  इनमें  से  झभी  तक  210  श्रावेदन-पत्रों

 को  स्वीकृति  दी  गई  है  31-3-1979  तक  दी  गई  स्वीकृतियों  की  तिमाही  की  सूचियां  संसद

 के  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  इन  सुचियों  में  भारतीय  पार्टी  का  विदेशी  सहयोगी  का

 नाम  तथा  उत्पादन  की  वस्तु  के  बारे  में  बताया  गया  है  ।

 वाहनों  का  निर्माण  करने  के  लिए  सिम्पसन  ग्रूप  के  साथ  फोड  कम्पनी  का

 सहयोग  करार

 10359.  श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  श्रमरीका  की  फोडे  कम्पनी  ने  मुख्यतः  वाहनों  का  निर्माण  करने

 के  लिए  दक्षिण  भारत  के  सिम्पसन  ग्रूप  के  साथ  सहयोग  करार  किया है  अथवा  करने  वाली

 है  ;  शौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्राभा  :  तथा  बढ़ती  ह हुई हुई

 मांग  को  पुरा  करने  के  लिए  वाणिज्यिक  गाड़ियों  की  उपलब्धता  में  वृद्धि  करने  के  aad  में  मैससं

 सिम्पसन  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड  द्वारा  12,000  नग  की  वॉर्षिम  क्षमता  से  ट्रकों  का  निर्माण  करने

 के  लिये  1963  के  औद्योगिक  लाइसेंस  को  कार्यान्वित  करने  हेतु  कदम  उठाए  गए  हैं  ।

 फोड  कम्पनी  के  साथ  विदेशी  सहयोग  के  लिए  फर्म  द्वारा  बातचीत  शुरू  की  गई  है  ।  विदेशी

 सहयोग  प्रस्ताव  निणंय  हेतु  सरकार  को  प्रस्तुत  नहीं  किया  गया  है  ।

 तीसरे  उपग्रह  का  छोड़ा  जाना

 10360.  डा०  aaa  कुमार  पण्डित  :  क्या  श्रन्तरिक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपां  करेंगे  किः

 क्या  तीसरा  उपग्रह  निकट  भविष्य
 में  छोड़े  जान ेके  लिए  तैयार  हो

 जायेगा  ;  श्रौर

 यदि  इस  उपग्रह  के  लिए  क्या  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  तथा  श्रन्तरिक्ष  तथा  इलेक्ट्रानिकी  विभागों  में  राज्य  मंत्री

 बोर  :  हां

 रोहिणी  उपग्रह  वस्तुतः  एक  प्रौद्योगिकीय  प्रणाली  जो  मुख्यतया  भारतीय

 feet  पनुसं  घान  संगठन  द्वारा  विकसित  किये  जा  रहे  उपग्रह  प्रमोचक  राकेट  एल०  वी  ०-3)

 के  चतुर्थ  खण्ड  के  कार्य-निष्पादन  का  मानीटर  करने  के  लिए  है  ।
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 लिखित  उत्तर
 नगा

 9  1979

 दिल्ली  परिवहन  निगम  के  भाड़ों  में  बृद्धि  के
 खिलाफ  श्रान्दोलनकर्ताश्रों  पर  पुलिस

 को  कथित  ज्यादतियां

 10361.  श्री  sarfaaa  बसु  :

 ait  मगत  राम :

 श्री  कचरुलाल  हेमराज  जेन  :

 बया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  17  1979  को  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  भाड़ों  में  वृद्धि
 के  खिलाफ  विरोध  करते  हुए  श्रान्दोलनकर्ताश्ों  पर  पुलिस  की  ज्यादतियों  का  श्रारोप  लगाया

 गया है  ;

 क्या  कथित  ज्यादतियों  की  न्याधिक  जांच  की  मांग  की  गई  है  ;  भ्रौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  तथा  न्याय  श्रौर  कम्पनी-काये  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  एस०

 डी०  :  से  जी  श्रीमान  ।  पुलिस  की  ज्यादतियों  का  श्रारोप  लगाया  गया  था

 लेकिन  ये  श्रारोप  सिद्ध  नहीं  हो  सके  ।  घटना  की  न्यायिक  जांच  करने  के  लिए  कोई  मांग  नहीं  की

 गई  है
 ।

 श्रायातित  टी
 ०  वी०  faaax  ट्यूबी  का  वितरण

 10362.  डा०  वसन्त  कुमार  पण्डित क्या  इल  क्ट्रानिको  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  हैं  कि  इलैक्ट्रानिकी  विभाग  द्वारा  भ्रायातित  टी०  वी०  पिक्चर  ट्युबों

 का  वितरण  इलैक्ट्रानिकी  व्यापार  ate  प्रौद्योगिकी  विकास  निगम  के  माध्यम  से  किया  जाता  है  ;

 क्या  सरकार  को  इस  श्रादाय  की  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  कि  टी०  वी०  पिक्चर  ट्यूबों

 का  वितरण  त्रुटिपूर्ण  एवं  पक्षपातपुर्ण  है  श्रौर  वह  Zlodyo  एककों  की  लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता

 azar  किसी  मानक  पर  झ्राधारित  नहीं  हैं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  AIAN HT  टी०वी०  पिक्चर  ट्यूबों  की  अपर्याप्त  सप्लाई  के

 कारण  टी०वी०  निर्माताओं  के  छोटे  एककों  को  भारी  नुकसान  हो  रहा  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  श्रायातित  टी०  वी०  पिक्चर  ट्यूबों  के  वितरण  झर  सभी  निर्माता  एककों

 को  उनके  झ्ाबटन  के  बारे  में  सरकार  की  क्या  निद्चित  नीति  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  तथा  में  wafer  व  इल  क्ट्रानिकी  विभागों  में  राज्य  मंली

 (5  दोर  :  हां  ।

 केवल  इस  area  की  कुछ  fang  प्राप्त  हुई  हैं  कि  टूरदशंन  पिक्चर  ट्यूबों  का  जो

 वितरण  किया  जाता  वह  लघु  उद्योग  के  एककों  की  मंजूरशुदा  क्षमता  के  अधार  पर  नहीं  किया

 जाता  |  इस  मामले  की  समीक्षा  की  गई  है  और  यह  निष्कष  निकाला  पया  है  कि  चूंकि  लघु  उद्योगों

 के  एककों  के  उत्पादन  की  मात्रा  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  इसलिए  उन  एककों  को  उनकी  मंजूर
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 लिखित  उत्तर

 शुदा  क्षमता
 के  श्राघार  पर  झ्रायातित  दूरदशंन  पिक्चर  ट्यूब  वितरित  किये  जाने  का  कोई  सम्बन्ध

 नहीं है  ।

 नहीं  । 11  रण

 अरब  तक  जिस  नीति  का  श्रनुपालन  किया  जाता  रहा  उसे  जारी  रखने  का

 चिचार  है  ।

 तिहाड़  दिल्लो  में  के  दी

 10363.  sit  ज्योतिमंय  बसु  :

 श्री  मुकुद  मंडल  :

 क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  पता  चला  है  कि  1978  की  दिल्‍ली  की  तिहाड़  जेल  में

 कौदियों  की  संख्या  जेल  की  क्षमता  से  तीन  गुना

 जेल  नियम  पुस्तिका  के  अ्रनुसार  विभिन्‍्त  प्रकार  की  श्रे  रिपय  कने  कैदियों  के  लिए

 जमीन  पर  कितना  स्थान  होना  चाहिए  शरीर  गुसलखाने  श्रादि  की  किस  प्रकार  की  सुविधा  श्रवदयमेव

 उपलब्ध  होनी

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  संघ  राज्य  क्षेत्रों  विशेष  कर  दिल्‍ली  में  कोई  जेल  नियम

 पुस्तिका  है  ही  नहीं ?

 गृह  मंत्रालय  में  तथा  न्याय  ate  eBryal-HT  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०

 डी०  पाटिल )  से  दिल्‍ली  प्रशासत  ने  सुचित  किया है  कि  केन्द्रीय  तिहाड़  में

 तारीख  1-9-1978  को  कंदियों  की  संख्या  इसकी  अधिकृत  क्षमता  1,273  के  मुकाबले  3,259

 थी  ।  यह  इस  कारण  gar  कि  तारीख  29-8-1978  से  31-8-1978  के  बीच  कंकावला

 श्रान्दोलन  के  संबंध  में  बहुत  बड़ी  संख्या  में  लोगों  ने  श्रपने  array  गिरफ्तार  कराया  ।  तथापि

 त्तारीख  2-9-1978  को  कैदियों  की  संख्या  पर्याप्त  रूप  से  कम  (2,431)  हो  गई  क्योंकि  गिरफ्तार

 व्यक्तियों  में  से  झधिकांदा  को  न्यायालय  ने  छोड़  दिया  था

 2.  संघशासित  दमण  ak  da  ak  पांडीचेरी  t  कारावास  मैन्युल  में

 निहित  उपबंधों  का  श्रनुपालन  करते  हैं  ।  दूसरे  संघशासित  क्षेत्र  विभिन्‍न  राज्यों  के  जेल  ह् मन्युश्ल

 का  श्रनुपालन  करते हैं  ।  दिल्‍ली में  पंजाब  जेल  मैन्युअल  का  श्रनुपालन  किया  जाता  उक्त

 agora  का  परा  969  में  प्रत्येक  कैदी  के  लिए  निम्नलिखित  स्थान  निर्धारित  किया  गया  है

 (1)  वाडे/कायेशाला  45  बग  फुट

 (ii)  कोठरी  96  at  फुट

 (iii)  अ्रस्पताल  54  amt  फुट
 lad

 इसके  श्रतिरिक्त  परा  583  के  श्रनुसार  प्रत्येक  0  कीदियों  के  लिए  प्रत्येक  शौचालय  में  एक

 सीट के  भ्रनुपात  में  स्थान  होना  चाहिए  शर  शौचालय  से  लगे  कपड़े  धोने  के  स्थान  में  चार  सीटों

 के  लिए  कम्पार्टमेंट  होना  केन्द्रीय  तिहाड़  की  कोठरियों  में  374  शौचालय  श्रौर

 उतनी  संख्या  में  कपड़े  घोने  के  स्थानों  सहित  512  शौचालय  ste  500  कपड़े  धोने  के  स्थान  हैं  ।
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 9  1979 सभा  पटल  पर
 रखे

 ग्रे  पत्न

 Ln स सीमेंट  ait  x  का  श्रायात

 10364.  श्री  wala  पुजारी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  1979  के  दौरान  सीमेंट  ste  टिम्बर  का  श्रायात  करने  का

 श्रौर

 यदि  तो  प्रत्येक  वस्तु  का  कितनी  मात्रा  और  किस-किस  देश  से  तथा  किस

 मूल्य  पर  झ्रायात  किया  जायेगा  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदस्बी  प्रसाद  :  तथा  ag  197  8-

 79.0  में  उत्तरी  रूमानिया  तथा  दक्षिण  कोरिया  से  54.71  से  67.50

 अमरीकी  डालर  प्रति  मी०  टन  तथा  की  विभिन्‍न  दरों  पर  15.4  लाख  मी ०  टन

 सीमेंट  का  aaa  किया  गया  या  ।  सरकार  ने  1979-80  में  लगभग  20  लाख  मी ०  टन  सी  मेंट

 का  श्रायात  करने  का  निर्णय  लिया  है  ।

 1979-80  आयात  नीति  के  के  की  मद  स०  21  के  gata

 लकड़ी  के  श्रायात  की  श्रनुमति  दो  गई  है  ।  ग्र्त  वस्तुग्नों  का  निर्माण  करने  के  लिए  अथवा  उत्पादन

 के  लिए  प्रयोग  में  राने  वाले  माल  की  अथवा  दोनों  के  लिए  निर्यात  संबंधी  देशों  को

 पुरा  करने  के  लिए  सीमा  शुल्क  की  छूट  के  साथ  इसका  mara  किया  जा  सकता  है  ।  वर्ष  1979

 में  ग्रायात  को  गई  मात्रा  तथा  मुल्य  ay  की  समाप्ति  के  बाद  ही  बताया  जा  जब  वास्तविक

 झ्ायात  पुरा  हो  चुकेगा  |

 बाण  लाय

 श्री  सुरेन्द्र  विक्रम  अध्यक्ष  रेल  विभाग  में  बड़ी  तोड़-फोड़  शुरू  हो

 गई  है  ।  कल  गाजियावाद  के  पास  दिल्ली-बरेली  376  डाउन  पैसेंजर  ट्रेन  का  ज़बरदस्ती  पटरी

 उखाड़  कर  डिरेलमेंट  करा  दिया  गया  ।

 )

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  बिना  सुचना  दिये  कोई  मामला  उठाने  की  प्रक्रिया  हमें  क्यों  प्रारम्भ

 करनी  समभ  में  नहीं  त्राता

 )  ie

 श्रध्यक्ष  सहोदय  :  काय वाही  वृत्तांत  में  शामिल  न  किया  जाये  ।

 )  ek

 अध्यक्ष  महोदय  :  AT  पत्र  सभा  पटल  पर  रखे  जायेंगे  ।  श्री  जाज॑  फर्नान्डीस  |

 \

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 atattaa  सीमेंट  नियंत्रण  श्रादेश  1979  तथा  भारी  इन्जीनियरी

 निगम  लि०  stag  1977-78  का  प्रतिवेदन  ate  समीक्षा

 उद्योग  मंत्री  जाज॑  :  मैं  निम्नलिखित  पत्न  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  श्रावश्यक  वस्तु  1955  की  घारा  3  की  उपधारा  (6)  के  अन्तर्गत

 आयातित  सीमेंट  नियंत्रण  1979  तथा  प्र ग्रेजी

 वृत्तांत  में  शामिल  नहीं  किया  गया  ।
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 पटल  पर  रखे  गये  पत्न 19
 1901.0  oe

 a

 at  एक  प्रति  जो  दिनांक  9  1979  के  भारत  के  राजपत्र  में  श्रधिसूचना

 संख्या  सां०  झ्रा०  198  में  प्रकादित  ग्रा  था

 [ wealTay  में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल०  टी  ०  4435/79]

 (2)  कम्पनी  1956  की  घारा  की  उपधारा  (1)  के  ग्रन्तगंत

 निम्नलिखित  पत्रों  तथा  श्र  7st  की  एक-एक  प्रति

 भारी  इंजीनियरी  निगम  रांची  के  वर्ष  1977-78  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 भारी  इंजीनियरी  निगम  रांची  का  वर्ष  1977-78  का  वाषिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०टी०  4436/79]

 श्री  पुरणनारायण  सिन्हा  :  मैने  aga  अपनी  मातृभाषा  में  बोलने  के  श्रपने

 भ्रधिकार  के  बारे  में  लिखा  ari

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  पर  बिचार  करू गा  ।  हम  wat  इसकी  व्यवस्था  नहीं  कर  सके

 हैं  श्री  मण्डल  ।

 सिख  गुरूद्वारा  बोर्ड  का  सहयोजन  1979

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  मैं  सिख  गुरूद्वारा  श्रधिनियम

 1925  की  घारा  146  की  उपधारा  (3)  के  भ्रन्तगंत  सिख  गुरूद्वारा  बोड  का  सहयोजन

 1979  तथा  wast  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  30

 1979  के  भारत  के  राजपत्न  में  अधिसूचना  संख्या  ato  aio  fro  279  में  प्रकाशित

 हुए  थे  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 [wears  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto  4437/79]

 श्री  जी०  एम०  बनतवासा  (ata)  :  मैं  एक  व्यवस्था  का  उठाना  चाहता

 हैं
 ।

 श्रच्यक्ष  महोदय  :  व्यवस्था  का  प्रय्न  कया  है  ?

 श्री  जी०  एम०  बनतवाला
 :

 दो  दिन  पहले  7  मई  को  मैंने  श्री  चन्दर  द्वारा  उपकुलपति

 डा०  खुसरो  के  कथन  को  गलत  रूप  में  पेशा  करने  के  सम्बन्ध  में  विशेषाधिकार  के  हनन  की  सुचना

 दी

 श्ध्यक्त  महोदय  :  श्री  बनतवाला  मैंने  इस  संबंध  में  उनके  विचार  मांगे  हैं  ।  यही  सुस्थापित

 प्रक्रिया  है  ।

 श्री  जी०  एम०  बनतवाला :
 मैं  मामले  के  गुण  दोषों  पर  नहीं  जा  रहा  हूं  ।

 भ्रघ्यक्ष  महोदय  मैं  ATHY  इस  बात  के  लिये  घन्यवाद  देता हूं  कि  aaa  मंत्री  महोदय  से

 उनके  विचार  जानने  चाहे  हैं  ।
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 विशेषाधिकार
 के  प्रइन  के  बारे  में  9  1979

 इस  संबंध  में  मैं  ग्रापका  ध्यान  नियम  224  के  ara  नियम  222  की  श्रोर  सींचना

 चाहता  हूं  ।

 ma  मेरा  विशेषाधिकार  हनन  का  प्रय्न  यह  है  कि  मंत्री  महोदय  ने  डा०  खुसरो  के  कथन

 को  गलत  रूप  में  पेश  किया  कि  उन्होंने  अ्रली गढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  संशोधन  विधेयक  का

 स्वागत  है  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  हम  इस  संबंध  में  निणंय  उनका  उत्तर  ara  पर  ही  ले  सकते  हैं  ।  कृपया

 मेरी  बात  तुरनें  ।  1950  से  ही  यही  प्रक्रिया  अपनाई  जाती  रही  है  ।  जब  भी  किसी  संसद-सदस्य  के

 विरुद्ध  विशेषाधिकार  की  सुचना  दी  जाती  है  तो  हम  सबसे  पहले  उसके  विचार  इस  संबंध  में  मांगते

 हैं  ।  यह  प्रक्रिया  केवल  संसद-सदस्यों  के  संबंध  में  ही  नहीं  है  बल्कि  समाचार-पत्रों  के  सम्बन्ध  में

 भी  इसी  प्रक्रिया  का  पालन  किया  जाता  है  ।  इसलिये  हम  हमेशा  सम्बन्धित  व्यक्तियों  के  विचार

 मांगते  हैं  site  उसके  बाद  मामले  पर  विचार  करते  इसी  कारण  मैं  इस  प्रक्रिया  को  श्रपना  रहा

 हूँ  ।

 श्री  जी०  एम०  बनतवाला  :  ग्रापका  बहुत-वहुत  परन्तु

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  ही  अकेले  नहीं  हैं  wea  लोगों  को  भी  कुछ  कहना  है  ।

 श्री  चित्त बसु  खड़े  हुए

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  क्या  श्रापने  भी  सुचना  दी  है  ?

 श्री  जी०  एम०  बनतवाला :  मेरा  wet  यह  है  कि  नियम  224  में  विशेष  रूप  से

 यह  दिया  गया  है  कि  मामला  हाल  ही  का  होना  चाहिये  ।  मैंने  जो  मामला  उठाया  है  वह  हाल  ही

 का

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  इससे  कोई  इंकार  नहीं  करता  |

 श्री  जी०  एम०  बनतवाला  :  मेरा  कहना  यह  है  कि  इस  संबंघ  में  ake  प्रनावश्य क

 विलम्ब  न  किया  जाये  ।

 meat  महोदय  :  इसमें  कोई  ग्रनावश्यक  विलम्ब  नहीं  किया  जा  रहा  है  |

 श्री  जी०  एम०  बनतवाला  :  छात्रों  में  प्रसंतोष  विद्यमान है  |  झाज  ही  एक  विश्वाल  प्रदश न

 झा  ।  उपकुलपति  की  स्थिति  संदिग्ध  होती  जा  रही  है

 इसमें  विलम्ब  करना  मामले  को  टालना  है  ।

 श्री  पुरणनारायण  सिन्हा  :  पता  नहीं  ऐसी  व्यवस्था  क्यों  नहीं  है  कि  मैं  श्रपनी  भाषा  में

 बोल  सकूं  ।

 अ्रध्यक  महोदय  :  वरिष्ठ  सदस्य  नियमों  का  पालन  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  पुरणनारायण  सिन्हा  :  कुछ  व्यवस्था  होनी  चाहिये

 श्रष्य क्ष  महोदय :  हमने  wats  मांगे  थे  तौर  एक  परीक्षा  ली  परन्तु  दुर्भाग्यवश

 हमें  कोई  आदमी  नहीं  मिला  ।

 aft  Gaara  सिन्हा  :  यह  मेरा  म्रधिकार  है  कि  मैं  श्रपनी  मातुभाषा  में  बोलू  ।  मैंने

 agar  6  महीने  पहले  लिखा  था  शौर  wa  मैं  प्रधान  मंत्री  से  भी  श्रनुरोध  करता हूं
 ।

 152



 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र 19  1901

 meget  महोदय  :  इसमें  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्  नहीं  है  ।

 श्री  पुर्णनारायण  सिन्हा  :  मुझे  art  मातुभाषा  में  बोलने  का  afamit  है  ।

 TEA  महोदय
 :  कृपया  शान्त  रहें  ।  श्री  पाटिल  ।

 कर्नाटक  के  मुख्य  मंत्री  श्री  डी०  देवराज  wa  तथा  श्रन्य  मंत्रियों  के  सम्बन्ध  में

 ग्रोवर  जांच  ain  का  श्रन्तिम  इसके  हिन्दी  में  न  रखे  जाने  के  बारे

 में  विवरण  तथा  nian  भारतीय  सेवाएं  1951  के  श्रन्तगत

 श्रघिसुचना

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्याय  ale  कम्पनो-काय  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री  (sit  एस०  डी०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  जांच  1952  की  घारा  3  को  उपघारा  (4)  के  अ्न्तगंत  निम्नलिखित

 पत्रों  की  एक-एक  प्रति  :

 )  कर्नाटक  के  मुख्य  मंत्री  श्री  डी०  देवराज  असं  तथा  wea  मंत्रियों  के  fag

 कतिपय  श्रारोपों  की  जांच  करने  के  लिए  गठित  ग्रोवर  जांच  ATalT  का

 श्रन्तिम  प्रतिवेदन

 उपयु क्त  प्रतिवेदन  पर  की  गई  कार्यवाही  का  ज्ञापन  तथा  म्रंग्रेजी

 |

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  4438/79]

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  प्रतिवेदन  के  ग्रंग्र जी  संस्करण  को  साथ  उसका

 हिन्दी  संस्करण  सभा  पटल  पर  न  रखे  जाने  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण

 तथा  ग्र  ग्रेजी  स  |

 | warara  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  wae  टी०  4439/79]

 (3)  भ्रखिल  भारतीय  सेवाएं  1951  की  घारा  3  की  उपधारा  (2) के
 mata  निम्नलिखित  अधिसुचनाश्रों  तथा  भ्रंग्रेजी  की

 की  एक-एक  प्रति  —

 ato  ato  नि०  619  जो  दिनांक  28  1979  के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसमें  दिनांक  8  दिसम्बर  1978  की
 ग्रघिसूचना

 सख्या  सा०  Ato  नि०  574  का  शुद्धि-पत्र  दिया  हुमा है  ।

 ato  ato  fro  620,  जो  दिनांक  28  1979  के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुई  तथा  जिसमें  दिनांक  8  1978  की  भ्रघिसुच ना
 संख्या  Alo  सा०  नि०  575  का  शुद्धि-पत्र  दिया  है  ।

 [ watt  में  रखा  गया  ।  देखिये  सख्या  एल०  टी०  4439/79]
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 राज्य  सभा  से  संदेद
 ———  1.0

 1979

 भारत  के  नियंत्रक  मालेहखापरीक्षक  का  वर्ष  977-78-  —aa  सरकार  (fafaa)  ,

 माग  3  श्रौर 4  श्र  मारतीय  sara  निगम  लि०  ट्राम्बे  श्रौर

 नामरूप  एककों के  प्रतिवेदन  तथा  संघ  सरकार  के  विनियोग  लेखे

 1977-78

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल

 पर  रखता  हूं  —

 (1)  संविघान  श्रनुच्छेद  151  (1)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  प्रतिवेदनों  तथा

 भ्रंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  :-

 भारत  के  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  का  वर्ष  1977-78  का  sfaaqaq——

 संघ  सरकार  (fafaer)  |

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  Tao  टी०  4440/79]

 भारत  के  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  का  वर्ष  1978  का  प्रतिवेदन--संघ

 सरकार  उर्वरक  निगम  लिमिटेड

 (grea  ।

 [ wearera  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  4441/79

 भारत  के  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक  का  वर्ष  1978  का  प्रतिवेदन

 सरकार  भाग  उवंरक  निगम  लिमिटेड

 रूप  |

 [ werrera  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी
 ०  4442/79]

 (2)  वर्ष  1977-78  के  लिये  संघ  सरकार  के  विनियोग  लेखे  (faeat  तथा

 अंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल ०  टी
 ०  4443/79]

 ——  ee

 राज्य सभा  से  संदेदा

 सचिव  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव  से  प्राप्त  निम्नलिखित  संदेशा  की  सुचना

 देनी है

 ‘asa  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्यसंचालन  नियमों  के  नियम  186  के  उपनियम  (6)

 के  श्रनुसार  qh  वित्त  1979  जो  लोक  सभा  ने  श्रपनी  26

 1979  की  बैठक  में  पास  किया  था  तौर  राज्य  सभा  को  उसकी  सिफारिश  के  लिए

 भेजा  गया  लौटाने  और  यह  बताने  का  निदेश  fear  गया है
 कि

 इस
 सभा

 को  उक्त  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  लोक-सभा  को  कोई  सिफारिश  नहीं  करनी  है  ।''
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 19  1901  जयपुर  उद्योग  लिमिटेड  उपक्रमों

 का  भ्रज॑न  श्रौर  1979

 गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिवेदन

 श्री  adarr  दत्त  :  मैं  गैर-सरकारी  areal  के  विधेयकों  तथा  संकत्पों  संबंधी

 समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 seas

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  कायंवाही  में  शामिल  न  किया  जाए  ।

 )  ie a

 areua  महोदय  :  जब  तक  मैं  अपनी  अनुमति  नहीं  देता  ।

 श्री  कंबर  लाल  गुप्त  ।

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्रों  सम्बन्धी  समिति

 श्री  कंचर  लाल  गुप्त  :  मैं  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्नों  सम्बन्धी  समिति

 का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता हूँ  ।

 याचिका  समिति

 (10at  प्रतिवेदन )

 थ्री  हरि  विष्णु  कामत  :  अ्रघ्यक्ष  मैं  श्रापकी  अनुमति  से  इस  छठी

 लोक  सभा  की  याचिका  का  टाइम  प्रतिवेदन  सदन  को  सेवा  में  प्रस्तुत  करता  हूं

 —_—_—

 जयपुर  उद्योग  लिमिटेड  ( atz  उपक्रमों  का  asta  श्रौर  श्रन्तरण )

 falta

 उद्योग  मंत्री  जाज  :  मैं  सीमेंट  जो  कि  उद्योगों  श्रौर  देश  में

 ara  विकास  सम्बन्धी  परियोजनाग्रों  की  अ्ावइ्यकताश्ं  के  लिये  अनिवायं  उत्पादन  जारी  रखना

 सुनिश्चित  करने  के  प्रयोजन  से  जयपुर  उद्योग  लिमिटेड  के  उसके  सीमेंट  उपक्रमों  से  सम्बन्धित

 हक  श्र  हित  के  लोकहित  में  अर्जन  श्रौर  श्रन्तरण  का  तथा  उससे  सम्बन्धित  या  उसके

 श्रानुष॑गिक  लिषयों  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  भ्रनुमति  दिये  जाने  का

 प्रस्ताव  करता  हूं

 चित्त  HEAR  मेरे  सम्मुख  इस  के  पुरःस्थापन  को

 विरोध  किये  जाने  के  अलावा  we  कोई  विकल्प  नहीं  है  ।  कमंचा  रियों
 के

 हितों
 को  मान

 करने  श्र

 BTA  वाही  वृत्तान्त  में  शामिल  नहीं  कि  य at  “4  ( का
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 जयपुर  उद्योग  लिमिटेड  उपक्रमों  का  9  मई  1979

 ast  श्र  1979
 नागाणा

 प् aL.
 मेरी  उन  बातों  पर एक  कामिक  संघ  नेता  होने  के  नाते  मैं  grat  करता  हूं  कि  मंत्री  महोदय

 गंभीरता  से  विचार  जो  मैं  उठा  रहा  हूं

 प्रस्तावित  विधेयक  जसाकि  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  लोक  हित  में  है  ।  परन्तु  मैं  यह

 कहना  चाहता  हूं  कि  इस  विधेयक  से  लोक  हित  णत  नहीं  सघता  है  ।  विशेषकर  इस  दष्टि  से  कि

 जयपुर  उद्योग  लिमिटेड  की  कानपुर  में  एक  सहयोगी  इकाई  जो  जूट  के  माल  का  उत्प।दन  करत

 है  झर  इस  विधेयक  के  श्रन्तर्गत  उस  इकाई  को  नहीं  लिया  गया  है  ।  जुट  के  माल  का  उत्पादन  भी

 सीमेंट  के  समान  ही  लोकहित  की  वस्तु  है  ।  विधेयक  में  केवल  सीमेंट  की  इकाइयों  का

 ही  श्रजन  करने  की  बात  कही  गयी  है  तथा  कानपुर  की  इकाई  को  छोड़  दिया  गया  है  ।  इस

 सहयोगी  इकाई  की  कानपुर  इकाई  जनवरी  1979  से  बन्द  पड़ी  जिसके  परिणामस्व  लगभग

 2  हजार  कमंचारी  बेरोजगार  हो  गये  इस  विधेयक  में  इस  इकाई  का  कोई  faw  नहीं  किया

 गया  है  श्रौर  ना  ही  2  हजार  कमेंचारियों  के  तथा  प्रत्य  सम्बन्धित  लोगों  के  हितों  के  बारे  में  कोई

 उल्लेख है  |

 राजस्थान  सरकार  का  भी  इससे  सम्बन्ध  है  क्योंकि  प्रविष्टि  24  राज्य  सुची  का  विषय  है

 जयपुर  उद्योग  लिमिटेड  में  राजस्थान  सरकार  की  पंजी  लगी  है  तथा  नत्नाज  समाचार-पत्नों  में  छपा

 है  कि  राजस्थान  सरकार  के  मंत्रिमण्डल  ने  इस  विधेयक  को  स्वीकृति  नहीं  दी  है  यदि  झप  मुझे

 श्रनुमति  दें  तो  मैं  बता  दूं  कि  राजस्थान  के  उद्योग  मंत्री  ने  यह  कहा  t——

 चाहते  हैं  कि  केन्द्र  इस  निणंय  पर  पुविचार  करे  पी

 oad  में  मैं  मंत्री  महोदय  को  उनके  उस  श्राइवासन  का  स्मरण  कराना  चाहता हूं  जो

 उन्होंने  ऋण  इकाइयों  का  अरजन  करने  के  सम्बन्ध  में  दिये  थे  ।  उन्होंने  झाइवासन  दिया  था  कि  जब

 भी  सरकार  किसी  रुग्ण  इकाई  का  श्रजेंन  करेगी  तो  उसके  साथ  कम्पनी  को  अन्य  रुग्ण  इकाइयों  का

 मी  अजन  कर  लिया  जिससे  कम्पनी  का  कार्य  ठीक  प्रकार  चल  सके  ।  इस  कथन  के  साथ  मैं

 इस  विधेयक  के  पुरःस्थापित किये  जाने  का  विरोध करता  हूं  ।  wen  है  मंत्री  महोदय  सदन  को  यह

 mated  देंगे  कि  कानपुर  जुट  इकाई  के  कमंचारियों  के  हितों  की  भी  समान  रूप  से  रक्षा  की

 जायेगी  ।

 श्री  जाज  फर्नाडीस  माननीय  सदस्य  ने  इस  कम्पनी  की  कानपुर  जुट  इकाई  का  उल्लेख

 किया  है  ।  हम  भी  इस  संबंध  में  चितित  हैं  तथा  इस  सम्बन्ध  में  हम  राज्य  सरकार  A  aH

 बनाये  हुये  हैं  तथा  ora  है  कि  इस  समस्या  का
 हल

 मिल  जायेगा  ।  हमें  समस्या  की  गंभीरता  का

 श्राभास  है  श्रौर  हम  इसे  हल  करने  के  लिये  हर  PIC ECE  कदम  उठा  रहे  हैं  राजस्थान  सरकार

 +  यह  कहा  है  कि  वे  चाहते  हैं  कि  यह  इकाई  उन्हें  दे  दी  जाये  ।  परन्तु  इस  विधेयक  में  जसा  कि

 सरकार  ने  इसे  स्वीकार  किया  हैं  भारतीय  सीमेंट  निगम  द्वारा  इसे  aaa  हाथ  में  लिये  जाने  का

 उपबंध  है  ।  एक  mea  समस्या  जिसकी  ओर  राज्य  सरकार  ने  ध्यान  दिलाया  है  केन्द्र  सरकार  उस

 पर  विचार  कर  रही  है  att  वह  समस्या  है  कम्पनी  द्वारा  उन्हें  कुछ  राशियों  का  भुगतान  किया

 बहुत  से  लोगों  को  एक  बड़ी  राशि  का  भुगतान  किया  जाना  है  तथा  विधेयक  में  एक

 निश्चित  समय  में  भुगतान  किये  जाने  का  उपबन्ध  है  ।

 156



 19  1901  नियम  377  के
 area

 मामले

 माननीय  सदस्य  ने  कम्पनी  की  सभी  इकाइयों  का  aaa  किये  जाने  की  बात  कही  है  ।

 सरकार  की  किसी  कम्पनी  की  सभी  इकाइयों  को  लिये  जाने  की  कोई  नीति  नहीं  है  ।  स्वदेशी  मिल

 के  संबंध  में  हमने  कोई  निरणय  लिया  ar

 जहां  तक  इस  कम्पनी  का  संबंध  है  इस  समय  हम  इसके  सवाई  माधोपुर  स्थित  एकक  पर

 ही  विचार  कर  रहे  हैं  राशा  है  माननीय  सदस्य  अपनी  श्रापत्ति  वापिस  ले  लेंगे  ।

 झध्यक्ष  महोदय :  श्री  चित्त  मेरे  विचार  से  श्राप  जोर  नहीं  दे  रहे

 थ्रो  चित्त  बसु  :  मैंने  तपनी  स्थिति  स्पष्ट  कर  दी  है  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रइन  यह  है

 सीमेंट  जो  कि  उद्योगों  और  aa  विकास  सम्बन्धी  परियोजनाओं  की

 झ्रावश्यकताओं  के  लिए  अनिवायं  उत्पादन  जारी  रखना  सुनिद्चित  करने  के

 प्रयोजन  से  जयपुर  उद्योग  लिमिटेड  के  उसके  सीमेंट  somal  से  सम्बन्धित

 हक  श्रौर  हित  के  लोकहित  में  अजन  श्र  भ्रन्तरण  का  तथा  उससे  सम्बनि

 या  उसके  श्रानुष॑ंगिक  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने

 की  श्रनुमति  दी  जाये  ।

 प्रस्ताव

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  अब  मंत्री  महोदय  विधेयक  पुरःस्थापित  करेंगे  ।

 श्री  जाज॑  फर्नान्डीस  मैं  fara  पुरःस्थापित  करता  हूँ  ।

 श्रश्यक्ष  महोदय  :  aq  नियम  377  के  मामले  लिए  जाएंगे  ।

 ee ee es ee  ree

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 तमिलनाडु  में  gea-fataat  fearfarerré  get  में  नियोजित  बालकों  के

 द्ोषण का का  समाचार

 श्री  सुरेन्द्र  विक्रम  तमिलनाडु  के  तिरुनेलवेली  श्रौर  रामनाथपुरम

 जिलों  में  हाथ  से  बनने  बाली  माचिसों  के  उद्योग  में  बाल  श्रमिकों  के  दोषण  के  बारे  में  मैं  मामला

 उठाना  चाहता  हूं  ।

 न्तर्राष्ट्रीय  वाल  दिवस  aula  1979  के  पहले  महीने में  ही  तमिलनाडु के

 रामनाथपुरम  जिले  में  दिवकाद्ी  के  निकट  भीषण  दु  एंटना  के  कारण  बच्चों  के  दयोषण  का  मामला

 प्रकाश  में  श्राया  है  ।  एक  बस  जिसमें
 10-  14

 वर्ष  के
 60

 बच्चे  पुल  पार  करते  समय  बाढ़  में

 बह  गई  जिसमें  37
 बच्चे  मर  गये  ।  इन  बच्चों  को  एक  माचिस  बनाने  के  कारखाने  में  ले  जाया

 इस  प्रकार  का  बच्चों  का  बड़े  पमाने  पर  शोषण  एक  सामान्य  बात  है  श्रौर  देद  के  झन्य

 किसी  भी  भाग  में  किसी  भी  उद्योग  में  ऐसा  नहीं  है  ।  माचिस  उद्योग  में  5  से  15  वर्ष  के  बच्चे
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 काम  करते  हैं  जो  कुल  श्रमिकों  का  50  प्रतिशत  है  ।  इन्हें  50  पैसे  से  2  eat  तक  मजदूरी  मिलती

 है  शौर  12  घंटे  काम  करना  पड़ता  हे  ।  उनका  काम  बहुत  जोखिम  भरा  है  ate  उन्हें  10  से  20

 कि०  मी०  की  दूरी  से  ट्रकों  तथा  श्रन्य  वाहनों  द्वारा  लाया  जाता  है  ।  उन्हें  घर  से  प्र
 3  और  4  बजे  उठा  fear  जाता  है  ताकि  वे  6.00  बजे  फंक्टरी  पहुंच  सकें  ate  शाम  को  7.00

 बजे  छोड़ा  जाता  है  |  उन्हें  भविष्य  ई०  एस०  श्राई०  शभ्रादि  के  लाभ  भी  नहीं  दिये  जाते  ।

 1976  में  राजस्व  बोर्ड  के  एक  भूतपुवं  सदस्य  ने  माचिस  उद्योग  में  लगे  बाल  श्रमिकों  की

 aaa  का  विस्तृत  भ्रध्ययन  करके  तमिलनाडु  सरकार  को  अपनी  रिपोर्ट  पेश  की  थी  जिसे

 भी  तक  प्रकाशित  नहीं  किया  गया  ।  समाचारपत्नों  ने  रिपोर्ट  से  ये  उद्घरण  प्रकाशित  किये  है  :

 माचिस  उद्योग  में  40  से  45  प्रतिशत  तक  बाल  श्रमिक हैं  श्रौर  उनमें  भी

 लड़कियों  का  झ्नुपात  1  के  मुकाबले  3  है  ;

 (a)  न्युनतम  ag  5  से  6  वर्ष  है  श्रौर  कभी-कभी  इससे  भी  कम  होती  है  ;

 (7)  मजदूरी  50  पसे  से  के  बीच है  ;

 (4)  बालकों  को  बहुत  सुबह  3.00  बजे  जगाया  जाता  है  ऑर  वापम  शाम  को  7  बजे

 लाया  जाता  है  ;

 उद्योग  में  अनेक  दुर्घटनाएं  होती  हैं  जिनके  मामले  दबा  दिए  जाते  हैं  ;

 विधि  में  विदोष  उपबन्धों  के  बावजूद  बाल  श्रमिकों  को  बहुत  कम  सुविधाएं  दी

 जाती  हैं  ;  श्रौर

 सुरक्षा के  उपाय  बहुत  कम  हैं  ।

 यह  अ्रत्यन्त  ma  है  कि  इस  प्रन्तर्राष्ट्रीय  बाल  ् वषं  में  स  रकार  पुरी  जांच  करके  माचिस

 उद्योग  में  बच्चों  के  शोषण  को  रोकने  के  लिए  श्रावश्यक  उपाय  करे  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मनी  राम  बागड़ी  यहां  नहीं  हैं  ।  श्री  टी०  बालकृष्णैया

 tat  एण्ड  फुटवियर  कानपुर  के  कमंचारियों  द्वारा  भुख-हड़ताल

 अध्यक्ष  मैं  अनुमति  से  नियम  377  के श्री  मनोहर  लाल

 अ्रधीन  निम्नलिखित  श्रविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  को  are  सरकार  का  ध्यान  दिलाना

 चाहता  हूं  :

 कानपुर  स्थित  भारत  सरकार  के  टैनरी  एण्ड  फुटवियर  Feet  के  लगभग

 3500  कमंचारी  70  दिनों  से  अपनी  पुरानी  ग्रडिग  की  मांग  को  लेकर  क्रमिक  अनशन  कर  रहे

 माननीय  उद्योग  मंत्री  जी  ने  लोक  सभा  में  दिया  था  कि  31  जनवरी  79  तक

 प्रेडिंग  हो  जायगी  ।  मगर  एन०  पी०  सी०  की  fee  ara  के  बावजूद  भी  भ्रभी  तक  ग्रेडिंग  के

 भादेश  पारित  नहीं  हुए  कर्मचारियों  में  बड़ा  श्रसंतोष  है  ।  जुलुस  व  प्रदशंन  भी  निकाल  रहे

 स्टाफ  के  लोगों  की  कई  साल  पहले  हो  चुकी  है  ।  त्र्त  Tent  के  कमंचारियों
 के

 ala

 डिग  के  area  पारित  किए  जायें  गौर  याद  विनम्य  हो  तो  म्रन्तरिम  ग्रेडिंग  तुरन्त  दी  जाय  ।
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 नियम  377
 पि

 श्रधीन
 ममित

 youre
 (arta

 )  श्राप  प्रदेश  में  कृषि  उत्पादों  को  खरीदने  के  लिए

 विपणन  एजेन्सियों  का  श्रमाव

 श्री  टी०  बालकृष्णया  :  नियम  377  के  श्रधीन  मैं  यह  मामला

 उठाना  चाहता  हूं  :

 sie  प्रदेश  राज्य  को  aq  1979-80  के  लिए  30,000  टन  चावल  निर्यात  करने  का

 कोटा  मिला  है  ।  लेकिन  भ्रभी  तक  वहां  से  एक  दाने  का  भी  निर्यात  नहीं  gar  ate  प्रदेश  के

 किसान  पंजाब  के  किसानों  से  ईर्ष्या  करते  हैं  हालांकि  पंजाब  में  हाल  ही  में  धान  की  खेती  शुरू

 हुई  फिर  भी  वे  बेहतर  स्थिति  में  हैं  gig  प्रदेश  में  गन्ने  ate  तम्बाकू  की  म्रतिरिक्त

 पैदावार  होने  पर  भी  किसान  को  विपणन  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  इससे  किसानों  में  निराशा

 है  ।  माकफेड  तथा  नागरिक  पति  निगम  उनकी  समस्याश्रों  को  नहीं  सुलभा  सकते  ।  राज्य  सरकार

 की  इन  एजेन्सियों  को  सुदृढ़  करने  की  कोई  योजना  नहीं  गत  वर्ष  धान  70  रु०  प्रति  क्विन्टल

 बेचा  गया  ।  इससे  चादल  का  सुल्य  1.05  रु०  प्रति  किलो  बैठता  है  जबकि  बाजार  में  चावल  का

 मुल्य  2  रु०  प्रति  किलो  है  ।

 श्रत  मेरा  केन्द्रीय  सरकार  से  श्रनुरोध  है  कि  वह  ata  sea  से  गुड़  lz  तम्बाकू

 खरीदने  की  कोई  योजना  तयार  करे  ।

 एक  सई  1979  में  नई  दिल्‍ली  में  हुई  घटनाएं

 श्री  एन०  कुदनतई  रामलिंगम  :  मैं  ग्रापकी  भ्रनुमति  से  नियम  377  के  ata

 यह  मामला  उठाना  चाहता  हूं
 :

 युवा  कांग्रेस  के  faa  पर  मैंने  तथा  मेरे  साथियों  ने  काले  विधेयक  विशेष  न्यायालय  को

 वापस  लिये  जाने  के  fax  लोकतांब्रिक  तथा  शांतिपूर्ण  ढंग  से  जलूस  निकाला  ।  जलूस  5000

 व्यक्तियों का  था  जो  मिनटों  ब्रिज  से  प्रधान  मन्त्री  को  ज्ञापन  देने  के  लिए  चला  था  ताकि  यह

 विधेयक  वापस  लिया  जाये  ।  सुरक्षा  तथा  wea  प्रबन्धों  के  लिए  पुलिस  को  ज माग  पहले  ही  बता

 दिया  गया  था  ।  जलूस  जब  जनपथ  पहुंचा  तो  कुछ  दुकानों  से  लोगों  ने  जान-बूभ  कर  पत्थर  फेंके

 श्रौर  शांतिपूर्ण  जलूस  को  भंग  करने  की  कोशिश  थी  ।  तभी  कुछ  समाज-विरोधी  तत्वों  ने  जलूस

 के  लोगों  पर  इंटें  श्रौर  सोडावाटर  की  बोतलें  फेंकनी  शुरू  कीं  ।  दुकानदारों  ने  भी  जलूस  के  लोगों

 को  मारना  शुरू  कर  दिया  ।  मैंने  तत्काल  वहां  उपस्थित  मुख्य  पुलिस  श्रधिकारी  श्री  बरार  को

 इन  एवं  समाज-विरोधी  तत्वों  को  रोके  जाने  के  लिए  कहा  आर  मैंने  उसे  बताया  कि

 मैं  संसद-सदस्य  हूं  ।  पर  झ्रफसोस  की  बात  है  कि  बचाव  करने  के  स्थान  पर  इस  श्रधिकारी  ने

 लाठी  चाजें  तौर  झांसु  गैस  का  area  दे  दिया  ।  इससे  युवा  कांग्रेस  के  अनेक  लोगों  को  चोटें  भराई

 शौर  भेरे  करने  पर  उसने  कहा  परवाह  नहीं  चाहे  झ्राप  संसद-सदस्य  क्यों  न  हों

 art  मुके  मारना  शुरू  कर  दिया  जिससे  मेरा  हाथ  टूट  गया  श्रौर  कई  चोटें  आईं  ।  श्राप  मेरी
 कमीज  देखिए  ।  मेरे  पास  खड़े  अन्य  संसद-सदस्य  ने  भी  उससे  लोगों  के  बचाव  के  लिये  कहा

 लेकिन  उसने  हमारी  बात  नहीं  सुनी  ate  पुलिस  से  मुभे  मारने  को  कहा  ।  मेरे  बार-बार  कहने

 पर  भी  gh  किसी  पुलिस  थाने  अधवा  अ्रस्पताल  में  45  मिनट  तक  नहीं  ले  जाया  गया  ।  मुझे
 संसद  भवन  भी  नहीं  श्राने  fear  गया  ।  वह  पैदल  मुझे  संसद  भवन  ले  गया  श्रौर  शम  6.00

 बजे  तक  मुभे  प्राथमिक  सहायता  नहीं  मिली  ।  मैंने  उसी  दिन  पालियामेंट  थाने  में  उस  भ्रधिकारी
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 श्री  बरार  के  विरुद्ध  forte  भी  लिखाई  है  ।  मैं  tqBT  कहता  हूँ  fe  किसी  ने  भी  on  बरार  पर

 हमला  नहीं  किया  ।  उन्हें  कोई  चोट  भी  नहीं  लगी  है  ।

 हमारा  इरादा  तो  दां तिपूरां  ढंग  से  सरकार  के  विशेष  न्यायालय  विधेयक  के  विरुद्ध

 जलूस  निकालना  था  ।  समूची  दिल्‍ली  के  युवा  कांप्रेस  के  लोगों  ने  उत्साह  से  जलूस  में  भाग  लिया

 श्र  किसी  हिंसा  की  कार्यवाही  का  हमारा  इरादा  न  था  ।  मैं  संसद-सदस्य  के  नाते  भ्रौर  युवा

 कांग्रेस  के  प्रतिनिधि  के  नाते  किसी  भी  प्रकार  की  हिसा  की  निंदा  करता  लेकिन  खेद  की  बात

 है  कि  पुलिस  ने  समाज-विरोधी  तत्वों  की  हिंसात्मक  गतिविधियों  को  नहीं  रोका  ।  शांतिपूर्ण  जलूस

 पर  हमला  किया  गया  ।  अ्रस्पताल  में  न  तो  मेरी  ठीक  तरह  देख-भाल  हुई  ake  न  ही  मुझे  कमरा

 दिया  गया
 ।

 मेरा  wea  से  अनुरोध  है  कि  सदस्यों  के  श्रधिकारों  ौर  विशेषाधिकारों  की  सुरक्षा
 की  जाए  श्रौर  सरकार  को  न्यायिक  जांच  कराने  का  area  दिया  जाये  ।  ऐसे  व्यक्तियों  के  विरुद्ध

 विशेषाधिकार  उल्लंघन  का  प्रस्ताव  लाने  का  मुभे  प्रघिकार  है  ।

 मेघालय  के  कुछ  सागों  में  प्राथमिक  स्कूलों  के  श्रध्यापकों

 को  वेतन  का  श्रनियमित  भुगतान

 श्री  पी०  ए०  संगसा  :  मेघालय  के  पूर्वी  ate  chars  met  पहाड़ी  जिलों

 में  निम्न  प्राथमिक  स्कूल  झ्रध्यापकों  को  श्रनियमित  वेतन  देने  की  समस्या  मैं  भारत  सरकार  तथा

 सभा  के  समक्ष  रखना  चाहता  हूं  ।  कई  बार  उन्हें  3-4  मास  तक  वेतन  नहीं  मिलता  ।  मेघालय  में

 यह  ग्राम  बात  है  ।  श्रध्यापकों  को  बहुत  कठिनाई  होती  है  ate  पुरे  परिवार  को  असुविधा  होती

 है  ।  वहां  25,000  wear  हैं  जिन्हें  इस  गम्भीर  समस्या  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  यदि

 समयपर  कार्यवाही  न  हुई  तो  स्थिति  बिगड़  सकती  झध्यापक  प्रदशंन  तथा  अन्य  तरीकों  से  अपनी

 न्यायपूर्ण  मांगें  मनवाना  चाहते  हैं  ।  संघ  सरकार  ने  राज्य  को  शिक्षा  के  लिए  भारी  राशियां  दी

 हैं  लेकिन  शायद  जिला  परिषद  अधिकारियों  द्वारा  इनका  प्रयोग  श्रन्य  कार्यों  के  लिए  किया  गया

 है  ।  भ्रध्यापक  वर्ग  को  पिछले  कई  वर्षों  से  इस  मुसीबत  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  |

 HEATTHT  की  भ्रपने  कार्यों  में  रुचि  नहीं  है  ।  एक  भूखा  भ्रौर  श्रसन्तुष्ट  अध्यापक  श्रपने

 शिष्यों  से  न्याय  नहीं  कर  उनका  धैय॑  समाप्त  हो  चुका  है  ।  स्थिति  बिगड़  सकती  है

 है  सरकार  तत्काल  ही  कोई  निरांय  लेगी

 gene  महोदय  :  अब  हम  विधान  काय  लेंगें  ।

 Sito  समर  गुह  मारीभाये क्षेत्र  में  *  '  *

 श्रच्यक्ष  महोदय  :  शापने  अराज  ही  सुचना  भेजी  होगी  ।

 बो०  समर गुह  :  जी  at  वहां  स्थिति बहुत  खराब  है  *
 '  '

 ध्रच्यक्ष  महोदय  :  कार्यवाही  वृत्तांत  में  शामिल  न  किंया  जाए  ।

 प्रो ०  समर  गुह
 :  भ  ्

 meat  महोदय  :  मैंने  आपकी  नियम  377  के  श्रधीन  सुचना  नहीं  देखी  ।  श्राप  को

 10.30  बजे  या  11.00  बजे  तक  देनी  चाहिए  थी  ।  मैंने  ध्यान  झ्राकषंण  की  झ्नुमति  दी  है  ।

 we कह  वाही  वृत्तांत  में  हामिल  नहीं  किया  गया  ।
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 नियम  सभी  के  लिए  हैं  ।  किसी  विशेष  क्षेत्र  का  एकाधिकार  किसी  amy  में  नहीं  हो  सकता ।

 उचित  होने  पर  मैं  377  के  भ्रधीन  उस  पर  विचार  करू  गा  |

 Sto  पी०  जी०  मावलंकर  नियम  36(2)  परन्तुक  के  ada  मेरा

 व्यवस्था  का  प्रदन  है  ।  कल  के  लिये  हमें  कार्य  सूची  मिली  है  जिसमें  सरकारी  काय  का  समय

 सवेरे  10.30  बजे  से  शाम  के  4.30  बजे  तक  दिखाया  गया है  श्रौर  गर-सरकारी कार्य  शाम  के

 4.00  बजे  से  6.30  बजे  तक  है  ।  पता  नहीं  यह  छपाई
 की

 गलती  है  या  कुछ  विशेष  बात  है  |

 झ्रध्यक्न  महोदय  :  gh  पता  चला  है  कि  यह  Sarg  की  गलती  है  |

 प्रो०  पी०  जी०  मावलंकर  :  10.30 बजे  प०  Jo  से  4.00 बजे  म०  To  तक  सरकारी

 4.00  बजे  म०प०  से  6.30  बजे  म०प०  तक  गर-सरकारी  6.30  बजे  म०्प०  से  7.30

 बजे म०  पृ०  तक  नियम  193  7.30  बजे  wo  qo  Fare घंटे  की  चर्चा

 अब  हमने  कल  से  मध्यान्ह  भोजन  श्रवकाश  भी  छोड़  दिया है  ।  कल  सरकार  को  संविधान

 विधेयक  पर  वाद-विवाद  स्थगित  करने  का  प्रस्ताव  लाना  पड़ा  ।  क्योंकि  उपस्थिति

 बहुत  कम  थी  ।  श्रापने  संसदीय  काय  प्रक्रिया  ऐसी  बनाई  है  ।  क्या  यह  जरूरी  है  कि  संसद-सदस्यों

 को  यहां  10.30  बजे  बुलाकर  शाम  के  8.30  बजे  तक  बिना  मध्यान्ह  भोजन  श्रवकाद के

 बिठाया  जाये  ?  मेरा  श्रनुरोध
 है  कि  कम-से-कम  मध्यान्ह  भोजन  के  लिए  समय  जरूर  निकाला

 जाये  ताकि  कुछ  राहत  मिले  ate  प्रभावी  ढंग  से  ard  चले  प्रन्यया  उसका  कोई  प्रयोजन  नहीं

 अ्च्यक  महोदय  :  यह  व्यवस्था का  प्रइन  नहीं  है  ।

 Sto  पी०  जी०  मावलंकर  :
 मेरा व्यवस्था  का  प्रदन  कि  सभा  का  काय  इस

 प्रकार से  नियत  कियां  जाये  कि
 संसद-सदस्य

 उसे  प्रभावशाली  ढंग  से  तथा  कुशलतापुवंक  कर

 सकें  are  उपस्थिति ही  न  हो  तो  सदस्यों को  सुबह  10.30  बजे
 बुलाने  तथा  उन्हें  यहां  शाम

 के  7.30  बजे  तक  रोकने  का  क्या लाभ  है  ?  मैं  हाथ  जोड़कर यह  प्राथ॑ना  करता  हूं  कि  मध्यान्ह
 भोजनावकादा  को  बहाल  किया  जाये  ताकि  कुदालता  श्रा  सके  ।

 श्रीमती  amt  गोरे  मैंने  महाराष्ट्र  में  पावर कट  के  बारे  में  सियम

 377  के  Teas  नोटिस  दिया  है  ।

 प्रघ्यक्ष  महोदय  नोटिस  श्राज  दिया  होगा  ।  प्रत्येक  atc

 माषण  साथ-साथ  देना  चाहता  है  |

 श्री  पुरनारायण  सिन्हा  समय  श्राघा  घंटा  बढ़ा  गया  श्रापको

 सदस्यों  को  सभा  के  समक्ष  तात्कालिक  मामले  उठाने  के
 लिए  कुछ  छंट  मी  देनी  चाहिएं  ।  नियम

 377  के  भ्रन्तगंत  नोटिस  देने  में  दस-पन्द्रह  मिनट  के  विलम्ब  पर  ज्यादा  ध्यान  नहीं  दिया  जाना

 चाहिये  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  विलम्ब  का  कोई  wea  नहीं  लेकिन  मैं  सदस्य  को  बोलने  की

 भनुमति  देने  से  पहले  उसका  नोटिस  श्रवश्य  देखना  चाहता  हूं  ।

 (aaqqu  क

 कायंवाही  वत्तांत  में  शामिल  नहीं  किया  गया  ।
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 विनियमन  श्रौर  सेवा  feraa

 प्रवासी  कर्मकार  (  विनियमन  श्रौर  सेवा  विधेयक  —aIt}

 श्रघ्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  खण्ड  8  पर  भाते  हैं  ।

 शी  चित्त  बसु  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 1  पृष्ठ  6,  पंक्ति  6,  -

 के  तथा  चिक्त्सा

 स्थापित  किया  जाये  |  (16)

 2  पष्ठ  6,  पंक्ति  10,

 के पदचात्‌  ऐसी  प्रति  भूति  देने  पर  जो  भ्रवधा  रित
 की  जाएਂ  झ्न्त  स्थापत  किया  जाये  ।  (17)

 पुष्ठ 6,  —

 पंक्ति  11  से  17  कालोप  कर
 दिया  जाएं (18)

 जहां  तक  मेरे  पहले  संद्योधन  का  सम्बन्ध  खण्ड  8  के  उपखण्ड  (2)  में  कहा  गया  है

 अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अधीन  रहते  उपधारा  (1)  के  अझ्रधघीन  अ्रनुज्ञप्ति  में

 ऐसी  ae  होंगी  जिनके  भ्रन्तर्गत  उस  करार  या  ठहराव  के  जिसके  श्रधीन  कर्मकारों  की

 मर्ती  की  ग्रत्तराज्यिक  प्रवासी  HART  की  बाबत  संदेय  काम  के

 मजदूरी  नियत  करने  at  श्रन्य  ऐसी  श्रावश्यक  सुख-सुविधाग्रों  के  निबंधन  श्रौर  वात  भी  हैं  जो

 समुचित  सरकार  धारा  35  के  ada  बनाए  गए  नियमों  के  यदि  कोई  शभ्रघिरो

 करना  ठीक  ग्रौर वह  श्रनुज्ञप्ति  ऐसी  फीस  देने  पर  जो  विहित  की  जाए  प्रदान  की  जायेगी  :''

 मेरे  संशोधन  का  उद्देश्य  यह  है  कि  श्रावास  तथा  चिकित्सा  सुविधाएं  भी  एक  शर्तें  होनी  चाहिए  |

 जब  तक  इन  शर्तों को  सूची  में  शामिल  नहीं  किया  जाता  तब  तक  किसी  विशिष्ट  संस्था  को

 लाइसेंस  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  ।

 जहां  तक  मेरे  दूसरे  संदोधन  का  सम्बन्ध  यह  प्रावधान  है  कि  विशेष  मामलों  में  सरकार

 संस्था  से  श्रावव्यक  जमानत  माँग  सकती  है  ।  लेकिन  ऐसा  तभी  हो  सकता है  जब  सरकार  इसे

 श्रावइ्यक  समझे  में  मैंने  यह  सुक्ताव  दिया  है  कि  जमानत  देना  श्रनिवायँं  बना

 दिया  जाए  ।  यह  काम  लाइसेंसिंग  अधिकारी  पर  नहीं  छोड़ा  जाना  चाहिए  कि  जमानत  मांगने  के

 लिए  विशेष  परिस्थितियां  बनती  हैं  ava  नहीं  ।  मेरा  प्रस्ताव  यह  है  कि  श्रावव्यक  जमानत  देना

 अनिवायं  बना  दिया  जाए  तथा  जमानत  की  राशि  स्वरूप  समय-समय  पर  निर्घारित  किया

 जा  सकता  है

 मेरा  तीसरा  संशोधन  श्रानुषंगिक  है  ।  यदि  इसे  स्वीकार  किया  जाता  है  तो  परन्तुक  की

 कोई  ग्रावश्कता  नहीं  है  ।  मैं  यह  चाहता  हूं  कि  इन  पंक्तियों  का  लोप  कर  किया  जाए  ।

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम
 मन्त्री

 रवीन्द्र  अध्यक्ष  मेरे  माननीय

 सहयोगी  ने  यह  प्रइन  कल  भाषण  के  दौरान  उठाया  था  शरर  मैंने  कल  उनके  संद्योधनों  के

 वारे  में  स्पष्ट  उत्तर  दिया  था  ।  मैंने  उन्हें  ag  बताने  प्रयास  किया  था  कि  उनके  प्रस्ता
 वत

 सदोधघनों  की  कोई  नहीं  है  ।
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 ee
 विनियमन  श्रौर  सेवा  विधेयक

 -  यदि  माननीय  सदस्य  ave  16.0  को  देखें  तो
 जहां

 Th  mare  सुविधा  का  प्रशन

 निद्चित  रूप  से  यह  faqaa  का  एक  अरग  है  |

 मैं  उद्धुत  करता हूँ  :--

 स्थापन  जिसे  यह  श्रधिनियम  लागू  होता  काम  के  सम्बन्ध  में  Watifearp

 प्रवासी  कर्मकार  को  नियोजन  करने  वाले  प्रत्येक  ठेकेदार  का  यह  न कतंव्य  होगा बी

 एक  सुची  बनायी  गई  है  शर  सूची  तथा  में  कहा  गया  है  :

 CPPHTA  के  लिए  उनके  नियोजन  की  झ्रवषधि  के  दौरान  समुचित  भ्रावास  सुविधा  की

 व्यवस्था  करे  और  उसे  बनाए  रखेਂ

 Camara  के  लिए  मुफ्त  विहित  चिकित्सा  सुविधाश्रों  की  व्यवस्था  करे  | | ब

 ग्रतः  करता  हैं  कि  दोतों  बातें  इसमें  शामिल  हैं  ate  इसलिए  इस  संद्ोधन  की  कोई

 श्रावव्यकता  नहीं  |

 जहां  तक  माननीय  सदस्य  द्वारा  जमानत  राशि  कराने  के  बारे  में  उठाये  गये  प्रश्न

 का  सम्बन्ध  है  विधेयक  के  खण्ड  8  (2)  में  दिए  गए  शब्द  में  जमानत  राशि  भी

 शामिल  है  जिसका  उल्लेख  माननीय  सदस्य  ने  किया  है  ।  मेरे  विचार  में  माननीय  सदस्य  को  इस

 बारे  में  प्राशंका  थी  ate  इसलिए  उन्होंने  यह  संदोधन  पेश  किया  है  ।  मेरे  स्पष्टीकरण  देने  के

 बाद  मैं  माननीय  सदस्य  से  श्रपील  करता  हें  कि  वह  श्रपने  ana  के  लिए  श्राग्रह  न  करें  |

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  चित्त  कया  श्राप  अ्रपने  संशोधनों  के  लिए  ars  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  चित  नहीं  ।  मैं  अपने  aaa  वापस  लेना  चाहता हूं  ।

 संशोधन  सभा  की  धनुमति  से  वापस  लिए  गए  ।

 धध्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न  यह  है  :

 que  8  विधेयक  का  श्रंग  बने  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खण्ड 8  विधेयक में  जोड़  दिया  गया  |

 खण्ड
 9

 से
 11

 विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  |

 खण्ड  12

 भी  qatar  सिन्हा
 :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 पृष्ठ  8

 पंक्ति  12  के  पदचात्‌ च  निम्नलिखित  श्रन्त:स्थापित  किया  aTa—

 “(3)  इस  अधिनियम  में  कोई  ser  उपबन्धों  के  होते  हुए  share

 किसी  विदिष्ट  काम  या  art  या  परियोजना के  लिए  भर्ती  श्रौर

 नियोजित  किये  गये  सभी  कर्मकारों  को  नियोजन  वाले  राज्य  उस
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 विनियमन  ate  सेवा  विधेयक
 क  ि

 तारीख  से  पन्द्रह  दिन  के  जि जस  T  घारा 8  ी  उप-धारा  (1)

 )  a  (ii)  के  अधीन  प्रदत्त  अनुमत  समाप्त  हो  ऐसे

 ऋण  निपटाने  के  पश्चात  जो  ठेकेदार  या  उसके  कर्मकारों  ने  लिये

 सम्प्रवर्तित  करेगा  ।

 (@)  इस  के  किन्हीं  अन्य  उपबन्धों  में  किसी  बात॑  के  ex

 किसी  भी  लेनदार  जो  इस  श्रधिनियम  की  घारा  8  के  श्र  दीन

 श्रनुज्ञप्त  किसी  ठेकेदार  या  उसके  HHT  के  faug  सम्बन्धित  राज्य

 के  निरीक्षक  या  के  PAT ATE  रूप  में  किसी

 ऋरा  की  वसूली  के  लिये  दावा  सिद्ध  करता  ठेकदार  के  प्रतिभूति

 निक्षेप  जो  इस  अधिनियम  की  धारा  8  (2)  के  अधीन  उससे

 लिया  गया  प्रथम  भार  होंगा  |

 (71)  प्रवासी  कर्मकारों  के  सप्रबतन  are  ऋणों  के  निपटारे  में  झसफलता  की

 दशा  में  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  को  उन्हें  बेदव॒ल  और  sevafaa

 करने  श्रघिकार  होगा  gar  ठेकेदार  कें  प्रतिभूति  निक्षेप  पर  जो

 उसके  प्रधान  नियोजक  के  पास  उपलेंब्घ  राज्य  सरकार  प्रथम

 भार  होगा  4.0
 (27)

 मैंने  कल  स्थिति  स्पष्ट  करने  का  प्रयत्न  किया  था  अज  भी  मैं  यह  कहना  चाहता  हं  कि

 विधेयक  '  में  इसकी व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।  मंत्री  wees  ने  कहा  है  कि
 यह  व्यवस्था  एक-दूसरे

 खण्ड  में  है  ।  लेकिन  gh  यह  खण्ड  नहीं  मिला  ।  ae  केरल  के  श्रमिक  कर्नाटक  गाते
 गर  वहां

 रह  जाते  हैं  तो  वहां  के  लोगों  लिये  न्रीजिंक  समस्यायें  Gat  हो  संकती  इसी  प्रकार  बिहार

 a
 उड़ीसा  के  श्रमिक  श्रासाम  में  ग्रा  सकते  हैं  और  काम  पूरा  होने  के  बाद  भी

 वहां  रह  सकते  हैं

 जिसके  परिणामस्वरूप  झ्रासामं  के  लिये  श्राथिक  समस्यायें  पैदा  हो  सकती  हैं  इस  समय  उन  लोगों

 ने  भुख  हड़ताल  कर  रखी  है  जिनकी  भर्ती  कलकत्ता  के  ठेकेदारों  द्वारा  बोंगाईगांव  शौघनशाला  तथा

 पेट्रो  रसायन  कायें  के  लिये  की  गई  थी  ।  को  ठेकेदार  aver  shes  ही  छोड़  दिया  गया
 ।

 यह  लोग  श्रपनी  मज़दूरी  तथा  अरन्य  सुविधाओं  के  लिये  मांग  कर  रहे  हैं  श्राजकल  वे  भूख-हड़ताल

 कर
 रहे  हैं  ।  कोई

 मी
 उनकी  बात  सुनने  वाला  नहीं  है  ।  ऐसी  बातें  way  भी  चल  रही  हैं  जब

 भी

 कोई  कार्य  पुरा  हो  जाता है  are  लइसंस  कीं  श्रंवर्धिसमाप्त  ही  जती  है  तो  ठेकेदार  का  यह  कर्त्तव्य

 हैं  कि  वह  उन  मजदूरों  fare  राज्य  से: लाया  उन्हें  स्थानीय  लोगों को  प्रदायगी  करने

 बाद  वापस  zat  राज्य  में  भेजने  की  व्यवस्था  करे  ।

 मैं  प्रपने  संशोधन  पर  जोर  देना  चाहता  अच्छी  तरह  eres  किया  ar  है  ।  वस्तुत

 यह  संशोधन  नहीं  है  बल्कि  इसे  खण्ड  को  स्पष्ट  करने  के  लिये  जोड़ा  गया  है  ।  इससे  कानून  ग्रौर

 भी  परिपूर्ण  हो  जायेगा
 ।

 ost  रबीन्द्र  बर्मा  :  से  फ़िर  झपीज़,.करता  हूँ  कि  वह  ग्रपने  aaa  के

 लियें  aug  नें  करें  क्योंकि  संशोधन के  माध्यम  से  कुछ  वहू  कुहना  य चा  हैं  वह  पहले  ही

 >
 विधेयक  मि  |  aval  में  कर  fert  गया  g  wet  ala  स्पष्ट  कर  aq प्यू  नव  ed  De  @  u

 दि
 SI  VN  qt  होगी  ।  कोई  भी
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 विनियमन  ak  सेवा

 नार्गारक  किसी  दूसरे  राज्य  में  जाकर  नौकरी  कर  सकता  है  Gite  उसे  वहां  काम  पूरा  होते  के  बाद

 कठिनाई  उठानी  पड़  सकती  ऐसे  सभी  मामलों को  श्रन्तर्राज्यिक  प्रवासी  कमंकार  विधेयक  में

 शामिल  नहीं  किया  जा  सकता  क्योंकि  कई  नागरिक  ऐसे  होते  हैं  जो  नौकरी  की  तलाश  में  दूसरे

 राज्य  में  जाते  हैं  शौर  झपने  काम  पुरा  होने  पर  वहें  रह  सकते  हैं
 या

 अन्यत्र  जा  सकते  हैं
 ।  यह  एक

 सामान्य  मामला  है  ate  किसी  भी  नागरिक  को  यह  है  कि  वह  कहीं  भी  जा  सकता  है

 शौर  कहीं  भी  नौकरी  कर  सकता है  संविधान  में  भी  ऐसी  व्यवस्था  है  ।  द्नत  यह  एक  श्रलग  बात  है

 कि  जहां  तक  उन  मजदूरों  का  सम्बन्ध  है  जो  ठेकेदार  द्वारा  भर्ती  किये  जाते  मैं  यह  बताना

 चाहता  हूं  कि  खण्ड  12  में  प्रत्यावर्तन  के  लिये  waram  के  दायित्व के  बारे  में  कहा  गया  खण्ड

 12  (@)  कमंकार  को  देय  वापसी  किराये  के  बारे  में  है  ।

 खड  12  (४)  में  कहा  गया  हैं  :--

 की  समाप्ति  पर  श्रौर  ऐसी  gia feanarat  में  जो  विनिर्दिष्ट  की  जाएं

 ऐसी  aa  श्राकस्मिकताओों  में  जो  नियोजन  संविदा  में
 विनिर्दिष्ट  की  जाएं  कमंकार

 को
 संदेय

 किरायाਂ

 खंड  12
 में  कहा  गया  है  :--

 |
 इस  विवरणी  में  यह  घोषणा  भी  होगी  कि  कमंकार  को  संदेय  सभी  मजदूरी

 झन्य  बकाया  श्रौर  उसके  तक  वापस  यात्रा  के  लिये  किराया  संदत्त  कर  दिया  गया

 aa
 मैं  खण्ड

 14  ate  16
 पर  झाता  मैं  यहां  फिर  स्पष्ट  करना  चाहता  हैं  कि  भत्ता

 दिया  इसका  समायोजन  श्रन्य  देय  रादि  के  साथ  किया  जा  सकता  है  ।  इसका  उपयोग

 बापसी  यात्रा  के  लिए  करना  होगा  ।
 खंड

 15  में  कहा  गया  है  :--

 द्वारा  कमेंकार  को  श्राने  श्रौर  वापस  जाने  का  यात्रा  भत्ता  दिया
 जायेगा  जो

 श्रन्तराज्यिक  प्रवासी  कमेंकार  के  श्रपने  राज्य  में  उसके  निवास  स्थान  से  feat  wea  राज्य  में  काम  के

 स्थान  तक  के  किराए  की  धनरादि  से  कम  न  होगा  भ्ौर  ऐसी  ऐसी  यात्राओं  की  श्रवधि  के

 दौरान  मजदूरी  संदाय  का  ऐसे  हकदार  होगा  मानो  वह  काम  पर  हो  ।”'

 यह  स्पष्ट  है  ।  श्र्त  मुभे  त्रादा  है  कि  माननीय  सदस्य  श्रपने  संशोधन  के  लिये
 TIME  नहीं

 करेंगे  ।

 श्री  QUATTAN  सिन्हा  :  यह  राज्य  की  जिम्मेदारी  है  ate  इसलिए  ऐसी
 की  श्रवधि  कें  लिए  प्रावघान  होना  चाहिये  ।.

 धध्यक्ष  महोदय
 :

 शापने  सब  कुछ  बता  दिया  है  ।  भ्रब  श्राप ae  निश्चय कर  लें  कि  क्या

 श्राप  अपने  संशोधनों  पर  जोर  देना  चाहते  हैं  ?

 ar att  सिन्हा :  मैं  संशोधन  संख्या  2  वापस  लेने  के  लिए  सभा  की

 अनुमति  चाहता  हूँ

 प्रध्यक्ष  महोदय :
 क्या  सभा  संशोधन  वापस  लेने  की  प्रनुमति  देना  चाहती  है  ?

 कई  माननीय  सदस्य :  हां  |

 aaa  ART की  झकुमति  से  वापस  लिया  गया  ।
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 तामना
 चिनियमन  श्रोर  सेवा  विधेयक

 श्रष्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  मी

 ग्ग्कि  ave  12  विधेयक  का  aq  बने  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 12
 विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खण्ड  13

 meat  महोदय
 :

 कोई  संशोधन  नहीं है  ।  में  इसे  मतदान के  लिये  रखता  हूं  ।

 यह  है

 खण्ड  13  विधेयक  का  aq  बने ।**

 प्रस्ताव  स्वोकृत  FAT  |

 खण्ड  13  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खण्ड  14

 भष्यक्ष  महोदय  :  wa  हम  खण्ड  14  पर  प्राते हैं  ।  क्या  श्री  भगत  राम  अपना  संशोधन

 पेश  करना  चाहते  हैं  ?

 थी
 मगत  राम  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 8,  पंक्ति  6,

 प्रतिशत  केਂ  का  लोप  कर  frat  aa  |

 पृष्ठ  8,  पंक्ति  6  श्रौर  7,--

 075")  के  स्थान  पर  100”  प्रतिस्थापित  किया  ala  |

 इस  संशोधन में  यह  कहा  गया  है

 के  समय  प्रत्येक  अन्तर्राज्यिक  gar  कर्तेकार  को  ठेकेदार  द्वारा  विस्थापन

 जो  उसको  संदेय  मासिक  मदूजरी  के  50  प्रतिशत  के  बराबर  या  75  इन

 दोनों  में  से  जो  भी  भ्रधघिक  संदत्त  किया  जायेगा  0.0

 तो  मेरा  इससे  मकसद  है  कि  50.0  परसेंट  को  डिलीट  कर  दिया  जाये  श्र  इसकी  जगह  पर

 जहां  75  रुपये  वहां  100  रुपये  कर  दिया  जाये  क्योंकि  उनको  काफी  दूर  जाकर  काम  करना

 पड़ता  है  इसलिए  डिस्प्लेसमेंट  एलाउन्स  कम  न  ज्यादा  होना  चाहिए  ।  इसलिए  मैं  रिक्वेस्ट

 करू गा  कि  मेरे  ग्रमेंडमेंट  को  माना  जाये  ।

 श्री  रवीन्द्र  वर्मा  :  श्रध्यक्ष  मैं  माननीय  सदस्य  की  इस  चिन्ता  को  aaa  हूँ  वे

 किसी  राज्य  में  भर्ती  किये  गये  व्यक्ति  के  साथ  उचित  व्यवहार  सुनिश्चित  करना  चाहते  हैं  ।

 परन्तु  यह  देखना  भी  श्रावश्यक  है  कि  रखी  गई  शर्तें  भर्ती  श्रौर  रोजगार  को  कम  न  करें  ।  इस  पहलु

 पर  भी  विचार  किया  जाना  झ्ावश्यक  है  ।  एक  बात  है  अच्छा  व्यवहार  मिलना  श्रौर  दूसरी
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 ————  विनियमन  भोर  सेवा  विधेयक

 पौर  यह  सुनिश्चित  करना  कि  इससे  इन  कर्मकारों  a  बाहर  भर्ती  में  कमी  न  हो  ।  श्र्त  हमने

 सुभाव  दिया  है  कि  यह  50  प्रतिदात  या  75.0  रुपये  हो  ।  तदि  मजदूरी  भ्रधिक  होगी तो  यट

 निःसन्देह  75  रुपये  से  झधिक  होगी  ।  75  रुपये  की  यह  रादि  हर  हालत  में  न्यूनतम  होगी  ।  झत  मैं

 माननीय  सदस्य  से  भ्रनुरोध  करता  हूं  कि  वे  भ्रपने  संशोधन  पर  जौर
 न

 दें  ।

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  श्राप ने  संद्योषनों  पर  जोर  दे  रहे  हैं
 ?

 ी
 मगत  राम  :  मैं  सभा की  भनुमति  श्रपने  संशोधन  संख्या 4  ate  5  वापिस

 लेता हु

 ध्रध्यक्ष  महोदय  सदस्त  को  भ्रपने  संशोधन  वापस  लिये  जाने  की  सभा  भनुमति

 देती है  ?

 कुछ  साननीय  सदस्य  :  हा ं।

 संशोधन  सभा  की  mayate  से  वापस  लिये  गये
 |

 झष्यक्ष  महोदय
 :

 प्रश्न
 यह  है

 खण्ड  14  विधेयक  arian

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FUT  ।

 खण्ड  14  में  जोड़ा गया

 खण्ड  15

 महोदय  :  wa हम  खण्ड  15  को  लेते  हैं  इसके  लिए  कोई  संशोधन  नहीं  है  ।

 पदन यह  है

 श्प्कि  खण्ड  15  fata  को  ga  बने  (5

 प्रस्ताव  स्वोकृत  हुमा  ।

 खण्ड  15  विधेयक में  जोड  दिया  गया  ।

 wave  16

 ्रध्यक्ष  महोदय  :
 खण्ड  16

 के
 लिये

 श्री  चित्त  बसु  के  संशोधन  हैं  ।

 at  चित्त  मेरे  संशोधन  संख्या 19  के  दो  भाग  हैं  ।  मैं  उसके  केवल  भाग  को

 पेश  करना  चाहता  हूं  श्रौर  भाग  को  नहीं  ।  मैं  भाग  को  इसलिए  पेश  नहीं  करना  चाहता

 क्योंकि  मंत्री  महोदय  ने
 कल

 यह  स्पष्टीकरण  दिया
 था

 कि  अनुसूची में  प्रसुति  सम्बन्धी
 लाभों

 का

 उपबन्ध है  ।  मैं  झपने  AMAA BT APT का  भाग  पेश  करता हूं

 महिला  पुरुष  का  ध्यान  रखे  बिना  समान  कार्य  के  लिए  समान  वेतन

 सुनिश्चित
 करना  ।

 ”
 (19)

 मेरा  यह  भ्रनुभव  है  कि  अन्तर्राज्यीय  प्रवासी  कमंकारों  में  को  भी  ठेकेदार  काम  पर  लगाते

 हैं  site  इन  महिला  कमेंकारों से  भी  वही  काम  लिया  जाता  परन्तु  उनके  वेतन  में  बड़ा  अन्तर
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 विनियमंत्र
 और  सेवा  विधेयक

 क

 है
 ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  समान  कायें  के  लिये
 समान

 वेतन  देने  के
 स्वीकृत

 सिद्धान्त॑ को  एक  डैकेदार
 को  मनाना  चाहिए  ।

 ait  रवीन्द्र  वर्मा  :  जैसाकि  मेरे  माननीय  मित्र  ने  कहा  कि  उनके  संशोधन  के  दो  arg  हैं  ।

 भाग
 का  सम्बन्ध  प्रसूति  लाभों  से  है

 ।  जेसाकि  माननीय सदस्य  ने  कहा  है  कि  मैंने  कल
 यह

 स्पष्ट  कर  दिया  था  कि  अ्रनुसूचि  में  प्रमुति  लाभ  शभ्रधिनियम  के  लागू  किये  जाने  का  उपबन्ध  है

 शर  इसलिए  वे  अपने  संशोधन  के  इस  भाग  को  पेशा  करना  उचित  नहीं  ie ml)

 जहां तक  भाग  का  सम्बन्व  है  मैंते  कल  बताया  था  कि  इन  कर्मकारों  के  सम्बन्ध  मे

 शी  समान  परिलब्धियां  afafaaq  लागू  होगा  ।  यदि  माननीय  सदस्य  में  श्रपने  wearers  की  वापस

 लेने  का  साहस  नहीं  है  तो  मैं  उनके  इस  सं  गोधन  को  स्वीकार  करता

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  यह  है  :

 32  के  बाद  निम्नलिखित  भ्रत्त:स्यापित  किया

 महिला  पुरुष  का  ध्यान  रखे  बिना  समान  कार्य  के  लिये  समान  वेतन

 चिचतਂ  करना  ी  (19)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 महोदय
 :

 प्रदन  यह  :

 खण्ड  16  संशोधित  रूप  में  ब्िधेय्क  का  प्रंग

 प्रस्ताव  स्वोकृत

 खण्ड  16,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़ा  गया  ।

 खण्ड  17  से  21  विधेयक  में  जोड़े  गये

 gre  22

 श्री  चित्त बसु  :  मैं
 प्रस्ताव  करता हूं  :

 पृष्ठ  12,  पंक्ति  27,--

 के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किया  जाये  (20)

 श्री  राम  मैं  प्रस्ताव  करता  हू ं:.

 12,  पंक्ति  21,--

 coma  नियोजन  समाप्त  होने  के  पश्चात्‌ਂ  का  लोप  कर
 दिया  जाए

 ।
 (22)

 13,  पंक्ति  1,--

 aga  नियोजन  समाप्त  होने  के  पश्चात्‌  का  लोष  कर
 दिया  जाए  (23)

 ait  चित्त  बसु  :  मेरा  संशोधन  संख्या  20  बहुत  ही  सरल  है  ate  मैं  समझता  हूं  कि  मंत्री

 महोदय  इस  पर  सहानुभूति  से  विचार  करेंगे  ।  इस  उपबन्ध  उद्देश्य  यह है
 कि

 एक  कमेंकार

 जिसे  दूसरे  राज्य  में  भेजा  जाता  है  जब  तपने  राज्य  में  वापस  जाता  तो  वह  छः  महीने  समाप्त
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 विनियमन  श्रौर  Fat

 होने  से  पहले  शिकायत  at  करा  सकता  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  यह  अवधि  छः  मास  के  स्थान  पर

 बारह  मास  की  जाये  ।  यह  Weaqcisa la  प्रवासी  कमंकार  गांव  से  आते हैं  area

 भ्रनुसुचित  जाति/जनजाति  ate  गिरिजन  होते हैं
 ।  हो  सकता  है  उन्हें  यह  पता  न  हो  कि

 महीने  समाप्त  होने  से  पहले  किसी  समुत्रित  ofan  को  सूचित  करना  चाहिए  और  यदि  वे  ऐसा

 नहों  कर  पाते  तो  उनका  मामला  समाप्त  हो  जाता  है  ।  इसलिए  उन्हें  इस  तथ्य  के  श्रवगत  कराने

 के  लिए  अधिक  समय  की  है  श्रौर  इसी  कारण  मैंने  यह  संगोधन  किया है
 |  यह

 विधेयक  श्रसंगठित  ate  श्रत्यघिक  कठोर  मेहनत  करने  वालों  से  सम्बन्धित  है  ।  हमें  इन  कर्मकारों

 को  भली  प्रकार  शिक्षित  करना  है  इसी  उद्देश्य  से  मैं  मंत्री  महोदय  से  श्रनुरोध  करता  हूं  कि  वे  इसे

 स्वीकार  करें  ।

 वे  बहुत  ही  भ्रसंगठित  हैं  ।  उन्हें  शिक्षित  करना  हमारा  कत्तव्य  है  ।  मैं  श्राशा  करता  हूं  कि

 mena  महोदय  मेरी  इस  बात  से  सहमत  होंगे  i  यह  कार्मिक  संघों  का  कत्तव्य  है  ।  सामाजिक

 कर्त्ताग्रों  का  यह  कत्तव्य  है  कि  वे  श्रमिकों  को  संगठित  करें  और  उन्हें  उनके  श्रधिकारों  से  भ्रवगत

 करायें  तथा  इस  कानून  के  बारे  में  उन्हें  सुचित  करें  ।  इसलिए  इस  उद्देश्य  की  पूर्ति  के  लिए  अधिक

 समय  की  है  जिससे  इन  अ्रसंगठित  श्रमिकों  को  संगठित  किया  जा  सके  श्रौर  उन्हें  इस

 विधान  के  प्रभाव  से  अवगत  कराया  जा  सके  श्रौर  उन्हें  उनके  अ्रधिकारों  के  प्रति  जागरूक  किया

 जा  सके  |  मेरे  इस  संशोधन  को  पेश  करने  का  यही  उद्देश्य  है  |

 x

 श्री  भगत  राम  :  श्री  चित्त  बसु  ने  जो  डिस्प्युट  रेज़  करने  के  लिए  समय  बढ़ाने

 की  डिमांड  की  है  उससे  मैं  पुरी  तरह  सहमत हूं  और  उसका  करता  इसलिए  मैं

 उसके  बारे  में  ज्यादा  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  i  लेकिन  इसी  क्लाज  22  में  मैंने  कुछ  श्रमेंडमेंट  पेश

 की  हैं--पेज  10,  लाइन  46  एंड  47.0  में  भी  यही  asa  gate  पेज  11,  लोइन 11  ऐंड

 12  ऐंड  लाइन  31  में  यही  वर्ड  स  हैं  दि  कम्पलीशन  श्राफ  हिज़  ये  asa

 निकाल  दिए  जायं  ।  मेरा  कहना  यह  है  कि  wat  कोई  माइप्रेन्ट  वकेर  श्रपने  होम  स्टेट  में  जाकर

 डिस्प्यूट  रेज  करता  है  ठेकेदार  के  साथ  उसकी  वेज़ज  न  मिलने  का  या  श्रौर  किसी  तरह  का

 तो  उसमें  उसको  ag  लिख  कर  देना  पड़ेगा  कि  उसने  श्रपना  काम  समाप्त  कर  लिया  है  ।

 इसके  बाद  जो  होम  स्टेट है  वह  उसे  दूसरे  स्टेट  को  उसका  केस  ट्रांसफर  कर  सकता है  ।

 इसके  बारे  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  बिल  है  ate  जो  इसका  oie  है  उसको

 यह  काफी  हदू  तक  खत्म  कर  देता है
 क्योंकि  बहुत  से  Arad

 ने  इस  बिल
 पर  ब्रोलते हुए हुए

 बताया  है  कि  ये  जो  माइग्रेन्ट  वकंर  होते  इनको  केसी  हालत  होती  केसे  इन  पर  दबाव

 होते  ग्रपने  होम  स्टेट  में  इनको  कितना  कम  वेतन  मिलता है  और  इनके  साथ  में  कैसा  ट्रीटमेंट

 किया  जाता  इनकी  कोई  खास  यूनियन  नहीं  होती  इसलिए  ये  कोई  खास  एसटं  नहीं

 कर  सकते हैं  ।  मंत्री जी  कह  सकते हैं  कि  होम  स्टेट  में  जाने  से  पहले  भी  वे  यह  डिस्प्यूट रेज़  कर

 सकते  हैं  लेकिन  ऐसी  हालत  में  डिस्प्यूट  रेज़  करना  उनके  लिए  बहुत  मुद्किल  इसलिए

 अपनी  स्टेट में  जाकर  वह॒डिस्प्यूट  रेज़  कर  सकते  हैं  लेकिन  उन  पर  यह  कंडीशन  होगी  कि

 उन्होंने  झपना
 काम  समाप्त  कर  लिया है  तो  मैं  श्रापको  बताना  चाहता  हूं  कि  कई  बार  ऐसा

 होता है  कि
 जो  ठेकेदार  जो  जोंक  की  तरह  इन  लोगों  का  qa  चुसते  वे  लोग  इनको  काम

 करने  ही  नहीं  देते  ऐसे  हालात  पैदा  कर  देत ेहैं  जिससे  वे  अपना  काम  पूरा  नहीं  कर

 सकते  कई  बार  वे  बीमार  पड़  जाते  उनको  ठीक  ढंग  से  खाना  पीना  नहीं  मिलता |
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 तो  उनका  इतना  शोषण  होता है  कि  उनको  मज़बूर  होकर  काम  छोड़ना  पड़ता  है  ।  तो  वहां

 पर  तो  वे  भगड़ा  नहीं  कर  सकते  हैं  क्योंकि वह  दूसरा  स्टेट  होता  इसलिए  उनको  बीच

 में  ही  कई  बार  काम  छोड़ना  पड़ता  है  ।  उन  पर  यह  कंडीदान  होगी  तो  वह  श्रपने  स्टेट
 में

 जाकर  डिस्प्युट रेज़  नहीं  कर  सकेंगे  श्रौर  उनका  केस  भी  ट्रांसफर  नहीं  हो  सकेगा
 ।  इसलिए

 मैं  मिनिस्टर  साहब  से  पुरजोर  रिक्वेस्ट  करूगा  fe  वह  इतना  अच्छा  बिल  लाये  हैं  जिसके

 लिए  सारे  हाउस  के  मेम्बरों  ने  उनको  बधाई  दी  इसलिए  इसमें  जो  लुपहोत्स  रह  गये  हैं

 उनको  दूर  करने  के  लिए  मंत्री  जी  श्रपनी  रज़ामन्दी  ज़ाहिर  मैं  रिक्वेस्ट  करू
 गा

 क

 इसमें  यह  शब्द  नियोजन  समाप्त  होने  के  जहां  जहां  भी  हैं  वहां  से  डिलीट  तर

 देना  चाहिए  ।

 श्री  रवीन्द्र बर्मा  :  मेरे  मित्र  श्री  चित्त बसु  छः  मास  की  gate
 को  बढ़ा कर

 12  माम

 करना  चाहते  यदि  मैं  इस  संशोधन  को  स्वीकार  नहीं  करता  तो  इसका  कारण  यह  नहीं  है

 कि  मुझे  छः  की  संख्या  से  कोई  विशेष  लगाव  है  ।  परन्तु  मैं  माननीय  सदस्य  की  इस  बात  से

 सहमत  हूं  कि  ये  कमंकार  पिछड़े  वर्ग  श्रौर  शोषित  ate  श्रशिक्षित  वर्गों  से  aa  हैं  श्रौर  उन्हें

 सहायता  की  आवश्तकता  होती  है  तथा  इसलिए  यह  हो  सकता है
 कि  उन्हें  wea  वर्गों  के

 RAR  की  get  समभने  में  कुछ  श्रधिक  समय  लगे
 ।

 फिर  लम्बे  समय  की

 श्रावश्यकता  श्रौर  fRaat  श्रावश्यक  समय  दिया  ary  तथा  निणंय  के  लिये  कितना

 समय  उपलब्ध  है  इन  दोनों  बातों  में  संतुलन  चाहिये  ।  यदि  हम  समय  को  एक  साल

 तक  के  लिये  बढ़ा  देते  हैं  तो  यह  सही  है  कि  श्धघिक  समय  उपलब्ध  हो  जायेगा  परन्तु
 उन

 बातों  का  पता  लगाने  में  कठिनाई  भी  होगी  जिनके  श्राधर  पर  निणंय  जाना  है  ।  कुछ

 लोग  ढिलाई भी  कर  सकते हैं  site  कोइ  यह  कह  सकता है  कि  पास  पर्याप्त  समय है

 इसे  फिर  ढूंढ  लूंगाਂ  एक  बीच  का  रास्ता  निकालना  पड़ा  और  इस  कारण  छः

 मास  उपबन्ध  किया  गया  ।  यह  मास  इसलिए  नहीं  रखे  गये  कि  छः  मास  अथवा  बारह

 मास  के  पीछे  कोई  पवित्रता  की  भावना  छिपी  यदि  अनुभवों  से  यह  पता  चलेगा  कि  छाः

 मास  का  समय  पर्याप्त  नहीं  है  तो  हम  निश्चय  ही  कोई  समायोजन  करेंगे  परन्तु  साथ  ही  हमें

 लगता  है  कि  छः  मास  का  समय  श्रपर्याप्त  नही ंहै  arena  कि  माननीय  सदस्य  श्रपने  संदोधन

 को  वापस ले  लेंगे  ।

 श्रब  मैं  श्री  भगत  राम  के  संदयोधन  पर  श्राता  हूं  ।  ge  भय  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  उन्हें

 कुछ  गलतफहमी  है  ।  जहां  तक  इन  दाब्दों  का  सम्बन्ध  है  ये  कमंकार  को  श्रपने  राज्य  में  वापस

 राने  पर  ही  श्रौद्योगिक  विवाद  उठाने  में  सक्षम  बनाते  हैं  ।  वह  श्रपने  राज्य  में  उस  समय  वापस

 नहीं  श्राता  जब  वह  रोजगार  पर  लगा  होता  हैं  वरन  वह  तब  वापस  श्राता
 है

 जब  उसका  रोजगार

 समाप्त  हो  जाता  इस  खण्ड  श्रौर  wey  खण्डों  में  जहां  कहीं  भी  संयोजन  समाप्त  होने  के

 परचात्‌  झाब्द  झ्राते हैं  कर्मकार  को  यह  श्रवसर  प्रदान  करते  हैं  कि  वह  सेवा  में  न  रहने  पर  भी

 विवाद  उठा  सकता
 यदि

 ये
 शब्द  नहीं  होते  तो  यह  हो  सकता  था  कि  वह

 रोजगार  में

 रहते  समय  विवाद  उठा  सकता  था  और  उस  विवाद  को  जिस  राज्य  में  वह  काम  कर
 रहा  है

 विचार  किये  जाने  को  कह  सकता  परन्तु  रोजगार  समाप्त  होने  के  बाद  विवाद  उठाने

 की  उसकी  योग्यता  स्पष्ट  नहीं  होती  ।  इसलिये  इस  विधेयक  में  यह  उपबन्ध  यह

 करने  के  लिये  किया  गया  है  कि  एक  कमंकार  की  सेवा  की  श्रवधि  समाप्त  होने  पर  झ्नौर  उसके
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 विनियमन  श्रौर  सेवा
 विषेयक

 अपने  राज्य  में  वापस  तराने  पर  भी  तथा  सेवा  में  न  रहने  पर  उसकी  श्रपने  राज्य  में  विवाद

 को  उठाने के  श्रधघिकार  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ता  ।  गर्त  यह  कमेंकार  के  हित  में  है  ग्रौर  मैं

 ara  करता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  श्रपने  संशोधन  पर  जोर  नहीं  देंगे  ।

 श्री  faa  बसु  :  मंत्री  महोदय  द्वारा  दिये  गये  श्राइवासन  की  दृष्टि  से  मैं  सभा  की  agate

 से  श्रपना  संशोघन  संख्या  21  वापस  लेता  हूँ  ।

 aarresta  समा  की  श्रनुमति  से  वापस  लिया  गया  ।

 श्री मगत  राम  :  श्रध्यक्ष  मैं  भ्रपने  श्रमेंडमेंट्स  को  प्रेस  करता  हूं  क्योंकि यह

 प्राविज़न्स  द था बकस  के  इन्ट्रस्ट्स  के  खिलाफ  हैं  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय :  मैं  श्री  भगत  राम  द्वारा  पेशा  किये  गये  संद्योधन  संख्या  22  पौर

 23  सभा  में  मतदान
 के

 लिये  रखता हूँ  ।

 arty  मतदान  के  लिए  रखे  गये  श्रौर  WeNHT  हुए  ।

 श्रध्यक्ष  सहोदय  :  प्रदन यह है यह  है  :

 22  विधेयक  कांग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वोकृत  हुश्रा  ।

 खण्ड  22  विधेयक  में  जोड़ा  गया  ।

 झ्ष्यक्ष  महोदय
 :

 खण्ड
 23  भ्रौरत५

 4  के
 लिये  कोई  संद्योधन  नहीं  प्रदन यह  है

 23  श्रौर  24  विधेयक  का अ्रंग  बनें  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खण्ड 23  ate  24  विधेयक में  जोड़े गये  ।

 श्रध्यक्ष  सहोदय
 :

 श्रब  हम  खण्ड
 25

 पर  श्री  भगत  राम के  पांच  संदोधन हैं  ।
 क्या  श्री  भगत  राम  श्रपने सभी  संशोधनों  को  पेश कर  रहे  हैं  ?

 श्री  una  राम  :  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 पृष्ठ  14,  पंक्ति  4,--

 ी  के  स्थान  पर  नने
 ३

 प्रतिस्थापित  किया  जाए  (7)

 पृष्ठ  14,  पंक्ति

 गयाਂ  के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किया  जाए  (8)

 के  स्थान  पर  हजारਂ  प्रतिस्थापित  किया  जाए  (9)

 पृष्ठ  14,  पंक्ति

 दोनों  सेਂ  का  लोप  किया  जाए  (10)
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 Se

 पृष्ठ
 [4

 he  -

 व्

 mn क  स्थान  विकल | 0
 प्रतिस्थापित

 feat  जाए
 (11)

 25  में  यह है  कि  जो  केदार  इस  fara  का  उल्लंघन  उसके  लिए
 णए्क

 साल  को  सजा xa  गई
 है  था  फिर  1,000  रुपये  फाइन  होगा  ।  यह  जो  क्लाज  इसमे ंय  कहा

 गया  है

 ोई  भी  इस  श्रधिनिय्रम  के  उपबंधों  का  या  श्रन्तराज्यिक  कमेंकारों
 ी

 नियोजन  का  विनियमन  करने  वाले  सम्बन्धी  नियमों  का  उत्लंघन  करे

 ी था  इस  अ्रधिनियम  के  भ्रन्तर्गत  दिये  गये  लाइसेंस  की  शर्तों  का  उल्लंघन  करेग

 उसे  ay  से  श्रनघिक  भ्रवधि  के  कारावास  या  3000  रु०  तक  जुमन  या

 श्रौर  यदि  लगातार  उल्लंघन  किया  जाये  तो  ऐसे  पहले  उल्लंघन  की  दोषसिद्धि

 ऐसा  उल्लंघन  जारी  रखने  के  दिनों  100  रु०  प्रति  दिन  के  हिसाब  से  ्रर्ति

 जुर्माना  देना  होगा  |

 मेरा  संदोधन  यह  कि  एक  वष  के  स्थान  पर  तीन  बष  प्रतिस्थापित  किया  जाये  प्रौर

 हजार  के  स्थान  पर  1.0  प्रतिस्थापित  किया  जावे  तथा  दोन  श

 किया  जाय े|

 मैंने  यह  एमेंडमेंट  दी
 है  कि  यह  जो  सजा  यह  बहुत  थोड़ी  है  ।  जितना  वे  शोषण  करते

 उसके  मुकाबले  में  एक  साल  को  सज्ञा  या  1,000  रुपये  का  फाइन
 कुछ

 भी  नहीं  है  इस  हाऊस

 4
 ह
 बहस  करते  हुए  थह  अच्छी  तरह  से  बताया  गया  है  कि  ते  लोग  वकंसं  का  इतना  शोषण  करते

 कि  उनको  इतना  ज़्यादा  परिश्रम  करने  के  कुछ  भी  नहीं  देते  हैं  ।  वे  e fat  उनके  खाने-पीने  मात्र

 के  लिए  ही  tar  देते  जिससे वे  काम  करते  रहें  भ्रौर  इस  तरह  से  लाखों  रुपये  वे  उनका  खा  जाते  है

 क  त्रौर  उनका  शोषण  करते  हैं  ।  ऐसी  हालत  में  उनको  एक  साल  की  सजा  एक  हज़ार  रुपये

 म

 a

 ना  aga  थोड़ा  है  ।  इससे  ठेकेदार  इस  विधेयक  की  madera  करने  के  लिए  तैयार  रहे

 ड
 द

 लिए  मैंने  यह  एमेंडमेंट  दी
 है  कि  उनको  कम-से-कम  5  साल  की  सज़ा  ate  5,000

 a
 जुर्माना  होना  चाहिए  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  निवेदन  करू  गा  कि  वे  इस  एमेंडमेंट  f

 के  फेवर  में  श्रच्छो  तरह  करने  के  मजर  कर  लें  |

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए ]

 कि
 श्री

 रवीन्द  वर्मा :  दण्ड  देने  सम्बन्धी  उपबन्धों  को  शामिल  करने  के  लिये  सदस्य  ककी

 उत्स  [  मैं  सम  म्ता  ह  क्योंकि  जिन
 बुराईयों

 के  fang  हम  कानून  बना  रहे  हैं  उन्हें  हम  जड़  से

 चाहते  हैं  ।  लेकिन  दो  बातें  याद  cach  a AST  है॥  एक  चह  हे  फि

 डा

 ना  या  दण्ड  लगाते  के  लिये  यह  जरूरी  नहीं  कि  यह न्यायालय  द्वारा  ही  लगाया  जाये

 रे
 यह

 कि  खण्ड  24  श्रौर  26
 में  दण्ड  केवल  दो वष  के  लिये  ही  है  ale  खण्ड

 25
 के  मामले में

 ्  =  एक  ay  के  दण्ड  की  व्यवस्था  है  लेकिन  मैं  यह  सम  हूं  कि  fataa

 किया
 जाये  कि  श्रमिकों  के  साथ  उचित  व्यवहार  किया  जाये  ate  खण्ड  24  ate  26  के

 अन्तगंत
 दो

 वर्ष  तथा
 खण्ड  25  में  एक  वर्ष  के  दण्ड  की  व्यवस्था  काफी है  ।  इसलिये  माननी

 a  सदस्यों
 a

 अनुरोध
 है

 फि  वे
 aida

 लिये  जोर
 न  दें

 ।  दि
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 सात  ०
 श्री  भगत  कया  श्राप  झपने  संशोधनों  पर  1  १  के  लिये  श्राग्रह

 करते  हैं  ?  own

 श्री  मगत  राम

 (oqai  महोदय  :  मैं  अरब  श्री  भ

 x  bs
 संद्योधन  संख्या  7  से  11  सभा  में  मतदान

 के  लिये  ह क
 त

 करता

 थ  संधोचन  के  fa farts  भव  आर  ध्रस्वीकृत  हुए  |

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रदन  यह  है
 ——

 2
 5  विधेयक  का

 श्रग  बने  व््ड

 Teava  elven  हुआ
 ।

 ्
 द

 1

 सत  गम

 उपाध्य  महोदय :  oft  भगत

 ि

 संद्योधन  तो  उसी  प्रकार  का  है  जोकि  अभी

 ग्रस्वीकृत  ga  ।  क्या  ye  पेश  कर  रहे  हैं
 ?

 ait  रास :  नही ं।

 ्
 न्  महोदय  :  प्रश्न यह  है

 क कि  खण्ड  26  विधेयक  का  श्र  ग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हु

 26  विधेयक  में  ज

 क
 aque  ee  डा  भया

 द
 खण्ड  28

 थ्री  fara ब बसु
 :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  ्

 13,  पंक्ति  21.0  के  बाद  निम्नलिखित  श्रन्तःस्थापित  किया ज  A

 पष्ठ पर  vd  यदि  निरीक्षक  या  प्राधिकृत  व्यक्ति  परिवाद  दर्ज  करने  से  इं  करता  है  या

 उसके  लिए  सम्मत्ति  देने  से  इंकार  करता  है  तो  कोई  श्रकेला  श्रन्तर तसी =  यक
 प्रवासी

 कर्मकार  या  श्रन्तर्राज्यिक  प्रवासी  कर्मकारों  का  संगम  श्रथवा  संघ  परिवाद
 द

 दाखिल

 कर  सकेगा  श्रौर  न्यायालय  निरीक्षक  या  प्राधिकृत  व्यक्ति  को  सुने  जाने  का

 देने  के  बाद  संज्ञान करेगा  ।  (21)

 St  मगत  राम
 :
 मैं  प्रस्ताव करता  हूं

 पष्ठ  14,  पंक्ति  34  ate  35  के  बाव  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  किया  wea

 या  प्राधिकृत व्यक्ति  द्वारा  या  लिखित  रूप  से  उसकी  qd  मंजूरी  से” के के

 स्था  न  पर  कमेंकार  द्वारा  या  व्यवसाट  द्वारा  wear  निरीक्षक  या

 ब्यक्ति  की  लिखित  रूप में  a
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 झम्तरज्यीय  प्रवासी  कमंकार  9  1979

 विनियमन  श्रौर  सेवा  विधेयक

 श्री  चित्त  बसु  :  मेरा  संशोधन  खण्ड  27  के  बाद  खण्ड  28  मे ंहै  जिसका  सम्बन्ध  कम्पनी

 के  अपराधों  से  निःसंदेह  मंत्री  जी  ने  श्रपनी  स्थिति  स्पष्ट  की  है  क्योंकि  मैं  उससे  भझ्रसंतुष्ट  हूँ  ।

 seq  यह  है  कि  न्यायानय  किन  परिस्थितियों  में  कम्पनी  द्वारा  fax  गये  श्रपराधों  को  हस्तक्षेप्य

 मानेगा  ।  खण्ड  28  में  कहा  गया  है  कि  केवल  उसी  समय  Prat  कम्पनी  द्वारा  किये  गये  श्रपराधों

 को  हस्तक्षेप्य  मानेगा  जबकि  क्रिसी  इंस्पेक्टर  या  किसी  प्राधिकृत  व्यक्तियों  द्वारा  शिकायत  की  गई  है

 जिसका  ot  यह  है  कि  न्यायालय  किसी  wea  एजेंसी  aaa  व्यक्ति  द्वारा  की  गई  शिकायत  पर

 छ्यान  नहीं  देगा  ।  yA  परता  दै  कि  इंस्पेक्टर  या  दूसरे  व्यक्ति  निहित  स्वार्थों  अर्थात च्  कम्पनियों  या

 संस्थानों  का  ही  हित  साधन  करते  हैं  ।  वे  यायान्यतया  ara  ों  ale  इस  मामने  में  अन्तर्राज्यिक

 श्रमिकों के  हित  की  बात  नहीं  सोचते  Pat  खण्ड  29  में  कहा  गया  है  कि  शिकायत  3  मास  के

 भीतर  की  जानी  ।  श्र्त  यदि  कोई  इंसेक्डर  ग्रप्रवा  प्राधिकृत  व्यक्ति  3  मास  के  भीतर

 किसी  उपयुक्त  न्यायालय  में  Pa arra  नहीं  करता  तो  न्पायानय  उसे  हस्तक्षेप्य  नहीं  मानेगा

 अन्तर्राज्यिक  श्रमिक  को  राहत  नहीं  मिनेगी  ।  अतः  मैंने  यह  उपबंघ  जोड़कर  स्थिति  ठीक  करने  का

 प्रयत्न  किया  भ्र्थात  :

 यह  कि  यदि  इंस्पेक्टर  या  प्राधिकृत  व्यक्ति  शिकायत  करने  शिकायत  के

 लिए  सहमति  से  इनकार  करता  है  तो  कोई  श्रन्तर्राज्यिक  प्रवासी  व्यक्ति  या

 श्रन्तर्राज्यिक  प्रवासी  कमेंकारों  का  संघ  या  कार्मिक  संघ  शिकायत  कर  सकेगा  श्रौर

 न्यायालय  इंस्पेक्टर  या  प्राधिकृत  व्यक्ति  को  श्रपनी  बात  कहने  का  अवसर  दे

 हस्तक्षेप  करेगा  बी

 मेरे  परन्तुक  का  उद्ेद्य  यह  दै  कि  इंस्पेक्टर  या  प्राश्रिकृत  व्यक्ति  को  सदैव  इस  बात  का

 ध्यान  रहे  कि  यदि  तीन  मास  के  चीलर  वे  शिकायत  करते  ger  ata  wt  का  पालन  नहीं

 करते  तो  भ्रन्तर्राज्यिक  प्रवासी  कर्पकारों  के  संगठित  कार्मिक  संघ  या  संघ  उपयुक्त  न्मायालय  में

 शिकायत  कर  सकते  हैं  इस  परन्तुक  के  बिना  मु मे  सन्देह
 है  कि  किसी  मी  कम्पनी  को  दण्डित  नहीं

 किया  जा  सकेगा  ।  कोई  भी  न्यायालय  बड़ी  कम्पतिपों  द्वारा  किये  गये  अपराधों  के  मामले  में  हस्तक्षेप

 नहीं  करेगा  site  कमेंकारों  की  शिकायतें  दूर  न  होगी  |  दण्ड  देने  सम्बन्धी  उपबन्ध  केवल  कागज  या

 कानून  की  पुस्तक  में  ही  रहेंगे  ।  क्योंकि  न्यायालय  इंस्पेक्टर  श्रथवा  प्राधिकृत  व्यक्ति  की  शिकायत

 के  आधार  पर  ही  कार्यवाही  करेगा  ate  यदि  शिकायत  नड़ीं  की  जाती  तो  अ्रधितियम  में  कम्पनी

 को  दण्ड  देने  का  कोई  उपबंध  नहीं है  ।

 मुझे  पता  है  कि  माननीय  मंत्री  जी  दिल  से  चाहते  हैं  कि  भ्रपरावी  को  दण्ड  मिले  ।  मैं

 कानूनी  पहलु  को  चुनौती  नहीं  दे  रहा  लेकिन  अप्राधिक्ृत  क्षेत्र  में  श्रमिकों  के  साथ  जो  होता

 सरकार  पिछले  श्रनुभव  के  पर  उत  की  ग्रोर  ध्यान  दे ध्रौर  ऐसे  उपाय  करे  जिससे  भ्रपराधी

 दण्ड  से  न  बच  सकें  ग्रौर  उपयुक्त  समय  पर  उसमे  स्पष्टीकरण  लिया  जा  सके  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मेरा  मंत्री  जी  से  agers  है  कि  मैंने  जो  सुभाव  दिया  है  उस  पर

 भली  भांति  विचार  frat  जाये

 श्री  भगत  राम  :  चित्त  बसु  ने  इस  एमेंडमेंट  को  बहुत  wal  तरह  से  एक्सप्लेन

 कर  दिया  है  ।  मैं  उनरहा  समथन  करता  td
 x  ।  मैं  बोलना  नहीं  चाहता  हूं  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  यही

 प्राथना  करता  हूं  कि  वह  इस  एमेंडमेंट  को  मान  लें  ।
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 19  1901  materia  प्रवासी  कर्मकार

 विनियमन  श्रौर  सेवा  aq)  विधेयक

 ait  रवीन्द्र  बर्मा  :  उपाध्यक्ष  अपनी  बात  मनवाने  की  श्रपने  माननीय  fers  की

 क्षमता  का  मुभे  पता  है  और  मुझे  यह  भी  पता  है  कि  वह  किस  उद्देश्य  से  यह  aaa  लाये  हैं  ।

 सन्देह  है  कि  वह  यह  वाक्य  दोहरायेंगे  कि  यही  विधेयक  का  सार  है  ।  विधेयक  के  gra

 भाग  मी  हो  सकते  हैं  जिन्हें  विधेयक  का  सार  कहा  जा  सकता  है  ।

 जहां  तक  दण्ड  की  व्यवस्था  का  seq  है  माननीय  सदस्य  की  चिता  दो  प्रकार  की  पहली

 यह  कि  समय  बीतने  के  साथ्र  गल्ती  करने  वासे  नि  के  विरुद्ध  कर्यवाही  करना  कटिन  या

 अ्रसम्भव  न  हो  जाये  ;  दूसरा  यह  कि  fra  करने  का  जिन  पर  उत्तरदायित्व  है
 '

 थ्री  मगत  राम  :  क्या  गवर्नमेंट  में  कोई  चेज  भरा  गया  है  ?  हम  देख  रहे  हैं  कि  माननीय

 राज  नारायण  जी  प्राइम  मिनिस्टर  की  सीट  gs  हैं

 थी  राज  नारायण  माननीय  सदस्य  को  मालुम  होना  चाहिये  कि

 श्र  मती  इदिरा  नेहरू  गांधी  को  हमने  ही  हराया  है  ।  जो  प्राइम  मिनिस्टर  गड़बड़ी  करेगा  वह  हमारे

 दारा  ही  तो  हारेगा  ।  प्राइम  मिनिस्टर  कीर्सट  वह  है  ।  यह  प्राइम  मिनिस्टर  की  सीट  नहीं  है  ।

 यह  डिप्टी  प्राइम  मिनिस्टर  की  सीट  है  ।  पालिमेंटरी  प्रैविटस  क्या  है  इसको  भी  भ्राप  देखें  ।

 यह  aaa  प्रक्रिया  श्र  प्रत्येक  सदस्य  का  विशेषाधिकार  है  कि  ag  सभापति  से  परामर्श

 रं  ।  यहां  श्रपने  माननीय  faa  संसदीय  काय  मंत्री  से  परामशं  करना  चाहता  हूं

 पालिमेंटरी  एफेयज्॑  मिनिस्टर  हमें  कभी  समय  देना  नहीं  चाहते  हैं  यह  मैं  देख  रहा  हूं  ।

 कल  गोरा  के  मामले  में  हमें  आप  बोलने  यह  मैं  लिख  कर  श्रापको  दे  रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ऐसी  सूचनाएं  सभा  पटल  पर  नहीं  दी  जातीं  ।

 घनी  रवीन्द्र  ant  :  मेरे  विचार  से  माननीय  सदस्य  ने  ऐसी  बातें  नहीं  रखीं  जिनसे  मैं  उनका

 area  स्वीकार  कर  लूं  ।  लेकिन  मैं  कहना  चाहता  हं  कि  खण्ड  के  बाद  के  भाग  में  3  मास  नहीं

 बल्कि  6  मास  की  बात  कही  गई  है  यदि  Meal  की  उल्लंघन  का  मामला  इंस्पेक्टर  द्वारा

 लिखित  रूप  में  सामने  लाया  जाता  है  ।

 दूसरे  मैं  TaAdT  हूँ  कि  मेरे  माननीय  faa  को  चिन्ता  इस  बात  की  है  कि  यदि  किसी

 कारण  से  या  किसी  प्रकार  के  प्रभाव  में  श्राकर  कोई  इन्स्पेक्टर  faraiaa  नहीं  करता  तो  उस

 बारे  में  भी  व्यवस्था  की  कल  मैंने  स्पष्ट  किया  था  कि  इस  विधेयक  में  संविदा  श्रमिक

 श्रधिनियम  में  निहित  खण्डों  का  समावेश  किया  गया  है  ।  (saaate

 क्या  मैं  श्रागे  चलूं  ?  निःसन्देह  बाधा  डालना  या  श्रपने  स्थान  से  उठकर  श्रधिक  श्रनुकूल

 स्थान  पर  बैठ  जाना  संदस्य  का  मूल  श्रधिकार  है  ।

 उपाध्यक्ष
 महोदय  :  उस  स्थान  पर  बेठ  जाने  से  उनका  वह  पद  नहीं  हो  जाता  ।

 श्री  रवौन्द्र  बर्मा  :  लेकिन  इस  विधेयक  का  सम्बन्ध  प्रवासी  श्रमिकों  से  है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  के  बेठने  के  स्थान  पर  प्रवास  से  वह  मंत्री  नहीं  हो  जाते  ।

 श्री  रवीन्द्र  वर्मा  i)  मैं  ava  माननीय  faa  को  बता  दूं  इसमें  कोई  नई  बात  नहीं  है  ।

 यह  कहा  जा  सकता है  कि  विधान  में  कई  त्रुटियां  हो  सकती हैं
 ।
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 झन्तर्राज्यीय  प्रवासी  कर्मकार  9  1979

 विनियमन  six  सेवा  विधेयक

 संदयोधन के  समथंन  में  मेरे  मित्र  ने  जो  कहा  है  उस  पर  मैं  विचार  करूगा  ak  यदि

 भ्रावश्यक  हे  तो  उस  उपबन्ध  की  पुष्टि  की
 जायेगी  लेकिन  श्रभी  मेरा  भ्रनुरोध  है  कि  इस

 प्रयोग  कार्य  को  बढ़ने  दें  ।

 श्री  चित्त  बसु  :  श्रापके  भ्राइवासन  पर  मैं  संशोधन  वापस  लेता

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 क्या  उन्हें  प्रपना  संशोधन  वापस  लेने  के  लिए  सभा  की  श्रनुमति है  ?

 माननीय सदस्य  :  हां

 संदोघधन  सभा  की  से  वापस  लिया  गया  ।

 शी  भगत  राम
 :

 आदवासन  को  देखते  हुए  मैं  भी  संद्योधन  वापस  लेना  चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  उन्हें  aaa  वापस  लेने  के  लिए  सभा की  ध्रनुमति  है  ?

 माननोय  सदस्य  :  हां

 संदोधन  समा  को  प्रनुमति  से  वापस  लिया  गया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  है  :

 खण्ड  28  विधेयक  का  श्रंग  बने  )

 प्रस्ताव  wana

 खण्ड  28  विधेयक में  जोड़ा  गया  |

 खण्ड  29

 att  मगत  राम  :  मैं  प्रस्ताव  करता हूं  :

 पृष्ठ  13,  पंक्ति

 मास प  के  स्थान  पर  मासਂ  प्रतिस्थापित  कौोजिए  ।  (25)

 पृष्ठ  13,  पंक्ति

 यह  जोड़िये  संध  के  कमंकारਂ  (26)

 श्री  पुर्णनारायण  सिन्हा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  :

 पृष्ठ  13,  पंक्ति

 की  गईਂ  के  बाद  जोड़िए  पीड़ित  व्यक्ति  द्वाराਂ  (28)

 बात  यह  है  कि  इस  विधि  के  उपबन्धों  उल्लधन  हो  सकता  हो  सकता  है  कि

 इंस्पेक्टर  शिकायत  न  या  उन्हें  प्रभावित  भी  किया  जा  सकता  हैं  चूंकि  केवल  इन्स्पेक्टरों

 ही  मुकदमा  चलाने  का  अ्रधिकारी  होगा  ।  ग्र्त  मैं  यह  चार  शाब्द  छोड़ना  चाहता हूँ

 पीड़ित  व्यक्ति  द्वाराਂ  ।  भ्रप्रवासी  कमंकारों  के  हितों  के  ध्यान  के  लिए  सारे  श्रधिकार  इन्स्पेक्टरों

 को  दिए  गए  हैं  ।  मेरा  निवेदन  हैं  कि  पीड़ित  व्यक्ति  को  भी  मजिस्ट्रेट  के  पास  शिकायत  करने  का

 श्रधिकार  होना  चाहिए  ।  इसलिए  मेरा  ग्रनुरोध  हैं  कि  इस  संशोधन  को  स्वीकार  किया  जाए

 संशोधन  सभा  की  श्रनुमति  से  वापस  लिया  गया ं।
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 विनियमन  श्रौर  सेवा
 विधेयक

 ait  रवीन्द्र  वर्मा  :  यद्यपि  भिन्न  हैं  लेकिन  वही  इसलिए  मेरे  तक  भी

 वही  tat  बाद  में  श्रनुभव  के  श्नाघार  पर  संद्योधन  करने  सम्बन्धी  मेरा  वक्तव्य  भी  वही  है  ।

 अत  मेरा  माननीय  मित्र  से  श्रनुरोध  है  कि  वह  श्रपना  संशोधन  वापस  ले  लें  ।

 श्री  पुरण  नारायण  सिन्हा  :  मैं  मंत्रीजी  को  चेतावनी  देता  हूं  कि  छः  मास  बाद  उन्हें एक

 संदोधन  पेश  करना  होगा  ।  फिर  भी  उनके  श्राइवासन  पर  मैं  संशोधन  वापस  लेता  हूँ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  उन्हें  वापस  लेने  के  लिए  सभा  की  श्रनुमति है  ?

 माननीय  सदस्य  :

 संशोधन  सभा  की  श्रनुमति  से  वापस  लिया  गया  ।

 थी  भगत  राम  :  मैं  भी  अपना  संशोधन  वापस  लेता  हूँ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  TE  संद्योधनों  को  वापस  लेने  के  लिए  सभा  की  श्रनुमति  है  ?

 माननीय  सदस्य  :  हां

 dated  समा  की  से  वापस  लिये  गये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन यह  है  :

 खण्ड  29  विधेयक  का  ata  बने  ह ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 खण्ड  29
 विधेयक  में  जोड़ा  गया  ।

 खण्ड 30  से  36  विधेयक में  जोड़  गये  ।

 maga  को  fata  में  जोड़ा  गया  1

 खण्ड 1

 श्री  मगत  राम  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ 1,  —

 पंक्ति  10  सें  15  का  लोप  कर  दिया जाए  ।

 मैं  निम्नलिखित  श्र श  का  लोप  चाहता  हूँ  :

 परन्तु  यह  कि  यदि  केन्द्रीय  सरकार  इसे  masfaa  हित  में  श्रावश्यक  समभे  या

 शीघ्रता  लाना  चाहे  उस  सीमा  तक  जहां  तक  ऐसी  श्रधिसूचना  में  विनिर्दिष्ट

 उसे  किसी  राज्य
 या

 राज्यों
 में  इस  श्रधिनियम के  लागू  होने  की  तारीख से

 1  वर्ष से  अनधिक  भ्रवघि के  लिए  सभी या  किसी भी  STF  को  स्थगित या

 नरम  किया  जा  सकता  है  ।

 मैं  हूँ  कि  यह  बड़ा  श्रच्छा  बिल  है  तो  इसे  एक  साल  तक  रिलैक्सेशन  दिया  जा  सकता है

 सारे  बिल  में  जो  इतने  सक्दान्ज़  दिये  गये  उसमें  कम-से-कम  कुछ  देर  के  लिए  यह  पोस्टपोन

 कर  सकते  हैं  ।  इसीलिए  मैंने  श्रमेंडमेंट  दिया  हैं  कि  इसको  डिलीट  कर  दिया  जाए
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 विनियमन  श्रौर  सेवा  विधेयक

 श्री  रवीन्द्र  वर्मा  :  उपाध्यक्ष  मुझे  भय  है  कि  मेरे  माननीय  faa  अनावश्यक

 श्राशंका  प्रकट  कर  रहे  हैं  कि  विधेयक  के  श्रधिनियम  बनने  पर  इसके  क्रियान्वयन  में  विलम्ब

 होगा  ।  विधेयक  में  ये  दाब्द  शामिल  करने  का  यह  उद्देश्य  नहीं  है  ।  जेसाकि  माननीय  सदस्य  जानते

 हैं  कि  इस  विधेयक  के  परिणामस्वरूप  कतिपय  ऐसे  अधि  नियम  वापस  ले  लिये  जाएंगे  या  रद्द  हो  जायेंगे

 जो  इस  समय  लागू  जसे  कि  उड़ीसा  ददान  श्रमिक  1975  ।  जब  यह  विधेयक

 पास  हो  जाएगा  ate  अधिनियम  बन  जाएगा  तो  श्रमिकों  के  संरक्षण  के  लिए  अन्य  राज्यों  में  लागू

 अधिनियम  aga  श्राप  व्यपगत  हो  जाएंगें  और  ऐसी  स्थिति  में  यह  हो  सकता  है  कि  इस  श्रधघिनियम

 के  श्रन्तगंत  नियम  बनाने  से  ga  ही  राज्यों  में  लागू  श्रधिनियम  व्यपगत  हो  जाएं  ।  ऐसा  न  होने

 देने  के  लिये  व्यवस्था  करने  हेतु  एक  प्रकार  से  समकाकिता  लाना  आवश्यक  जिससे  ag  पता

 चल  सके  कि  cat  राज्य  एवं  बाहर  के  राज्य  को  क्या  करना  है  श्राशा  है  कि  माननीय  सदस्य

 इसका
 विरोध

 नहीं  करेंगे  झर  इस  स  शोधन  को  मानने  का  झाग्रह  नहीं  करेंगे  |

 श्री  मगत  रास  :  weal  महोदय  द्वारा  दिए  गए  स्पष्टीकरण  को  घ्यान  में  रखते  हुये  मैं

 प्रपना  स  शोधन  वापस  लेने  के  लिए  सभा  की  अनुमति  चाहता  हूँ  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कया  सभा  स  शोधन  वापस  लेने  के  लिए  अनुमति  देती  है  ?

 साननीय  सदस्य  :  हों  ।

 सभा  की  श्रनुमति  से  वापस  लिया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 ग्प्कि  खण्ड  1  विधेयक  का  अंग  बने  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT ।

 खण्ड  1  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया
 ।

 afufsaa  सुत्र  cite  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गए  ।

 श्री  रवीन्द्र  वर्मा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  :

 संशोधित  रूप  पास  किया  जाए  1.0

 मैं  यह  बताना  चाहता  हूँ  कि  माननीय  सदस्य  श्री  चित्त  बसु  कां  जो  खण्ड

 के  रूप  में  स्वीकार  किया  गया  है  खण्ड  के  रूप  में  पुरःस्थापित
 किया  जाना  चाहिए  था

 तथा  उसमें  परिणामात्मैंक  परिवर्तन  किये  जाने  चाहियें  थे  ।  इनके  रहते  हुये  मैं  यह  प्रस्ताव  करता

 हूं  कि  संशोधित  रूप  पास  किया  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  we  यह  है
 :

 विधेयक  संद्योधित  रूप  में  पास  किया  जाये  1”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 178



 19
 1  90

 1  संसद  सदस्य  भत्ते  तथा  पदान
 एए  विधेयक

 संसद  सदस्य  भत्ते  तथा  पेंशन  )  विधेयक

 संसदीय  काय  तथा  श्रम  मंत्री  रवीन्द्र  :

 उपाध्यक्ष  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  :

 संसद-सदस्य के  भत्ते  तथा  पेंशन  1954  का  atx

 संदोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  0.0

 यह  विधेयक  संसद-सदस्य  के  वेतन  तथा  मत्तों  सम्बन्धी  सयुक्त  समिति  की  सिफारिश  के  श्रनुसरण

 में  किया  गया  है  ।  इसका  उद्दद्य  नेत्रहीन  सदस्य  श्रथवा  श्रक्षम  जिसे  परिचारक  की

 भावश्यकता  होती  के  साथ  जाने  वाले  परिचारक  को  निःशुल्क  विमान  यात्रा  सुविधा  देने  की

 व्यवस्था  करना  है  ।

 चूकि  विधेयक  का  seer  सरल  तथा  विवादहीन  मैं  श्राशा  करता  हूं  कि  सदन

 के  सभी  वर्ग  इसका  समथन  करेंगे  ate  इसे  बिना  किसी  वाद-विवाद  के  पास  करेंगे  ।

 मैं  जानता हूँ  कि  ऐसे  कई  मामले  हैं  जिनके  बारे  में  माननीय  सदस्य  यह  चाहेंगे  कि  वक्तव्य

 दिये  जाएं  ate  स  शोधन  ar  किए  जायें  लेकिन  मैं  ate  श्रधिक  विस्तार  में  नहीं  जाना  चाहता  ।

 माननीय  सदस्य  यह  आसानी  से  THA  जायेंगें  कि  यह  एक  विशिष्ट  मामले  से  सम्बन्धित  है  और

 इसलिए  मैं  उनसे  atta  करूंगा  कि  वह  कोई  इधर-उघर  की  बात  करते  हुये  बिना  विवाद

 में  पड़े  विधेयक  को  पास  करेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  :

 संसद-सदस्य  के  वेतन  तथा  पेँदन  1954  का  ak

 स  द्योधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये

 प्रस्ताव  पर  विचार  इसे  प्रवर  समिति  को  भेजने  तथा  इसे  परिचालित  करने  के  बारे  में

 स  मिले  हैं  ।  श्री  विनायक  प्रसाद  area —aqrieaar  ;  श्री  राम  ;

 श्री  पु्णनारायण  सिन्हा  ।

 श्री  पुर्णनारायण  सिन्हा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  :

 संसद-सदस्य  भत्ता  शर  पेंशन  1954  का  ate  संदोधन  करने

 विधेयक  एक  प्रवर  समिति  को  सौंपा  जिसमें  15  सदस्य

 अर्थात

 (1)  श्री  वी०  श्ररूणाचलम

 (2)  श्री  राज  कृष्ण  डान

 (3)  श्रीमती  वी०  जयलक्ष्मी

 (4)  श्री  सरत  कार

 (5)  श्री  रिनचिंग  ars  far

 (6)  श्री  श्रार०  एल०  कुरील

 (7)  श्री  मृत्युंजय  प्रसाद
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 पेंशन
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 (8)  श्री  एम०  एन०  गोविन्दन  नायर

 (9)  श्री  बी०  राचया

 (10)  श्री  सौगत  राय

 (11)  श्री  पदमाचरण  सामन्त  सिहेरा

 (12)  श्री  रामधारी  शास्त्री

 (13)  श्री  रवीन्द्र  वर्मा

 (14)  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  ;  श्रौर

 (15)  श्री  पुरांनारायण  सिन्हा

 at  उसे  संसद  सदस्यों  के  wad  ale  पेंशन  के  पुनरीक्षण  तथा  अरन्य

 सुविधाओं  के  समूचे  प्रशन  की  जांच  करने  श्रौर  झ्रागामी  सत्र  के  प्रथम  दिन  तक

 प्रतिवेदन  देने  के  अनुदेश  दिये  जायें  पी

 थ्रो ०  पी०  जी०  मावलंकर  उपाध्यक्ष  मैं  संसदीय  काय  मंत्री  के

 साथ  सहमत  हो  सकता  था  श्रौर  सदन  का  समय  नहीं  लेना  चाहता  था  लेकिन  एक  बात  मुझे
 Gay  नहीं  आई  कि  उन्होंने  क इघर  उधर  की  बात प  ase  कयों  कहा  शर  मैं  यह  महसूस  करता हूं
 कि  विधेयक  का  नाम  संसद  सदस्य  भत्ते  तथा  पेंगन  नहीं  होना  चाहिये  था  ।

 ag  बिल्कुल  सच  है  कि  यह  एक  सरल  तथा  विवादहीन  विधेयक  है  ate  इलका

 उद्देश्य  श्रच्छा  है  श्र  इसलिये  हमें  इसे  स्वीकार  करना  चाहिये  ।  मैं  इसका  पूरा  समर्थन  करता

 अपने  नेत्रहीन  सहयोगियों  तथा  विकलांग  सहयोगियों  को  बिना  किसी  हिचक  के  सुविधाए
 दी  जानी  चाहिये  ।  ऐसा  हमें  पहले  कर  लेना  चाहिये  था  ।  लेकिन  मैं  यह  कहना  चाहता

 हैं  कि  ag  सुविधा  रेल  यात्ना  के  बारे  में  कयों  नहीं  दी  जाती  afe  नेत्रहीन  व्यश्ति  को  विशन  यात्रा

 के  लिये  सहायता  की  | Tazaaat  हो  सकती  है  तो  रेल  यात्रा  के  लिये  सहायता  नरी  श्र।वद्यक ता  कयों

 नहीं  हो  सकती  ।  मन्त्री  महोदय  यह  तर्क  दे  सकते  हैं  कि  संसद  सदस्य  के  पास  रेलवे  पास  होता  है

 लेकिन  वह  रेलवे  पास  केवल  पहले  दर्जे  Mie  दूसरे  दर्जे  का  होता  है  ।  यदि  नेत्रहीन  व्यक्ति  को  सीधे

 कोई  सहायता  की  श्रावव्यकता  होती  है  श्रौर  वह  चाहता  है  कि  कोई  परिचारक  उसके  साथ  ि ५ बठ  तो

 उसे  विमान  यात्रा  की  WITAT  रेल  यात्रा  में  सहायता  की  अधिक  श्रावइ्यकता  होती  हे  क्योंकि  रेल

 थात्रा  श्रपेक्षाकृत  लम्बी  होती  है  ।  त्र्तः  मंत्री  महोदय  सभा  को  ae  श्राइवासन  दें  कि  यह  सुविधा

 नेत्रहीन  तथा  विकलांग  सदस्यों  को  रेल  यात्रा  के  सम्बन्ध  में  भी  दी  जायेगी  |

 विधेयक  के  लम्बे  aga  में  भत्ते  तथा  पेंशन  तीन  wee  दिये  गये  हैं  मैं  विस्तार

 में  नहीं  जाना  चाहता  ।  मैं  किसी  अन्य  श्रवसर  पर
 इसके

 बारे  में  लेकिन  मैं  यह  कहना

 चाहता  हूं  कि  स  सद  सदस्यों  के  भत्ते  तथा  पेंशन  का  प्रदन  बहुत  ही  नाजुक  विषय  है  ।  क्योंकि

 भत्ते  तथा  पेंशन  का  मामला  राजनीतिक  नाजुकता  का  मामला  बन  जाता  है  इसका  कारण

 स्पष्ट है  हम  ससद  सदस्यों  को  यह  पुरा  भ्रधिकार  है  कि  सरकारी  राजकोष  से  पेसा  निकाल

 सकें  तथा  यह  स्वामाविक  है  कि  लोग  हमारी  श्रालोचना  करेंगे  अर  इसलिये  हमें  बहुत  अधिक

 सतंक  रहना  होगा  ।  मैं  यह  महसूस  करता  हूँ  कि  दुरुपयोग  की  सभावना
 है

 शौर  ऐसा  बिल्कुल  स्पष्ट

 ।  हमें  इस  बात  का  पूरी  तरह  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  लोग  हमारे  बढ़  हुए  भत्ते  तथा  पेंशन

 पर  पुरी  नजर  रखते  हैं  और  इसलिये  हम  जो  भी  कहते  या  करते  हैं  उसे  जल्दबाजी  में  या  बिना

 सोच  विचारे  नहीं  करना  चाहिये  ।  ऐसा  कहने  के  बाद  मैं

 पह
 सु  काव  देना  चाहता  हूं  ।
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 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  किसी  सदस्य
 के  भाषण  में  व्यवधान  डालने  का  यह  कोई  तरीका

 नहीं है

 Sto  पी०  जी०  मावलंकर :  seq  यह  है  कि  स  सद  सदस्यों  के  बेतन  का  मामला  बहुत

 महत्वपूर्ण  मामला  है  श्रौर  जो  कुछ  हम  करते  हैं  वह  भी  महत्वपूर्ण  है  क्योंकि  जो  हम  करते  हैं

 अथवा  जो  हस  नहीं  करते  हैं  या  जो  हम  खास  तरीके  से  करत ेहैं  उसका  के  सम्मान  पर

 बुरा  प्रसर  पड़  सकता  है  श्रौर  स सद  तथा  इसके  सदस्यों  की  प्रतिष्ठा  पर  चोट  ्र  सकती  है  ।  प्राज

 से  पहले  कभी  भी  पढ़े  लिखे  तथा  सजग  लोगों  ने  स  सद  सदस्यों  श्रथवा  स  सद  के  प्रति  भ्रालोचना

 का  रवंया  नहीं  झ्रपनाया  था  लेकिन  त्र  संसद  श्रौर  aaa  सदस्यों  की  श्रालोचना  की  जा  रही

 इस  प्रकार  ससद  तथा  हमारी  प्रतिष्ठा  उतनी  भ्रच्छी  नहीं  है  जितनी  होनी  चाहिये  थी  ।

 मामले  के  इस  पहलू  पर  विचार  करना  होगा  ।

 अधिक्  समानता  लाने  की  मांग  जोर  पकड़ती  जा  रही  है  श्रौर  यह  कहा  जा  रहा है  कि

 स  सद  सदस्यों  को  वही  सुविधायें  ate  भत्ते  क्यों  न  दिये  जायें  जो  ea  लोगों  को  दिये  जा  रहे  हैं

 चाहे  संसद  सदस्य  बहुत  afar  काम  क्यों  न  करते  हों  ।  मैं  यह  मानता  हुं  कि  समानता  की  भ्रपेक्षा

 द््ष  की  भावना  बहुत  अधिक  है  ।  मैं  श्री  डेविड  लायड  जाज  के  दब्द  दुहराना  चाहता  हूं  जो

 उन्होंने  1911  में  संसद  सदस्यों के  वेतन  के  बारे  में  ब्रिटिश  हाऊस  श्राफ  कामन्स  में  कहे  थे  ।  श्री

 लायड  जो  1911  में  राजकोष  के  चांसलर  संसद  सदस्यों  को  Talat  करने  के  प्रस्ताव

 को  पेश  करते  हुए  कहा  था
 :

 हम  संसद  सदस्यों  को  £400  प्रति  ag  देने  की  aera  करते  हैं  तो  यह  इनकी

 सेवा  के  परिणाम  को  मान्यता  देना  नहीं  वह  एक  परिलब्धि  भी  नहीं है  ना

 ही  यह  एक  garam  इसे  वेतन  भी  नहीं  कहा  जा  सकता  ।  यह  तो  एक

 भत्ता है  ate  मेरे  बिचार से  यह  एक  न्यूनतम  भत्ता  है  जिससे  वे  लोग  यहां

 सकें  जो  सरकार  की  बहुत  श्रधिक  सेवा  कर  रहे  हैं  शौर
 *

 जो  साघन
 न  मिलने

 पर  यहां  नहीं  सकते  ही

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  चांसलर के  प्रस्ताव  तथा  उसके  वक्तव्य  को  हाऊस  श्राफ  कामन्स  में

 चुनौती दी  गई  और  यह  256  मतों
 से

 पास  गया  श्रौर  इसके  विपक्ष  में  158
 मत पड़े  ।

 इसके  बाद  लन्दन  में  स्थिति  काफी  बदल  गई  है  श्रौर  इससे  भी  ज्यादा  स्थिति  भारत  में  बदली  है  ।

 लेकिन  मैं  ag  कहना  चाहता  हूं  कि  वेतन  तो  स्थिर  रह  सकता हे  लेकिन  ब मत्त  में  कुछ  वृद्धि की

 जा  सकती  है  क्योंकि  संसद  सदस्यों  को  श्रपने  कार्यों  तथा  गतिविधियों  के  लिये  इसकी  श्रावश्यकाता

 पड़ती है  ।

 मैं  बात  के  विस्तार  में  जाये  बिना  दो  सुभाव  देना  चाहता  संसद  सदस्यों  के  वेतनों

 तथा  भत्तों  सम्बन्धी  समिति  न  केवल  इन  garat  पर  विचार  करे  बल्कि  सभी  सुभावों  पर  विस्तार

 से  विचार  करे  तथा  एक  व्यापक  प्रतिवेदन  दे  ताकि  सदन  इस  पर  fazatz  से  चर्चा  कर  सके  |

 उदाहरण  के  तौर  पर  जब  हम  रेल  से  यात्ना  करते  हैं  तो  हमें  पास  की  सुविधा  होती है  ak  हमें

 कुछ  देना  नहीं  पड़ता  aha  मारत  जेसे  बड़े  देश  में  कई  बार  बहुत  तेजी से  लम्बी  दूरी  तय

 करनी पढ़  जाती  है  ।  उदाहरण के  तौर  पर  यदि  तुझे  रेल  से  मद्रास  जाना है  तो  मुझे कोई  qa

 नहीं  देने  पड़ेंगे  ।  यदि  मुझे  विमान  से  मद्रास  जाना  है  तो  सत्र  के  दौरान  यदि  मैंने  ars  निःशुल्क

 विमान  यात्रां  का  लाभ  उठा  लिया  है  तो  मुभे  पूरे  पेसे  देने  पढ़ेंगे  ऐसा  क्यों  नहीं  किया  जाता
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 कि  यदि  मैं  8  विमान  यात्राप्रों  का  लाभ  उठा  चुका  हूं  तो  उसके  बाद  वाली  विमान  यात्रा  के  किराये
 ~
 में

 से
 रेल  का  फिराया  कम  कर  दिया  जाये  ate  मु मे  शेष  किराया  देनें  के  लिये  कहा  जाये  ।  मैं

 यह  नहीं  कहू  रहा  कि  gh  निःशुल्क  विमान  यात्रा  करनी  दी  जाये  बल्कि  gh  रेल  का

 किराया  कांट  कर  दोष  किराया  देने  की  श्रनुमति  दी  जानी  चाहिये  ।  यह  एक  weal  चीज  है
 क्योंकि  भारतवर्ष  एक  बहुत  बड़ा  देश  है  श्रौर  हम  समय  बचाना  चाहते  हैं  ।  विमान  कम्पनी  को  जो

 हानि  होगी  उसे  रेलवे  पूरी  कर  लेगा  ate  रेलवे  को  जो  हानि  होगी  वह  विमान  कम्पनी  पुरा  कर

 लेगी  ।  यह  दोनों  विभाग  एक  ही  सरकार  के  हैं  ।

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  मेरा  विश्वास  है  कि  संसद  सदस्यों  को

 लीय  सहायता  व्रिशेष्कर  स्टेनोप्राफ़र  की  डउपर्ता  के  fay  एक  प्रभावकारी  भत्ते  की  अवस्यकता

 होती  है  ।  मंत्रियों  की  तरह  हमें  भी  का
 ही  काम  ote  महत्व  पू्णं  काम  करना  पड़ता  है  ।  मैं  यह

 नहीं  कह  रहा  कि  हमें  मइत्वयूगे  काम  करना  पड़ता  है  ।  लेकिन  हमें  काफी  काम  शौर

 पहत्वपूरां  काम  करना  पड़ता है  ।  मंत्रियों  को  विशेष  सहाय  की  सहायता  तथा  अन्य

 सुविधायें  प्राप्त  होती  हैं  लेकिन  हमें  कोई  पुतवा  नहीं  पिलती  ।  मैं  यह  शिकायत  नहीं  कर  रहा

 कि  उनके  पास  यह  सुविधा  क्यों  है  ।  gh  saa  कोई  ईष्या  नहीं  है  ।  मैं  मंत्री  बनना  नहीं  चाहता

 लेकिन  मैं  तो  केवल  इतना  कहना  चाहता  हूं  कि  यदिं  हमें  T TTT Ay  ढंग  से  ad  करना  है  तो

 हमें  यह  सहायता  अथवा  स्टेनोग्राफर  भत्ता  मिलना  चाहिये  ।

 जहां  तक  देनिक  भत्ते  का  सम्बन्ध  इसमें  वृद्धि  किए  जाने  का  औचित्य  बनता  है  क्योंकि

 पैट्रोल  की  कीमत  बढ़  गई  है  ।  पालम  हवाई  अड्डे  से  मेरे  निवास  स्थान  seed  कोटे  तक  टैक्सी  से

 20  रुपया  किराया  लगता  था  शरर  ae  मुक्के  25  रुपये  या  27  रुपये  50  पैसे  देने  पड़ेंगे  जबकि

 मेरा  भत्ता  उतना  ही  सरकारी  निगमों  के  उपाध्यक्ष  ate

 अन्य  अधिकारियों  के  पास  कारें  या  झन्य  साधन्र  होता  है  लेकिन  हमें  टैक्सियों  या  कोच  से  जाना

 पड़ता  है  ।  मैं  कोच  पर  जाता  हूँ  परन्तु  चू  कि  संसद  समय  पर  पहुंचना  होता  इसलिए

 टेक्सी
 लेनी  हड़ती  है  ।  मैं  व्यथ में  27  रपये  50  पते  क्यों  दू  ?  भत्ते  में  वृद्धि  की  जानी

 चाहिए  ।

 विधेयक  में  gee  को  प्रयोग  किया  गया  है  ।  मैं  जानता  हूँ  कि  मेरे  माननीय  सहयोगी

 के  इस  बारें  में  निश्चित  विचार  हैं  ate  मैं  यह  भी  जानता  हूँ  कि  कई  माननीय  सदस्य  इस  बारे

 में  मेरे  खिलाफ  थें  ।  लेकिन  मैं  यह  बात  स्पष्ट  करना  चाहता  हूँ  कि  भूतपुर्व  संसद  सदस्यों  के  लिए

 गत  सरकीर  द्वारा  श्रापात  स्थिति  के  दौरान  qatar  का  प्रावधान  श्रनैतिक  तथा

 था  तथा  जनता  सरकार  को  इसे  तत्काल  रह  कर  देना  चाहिये  ।  यह  इसलिये  अनेतिक

 था  कयों  ag  प्रावधान  आपात  स्थिति  के  दौरान  स  सद  द्वारा  बनाया  गया  था  ake  जनता  की

 राय  नहीं  ली  गई  थी  तथा  संसद  सद-यों  को  लालच  दिया  गया  था  ।  यह  पेंशन  पांच  वर्षों  की  एक

 अवधि  तक  के  far  दी  गई  थी  ।  यदि  कोई  सदस्य  26  ay  की  ग्रायु  में  स  मद  सदस्य  बनता

 है  प्रौर  31  ag  की  आायु  तक  स  सद  सदस्य  रहता  है  तो  31  वर्ष  की  श्रायु  के  बाद  से  लेकर  मरने

 तक  उसे  पेंशन  सिलती  रहेगी  |  क्या  सरकार  चाहती  है  कि  उसे  31  वर्ष  की  ag  से  लेकर  91

 वर्ष  की  आयु  तक  300  रुपये  प्रतिमाह  पेंशन  मिलती  रहे  ?  यह  एक  घरित  विधान है  मैंने  उस

 समय  इसका  विरोध  किया  था  और  मैं  यहां  तक  कहने  के  लिये  तयार  हूँ  जब  भी  मैं  सदस्य  के  रूप

 में  सेवा  निवृत्त  होऊंगा  अथवा  त्याग  फ्त्र  दूंगा  या  हार  जाऊंगा  तो  मैं  पेंशन  नहीं  लुगा  ।  मेरी  कथनी
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 भर  करनी  में  कोई  wat  नहीं  इस  के तुन  a  समाप्त  कर  देना  चा  हिये  ।  यदि  सरकार  स  सद

 सदस्यों  को  सहायता  देना  ही  चाहता  है  ता  उसे  एक  नया  विधेयक  बनाना  चाहिये  जिसमें  यह

 व्यवस्था  हो  कि  जो  सदस्य  स्वच्छा  से  श्रंगदान  दे  और  कुछ  वर्षों  तक  अ्रपने  वेनन  में  से  प्रति  माहू

 कुछ  राशि  कटवाता  रहे  तो  वह  wife  उन्हें  वाद  में  पगान  के  रूप  में  दी  जा  सकती  यह

 घान  कम  से  कम  2  gala  के  लिथ  होना  चाहिये  न  कि  केवल  एक  अवधि  के  az  प्रावधान

 2  श्रवधियों  के  लिये  होना  चाहिये  दस  वर्षों  wear  कुछ  वर्षों  तक  लिये  नहीं  क्यों  सई  बार

 भ्रवरधि  पांच  वर्ष  से  कम  समय  के  लिये  भी  होती  ।  न्युनतम  ag  55  वर्ष  से  कम  नहीं  होनी

 चाहिये  ।  यदि  वह  55  वर्ष  का  है  तो  उसे  aa  दी  जानी  जाहिये  कयों  क  उस  श्रवस्था  में  वह  कहीं

 नोकरी  नहीं  पा  सक्तता  लेकिन  यदि  उसकी  ay  ३5 न्या  श्रयवा  37  वर्ष
 है

 तो  उसे  नौकरी  faa  सकती

 है  इसलिये  उस ेपेंशन  देने  की  श्रावव्यकता  नहीं है  ।  उसे  55  वर्ष  की  arg  तक  प्रतीक्षा  करनी  चा  हिये

 श्र  उसके  बाद  ही  जब  तक  वह  जीवित  है  पेंशन  ले  सकता  है|  मैं  यह  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि

 मैं  वयोवद्ध  संसद  सदस्यों  जो  सेवानिवत्त  हो  जाते  हैं  waar  त्यागपत्न  दे  देते  हैं  या  aaa  में  नहीं

 रहते  को  पेंशन  देने  के  विरुद्ध  नही ंहूं  ।  लेकिन  मैं  संसद  सदस्यों  को  dea  देने  के  उद्देश्य  श्रौर

 विचार  का  पूरी  तरह  विरोध  करता  हूँ  क्योंकि  संसद  सदस्य  यहां  नौकरी  करन  नहीं  aid  बल्कि  वह

 जनता  का  काम  करने  त्राते  हैं  यह  उनका  दा  यत्व  है  ।  यह  पेंशन  योग्य  नौकरी  नहीं  है
 यह  तो

 जनसेवा  है  जिसमें  बयोवद्ध  संसद  सदस्य  स्वेच्छा  से  श्रंशदान  देकर  श्रौर  आंडिक  रूप  से  राज्य  की

 सहायता  से  पद्मन  पा  सकते  हैं  ।

 अन्त  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  संसद  सदस्य  को  श्रच्छे  वेतन  we  तथा  समुचित

 सुविधायें  मिलनी  चाहिये  ताकि  उनको  काम  ate  कुददालता  पर  असर  न  पड़े  ।  हमें  यह  भी  सुनिश्चित

 करना  चाहिये  कि  हम  ऐसा  कोई  काम  न  करें  कि  जिससे  हमारे  पास  बिल्कुल  पेसा  न  रह  जाये  ।

 हम  नहीं  चाहते  कि  केवल  श्रमोर  लोग  श्रौर  उच्च  मध्यम  स्तर  वग  के  लोग  यहां  wa  |  हम  तो  यह

 चाहते  हैं  कि  ऐसे  लोग  यहां  aa  जिनमें  जन  सेवा  की  भावना  हो  att  वे  संसद  तथा  लोगों  की

 सेवा  कर  सकें  ।  एक  अर  तो  हम  यह  सुनिद्चित  करना  चाहते  हैं  कि  संसद  सदस्य  faa  न  हों  शर

 साथ  ही  हम  यह  भी  सुनिश्चित  करना  चाहते  हैं  कि  वे  कारंकुशलता  ate  सेवा  के  नाम  पर  बहुत

 पेसा  या  सुविधायें  न  ले  जायें  ।  भ्रच्छे  पर्याप्त  भत्ते  भ्र  समुचित  सुविधायें  संसद

 सदस्य  को  झ्रंदाकालिक  रोजगार  waar  घनोपाजंन  के  लिये  भ्रावंित  प्रक्रिया  ava  के  लिये

 रोकती  यदि  हम  ऐसा  करते
 हैं

 तो  मेरा  पूरा  विश्वास है  कि  संसद  सदस्यों  तथा  संसद  की

 प्रतिष्ठा  ईमानदारी  सेवा  एवं  सतत  परिश्रम  =  संदर्भ  में  बढ़ेगी

 श्री  पूरण  नारायण  सिन्हा  अपन  संशोधन  तथा  श्री  मावलंकर  के  कथन  के  समथन  में  मैं

 केवल  इतना  कहना  चाहता  हूँ  कि  इस  बारे  में  मैंने  गर-सरकारी  सदस्यों  का  विधेयक  दिया  gat  है

 लेकिन ag  विधेयक  इंस  सत्र  के  दौरान  चर्चा  हेतु  बेलट  में  नहीं  आया  है  ।

 at  gf  विष्णु  कामत  झ्रापको  श्रेणी  मिली  है  ।

 थी
 पुण  नारायण  सिन्हा  यह  ठीक  है  ।  लेकिन  इस  सत्र  के  दौरान  चचा  हेतु  बैलट  में

 इसका  नाम  नहीं  श्राया  है  ।  इसकी  श्रेणी  है  ।

 प्रो ०  मावलंकर  ने  संसद  सदस्यों  को  पर्याप्त  वेतन  मत्ते  तथा  समुचित  सुविधाए  देने  के

 लिये  तकंसंगत  बातें  कही
 हैं

 lag  नहीं  चाहते  कि  संसद  सदस्य  निघन mao *  हो  जायें लेकिन  गत  दो
 वर्षों  से  मेरे  पास  बिल्कुल  पैसा  नहीं  है  मुंभे  भ्रपने  निर्वाह  के  लिये  घर  से  परसे  मंगवाने  पड़ते  हैं  ।
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 संसद  सदस्प  भत्ते  तथा  Gara  विधेयक  9  1979

 मैं  केवल  चार  घंटे  सोता  हूं  ् मुभः  काफी  afaw  पत्र  व्यवहार  करना  पड़ता  मुभे  सचिवालीय

 सुविधाए  प्राप्त  नही ंहैं  ।  मरे  पास  तीन  टाइपराइटर  हैं  श्रौर  मैं  प्रतिदिन  50  से  60  पत्र  रोज

 टाइप  करता  हूं  मैं  रात  के  दो  बजे  तक  काम  करता  हूं  ।  श्र्त  मैं  चाहता  हूं  कि  सुविधायें  बढ़ायी

 जाय  |

 यदि  सभी  तितर  दलों  के  संसद  सदस्य  aa  में  बैठकर  इस  विषय  में  चर्चा  करें

 तो  कोई  हानि  नहीं  होगी  ।  मेरे  गर-सरकारी  विधेयक  में  संजोघन  किया  जा  सकता  है  ।  लेकिन

 ऐसा  सरकारी  रूप  में  चाहिये  ।  त््त  मैं  मंत्री  महोदय  से  अ्रनुरोध  करता  हूँ  कि  वे  मेरा

 संशोधन  स्वीकार  कर  लें  |  सदन  के  श्रगले  मत्र  के  शुरू  होने  में  छः  सप्ताह  बाकी  हैं  श्र  इस  अवधि

 के  दौरान  हम  इस  पर  चर्चा  कर  सकते  हैं ग्रौर  सुभाव  दे  सकते  हैं  उन्हें  मेरी  बात  से  सहमत

 होना  चाहिये  ।  अगने  सत्र  में  संसद  सदस्यों  के  वेतन  तथा  भत्ते  में  water  करने  वाले  विधेयक

 को  पेदा  किया  जा  सकता  है  अर  हम  इसे  जल्दी  से  पास  कर  सकते  हैं  ।  प्रत्येक  संसद  सदस्य  यह

 चाहता  है  कि  इस  विधेयक  को  यथा  सम्भव  ais  पास  कर  जाये  ।  हमें  यह  विधेयक  पास

 करके  संसद  सदस्यों  को  राहत  देनी  मैं  भ्रनुरोध  करता  हूं  कि  मेरे  संशोधन  को  स्वीकार

 कर  लिया  जाये  ।  मैं  चाहता  हूँ  कि  za  दूसरी  समिति  को  भेजा  जाये  ।  qh  वहां  भी  श्रपनी  बात

 कहने  का  भ्रवसर  समिति  में  वेतन  भत्ते  श्रादि  में  स  शोधन  पर  चर्चा  हो  सकती  है  श्रौर

 एक  नया  विधेयक  लाया  जा  सकता  है  ।  इसी  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैंने  अपना  स दोधन

 पेश  किया  था  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  श्रनुरोध  करता  हूं  कि  वे  इसे  स्वीकार  कर  लें  ।

 डा०  रामजी  fag  ( aTTATZ)  उपाध्यक्ष  यह  विधेयक  तो  बहुत  सीमित  मर्यादा

 में  रखा  गया  है  श्रौर  इसमें  किसी  को  विरोध  करने  की  श्रावश्यकता  नही ंहै  ।  क्योंकि  झ्राज  जो

 स्थिति  किसी  एक  माननीय  सदस्य  की  हो  सकती  है  वह  एक  से  ज्यादा  माननीय  सदस्यों  की  भी

 हो  सकती  है  |  इसलिए  इस  सदभं  में  जो  प्रावधान  किया  गया  है  उस  पर  मानवीय  दृष्टिकोण  से

 विचार  करना  चाहिए  ।  मैं  समभता  हूं  कि  इसमें  विरोध  की  कोई  गुंजाइश  नहीं  है  ।  यह  बहुत

 साधारण  श्रौर  सरल  विधेयक  है  ।

 मैं  मावलंकर जी  की  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  इस  तरह के  लेजिस्लेशन को  पीसमील  में

 नहीं  लाया  जाना  चाहिए  क्योंकि  ऐसे  पीसमील  लेजिस्लेडान  पर  मी  उतनी  ही  मेहनत  करनी

 पड़ती  उतना  ही  सदन  का  समय  जाता  है  जितना  कि  विस्तृत  लेजिस्लेगन  पर  ।  इस

 प्रइन  पर  सरकार  को  विचार  करना  चाहिए  ।

 एक  प्रशन  हमारे  माननीय  सदस्यों  को  जो  पंद्न  देने  का  प्रावधान  वह  भी  काफी

 विवादास्पद  है  और  इस  द सदभ  में  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  ने  भी  aaa  विचार  रखे  थे  ।  इस  प्रश्न

 पर  श्रौर  भी  लोगों  के  विचार  हैं  ।  मैं  समभकता  हुं  कि इन  सब  बातों  पर  एक  प्रवर  समिति  में  यदि

 विचार  किया  जाए  at  विस्तृत  रूप  से  विचार  किया  जाए  तो  काफी  श्रच्छा  होगा ।  मैं  देख  रहा

 हूं  कि  बहुत  सारे  देशों  में  ate  सोशलिस्ट  कन्ट्रीज  में  मेम्बस  के  जो  श्रलाउंसिज हैं
 *  *  '

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जब  श्री  पुर्णानारायण  सिन्हा  का  विधेयक  हमारे  सामने  श्राएगा उस

 समय  श्राप  यह  सब  बातें  कह  सकते  है  ।  भाषण  समाप्त  कीजिए  |

 डा०  रामजी  सह्ध  ठीक  है  ।  मैं  इतना  कहना  चाहूंगा  कि  इस  बिल  को  मुल्तवी  रखा  जाए

 और  इस  प्रकार  के  बिल  को  समग्र  रूप  में  रखा  जाए  जिसमें  सारी
 चीजों  के  विषय  में  प्रावधान
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 19  1901  संसद  सदस्य  भत्ते  तथा  पेंशन  विधेयक

 हो  लेकिन  यह  ठीक  है  कि  पैसा  न  बढ़ाया  जाए  उसकी  जगह  सेक्रेटरी  दे  दिया  जाए  |  यु  ta  ०ए०  में

 एक  मेम्ब्नर  13  सेक्रेटरी  रखता  है  ।  हम  लोगों  की  तो  हालत  यह  है  कि  अपने  श्राप  ही  चिट्ठी  खोलनी

 पड़ती  way  झाप ही  चिट्टी  लिखनी  पड़ती  है  ।  जब  मैं  यह  कहता  हूँ  तो  मैं  स्पष्ट
 कर

 दूं  कि
 मैं

 वेतन  बढ़ाने  के  पक्ष  में  नहीं  हूं  मैं  केवल  इतना  चाहता हूँ  कि  माननीय  सदस्यों  की  सुविधाएं  बढ़ा

 दी  जाएं

 उपाध्यक्ष  मैं  केवल  दो  बातों  की  श्रोर  मंत्नी  जी  का  ध्यान  दिलाना  चाहूंगा  ।

 एक  तो  यह  कि  इस  को  सेलेक्ट  कमेटी  में  भेजा  जाए  ताकि  वहां  पर  इस  सारे  प्रइन  पर

 पुरी  गहराई  से  विचार  हो  सके  ।  मैं  यह  नहीं  चाहूँगा  कि  कोई  पसा  बढ़ाया  wee  लेकिन  एक  सेक्रेटरी

 masa  दे  दिया  जाए  ।  मैं  जरूर  चाहूंगा  कि  कॉस्टीच्युन्सी  में  घूमने  के  लिये  सरकारी  c  पर

 सदस्यों  को  गाड़ियां  देने  की  व्यवस्था  झ्रवश्य  की  जाए  ।  ये  गाड़ियां  परसनल  काम  के  लिए  नहीं

 होनी  चाहिएं  ।  यह  भर  कर  दिया  जाए  ।  इसके  लिए  पैसा  बढ़ाने  की  श्रावश्यकता  नहीं  है  ।  मैं  ऐसा

 मानता  ।  उपाध्यक्ष  मैं  झ्रापके  माध्यम  a  मंत्री  जी  से  श्रनुरोध  करूंगा  कि

 वे  इस  बिल  को  aarae  कमेटी  में  भेज  दें  ताकि  वहां  पर  इस  पर  विस्तार  से  विचार  हो  सके  भौर

 एक  विधेयक  सम्यक  रूप  में  यहां  प्रस्तुत  किया  जा  सके  |

 श्री  श्रार०  एन०  राकेश  :  मेरा  एक  प्वाइंट  श्राफ  श्राडंर है  ।  भ्रलीगढ़  मुस्लिम

 युनिवर्सिटी  बिल  के  विरुद्ध  जो  लड़के  sata  करने  के  लिए  ता  रहे  थे  उन  पर  प्राण  घातक  हमला

 किया  गया  दो  सौ  जख्मी  लोग  वहां  पर  उतारे  गए  हैं  ।  हजारों  लड़के  गायद  कर  दिए  गए

 तीन  चार  मर  गए  है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  तरह  से  प्वाइंट  श्राफ  आडर  ta  करना  उचित  नहीं है  ।  अगर

 प्रापको  कोई  सब  मिशन  करना  हो  तो  377  का  नोटिस  दें  ।

 श्री  श्रार०  एन०  राकेदा  यह  बड़ा  सीरियस  मैंटर  है
 *  *

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  भी  वृत्तांत  में  शामिल  नहीं  होगा  ।  श्री  रवीन्द्र  वर्मा  ।

 शी  वर्मा  :  उपाध्यक्ष  जब  मैंने  विचार  करने  के  लिए  प्रस्ताव  पेश  किया

 था  तो  मुभे  यह  ara  थी  कि  इस  विधेयक  पर  सदन  में  लम्बी  चर्चा  नहीं  होगी  क्योंकि  जैसाकि

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  बताया  कि  लम्बे  समय  से  यह  महसूस  किया  जा  रहा  था  कि  उन

 सहयोगियों  के  लिये  ऐसा  विधेयक  लाना  श्रावश्यक  है  जिन्हें  कठिनाई  है  ताकि  उन्हें  यह  कठिनाई

 श्रौर  लम्बे  समय  तक  न  सहनी  पड़े  ।

 विधेयक  का  उद्देश्य  केवल  यह  सुनिश्चित  करना  है  कि  संसद  सदस्य  को  उस  कठिनाई

 का  सामना  न  करना  पड़े  जो  गत  दो  वर्षों  से  उन्हें  हो  रही  है  ।  उस  विधेयक  को  यह  तके  देकर  प्रवर

 समिति  में  भेजने  कि  कई  ग्रन्य  मामले  संसद  सदस्यों  के  भत्ते  तथा  पेंशन से  सम्बन्धित

 जिसके  बारे  में  सदन  सोचना  चाहिये  शर  निर्णय  करना  संसद  सदस्य  की

 कठिनाई  को  श्रौर  अ्रधघिक  mata  तक  बनाये  होगा  ।

 ग्रत  मैं  संसद  सदस्यों  से  यह  अपील  करता हूं  कि  वे  इसे  प्रवर  समिति  को  भेजने  का

 सुभाव
 नदें

 a eBTTATAY  वृत्तांत  में  दामिल  नहीं  किया  गया  |
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 विधेयक
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 इसके  श्रतिरिक्त  जहां  तक  संसद  सदस्यों  के  भत्ते  तथा  पेंशन  का  संबंध  कई

 मामले  सदस्यों  के  मन  में  हैं  ।  मैं  उनसे  श्रवगत  मैं  संसद  सदस्यों  की  सुविधाश्रों  के  महत्व  को

 समभता  हूँ  श्रौर  मैं  यह  भी  TAWA  हूं  कि
 सदस्य  यह  चाहते  हैं  कि  उन्हें  ये  सुविधाए  cite  से

 शीघ्र  दी  जायें  ।

 a  यह  समक  नहीं  झरा  कि  प्रो०  मावलंकर  के  भाषण  के  बारे  में  मैं  क्या  कहूँ  ।

 उन्हें  यह  पता  नहीं  हैं  कि  मैं  क्या  कहने  वाला  हूं  ।

 प्रो०  पो०  wo  AATH : :  मुभे  पका  पता  है  कि  श्राप  बात  कहेंगे  जिससे  मैं

 प्रसन्न  तो  हो  सकता  हूं  लेकिन  संतुष्ट  नहीं  ।

 श्री  रवीन  वर्मा  :  जब  प्रो०  मावलंकर  ने  भ्रपना  भाषण  शुरू  किया  था  तो  मुभे  यह  नहीं

 पता  था  कि  वे  अपने  भाषण  को  किस  श्रोर  ले  जायेंगे  ।  इस  अ्रवसर  पर  मुभे  शेक्सपियर  की  बात

 are  aNd  है  ।  यह  उक्ति  मार्क  एन्टनी  कीं  थी  ।

 श्री  हरि  facy  कामत  :  वह  उक्ति  दाह  संस्कार  के  समय  कही  गई  थी  ।

 श्री  रवीन्द्र  वर्मा  :  इस  समय  यह  उक्ति  ऐसे  समय  पर  नहीं  कही  जा  रही  ।  लेकिन  दाब्दों

 को  सुनकर  मुझे  लगभग  ही  लगता  है  ।  प्रो०  मावलंकर  ने  पहले  तो  जन  भावनाओं  की  बात

 कही  at  बाद  में  कई  मामलों  पर  भाषण  दिया  ।  उन्होंने  सदस्यों  के  वेतन  तथा  भत्ते  में  अन्तर

 करते  हुए  यह  बताया  कि  सदस्यों  के  कायें  एवं  कुशलता  पर  बुरा  झसर  नहीं  पड़ना  चाहिए  |  इसके

 बाद  उन्होंने  पेंशन  की  बात  कही  ।  उन्होंने  इस  बारे  में  श्रपना  रोष  व्यक्त  feat  कि  मैंने  way

 भाषण  के  प्रारंभ  में  यह  कहा  था  कि  मैं  यह  नहीं  चाहता  कि  gre  उधरਂ  की  बातें  कही  जायें  |

 ‘saz  उधरਂ  से  मेरा  मतलब  विधेयक  के  शीर्षक  के  दब्दों  से  नहीं  था  बल्कि  विधेयक  के  खन्डों

 से  मैं  यह  नहीं  चाहता  कि  सदन  में  ऐसी  बातों  पर  चर्चा की  जाये  जो  विधेयक के  खण्डों  के

 साथ  सम्बन्धित  न  हों  ।  सदन  को  इस  बात  की  जानकारी  हैं  कि  संसद  सदस्यों  के  वेतन  तथा  भत्तों

 सम्बन्धी  विषयों  तथा  ara  विषयों  के  बारे  में  विचार  किया  जा  चुका  समिति ने  कुछ

 सिफारिशें  की  हैं  उन  पर  विचार  किया  जा  रहा है  ।  सरकार उन  सिफारिशों के  श्राघार  पर

 प्रस्ताव  रखेगी  ।  उस  समय  इन  सब  बातों  पर  चर्चा  की  जा  सकती  है  त््त  मैं  माननीय

 सदस्यों  से  यह  भ्रपील  करता  हूँ  कि  वे  यह  न  सोचें  कि  मंत्रियों  को  माननीय  सदस्यों  की  कठिनाइयों

 को  पता  नहीं  वास्तविकता  तो  यह  है  कि  माननीय  सदस्य  मंत्रियों  की  कठिनाइयों  को  नहीं

 समझते ।

 Sto  पी०  जी०  « WaAASKTL :  हमें  aga  सहानुभुति  है  |

 श्री  रवीन्द्र वर्मा  :  मैं  जानता हूँ  कि  mat  मुझ  से  सहानुभूति है  ।  मैं  माननीय  सदस्यों

 से  अपील  करता  हूं  कि  वह  इस  विधेयक  को  पास  करें  तथा  इसे  प्रवर  समिति के  पास  भेजें  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  उनके  कथन  का  तात्पयं  कया  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  विधेयक को  प्रवर  समिति  को  भेजे  बिना  पास
 करने  को

 कहा है

 श्री  पूरणांनारायण  सिन्हा  का  एक  संशोधन  है  ।
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 ाा 19
 1901  संसद

 सदस्य  दे
 भत्ते  तथा  पेंशन  विधेयक

 श्री  पुरा  नारायण  सिन्हा :  संयुक्त  समिति
 ने  इस  सब  पर  दो  वर्ष  तक  विचार  किया

 ate  मैं  भी  एक  ag  तक  उसमें  था  ।  समिति  को  225  सदस्यों  से  मत्तों  का  पुनरीक्षण  करने  के

 लिए  प्रार्थनापत्र  मिले  तथा  ag  किसी  निरांय  पर  नहीं  पहुंच  सकी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  श्राप  इसे  वापस  नहीं  ले  रहे  ।  मैं  इसे  सभा  के  मतदान  के  लिए  रखता

 gi  प्रश्न यह  है  :

 संसद  सदस्य  भत्ता  ae  पंदान  1954  का  शर  संशोधन  करने

 वाला  विधेयक  एक  प्रवर  समिति  को  सौंपा  जिसमें  15  सदस्य  AAtd  —

 (1)  श्री  वी०  धभ्ररूणाचलम

 श्री  राज  कृष्ण  डान (2)

 (3)  श्रीमती  वी०  जयलक्ष्मी

 श्री  सरत  कार (4)

 (5)  श्री  रिनचिंग ars  fat

 (6)  श्री  झ्ार०  एल०  कुरील

 (7)  श्री  मृत्यंजय  प्रसाद

 श्री  एम०  एन०  wars  नायर

 (9)  श्री  बी०  राचया

 (10)  श्री  सौगत  राय

 (11)  श्री  पदमाचरण  सामन्तसिहेरा

 (12)  श्री  रामधारी  दास्त्री

 (13)  श्री  रवीन्द्र  वर्मा

 (14)  श्री  सुखदेव  प्रसाद  श्रौर

 (15)  श्री  qutarerasy  सिन्हा  :

 झर  उसे  संसद  सदस्यों  के  भत्ते  और  Tats  पुनरीक्षण  तथा  अन्य

 सुविधाओं  के  समूचे  stat  जांच  करने  at  झागामी  सत्र  के  प्रथम  दिन  तक

 प्रतिवेदन  देने  के  झनुदेश  दिये  जायें  है

 प्रस्ताव  श्रस्वोकृत

 उपाध्यक्ष सहोदय  :  यह  है  :

 संसद  सदस्य  भत्ता  तथा  पेन्शन  1954  का  ate  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  पर  बिचार  किया  जाए  ै

 भ्रस्ताव  स्वीकृत  gat

 खण्ड 2

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  खण्ड-वार  विचार  आरम्भ  करते  हैं  ।  खण्ड  2)

 श्री  मृत्यु जय  क्या  अ्ाप  ATA  सभी  संशोधन  qa  कर  रहे  हैं  ?
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 श्री  मृत्यु जय  प्रसाद  :  पहले  संशोधन  को  छोड़  देता  बाकी  तीसरा  श्रौर  चौथा

 मैं  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 उपाध्यक्ष  महोनय  :  अच्छा  अझाप  श्रपने  संशोधन  सख्या  3  श्रौर  4  पेश  कर  सकते  हैं
 प्रइन  यह  है  —

 थी  meqaT  प्रसाद  :  मैं  प्रस्ताव  करता हूँ  :

 पृष्ठ 1,  पंक्ति  9  से  11,--

 4  की  उपधारा  (1)  के  खण्ड  या  धारा  5  की  उपधारा  (1)  के

 खण्ड  या  घारा  6a  में  निर्दिष्ट  प्रत्येक  ऐसी  विमान  यात्रा  के

 लिएਂ  के  स्थान  पर  4  की  या  धारा  5  की  उपधारा  (1)  या

 धारा  में  निर्दिष्ट  प्रत्येक  ऐसी  रेल  या  स्टीमर  यात्रा  के

 लिएਂ  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।  (3)

 पृष्ठ  1,  पंक्ति

 माड का  के  स्थान  पर  रेल  at  स्टीमर

 जिस  दर्जे  के  लिए  सदस्य  हकदार  हैਂ  प्रतिस्थापित  किया

 जाये  ।  (4)

 श्री  मृत्यु जय
 प्रसाद  :  उपाध्यक्ष  मेरा  कॉम  माननीय  मावलंकर  जी  ने

 बहुत  हलका  कर  दिया  है  क्योंकि  उनके  माषण  में  सब  बातें  ्र  गई  हैं  fas  मुझे  यह  कहना  हैं

 कि  जिनके  लिए  जो  सुविधा  श्राप  हवाई  जहाज  में  दे  रहे  हैं  उनके  लिये  वही  सुविधा  श्रगर  झप

 रेल  में  नहीं  देते  हैं  तो  बात  श्रघूरी  रह  जाती  भले  ही  श्राप  यह  कह  दीजिये  कि  इसमें  सीमित

 सुविधा  है  ।  इस  ag  में  मर्यादित  हवाई  यात्रायें  हो  इसलिए  आप  यह  कह  सकते  हैं

 इतना  सुघार  कर  सकते  हैं  कि  जब  हाउस  तभी  बसे  सदस्य  जब  जब  हाउस  के  काम  से

 झावें  तभी  He  वलास  में  gga  साथ  एक  श्रादमी  को  ला  सकें  ।  यह  श्राप  भले  कर  इसमें  कोई

 बाघा  नहीं  है  ।  किन्तु  यदि  ag  सुविधा  न  दी  जायेगी  तो  यह  स दोधन  श्रघूरा  रह  जायेगा  |

 दूसरी  बात  यह  है  कि  श्रगर  TAA  का  श्रवसर  हो  तो  2,  4  बातें  कहनी  इससे

 थोड़ा  GH  पड़े  जाता है  |  इसलिये  मैं  श्रापसे  इजाजत  लेकर  कहना  चाहता  fan  हाउस  को

 जानकारी के  लिये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  तो  जब  बिल  श्रायेगा  तो  उस  aaa  बौलिये  ।

 श्री  रवीन्द्र  वर्मा  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  बता दू  कि  रेल  मंत्री  इस  सम्बन्ध  में  पहले  ही  TA

 सनिक  कार्यवाही  कर चुके  इस  कारण  इस  सम्बन्ध  में  कोई  उपबन्ध  नहीं
 ञ्त |  इसके  लिए

 किंसी  संशोधन  की  WaRIHayt  नहीं  है  ।  श्राशा  है  वे  संशोधन  पर  जोर  नहीं  देंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  रेल  मंत्रालय  द्वारा  पहले  ही  से  प्रशासनिक  कार्यवाही  किये  जाने  के

 कारण  क्या  झाप  इस  संशोधन  को  पेश  नहीं  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  रवीन्द्र  वर्मा  :  रेलवे  में  यह  सुविधा  उपलब्ध  है  ।

 शमी  मृत्युंजय  प्रसाद  :  ag  हमें  बता  दीजिए  |  वह  एक  ही  श्रादमी को  न  रहे
 भौरों

 को
 भीं

 मिले  |
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 19  1901  संघ  उत्पाद-शुल्क  सम्पदा  शुल्क

 aaa  विघेयक  तथा  ग्रतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  महत्व

 का  स  शोधन  विधेयक

 थ्री  रवीन  वर्मा  :  oe  सदस्य  के  लिये  यह  सुविधा  उपलब्ध  है  ।

 थी  मृत्युंजय  प्रसाद  :  के  श्रलावा  बाकी  इस  बिल  में  जो  ae  तरह  के  लाचार  सदस्य

 उन्हें  भी  यह  सुविधा  मिलेगी  न  ?  इस  विधेयक  में  जिन्हें  हवाई  यात्रा  &  साथ  में  सहायक  को

 ले  जाने  को  सुविधा  है  वह  उन्हें  रेल  में  भी  मिलेगी  ?

 थी  रघोग्र  वर्मा  :  यह  सुविधा  ae  तथा  श्रन्य  विकलांगों  को  भी  उपलब्ध  है  ।

 at  मृत्युंजय  प्रसाद  :  मैं  भ्रपना  संशोधन  वापि्सि  लेने  के  लिए  सभा  की  अनुमति  चाहता

 हुं  ।

 संशोधन  car  की  इ नुमति  से  afer  feat  गया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 खण्ड  2  विधेयक  का  अंग  बने  के

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खण्ड  2  विधेयक  में  जोड़ा  गया  ।

 खण्ड  1,  niafaaq  सुत्र  ate  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़े  गए  ।

 wit  रवोन्द्र  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  पास  किया  जाए  1”

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  यह  है  :

 विधेयक  पास  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुध्रां  ।

 संघ  उत्पाद-ुत्क  सम्पदा  शुल्क  संशोधन

 विधेयक  तथा  श्रतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  (faite  महत्व  का

 संशोधन  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रब  हम  दूसरे  faq  पर  भराते हैं  ।  श्री  सतीश  शभ्रप्रवाल

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो
 सतीज्ञ  nvatet)  मैं  प्रस्ताव करता  हूं

 थ्री  हरि  विष्णु  कामत  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रदन  है  जिसे  उठाने  पर

 भुभे  खेद  है  ।  कई  दिन  से  हमें  वरिष्ठ  उप-प्रघान  मंत्री  को  देखने  का  सौभाग्य  प्राप्त  नहीं  eat
 पिछले  सप्ताह  वित्त  विधेयक  भी  उनके  द्वारा  YT  किया  जाना  था  परन्तु  वे  नहीं  धराये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वे  बीमार  हैं  ।
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 संशोधन  विधेयक  तथा  श्रतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  महत्व

 भा का
 water  विघेयक

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  यह  विधेयक  उन्हें  पेदा  करना  था  ।  नियम  76  बहुत  ही  स्पष्ट

 शरीर  सुस्पष्ट  है  ।  इसमें  कहा  गया  है

 विधेयक  के  भारसाधक  सदस्य  के  श्रतिरिक्त  किसी  oa  सदस्य  द्वारा  यह  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 किया  कि  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  या  विधेयक  को  पारित  किया

 जाए  we  विधेयक  में  भारसा।धक  सदस्य  के  श्रतिरिक्त  किसी  त्रन्य  सदस्य

 विधेयक  के  भारसाधक  सदस्य  द्वारा  किये  गये  प्रस्ताव  पर  संशोधन  के  रूप  के

 यह  प्रस्ताव  नहीं  किया  जायेगा  कि  विधेयक  सभा  की  प्रवर  समिति

 राज्य  सभा  की  सहमति  दोनों  सदनों  की  संयुक्त  समिति  को  सौंपा  जाये

 या  wa  जानने  के  लिए  परिचालित  किया  जाये  :

 परन्तु  यदि  किसी  विधेयक  का  भारसाधक  ऐसे  कारणों  से  जिन्हें  श्रघ्यक्ष  पर्याप्त

 ant,  उसके  स्थापन  के  बाद  उसके  बारे  में  अगले  प्रस्ताव  को  प्रस्तुत  करने

 में  WARD  हो  तो  यह  श्रध्यक्ष  की  अ्रनुमति  से  उस  प्रस्ताव  विशेष  को  प्रस्तुत  करने

 के  लिये  किसी  ara  सदस्य  को  afqna  करे  सकेगा  ।

 वरिष्ठ  उप-प्रधान  मंत्री  बीमार  हैं  ।  परन्तु  मैं  जानना  चाहता  हू  कि  क्या  उन्होंने  इस

 सम्बन्ध  में  DITA  लिखा  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय :  उन्होंने  भ्रध्यक्ष  महोदय  को  लिखा  हे  ax  अध्यक्ष ने  श्री  सतीश

 भग्रवाल  को  ag  विधेयक  पेदा  करने  की  अनुमति  प्रदान  की  है  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  उनका  स्वास्थ्य  पहले  से  श्रच्छा  है  श्र  उसमें  सुधार

 हो  रहा  है  ।  हम  सभी यह  जानने  के  लिए  उत्सुक हैं  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उनके  स्वास्थ्य  में  सुधार  हो  रहा  है  ।  श्री  सतीश  श्रग्रवाल  |

 श्री  सतीश  श्रग्रवाल  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  :

 श्ग्कि  भारत  की  संचित  निधि  में,से  उन  राज्यों  को  जिन  पर  शुल्क  श्रधिरोपित

 करने  वाली  विधि  का  विस्तार  है  कतिपय  संघ  उत्पाद-घुत्क  के  शुद्ध  श्रागमों  के

 भाग  के  समतुल्य  राशि  संदत्त  करने  का  तथा  वित्त  ग्रायोग  द्वारा  28

 1978  की  रिपो  में  सिफारिश  किये  गये  सिद्धान्तों  के  अनुसार  उन  राज्यों  में  उन

 राशियों  के  वितरण  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये

 सम्पदा  शुल्क  1962  का  श्रौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 पर  विचार  किया  जाये  ब

 श्रतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  महत्व  का  1957
 का  शौर

 ana  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  म

 जसाकि  माननीय  सदस्यों  को  ज्ञात  है  ये  तीनों  विधेयक  सांतवे  वित्त  श्रायोग  की

 सिफारिशों  के  परिणामस्वरूप  पुश  किये  गये  ।  वित्त  श्रायोग  का  यह  ॒
 प्रतिवेदन  की  गई  कारंवाई

 ज्ञापन  के  साथ  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  281  के  भ्रनुसार  पिछले  aa  में  सभा  पटल  पर  रखा  गया
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 19  1901  संघ  उत्पाद-धुल्क  सम्पदा  शुल्क  )

 संशोधन  विधेयक  तथा  sere  शु  महत्व

 का  संदोघन  विधेयक

 ए

 था  अ्रायो ग  अनुच्छेद  280  के  ग्रन्तगंत  करों  शौर  शुल्कों  में  राज्यों  के  भाग  के  बारे  में  सिफारिश

 करता  ।  वह  राज्यों  को  केन्द्रीय  सरकार  के  सहायतानुदान  के  सम्बन्ध  में  भी  सिफारिश  करता

 है  ।  इसके  अतिरिक्त  राष्ट्रपति  ges  वित्त  व्यवस्था  के  लिए  कोई  अरन्य  मामला  भी  सौंप  सकता

 है  ।  की  सिफारिशें  कुछ  मामलों  में  राष्ट्रपति  के  area  तथा  श्रन्य  में  विधान  द्वारा  लागू

 की  जा  सकती  हैं  ।  ऋणों  के  सम्बन्ध  में  राज्यों  को  राहत  प्रशासनिक  श्रादेशों  के  द्वारा  दी  जा

 सकती  है  ।  जो  तीन  विधेयक  मैंने  विचार  के  लिए  पेश  किए  हैं  वे  संघ  उत्पाद  अति रिक्त

 उत्पाद  युल्क  श्र  सम्पदा  you  का  वितरण  करने  से  सम््रन्धित  जो  संसदीय  विधान  द्वारा  ही

 fear  sit  सकता  है  ।

 इससे  पहले  कि  मैं  इन  तीनों  विधेयकों  पर  श्रपनी  बात  शुरू  मैं  सातवें  वित्त  प्रायोग  की

 सिफारिशों  के  बारे  में  कुछ  शब्द  बोलना  चाहता  हूं  ।  केन्द्र  से  राज्यों  को  हस्तान्तरित  किये  जाने

 वाले  साघनों  की  कुल  धन-राशि  की  श्रायोग  ने  एक  सीमा  निर्धारित  कर  दी  है  ।  ये  हस्तान्तरण

 उस  ग्रावश्यक  प्रशास  नक  श्राधारभूत-ढांचे  को  अनुरक्षित  ate  विकसित  करने  के  लिए  राज्यों  को

 प्रयाप्त  वित्तोय  साधन  उपलब्ध  करायेंगे  जो  किसी  विकासशील  अथंव्यवस्था  से  उत्पन्न  बढ़ती

 हुई  मांगों  के  लिए  श्रावश्यक  होता  है  ।  झायोग  ने  मांग  की  है  कि  यथासम्भव  जितने  भी  कम  समृद्ध

 राज्य  हैं  उनके  पास  राजस्व  लेखे  में  प्राधिक्य  रखा  जाये  जिसे  उनके  नये  सिरे  से  विकास  के  लिए

 वापिस  प्राप्त  किया  जा  सके  ।  सहायताथं  अनुदान  के  बजाय  कर  हस्तान्तरण  ढारा  भारी  aa-ctifar

 राज्यों  को  हस्तान्तरित  करने  की  मांग  की  गई  है  जिससे  कर  प्राप्तियों  में  राज्य  एक  बड़ी  सीमा

 तक  उत्पलावकता  का  लाभ  उठा  सके  जिसके  साथ  ही  साथ  केन्द्र  के  साधन  बढ़ाने  के  प्रयत्नों  को  भी

 बढ़ावा  मिलना  चाहिये  ।  श्रायोग  ने  राज्यों  के  आायकर  के  हिस्से  को  80  से  बढ़ाकर  85  प्रतिशत  कर

 दिया  है  और  मु  उत्पाद-शुल्कों  के  मामले  में  राज्यों  के  ga  को  दुगने  से  श्रधिक  कर  दिया  गया  है  |

 इसने  उन  अ्राठ  राज्यों  को  वर्ष  1979-80  से  1983-84  तक  कुल  1173  करोड़  रुपये  का

 अनुदान  देने  की
 सिफा  रिश  की  जिनसे  कर  हस्तान्तरण  द्वारा  पर्याप्त  धन  प्राप्त  होने  के

 राजस्व  लेखे  में  कुछ  कमी  रखने  की  ara  कीं  गई  थी  ।  अपने  कुछ  प्रशासनिक  स्तर  को  ऊंचा

 उठाने  के  लिए  श्रायोग  ने  22  में  से  17  राज्यों  के  लिए  ak  प्लग  से  लगभग  437  करोड़  रुपये

 की  राशि  की  सिफारिश  की  है  ।  इन  सबसे  वर्ष  1979-84  की  श्रवधि  में  राज्यों  को

 2156  करोड़  रुपये  की  ऋण-राहत  की  भी  शभ्रायोग  ने  सिफारिश  की  है  ।  उसने  राज्यों  के

 व्यय  के  लिए  धन  जुटाने  के  लिये  कुछ  ngage  सिफारिशें  भी  की  हैं  ।  राज्यों  को  दी  जाने  वाली

 ऋण-राहुत  को  मिलाकर  इसके  ge  झ्नुमानानुसार  श्रौर  श्रायोग  के  श्रादेशानुसार  हस्तान्तरण

 1979-84  की  safe  में  23063  करोड़  रुपये  का  यह  छठे  वित्त  झ्रायोग  की  सिफारिश  के

 agate  1974-79  की  अवधि  में  किये  गये  ora feta  हस्तान्तरण  के  11578  करोड़  रुपये  की

 तुलना में  है  ।

 यहां  यह  बताना  श्रनुचित  न  होगा  कि  कर  प्राप्तियों  तथा  1974-79  की  श्रवधि  में  उत्पन्न

 भ्रतिरिक्त  स्रोतों  के  stat  की  श्रधिकता  झ्र  राज्यों  को  इस  wafer  में  जैसा  कि  भ्रायोग

 के  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  23063  करोड़  रुपये  की  राशि  से  प्रर्याप्त  रूप  में  afaan  होगा  ।

 हमारे  संविधान  में  यह  स्वीकार  किया  गया  है  कि  राज्यों  की  वित्तीय  araey  केन्द्र

 द्वारा  राज्यों  को  किये  जाने  वाले  बड़ी  सीमा  तक  साधनों  के  स्थानान्तरण  पर  निरभर  करती  है  श्रौर

 191



 संघ  उत्पाद-शुल्क  विधेय  सम्पदा  शुल्क  9  1979

 संशोधन  विधेयक  तया  अ्रतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  महत्व

 का
 सशोधन  विधेयक

 इसलिये  इसने  वित  श्रायोग  के  माध्यन  से  एक  बने  बनाये  ara  का  प्रावधान  किया  है  जिससे

 साधनों  की  ग्रौर  केन्द्र  तथा  राज्यों  की  की  श्रावधिक  समीक्षा  की  जा  सके  are  केन्द्र  से

 राज्यों  की  श्रोर  साधनों  के  बहाव  को  बनाये  रखा  जा  सके  ।  यह  बात  कि  वित्त  श्रायोग  इस

 निर्णायक  भूमिका  के  प्रति  सजग  रहा  है  इस  तथ्य  से  स्पष्ट  हो  जाती  है  कि  हस्तान्तरण  की  मात्रा

 बढ़  रही  है  जिसकी  राज्यों  को  उपलब्घ  साधनों  ate  उनकी  श्रावश्यकताग्रों  के  सावघानीपुवेक  तथा

 व्यापक  परीक्षण  के  वाद  उत्तरगामी  विल  प्रायोगों  ने  सिफारिश  की  थी  ।  hex  के  goa  वित्त  पर

 हस्तान्तरण  में  ऐमी  वृद्धि  के  प्रभाव  के  संविधान  में  इसे  विशेष  स्थिति  प्रदान  किये  जाने

 के  भारत  सरकार  प्रत्येक  आयोग  की  सिफारिशों  को  स्वीकार  करती  रही  है  ।  areal  के

 केन्द्र  पौर  राज्यों  में  बटवारे  के  मामले  कोई  टकराव  नहीं  हो  सकता  क्योंकि  ये  साधन  केन्द्र

 श्रथवा  राज्यों  की  बपौती  नहीं  है  श्रपितु  सारे  राष्ट्र  के  हैं  श्रौर  ऊन्हें  वहीं  पर  लगाया

 जाना  चाहिये  जहां  पर  इनकी  सर्वाधिक  हो  |

 > प्रथम  विधेयक  की  बात  यट  कि  faa  आयोग  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  (1)  विद्यत  के

 प्रलावा  ate  सभी  वस्तुग्नों  पर  40  same  उसाद-शुल्क  शौर  (ii)  राज्यों  को  विद्युत  पर

 लगे  समस्त  उत्पाद-शुल्क  को  1974-84  की  श्रवधि  में  उनको  दे  दिया  जाता  चाहिये  ।  इस  प्रकार

 श्रायोग  ने  उस  ta  को  दुगते  से  मी  भ्र  कर  दिया  है  जो  राज्यों  को  छड़े  वित्त  wat  की

 Fasifert  के  अ्रतुपार  मिल  रहा  था  1979-84  की  अवधि  में  श्रकेले  इन  लेखों  का  श्रनुमानित

 हस्तान्तरण  12,493  करोड़  ety  का  हो  जायेगा  ।  इस  विधेयक  में  राज्यों  को  उत्पाद-शुल्क

 के  40%  रंगा  को  लिया  गया दै  ave  वियुत  पर  बड़े  उत्पाद-शुल्क  के  भुगतान  के  लिये  अलग से

 एक  wea  विधेयक  सदन  के  समझ  प्रस्तुत  किया  ।  उत्पाद-शुल्क  के  राज्यों  के  ८. ह] ह  में

 परस्पर  वितरण  के  मामने  Har  का  कहना
 है  कि  भ्रन्त  रॉज्यिकीय  श्रसन्तुलनों  को  कम  करने

 के  उचका  कि शप  उ  की  कुत  अहोतरी  के  वितरण  को  ate  श्रधघिक  सीमा  तक

 उपयोग  करने  का  है  इच  ही  2  में  प्रतिव्यक्ति  राजकीय  घरेलू  उत्पादन  में

 प्रतिलोम  SED ED  राज्य  में  गरीबों  का  प्रतिशत  तथा  राजस्व  समानीकरण  सूत्र  जसे  तत्वों  को

 प्रत्येक  राज्य  को  देय  प्रश  के  प्रतिशत  के  निर्धारण  में  25  प्रतिद्यात  का  बराबर  महत्व  feat  गया

 है  ।  भ्रापोग  के  राज्यों  में  बड़े  हुए  उत्प।द-शुल्क  के  वितरण  के  किसी  एकल

 मापदण्ड  के  बजाय  इद्प  प्रकार  के  बड  तीय  मापदण्ड  का  उद्देश्य  उस  सुत्र  के  किसी  राज्यों  के

 प्रति  maar  पक्षरात  या  दूसरों  के  विरुद्ध  कठोर  दुव्यंहार  के  श्रवसरों  को  कम  करने  का  है  |

 दूसरे  विधेयक  में  कृषि  भूमि  के  ata  प्रत्य  सम्पत्ति  पर  मिलने  वाले  कुल  सम्पदा  शुल्क

 के  वितरण  का  उपबन्ध  है  ।  यह  कर  केन्द्र  ग्रतुच्छेद  269  के  श्रन्तगंत  इकट्ठा  करता  है  परन्तु  इस

 राशि  को  राज्यों  को  dae  के  विधान  के  अ्रनुसार  ही  दिया  जा  सकता  है  ।  पुवंकालीन  सभी  श्रायोगों

 ने  यह  सिफारिश  की  थी  wat  सम्पति  से  मिलने  वाले  शुल्क  का  वितरण  सम्पति  की  स्थिति  के

 अधार  पर  किया  जाए  तया  चल  सम्पत्ति  से  होने  वाली  अप  का  जनसंख्या  के  आधार  पर  वितरण

 किया  जाएगा  |  सातवें  वित्त  ने  इस  ग्रन्तर  को  समाप्त  कर  दिया  है  शौर  उसने  सिफारिश

 की  है  कि  कुल  ara  का  वितरण  राज्यों  में  स्थित  सम्पत्ति  के  भ्रनुपात  के  श्राधार  पर  जाए  ।

 इस  मामले  में  क्षेत्रों  को  दिए  जाने  ay  भाग  के  म्र त रक्त  शुल्क  से  होने  वाली  कुल

 aa  भारत  की  संचित  निधि  का  गर्ग  नहीं  है  इसलिए  विधेधक  में  मारत  की  संचित  निधि  में  से
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 19  वदाख  1901  संघ  उत्पाद-दुल्क  सम्पदा  शुल्क

 संशोधन  विधेयक  तथा  शभ्रतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  महत्व

 का
 नाली  संशोधन  विवेक

 भुगतान
 व्यय  का  oe _  नहीं  है  1979-84  के  पांच  वर्षों  में  सम्पदा  शुल्क  से  राज्यों

 को  64  करोड़  रुपये  दिए  जाएंगे  ।  विधेयक में  राज्यों  में  शुल्क  को  वितरित  करने  के  सिद्धान्त  बताए

 गए  हैं
 ।

 तीसरे  विधेयक  का  सम्बन्ध  तग्बाकू  a  कपड़े  पर  लगे  उत्पाद  शुल्क  से  होने  बाली

 अतिरिक्त  ara  को  वितरित  करने  के  सम्बन्ध  में  श्रायोग  की  सिफारिशों  को  लागू  करने  से

 जसा  कि  सभा  जानती  है  कि  ये  शुल्क  राज्यों  की  सहमति  से  इन  वस्तुश्नों  को  लगने  '  वाले  fast

 कर  के  बदले  में  लगाए  गए  हैं  योजना  में  इस  समूची  प्राय  को  वित्त  श्रायोग  द्वारा  सिफारिश

 किए  गए  सिद्धान्तों  के  agar  वितरित  करने  की  ट़्यवस्था है  सातवें  वित्त  भ्रायोग  ने  अतिरिक्त

 उत्पाद  शुल्क  से  होने  वाली  कुल  झायथ  में  से  प्रत्येक  राज्य  को  दिए  जाने  बाले  भाग  का  उल्लेख

 किया है  ।  चीनी  के  सम्बन्ध  में  प्रत्येक  राज्य  का  माग  1976-77  को  होने  वाले  3  वर्षों  में

 उस  राज्य  को  भेजी  गई  चोनी  के  श्रौसत  के  अ्ाघधार  पर  तय  किया  गया  तथा  झोर

 कपड़े  के  सम्बन्ध  में  1971  की  जनसंख्या  के  ऑ्राघार  पर  1970-71  से  1975-76  के  बीच  हए

 प्रतिव्यक्ति  उत्पादन  के  श्राघार  पर  राज्य  का  भाग  तय  किया  जाता  इस  प्रकार  1979-84

 के  बीच  राज्यों  को  1867  करोड़  रुपये  दिए  जाएंगें  ।

 मैंने  झ्ायोग  की  सिफारिशों  ate  तीनों  विधेयकों  पर  संक्षेप  में  प्रकाश  डाला  है  ।  सदस्य  जो

 बातें  वाद-विवाद  के  दौरान  उठाएंगे  मैं  उन  पर  भी  प्रकाश  डालने  का  प्रयत्त  करूगा  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुए

 भारत  की  सचित  निधि  में  से  उन  रीज्यों  को  जिन  पर  शुल्क  अधिरोपित  करने  वाली

 विधि  का  विस्तार  है  कतिपय  संघ  उत्पाद-शुल्क  के  शुद्ध  आगमों  के  भाग  के  समतुल्य
 रादि  संदत्त  करने  तथा  वित्त  द्वारा  28  1978  की  रिपोर्ट

 में  सिफारिश  किये  गये  सिद्धान्तों  के  अनुसार  उन  राज्यों  में  उन  राशियों  के  वितरण

 का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  बिचार  किया  जाये  ै

 स्क  सम्पदा  शुल्क  1962  का  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 पर  विचार  किया  जाये  ।

 श्प्कि  श्रतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  महत्व  का  1957  का  ak

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  1”

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी
 :  गमी  महोदय  के  कथन  के  सातवें  OATH

 की  सिफारिशों  को  ary  करने  के  लिए  तीन  विधेयक  लाए  गए  हैं  ।  परन्तु  हम  अधिंग  की

 feat  के  प्रति  अपना  सामान्य  gate  व्यक्त  करते हैं  क्योंकि  इसमें  यहां-वहूं« थोड  परिवर्तन

 किता  गया  है  तथा  इससे  राज्यों  को  मिलने  वाले  भाग  में  कोई  गुणात्मक  परिवतंन  नहीं  हनना  है  ।

 हम  प.श्चम  बंगाल  के  सदस्यों  को  प्रसन्नता  है  कि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  प्रयत्नों  से

 विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  ने  उन  महत्वपुरणं  संसाधनों  को  उचित  रूप  में  एकत्र  किया  है  जो  समुचे
 देश  के  विकास  के  लिए  श्रावश्यक हैं  पहले  वितरण  के  सम्बन्ध  में  केवल  तदथ  प्रणाली

 ग्रपनाई  जाती  थी  तथा  कोई  उचित  मापंदण्ड  नहीं  श्रपनाया  गया  ।  कुछ  क्षेत्रों  के  पक्षपात
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 संघ  उत्पाद-शुल्क  सम्पदा  शुल्क  9  1979

 संशोधन  विधेयक  तथा  श्रति  रिक्त  उत्पाद-शुल्क  महत्व

 का  माल  संशोधन  विधेयक

 बरता  गया  जबकि  oa  राज्यों  को  उनके  शभ्रधिकार  से  वंचित  रखा  जिसके  परिणामस्वरूप

 इस  देश  की  श्रव्थंयवस्था  में  असंतुलन  ग्रा  गया  ।  स्वतंत्रता  के  बाद  श्रायोजित  अ्राधिक  विकास  बड़ा

 छोल  पीटे  जाने  पर  विकास  की  दर  प्रति  वर्ष  मात्र  एक  प्रतिशत  रही  यह  न्यूनतम  विकास

 मी  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  बहुत  ही  श्रसन्तुलित  रूप  में  विभाजित  है  ।  ऐसा  संविधान  के  उपबंधों

 के  कारण  केन्द्र  श्रौर  राज्य  के  सम्बन्धों  के  कारण  हुआ  है  जो  हमारी  राय  में  राज्य  प्रशासन  के

 ae  संघीय  ढांचे  के  लिए  es aq4aT  अनुपयुक्त  है  ।  इतना  ही  नहीं  हमारे  संविधान  के  उपबन्धों  का

 उपयोग  दिल्‍ली  में  स्थित  एकाधिकार  प्राप्त  लोगों  के  हित  में  क्रिया  जाता  रहा  है  ।  इसी  कारण  देश

 का  बहुत  कम  विकास  हो  पाया है  |  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  हमें  विभिन्‍न  राज्यों  में  अधिक  वसुली  हो

 रही  कुछ  राज्य  पदिचम  बंगाल  के  समान  खुल  कर  इस  सम्बन्ध  में  नहीं  कह  सकते  ।  योजना

 झायोग  को  भी  यह  स्वीकार  करना  होगा  ।  राज्यों  के  योजना  के  लिए  दिए  जाने  वाले  घन  के  बारे

 में  सहमत  न  होने  के  कारण  यह  मामला  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  में  चर्चा  के  लिए  उठाया  गया  है  ।

 मेरा  विचार  है  कल  वे  इस  पर  विचार  कर  रहे

 हमारी  मांग  का  श्राघार  मूलभूत  है  ।  हम  चाहते  हैं  कि  केन्द्र  सरकार  उचित  संघीय  ढांचे

 के  संघर्ष  की  भावना  न  रखते  हुए  किसी  भी  राज्य  के  महत्व  को  कम  न  करते  हुए  राज्य

 सरकारों  को  पर्याप्त  वित्तीय  सहायता  देने  के  प्रश्न  पर  गम्भीरता  से  विचार  करे  ।  ऐसा  करने  का

 समय  or  ही  नहीं  गया  है  वरन्‌  इसमें  विलम्ब  भी  हो  गया  जहां  तक  वितरण  का  सम्बन्घ  है

 संविधान  के  श्रन्तगंत  केन्द्र  के  पास  अधिक  झधिकार  हैं  जबकि  जिम्मेदारी  राज्यों  पर  भ्रधिक  हैं  ।

 इस  तथ्य  से  श्री  भ्रग्रवाल  are  इन्कार  नहीं  कर  सकते  ।  कानून  श्रौर  व्यवस्था  के  श्रतिरिक्त  जो

 मुख्य  बातें  हैं  जिनका  प्रभाव  प्रतिदिन  के  जीवन  पर  पड़ता  है  वे  चिकित्सा

 भुमि  सड़कें  ये  सब  ऐसे  लाभ  हैं  जिनके  बिना  प्रगति  नहीं  हो  सकती  ।  राज्यों  का

 यह  अधिकार  है  कि  वहां  उद्योग  श्रादि  स्थापित  हों  ।  उसके  लिए  उन्हें  धन  कहां  से  मिले  ?  क्या

 इस  वर्तमान  प्रणाली  से  भारत  के  उचित  और  सन्तुलित  विकास  में  मदद  मिली  है  ?  इस  पर

 उचित  रूप  से  विचार  करने  का  समय  श्रा  गया  है  निहित  card  के  क्षेत्रों  में  राजनीतिक  हितों

 के  लिए  बहुत  कुछ  गया  परन्तु  हमारी  मांग  का  श्राधार  राजनीतिक  नहीं  हमारी

 मांग  राज्यों  के  उचित  विकास  पर  श्राधारित  है  श्रौीर  जब  तक  विभिन्‍न  राज्यों  का  सन्तुलित

 विकास  नहीं  होगा  क्षेत्र  की  प्रगति  नहीं  हो  सकती  ।  भूतकाल  में  सभी  वित्त  आयोगों  ने  यही  कहा

 कि  इसे  बढ़ाया  परन्तु  gat  क्या  ?
 1974-75  से  1978-79

 के
 बीच  छठे  वित्त  झायोग

 के  पंचाट  के  भ्राधार  पर  संघ  सरकार  के  राजस्व  की  कुल  43976  करोड़  रुपये  की  वसूली  में  से

 राज्य  सरकारों को  11168  करोड़  रुपया  ही  मिला  जो  कुल  का  25.4  प्रतिशत  ही  है
 ।  सातवें

 वित्त  mata  की  सिफारिदा  पर  1979-84  के  ware  में  से  लगभग  20974  करोड़  रुपये का

 हस्तान्तरण  करने  का  श्रनुमान है  ।  मंत्री  महोदय  ने  यह  राशि  23,000  ave  way  बताई  है  ।

 इसका  प्रतिशत  25.4  से  बढ़  कर  26.1  हो  गया है
 ।

 हमें  श्राय  के  उन  सन्देहास्पद  श्रप्राप्य  श्रांकड़ों  के
 पर

 श्रागे  नहीं  बढ़ना  चाहिए

 इसलिए  योजना  श्रायोग  श्रौर  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  के  सम्मुख  हमारा  निवेदन  है

 कि  इस  विषय  पर  गम्भीरता  से  विचार  किया  जाए  ।  मैं  श्रसन्तुलित  विकास  के  एक  दो  उदाहरण

 पश्चिम  बंगाल  सरकार
 का  कहना है

 1979-83
 की  योजना  के  लिए  उसे

 4500
 करोड़
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 19  1901  संघ  उत्पाद-युल्क  सम्पदा  शुल्क  )

 संदोधन  विधेयक  तथा  श्रतिरिक्त  उत्पाद-शुत्क  महत्व

 का  संदोधन  विधेयक

 रुपया  दिया  जाए  योजना  श्रायोग  ने  इसे  स्वीकार  ही  नहीं  fat  वरन्‌  उसको  राय  से  यह

 50  प्रतिदात  कम  करके  2100  करोड़  रुपया  होना  चाहिए  ।  1979-80  के  लिए  हमने  531

 करोड़  रुपये  के  नियतन  की  मांग  की  थी  परन्तु  योजना  श्रायोग  ने  उसे  काट  कर  370  करो

 कर  दिया  ।  योजना  श्रायोग  को  राय  से  पश्चिम  बंगाल  की  1979-80  की  योजना  197  हि

 79  से  भी  श्राघी  होनी  चाहिए  ऐसा  पश्चिम  बंगाल  के  साथ  ही  नहीं  है  वरन्‌  देश  के  पूर्वोत्तर

 राज्यों  के  साथ  श्रौर  भी  खराब  स्थिति  है  |

 जहां  तक  वित्त  की  सिफारिशों  का  सम्बन्ध  है  हम  उत्पाद-दुल्क  के  वितरण  की

 मात्ना  को  20  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  40  प्रतिदात  तक  बढ़ाने  का  स्वागत  करते  हैं  ।  श्रायकर  के  वितरण

 की  मात्रा  में  भी  80  से  बढ़ाकर  85  प्रतिदात  करके  कुछ  वुद्धि  की  गई  है  ।  सम्पदा  शुल्क  ate

 faa  के  वितरण  सम्बन्धी  प्रणाली  में  कुछ  परिवतंन  किया  गया  ।  परन्तु  हम  इस  सम्बन्ध

 मे  भ्रुपनी  स्थिति  पूर्णतया  स्पष्ट  करना  चाहते  हैं  कि  सातवें  वित्त  झायोग  ने  जो  कुछ  भी  कहा  है  संघ

 सरकार  ने  चीनी  श्र  कपड़ों  के  सम्बन्ध  में  श्रतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  की  योजना  को  लागू

 करने  में  राज्यों  के  साथ  विश्व  पयात  किया  है  ।  यद्यपि  पहले  10.8  प्रतिशत  तक  का  वायदा  किया

 गया  था  परन्तु  1977-78  में  उसके  बजाय  6.8  प्रतिशत  ही  उपलब्ध  कराया  गया  ।  मैं  यह  जानता  हूँ

 कि  वित्त  झायोग  एक  aaqaitan  निकाय  है  जो  संविधान  के  शर्तों  के  श्रनुसार  स्थापित  किया  जाता

 है  श्रौर  इसकी  सिफारिशों  को  लागू  करना  झनिवाये  है  ।  इसलिये  श्राप  इन  विधेयकों  के  द्वारा  कुछ

 सिफारिशों  की  कार्यान्वित  कर  रहे  हैं  मैं  सरकार  से  निवेदन  करूगा  कि  ag  जो  परिवतंन  हो

 रहे  हैं  उनकी  अर  ध्यान  दे  ।  श्राप  श्रघिकार:के  विकेन्द्रीकरण  ate  आर्थिक  भ्रव्यवस्था  को  समाप्त

 करने  की  बात  करते  हैं  ।  मैं  यह  मानता  हूँ  fa  मंत्री  महोदय  को  पहले  से  ही  कुछ  बता  कर  रखा  गया

 हे  परन्तु  मैं  सरकार  से  श्रनुरोध  करता  हूं  किः वे
 दो  बातों  पर  गंभीरता  से  विचार  करे  ।  इस  देश  में

 केन्द्र  राज्य  के  सम्बन्ध  जिस  प्रकार  के  बने  हुए  हैं  उससे  वास्तविक  उद्देश्य  की  सिद्ध  नहीं  हो  रही  है

 भ्रर्थात  लोगों  का  श्राथिक  विकास  जो  राज्यों  की  एजेन्सियों  की  माफंत  होना  चाहिये  gaz

 अ्रधिकारों  का  विकेन्द्रीकरण  श्रौर  संसाधनों  का  विकेन्द्रीकरण  मात्र  नारों  से  नहीं  किया  जाता

 हम  fazara  करते  हैं  कि  यदि  देश  का  संतुलित  विकास  करना  है  श्र  एक  सुदृढ़  भारत  का

 निर्माण  करना  है  तो  वह  कमजोर  राज्यों  द्वारा  नहीं  किया  जा  सकता  ।  हम  विश्वास  करते  हैं

 कि  सुदृढ़  भारत  केवल  सुदुढ़  राज्यों  द्वारा  ही  हो  सकता  है  ।  जब  हम  वित्तीय  संस्थानों  और  wy

 उपलब्ध  agra  की  श्रोर  देखते  हैं  तो  हमें  बड़ा  भारी  असंतुलन  दिखायी  देता  है  तथा  यह  विभिनन

 राज्यों  को  उसके  उचित  श्रधिकार  न  दिये  जाने  के  अलावा  श्र  कुछ  नहीं  है  ।  ग्रापको  समान

 भाड़े  की  नीति  के  बारे  में  जानकारी  होगी  ।  पूर्वी  क्षेत्र  में  1950  से  लोह  श्रयस्क  झ्र  इस्पात  के

 सम्बन्ध  में  इस  नीति  का  पालन  किया  जा  रहा  है  इसे  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  उद्योगों  के

 विकास  तथा  अवरस्यक  कच्चे  माल  के  समुचित  उपयोग  के  लिये  पेश  किया  गया  था  i  पूर्वी  भारत  से

 यह  चीजें  विभिन्‍न  राज्यों  को  भेजी  जाती  हैं  att  सरकार  भाड़ा  समीकरण  के  बारे  में  बिल  बनाती

 हम  कपास  के  बारे  में  पुछते  रहे  हैं  लेकिन  हमें  कोई  संतोषजनक  उत्तर  नहीं  मिला  बया  हम

 यह  नहीं  कह  सकते  कि  हम  भाड़ा  समीक  ररा
 के  श्राधार  पर  कपास  के  लिये  हकदार  हैं  ?  पूर्वी  भारत

 में  दालें  नहीं  होतीं  ।  वहां  खाद्य  तेल  तथा  मुंगफली  नहों  होती  ।  क्या  हम  यह  नहीं  कट्

 सकते कि  हमें  यह  ॒सयीजें  देश  के  fea  भाग  में  उसी  दर  पर  मिलें  ?  यह  सरकार  सरकारी
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 संशोधन  विधेयक  तथा  श्रतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  महत्व

 का  संद्योधन  विधेयक

 एजेन्सियों  के  माध्यम  से  श्रावव्यक  वस्तुएं  सप्लाई  करने  की  बात  करती  हम  इसका  स्वागत

 करते  झौर  हम  चाहते  हैं  कि  सरकार  इस  लागू  करे  ।  लेकिन  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि

 कया  जब  तक  सारे  देश  में  कीमत  एक  सी  न  हो  तब  तक  यह  sara  सही  ढंग  से  ate  aura

 रूप  से  चल  सकती  है  ?  वय  भौगोलिक  स्थितियों  कारण  लोगों  को  कप्ट  उठाने  के  लिये  कहा
 जा  सकता  हैं  ?  क्या  देश  के  विदिष्ट  क्षेत्र  में  रहने  वाले  लोगों  को  श्रधिक  रेन  भाड़ा  देने  के  लिये

 कहा  जा  सकता  है  ?  हाल  के  रेलवे  बजट  में  भाड़ा  दूरी  के  ग्राघ! र  पर  fade  करता  है  ।  उसका

 क्या  क्या  हम  ऐसे  भारत  की  स्थापना  करना  चाहते  हैं  जहां  भोगोलिक  श्राघार  पर

 लोगों  के  बीच  ग्रन्तर  किया  जाता है  ।  इससे  देग  को  एक  सुत्र  में  बांधने  का  लक्ष्य  पूरा  नहीं

 होता  |
 श्र्त  हमारी  यह  मांग है  कि  यह  वास्तव  में  quate  कदम  है  वित्त  श्रायोग  की

 सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  को  एक  ऐसा  विधेयक  लाना  चाहिये  जिसे  कातुनी  रूप

 दिया  जा  सके  श्रौर  जिससे  देश  के  विभिन्‍न  राज्यों  की  वास्तविक  मांगें  पुरी  हों  ।  श्र्त  केन्द्र

 राज्य  सम्बन्धों  के  प्रदन  पर  विस्तार  से  चर्चा  होती  चाहिये  ।

 देश  में  निगम  कर  की  क्या  स्थिति है  ?  शुद्ध  के  रहते  हुये  निगम  कर  के  श्रधिक  श्रावंटन

 का  कोई  प्रावधान  नहीं  है  ।  नशाबन्दी  लागू  करने  के  बारे  मैं  केन्द्रीय  सरकार  की  मांग  के  सम्बन्ध

 में  क्या  होने  वाला  यह  गैर-कानूनी  शराब  बनाने  के  लिये  मांग  नहीं  है  बल्कि  इनको  50

 प्रतिदात  के  राजस्व  के  घाटे  को  पुरा  करना  होगा  ।  केन्द्र  नशाबन्दी  लागू  करने  पर  जोर  दे  रहा

 है  लेकिन  हमारे  विचार  से  उसे  कभी  सफलता  नहीं  मिलेगी  जिस  प्रकार  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में

 गो  ae  पर  प्रतिबन्ध  के  बारे  में  सफलता  नहीं  मिली  है  ।  येਂ  कुछ  ऐसे  मामले  हैं  जिन  पर  हम  खुले

 रूप  से  तथा  गहराई  से  विचार  करना  चाहते
 :

 मैंने  बताया  था  कि  मेरे  पास  आंकड़े  हैं  संस्थागत  वित्त  के  वितरण  के  बारे  में  हो  रही

 विषमता  का  क्या  होने  वाला है  ?
 वर्ष  1969 से  वर्ष  1976  तक  उड़ीसा में  प्रति  व्यक्ति  बैंक

 ऋण  24  त्रिपुरा  में  19  बिहार में  38  qhay  बंगाल  में  146  पंजाब  में

 346  महाराष्ट्र में  308  रुपये  तथा  तमिलनाडु में  302  रुपये  हैं  ।  मैं  यह  स्पष्ट  करना  चाहता

 हूं  कि  हमें  इस  बात  पर  बिल्कुल  ama  नहीं  है  कि  wea  राज्यों को  भ्रघिक  संसाघन  मिल  रहे

 हम  देश
 के

 विभिन्‍न  भागों  तथा  विभिन्‍न  लोगों  का  एक  सा  विकास  चाहते  हैं  शौर
 विशेषकर

 स्थितियों में  जबकि  कई  लोग  निर्धनता के  स्तर  से  नीचे  रह  रहे  हम  चाहते  हैं  कि

 देश  में  जो  कुछ  है  उसका  संतुलित  वितरण  हो  ताकि  प्रत्येक  क्षेत्र  के  लोग  प्रगति  कर  सकें  |

 विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  की  अपनी  mise  नीतियां  है  विभिन्‍न  राज्यों  में  उन्होंने

 श्रपनी  नीतियों  ak  कार्यक्रमों  के  आधार  पर  मतदाताओं  के  पास  गये  प्रत्येक  मतदाता  ने

 एक  विशिष्ट  राजनीतिक  दल  को  इसकी  नीति  एवं  कार्यक्रम  के  TAT  पर  चुना  है  ।  क्या  दिल्‍ली

 में  बैठा  श्र  योजना  श्रायोग  यह  कह  सकता  है  कि  अमुक*  राजनीतिक  दल  की  योजना  श्रौर

 जिसे  उस  राज्यों  के  लोगों  की  स्वीकृति  प्राप्त  क्रियान्वित  किया  जायेगा  अथवा  नहीं  ।

 कया  हम  इस  बात  का  पता  नहीं  लगा  सकते  कि  हमारी  तात्कालिक  झ्रावश्यकाताएं  कौन  सी  हैं

 तथा  उन्हें  पुरा  करने  के  लिये  हमें  कितना  च्षे प्सा  चाहिये  ।  लेकिन  स्थिति  यह  है
 कि  हमें  कार्यक्रमों

 की  क्रियान्विति  के  लिये  योजना  श्रायोग  के  पास  जाना  पड़ता  है  ।
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 संशोधन  विधेयक  तथा  aatcta  उत्पाद-शुल्क  महत्व

 का  संशोधन  यिघेयक

 मैं  एक  ऐसा  उदाहरण  देना  चाहता  हूं  जो  पश्चिम  बंगाल  को  ध्यान  में  रखते  हुए  बहुत

 महत्वपूर्ण  है  ।  कोलाघाट  में  630  मेगावाट  वाला  विद्युत  संयंत्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 अभ्यावेदन  पर  अ्रभ्यावेदन  दिये  जा  रहे  हैं  ate  योजना  gale  जिसे  भारत  सरकार  ने  इन  सब

 बातों  पर  विचार  करने  का  काम  सौंपा  gar  है  दो  या  तीन  सदस्य  इस  देश  के  राज्यों  के  भाग्य  का

 निर्शय  कर  रहे  उनका  कहना  है  कि  वहां  एक  श्रतिरिक्त  विद्युत  संयंत्र  स्थापित  नहीं  हो

 सकता  |  उसके  लिये  पसा  राज्य  ने  लगाना  है  ।  यह  बड़ी  प्राइचर्यंजनक  स्थिति  है  ।

 श्री  मैं  इस  सदन  के  लिये  तथा  इस  देश  के  लिये  यह  अपील  करता  हूं  कि  इस  प्रकार

 के  व्यवहार  से  देश  के  समुचित  विकास  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा  हमारी  मांग  है  कि  यद्यपि

 सातवें  वित्त  श्रायोग  ने  कुछ  बढ़िया  प्रस्ताव  रखे  हैं  जिन्हें  क्रियान्वित  किया  जाना  भारत  सरकार

 को  aval  उपलब्धियों  पर  चुप  होकर  नहीं  बैठना  चाहिये  क्योंकि  यह  केन्द्र  सरकार  की  उपलब्धि  नहीं
 सातवें  वित्त  mata  के  समक्ष  एक  जोरदार  मामला  राज्य  सरकारों  द्वारा  Aa  किया  गया

 था  at  इसलिये  उन्होंने  alaeq  के  बारे  में  acd  सिफारिदों  में  कुछ  परिवर्तन  किये  हैं  ।  यहां

 भी  कुछ  गुणात्मक  परिवतंन  नहीं  हुये  हैं  कुछ  अधिक  संसाधन  उपलब्ध  कराये  गये  हैं  जिनाक

 स्वागत  है  ।  यह  वृद्धि  25.4  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  26.1  प्रतिशत  की  गई  है  जोकि  बहुत  भ्रधघिक

 नहीं है  ।

 मैं  भारत  सरकार  से  विशेषकर  प्रघान  मंत्री  से  श्रपील  करता  हूँ  कि  वे  देश  का  मार्गदर्शन

 करें  देश  को  कमजोर  बनाने  से  हमें  कुछ  नहीं  मिलेगा  ।  हमें  अपने  भारतियों  पर

 ma  होना  चाहिये  ate  हम  सिर  उठाकर  यह  कह  सकें  कि  हमारा  देश  एक  मजबूत  देदा  है  ।

 श्र्त  इसे  देश  को  कमजोर  करने  की  दृष्टि  से  नहीं  देखना  चाहिये  ।  देश  को  कमजोर  वनाने  से

 कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  यह  एक  ऐसा  श्रवसर  है  जब  सरकार  को  चाहिये  कि  वह  लोगों  को  यह
 स्पष्ट  कर  दे  कि  इस  मामले  में  केन्द्र  सरकार  न  केवल  git  बातचीत  करेगी  aks  एक
 जनक  fray  पर  पहुंचेगी  क्योंकि  सभी  राज्य  इसकी  मांग  कर  रहे  हैं  ।

 डा०  रामजी  सिंह  :  उपाध्यक्ष  at  मुझे  बहुत  खुशी  है  कि  माननीय

 सोमनाथ  arg  ने  भी  कुछ  रिजर्वेशन  के  साथ  ही  सही  लेकिन  सातवें  वित्त  श्रायोग  की  अनुसंशाओं
 का  समन  किया  है  ।  यह  बात  ठीक  है  कि  जब  से  सातवां  फाइनेंस  कमीशन  बना  है  ceikg  इस
 बार  जो  उसकी  रिकमन्डेशन्स  हुई  उससे  यह  स्पष्ट  हो  गया  है  कि  सरकार  का  विकेन्द्रीकरण

 के  प्रति  कितना  श्रधिक  श्रनुराग  वह  तो  हम  देखते  ही  हैं  कि  किस  प्रकार  से  राज्यों  को  aa

 प्रधिक  धन  मिलने  वाला  लेकिन  फिर  मी  जो  हमारे  सामने  स्थिति  है  उससे  यह  तो  स्पष्ट  होता

 है  कि  राज्यों  को  afta  से  श्रधिक  घन  मिलना  चाहिए  ।
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 यहू  एक  संघीय  व्यवस्था
 हैं

 श्रौर  इसमें  श्रघिक  से  प्रधिक  कार्य  राज्यों  के  द्वारा  होते  हैं  ।
 खासकर  राज्य  बहुत  विभिन्‍न  विधि  श्रौर  व्यवस्था  और  सारे  सामाजिक
 सवालों  का  दायित्व  श्रौर  बोभक

 राज्य  सरकारों  पर  पड़ता  इसलिये  श्रगर  किसी  कारण  से
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 Tey  विधेयक  तथा  श्रतिरिकत  उत्पाद-शुल्क  महत्व

 का  संशोधन  विधेयक
 ——

 सरकारों  के  लिए  श्रधघिक  घन  की  मांग  की  जाती  है  तो  इसको  किसी  भी  रूप  से  केन्द्र  को

 कमजोर  करने  की  बात  नहीं  माननी  चाटिए  ।  wat  जो  संवन्थ  फाइनेन्स  कमीशन  की  रिपोर्ट

 डसमें  हम  देखते हैं  कि  बिहार  में

 यह  कि  यदि  उस  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  किसी  राज्य  में  चीनी  के  विक्रय  या

 क्रय  उस  राज्य  की  किसी  विधि  द्वारा  या  उसके  ada  कोई  कर  उद्गृहीत
 at  संग्रहीत  किया  जाता  है  तो  उस  वित्तीय  ag  की  बाबत  इस  परा  के  ada  उस

 राज्य  को  कोई  भी  रादियां  तब  तक  संदेय  नहीं  होंगी  जब  तक  केन्द्रय  सरकार

 विशेष  eat  द्वारा  WeQgT  निदेश  न  दे  वी

 wat  हम  देखते हैं  कि  oie  में  5.2  परसन्टेज  gam  में  2.4  ah  बिहार  का  5.9

 उत्तर  प्रदेश  जो  इतना  बड़ा  प्रदेश  इसकी  13.1  मध्य  प्रदेश  की  17.08  परसेन्टेज  है  |

 टोबोको  के  वारे  में  भी  परसेंटेज  fear  गया  यह  तो  ठीक  है  कि  इस  बार  कै

 खारे  परसटेज  में  कुछ  विशेष  जो  पिछड़े  हुए  राज्य  जसे  उत्तर  जिनको  पिछले

 25  वर्षों  में  बहुत  कम  धन  की  उपलब्धि  होती  वित्त  श्रायोग  की  श्रनुददांसा  के  मुताबिक

 इनको  कुछ  झधिक  राशि  मिलेगी  ।  सचमुच  में  वित्त  मंत्री  ने  वित्त  श्रायोग  की  सिफारिशों  को

 स्वीकार  किया  इसके  लिए  हम  उन्हें  धन्यवाद  देते  हैं  ।  जैसा  स्टेटमैंट  श्राफ  भ्रौवजैक्ट्स  में  कहा

 गया  है  कि  पहले  तो  20  हम  करते  लेकिन  फाइनेन्स  कमीदान  ने  जसे  Aare  आफ

 झौबजक्ट्स  में  ही  है

 समय  उत््ताद  पर  केन्द्रीय  शुल्क  के  वारिक  शुद्ध  श्रागामों  का  20%  विशेष

 नियमों  के  श्रघीन  संग्रहीत  उपकरों  ate  विशेष  उद्देश्यों  के  लिए  श्राबंटन  को

 राज्यों  को  दिया  जाता  है  और  उनमें  Vat  प्रतिशतता  में  बांट  दिया  जाता  है

 जैसा  कि  छठा  वित्त  आयोग  सिफारिश  करता  है  1.0

 पहले  तो  20  परसैंट  लेकिन  फाइनेन्स  कमीशन  ने  झब उसे  40  परसंट  किया  गया  है  ।

 हम  aqaa  हैं  कि  इससे  ज्यादा  उदारता  को  बात  नहीं  सकती  है  ।  इसलिए  1979-80  से

 1983-84  तक  जो  प्लान  क्लीयडें

 उत्पादन  पर  केन्द्रीय  शुल्क  के  सम्पुरा  शुद्ध  श्रागम  की  अ्रदायगी  प्रत्येक  राज्य

 को  समान  संगृहीत  राशि  श्रथवा  प्रत्येक  राज्य  को  देय  राशि  भारत  की  संचित

 विधियों  में  से  दी  जाएगी  बै

 तो  यह  एक  ast  चीज़  है  कि  राज्यों  पर  बोभक  थोड़ा  कम  बढ़ा  है  शौर  केन्द्र यह  सारा  पैसा

 जिस  प्रकार  से  30  वर्षों  तक  यहां  राजनीतिक  शक्ति  का  केन्द्रीयकरण  उसी  प्रकार  से  श्रथिक

 शक्ति  का  भी  केन्द्रीयकरण  था  ।  सत्ता  जितना  विकेन्द्रीकरण  होगा  उतना  ही  केन्दीय  सत्ता

 कम  होगी  ।  फाइनेन्स  कमीशन  ने  जो  अ्रनुशं सा  की  है  श्रौर  इसको  स्वीकार  करने  के  लिए

 कदम  उठाया  गया  वह  सचमुच  में  स्वागत  योग्य  है  ।  जब  स्टेट  ड्यूटी  की  बात  शुरू  में  चल  रही

 तो  उस  समय  फाइनेन्स  मिनिस्टर  मोरारजी  भाई  थे  ।  उन्होंने  उस  समय  जितनी  कृपणता

 की  अत्र  लगता  है  कि  बह  कृपणता  दूर  हो  रही  है  उस  समय  पांचव  फाइनेन्स  कमीशन

 की  forte  के
 आधार

 पर  इसी  प्रकार  के  बिल  को  रखते  हुए  उन्होंने  कहा  था  :
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 संशोघन  विधेयक  तथा  अतिरिक्त  उत्पाद-थुल्क  महत्व

 का  संद्योधन  विधेयक

 oa  ने  संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  जनसंख्या  को  ध्यान  में  रखते  हुए  संघ  राज्यों  को  वितरित

 किए  जाने  वाले  दोयर  2  प्रतिशत  से  बढ़ा  कर  3  प्रतिशत  कर  दिए  हैं  जो  पंजाब

 पुनर्गठन  श्रधिनियम  के  श्रन्तर्गत  परिवर्तनों  के  परिणामस्वरूप  गठित  की  गई  थी  ।''

 पश्चिमी  बंगाल  के  मेरे  मित्र  ने  शुरू  में  Ursa faa  कारण  से  श्राटोनोमी  की  बात  उठाई  |

 मैं  qadT  g  कि  सातवें  फिनांस  कमीशन  की  भ्रनुशंसा  के  श्रनुसार  जब  केन्द्र  राज्यों  को  20  परसेंट

 के  बजाय  40  परसेंट  दे  रहा  तो  हमारे  मित्रों  को
 काफी  संतोष  guar  होगा  ।  aa  राज्यों  के

 मन  में  किसी  प्रकार  का  संशय  नहीं  होना  चाहिए  कि  ez  afaa  से  ata  दाक्ति  लेना  चाहता

 मेरे  विचार  में  wa  राज्यों  के  संशय  निमल  हो  रहे

 जिस  तरह  श्राज  हम  इन  तीनों  बिल  पर  एक-साथ  चर्चा  कर  रहे  उसी  तरह  1974

 में  छटे  फिनांस  कमीशन  की  रिपोर्ट  के  आधार  पर  तीन  बिलों  पर  चर्चा  हुई  थी  ।  उस  समय  कहा

 गया  था  rs

 **विधघेयकਂ  का  उद्देश्य  एक  श्रोर  तो  केन्द्र  श्रौर  राज्यों  के  बीच  ate  दूसरी  अर  विभिनन्‍ल

 राज्यों  के  वीच  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  के  श्रागमों  के  वितरण  के  बारे  में  छठे  वित्त

 ara  की  सिफारिशों  को  प्रभावी  बनाना है  ।  श्रायोग  ने  मूल  केन्द्रीय  उत्पाद

 शुल्क  के  rat  के  बारे  में  fed  परिवतंन  का  सुभाव  नहीं  दिया  है  अर  इसलिए

 राज्य  का  ्रदा  कुल  श्रागम  का  20  प्रतिशत  होगा  श्

 श्राज  यह  gait  की  बात  है  कि  यह  रादि  20  परसेंट  से  afew  हो  गई  है  ।  सरकार  ने

 सातवें  वित्त  श्रायोग  की  fiHaaeT  को  स्वीकार  किया  मैं  इस  बारे  में  एक  दो  बातें  कहना

 चाहता हूं
 ।  केन्द्र  के  पास  जो  सम्पत्ति  जहां  हम  स्टेट्स  में  उसका  ज्यादा  से  ज्यादा  डेवोल्यूदान

 करने  जा  रहे  वहां  हमें  स्पष्ट  कर  देना  चाहिए  कि  इतनी-इतनी  धनराठि  अमुक-भ्रमुक  निश्चित

 कायेक्रमों  के  लिए  इयर-माक्डें  है  मैं  किसी  राज्य  की  श्रोर  संकेत  नहीं  करना  चाहता  लेकिन

 हम  देखते  हैं  कि  केन्द्र  की  ओर  से  जो  राझि  दी  जाती  राज्य  उसे  स्वेच्छानुसार  जहां  चाहें  at

 कर देत ेहैं
 ।  इसलिए  मेरा  नम्र  निवेदन  है  कि  जब  केन्द्र की  MIT  से  राज्यों को  देयर  दिया  जाता

 तो  राज्यों  को  उ  नकी  प्राथमिकता  की  मदों  में  ही  aq  करने  के  लिए  संकेत  भी  देना  चाहिए  ।

 हमने  देखा  है  कि  राज्य  मेरा  किसी  खास  राज्य  की  श्नोर  संकेत  नहीं  है--एक  योजना

 या  कार्यक्रम  के  लिए  दिये  गये  पसे  को  किसी  दूसरे  काम  पर  खर्च  कर  देती  हैं  भ्रगर  इस  तरह
 डाइवशंन  श्राफ  फंड्ज  होता  तो  फिर  जो  प्रायर्टी  के  कार्यक्रम  वे  कभी  पुरे  नहीं  हो
 ~ ah 7  ।  भ्राखिर  बात  है  कि  31  ad  हो  गये  लेकिन  प्राथमिक  fee  का  कार्यक्रम  पूरा

 नहीं  gare
 ।  केन्द्र  बहुत  उदार  हो  कर  राज्यों  को  dar  दे  रहा  लेकि  श्रगर  उनकी

 प्राथमिकताझों  का  निर्घारण  न  गया  श्रौर  उनके  लिए  इस  प्रकार  की  मर्यादा  न  बांघी  गई

 कि  पैसा  एक  निद्चित  कार्यक्रम
 के  लिए  तो  चूंकि  राज्यों  के  पास  far  होता

 उनका  श्रोवरड्राफ्ट  होता  ही  रहता  तो  जैसे  र्तसे  वह  खर्च  कर
 देते  हैं  इसीलिए  सचमुच  में

 इसके  सम्बन्घ  में  भी  सरकार  को  सोचना  चाहिए  |

 एक  चीज  श्रौर  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  यहां  पर  सम्पूर्ण  राष्ट्र  की  अर्थ-व्यवस्था  में  एक
 प्रकार  का  भाथिक  MAGIA  चल  रहा  है  ।  लगता  ही  नही ंहै  कि  समूचा  भारतवर्ष  एक  miss
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 विधेयक  तथा  भ्रतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  महत्व

 का  सशोधन  विधेयक

 एसक

 धरातल  पर  श्रवस्थित  है  ।  यही  कारण है
 कि  केवल  एक  प्रांत  ही  gat  प्रांत  से  पिछड़ा  gar

 नहीं  जसे  बिहार  ate  ये  तो  सचमुच  में  श्राधिक  दृष्टि  से  श्रत्यन्त  दयनीय  श्रवस्था

 में  हैं  लेकिन  ऐसे  भी  कुछ  राज्य  हैं  जसे  महाराष्ट्र  बड़ा  प्रगतिशील  ate  समृद्धिशाली  प्रांत है
 लेकिन  महाराष्ट्र  के  भी  कुछ  mara  पिछड़े  हुए  यह  रीजनल  इम्बैलेंस  ant  दूर  नहीं
 किया  जाएगा  तो  भारतवर्ष  में  लगेगा  कि  एक  जगह  asad  टावस ंहैं  और  दुसरी  जगह
 भोपड़ियां  हैं  हम  समभते  हैं कि  जब  राज्यों  को  केन्द्र  सरकार  इस  प्रकार  से  पैसे

 दे  तो  उसके  सम्बन्ध  में  यह  भी  विचार  करना  चाहिए  ।

 यह  खुशी  की  बात  है  कि  केन्द्र  सरकार  ने  कुछ  पिछड़े  जिलों  को  भी  घोषित  किया  है

 at  उन  जिलों  के  लिए  राज्य  सरकारों  कों  यह  निर्देश  होना  चाहिए  कि  ऐसे  जो  पिछड़े  हुए
 जिले  हैं  उनको  श्रधिक  से  अधिक  घन  की  सहायता  दी  जाये  ताकि  यह  जो  रीजनल  इम्बलैस

 क्षेत्रीय  झ्रसंतुलन  पुरे  देश  में  नहीं  बल्कि  राज्य  के  बीच  यह  भी  दूर  हो  सके  |

 मैं  ज्यादा  समय  नहीं  लेना  चाहता  यह  काफी  टेकनिकल  विषय  है  ।  लेकिन  मैं

 इतना  चाहुंगा  कि  जब
 ,  यूनियन  ड्यूटीज़  खास  कर  के  एक्साइज  की  ale  एस्टेट  ड्युटी  की

 बात  हो  रही  है  तो  एस्टेट  ड्यूटी  के  सम्बन्ध  में  भी  हम  लोगों  को  विचार  करना

 खास  करके  मैं  एक  उद्धरण  देना  चाहता  sei  बकवड़ें  रीजन्स  के  बारे  में  जसा  मैंने

 निवेदन  किया  था  कि  किस  प्रकार  से  पिछड़े  इलाकों  की  सम्पत्ति  और  समद्धि  को  हम  बढ़ा  सकते

 हैं  तो  सेठी  साहब  जो  फाइनेन्स  मिनिस्टर  थे  उन्होंने  उस  संबंध  में  कहा  था

 Bice Ey  के  लिए  20%,  श्राबंटित  राशि  में  से  दो-तिहाई  भाग  उन  राज्यों  में  बांट

 दिया  जायेगा  जिनकी  ara  सभी  राज्यों  की  आऔसत  को  राज्य  की  जनसंख्या  से

 गुणा  करके  राज्य  की  प्रति  व्यक्ति  प्राय  की  श्नुप।त  में  सभी  राज्यों  की  श्रौसत  से

 कम  हैं  ।

 इस  बार  तो  इसके  सम्बन्ध  में  कुछ  ध्यान  रखा  गया  है  श्रौर  पापुलेशन  का  भी

 विचार  किया  गया  है  लेकिन  मैं  तो  यह  सुभाव  दूंगा  कि  केन्द्र  सरकार  जब  भी  श्रपने  श्राधिक  स्रोत

 का  कुछ  विभाजन  ate  वितरण  राज्यों  को  करती है
 तो  उसके  सामने  तीन  उद्देश्य  रहने  चाहिएं  ।

 पहला  तो  यह  रहना  चाहिए  कि  वहां  की  जनसंख्या  कितनी  है  ।  टूसरा  उद्देश्य  यह  होना

 चाहिए  कि  उस  सम्पुणं  राज्य  का  पिछड़ापन  दुसरे  राज्यों  के  अनुपात  में  कितना है  ।  जब  मैं  श्राथिक

 पिछड़ेपन  की  बात  करता  तो  उसमें  श्राधिक  atc  सामाजिक  पिछड़ापन  दोनों  को  लेना

 चाहिए  i  aa  जसे  लीजिए  एडल्ट  एजुकेशन  के  फंड  के  वितरण  का  सवाल  है  तो  उसमें

 कुछ  ऐसे  राज्य  है  जहां  खासकरके  का  स्तर  बहुत  नीचे  है  ।  झगर  हम  शिक्षा  लिए  राज्यों  को

 मदद  दें  तो  जो  राज्य  शिक्षा  की  दृष्टि  से  ज़्यादा  निरक्षर  जो  ज्यादा  पिछड़ें  हुए  हैं  उस  राज्य

 को  ea  ज्यादा  उस  मद  में  देना  चाहिए  ।  लेकिन  जो  राज्य  सौभाग्य  से  ज्यादा  सुशिक्षित  हैं  जो  कि

 शिक्षा  की  प्रगति  की  सीड़ी  पर  art  हैं  जसे  मैं  तमिलनाडु  को  लेता  केरल  को  लेता  ये  बड़े

 सुशिक्षित  ate  शभ्रच्छे  राज्य  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  कि  उसी  श्रनुपात  में  दे  दिया  जाए  बल्कि

 श्राधिक  सामाजिक  पिछड़ेपन  के  श्राधार
 पर

 राज्यों  में  केन्द्रीय  कोष  की  वितरण  व्यवस्था

 होनी  चाहिए  ।
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 19  वद्याख  1901  (a)  संघ  उत्पाद-दयुल्क  संम्पदा  शुल्क

 संशोधन  विधेयक  तथा  श्रतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  महत्व

 का  संशोधन  विधेयक

 तीसरी  बात  यह  है  कि  खासकर  उत्तर  प्रदेश  श्रौर  बिहार  जसे  जो  राज्य  हैं  वहां  पर

 विधि  ate  व्यवस्था  की  बड़ी  समस्या  है  ।  उत्तर  प्रदेश  में  54  जिले  हैं  are  बिहार  में  33  जिले

 हैं  ।  वहां  पर  राज्यों  बहुत  सारा  घन  विधि  ake  व्यवस्था  पर  ही  खर्चे  हो  जाता  है  ।  ऐसे

 बड़े  राज्यों  को  जब  तक  fate  भ्रनुदान  नहीं  दिया  विधि  श्रौर  व्यवस्था  को  सुदृढ़  करने

 के  तब  तक  वहां  पर  विकास  के  काम  नहीं  हो  सकते  वहां  पर  विकास  के  काम  सुचारू  रूप

 से  तब  तक  नहीं  किए  जा  सकते  जब  तक  कि  विधि  श्रौर  व्यवस्था  दुरुस्त  नहीं  होगी  ।  इसलिए

 ऐसे  राज्य  जहां  श्राबादी  बहुत  जहां  पर  विधि  ate  व्यवस्था  की  स्थिति  अच्छी  नही ंहै  वहां  पर

 केन्द्रीय  कोष  से  fate  श्रनुदान  देना  चाहिए  ।  जैसे  ate  बंगाल  में  कलकत्ते  का  TAAL  क्षेत्र  है

 वहां के  लिए  भी  यदि  श्राप  श्रन्य  जिलों  के  ager  ही  सहायता  देते  हैं  तो  वह  उचित  नहीं  है  ।  ऐसे

 क्षेत्रों  में  ज्यादा  खर्चें  करने  की  श्रावस्यकता  है  |

 यदि  मेरे  इन  तीन  सुभ्ावों  को  मानकर  केन्द्रीय  कोष  का  वितरण  राज्यों  को  किया

 जायेगा  तो  बह  न्यायपुणणं  उसमें  एकोनामिक  we  सोशल  जस्टिस  कीं  बात  होगी  ।  बड़ी

 खुशी  की  बात  है  कि  31  सालों  में  पहली  बार  फेडरल  स्ट्रक्चर  का  संही  रूप  हमारे  सामने

 उपस्थित  gar  है  ।  श्रभी  तक  सारी  और  श्राधिक  सत्ता  एक  जगहें  रखने  के  कारण

 इंदिराशाही  का  जन्म  था  ।  यह  खुशी  की  बात  है  कि  वित्त  श्रायोग  की  ग्रनुशंसा  को  सरकार

 ने  स्वीकार  किया  है  ।  राज्य  मंत्री  महोदय  ने  जो  तीन  विधेयक  प्रस्तुत  किंए  हैं  उनका  मैं  हृदय
 से  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  झण्णासाहिब  metas  :
 सभापति  इन

 विधेयकों  का  समथेन  करते

 हुए  मैं  मंत्री  महोदय  से  कुछ  प्रश्न  पुछना  चाहता  हूं  और  £5  जानकारी चाहता  हूँ  ।

 ग्रतिरिक्त  उत्पाद
 You  महत्व  का  संशोधन  1979  के  उद्देस्यों

 att  कारणों  के  कथन  में  यह  कहा  गया  है  :

 उत्पाद-शुल्क  महेत्व  का  श्रधिनियमें  1979  के  भ्रधीन॑  चीनी

 सूती  फ  ऊनी  फेब्रिक  ake  कृत्तिम  Hara  oe  उदग्रहीत  श्रतिरिक्त

 उत्पाद-शुल्क के  शुद्ध  श्रागम  इन  वं॑स्त॒भ्मों पर राज्यों पर  राज्यों  कें  विर्रेंय॑  कर के  स्थान  पर

 उस  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  श्रतुसार  वितरित  किए  जातें  हैं  ।''

 अब  प्रतिशतता  बदली  जा  रही  है  श्रौर  यह  कहा  गया  है

 वित्त  झायोग  ने  उन  अंशों  का  श्रवघारण  जी  संघ  राज्य  क्षेत्रों  ak  प्रत्येक  राज्य

 के  माने  जा  संकते  हैं  निम्न  श्राधघार  पर  feat है

 चीनी  की
 दशा  में

 1976-77  को  समाप्त  होने  वाले  तीन  वर्षों  के  दौरान

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  और  प्रत्येक  राज्य  को  श्रौसत  प्रघण  ह

 मैं  तीन  प्रश्न  पूछना  चाहता  हूं  ।  सातवें
 वित्त  ada  की  प्रतिवेदन  28  1978

 को  पेश  किया  गया  थां  ।  मेरा  पहला  प्रशन  यह  है  कि  संघ  राज्य  क्षेत्रों  तथा  श्रनुसूची  में  उल्लिखित

 प्रत्येक  राज्य  को  दिये  जाने  वाले  भ्रंश  को  निर्धारित  करने  के  लिए  वर्ष  1977-78  को  समाप्त
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 संघ  उत्पाद-शुल्क  सम्पदा  9  1979

 संदोधन  विधेयक  तथा  ग्रतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  महत्व

 को  संशोधन  विधेयक

 हुए  तीन  वर्षों  की  श्रवधि  के  स्थान पर
 1976-77  को  समप्त  हुई  श्रवधि  के  दौरान  चीनी  के

 श्रौसत  प्रेषण  पर  विचार  वयों  नहीं  किया  जाता  ?

 विधेयक  का  नाम  अतिरिकत  उत्पाद  शुल्क  महत्व  का  स  दोधन  विधेयक

 1979 है

 मेरा  श्रगला  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  महत्व  दाब्द  चीनी  के  उत्पाद  के  लिये  sat  किये

 जा  सकते  है
 ?  व्या  सरकार  अभी  भी  यह  सम भ,ती  है  कि  चीनी  को  विशेष  महत्व  की  वस्तु  माना

 चीनी  उद्योग  इस  समय  एक  गम्भीर  स  कट  से  गुजर  रहा  है  ।  इसलिए  मेरा  सुभाव  है  कि

 You  की  वसुली  में  से  सरकार  को  झ्रावश्यक  राशि  छुट  के  रूप  में  वापस  चीनी  उद्योग  को

 दे  देनी  चाहिये  ।  यह  छूट  इस  शर्त  पर  दी  जानी  चाहिये  कि  इसका  लाभ  गन्ना  उत्पादकों  को  भी

 मिलेगा  ।  चीनी  उद्योग  एक  स  कट  से  गुजर  रहा  है  श्रौर  इसलिऐ  सारा  बो  चीनी  उद्योग

 THA  के  बजाय  सरकार  श्रौर  उपभोक्ताओं  को  भी  इसमें  हाथ  बटाना  चाहिए  |

 इस  विधेयक  विशेष  के  सम्बन्ध  में  मेरा  तीसरा  सवाल  एक  maa  के  बारे  में  है  जिसे

 मंत्री  महोदय  को  स्पष्ट  करना  चाहिये  ।  खण्ड  1  ate  2  में  तालिका  में  fara  राज्य  का  जिक्र

 किया  गया  है  लेकिन  खण्ड  3  में  इसका  कोई  जिक़  नहीं  है  ।  इसका  कया  कारण  है
 ?

 fae  उत्पाद-शुल्क  1979  के  बारे
 में

 भी  कुछ  सुभाव  देना

 चाहूंगा  ।  उद्देश्यों  ae  कारणों  के  विवरण  में  कहा  गया  है  कि  एक  विशेष  योजना  के  म्रनुसार

 संघ  उत्पाद-शुल्क  की  वार्षिक  शुद्ध  प्राप्तियों  के  20  प्रतिशत  के  बराबर  राशि  को  राज्यों  में  वितरित

 किया  जायेगा  परन्तु  सातवें  वित्त  श्रायोग  ने  सिफारिश  की  है  कि  faaa-saTet  श्रादि  के  अतिरिक्त

 संघ  उत्पाद-शुल्क  की  शुद्ध  प्राप्ति  का  40  प्रतिशत  विशेष  प्रतिशतता  के  हिसाब  से  वितरित  किया

 जाना  चाहिये  ।  विधेयक  के  खण्ड  6  में  कहा  गया  है  कि  ya  अधिनियम  संघ  उत्पाद-शुल्क

 1962  का  1  1979  जब  यह  विधेयक  लागू  निरसत  हो  जायेगा  |

 मैंने  1962  के  भ्रधिनियम  को  पढ़ा  है  श्रौर  उसके  कुछ  झांकड़े  मंत्री  महोदय  को  दिये  हैं  यद्यपि

 सातवें  वित्त  श्रायोग  की  सिफारिशों  के  श्रनुसार  प्रतिदयातता  को  20  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  40

 प्रतिशत  कर  दिया  गया  लेकिन  श्राप  तीन  राज्यों  के  तीन  Hiner  की  तुलना  कीजिये  ।  1962

 के  झधिनियम  के  श्रनुसार  बिहार  राज्य  का  हिस्सा  11.47  प्रतिशत  था  ae  अब  वतमान

 व्यवस्था  के  अनुसार  यह  13.025  प्रतिश्त  दूसरे  1962  के  श्रधिनियम  के  अनुसार

 महाराष्ट्र  का  हिस्सा  8.58  प्रतिशत  था  श्रौर  इस  विघेयक  के  श्रनुसार  यह  6.633

 पगा  ।  तीसरे  श्रधिनियम  के  अनुसार  उत्तर  प्रदेश  का  हिस्सा  17.03  प्रतिशत  at  और  इस

 विधेयक  के  अनुसार  यह  18.293  प्रतिशत  होगा  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  चाहता  हूँ  कि

 यद्यपि  शुद्ध  प्राप्ति  का  हिस्सा  20  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  40  प्रतिशत  कर  दिया  गया  है  बिहार

 आर  उत्तर  प्रदेश  को  तो  अधिक  मिल  रहा  है  ate  महाराष्ट्र  के  हिस्से  में  कमी  कर  दी  गई  है  ।
 इन

 के  साथ  मैं  विधेयकों  का  aagT  करता
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 19  1901  संघ  उत्पाद-दयुल्क  सम्पदा  शुल्क

 संशोधन  विधेयक  तथा  ग्रति रिक्त  उत्पाद-शुल्क  महत

 का  संद्योधन  विधेयक

 श्री  सी०  एन०  fasaaraa  भापति  मैं  अपने  दल  की  श्रोर  से

 वित्त  राज्य  श्री  सतीश  श्रग्रवाल  ट्वारा  पेश  किये  गये  इन  विधेयकों  का  समर्थन  करता

 लेकिन  मुक्े  तमिलनाडु  के  बारे  में  कुछ  महत्वपूर्णां  बातें  कहनी  हैं  ।

 विधेयक  पुर:स्थापित  करते  माननीय  मंत्री  ने  सातवें  वित्त  आयोग  का  उल्लेख  किया

 wie  कहा  कि  ag  वित्त  orate  द्वारा  झपने  प्रतिवेदन  में  सिफारिश  किये  गये  सिद्धांतों  के  श्रनुसार

 विधेयक  पुर:स्थापित  कर  रहे  हैं  ।  सातवें  वित्त  ara  का  प्रतिवेदन  मद्यनिषेध  लागू  करने  के

 कारण  वित्त  aided  के  बारे  में  तमिलनाडु  ्रौर  गुजरात  के  पक्ष  में  नहीं  है  ।  श्री  सोमनाथ  चटर्जी

 मद्यनिषेध  के  बारे  में  कह  रहे  थे  ।  सातवें  वित्त  श्रायोग  के  प्रतिवेदन  के  अनुसार  भारत  सरकार

 मद्यनिषेध  लागू  करने  वाले  राज्यों  को  इस  कारण  होने  वाले  राजस्व  के  घाटे  का  50  प्रतिशत

 देगी  लेकिन  तमिलनाडु  घौर  गुजरात  जहां  मद्यनिषेध  लागू  हो  गया  उनके  घाटे  का  30

 से  40  प्रतिशत  भी  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ।  इस  बात  पर  तमिलनाडु  ak  गुजरात  के  मुख्य  मंत्रियों

 ने  राष्टीय  विकास  परिषद  की  बैठकों  में  चर्चा  की  थी  ।

 इस  विधेयक  के  माध्यम  से  जो  40  प्रतिशत  उत्पाद-शुल्क  राज्यों  को  दिया  जा  रहा  है  वह
 पर्याप्त  नहीं

 है  खासतौर  पर  तमिलनाडु  जसे  राज्यों  के  लिये  तो  यह  बिल्कुल  श्रपर्याप्त  है  जहां

 तटीय  क्षेत्रों  में  दो  बार  समुद्री  तूफान  ale  बाढ़ें  वहां  जन-घधन  की  भारी  क्षति  हुई  है  ।

 ora  प्रदेश  में  भी  हजारों  लोग  मरे  हैं  ।  हम  इस  विधेयक  का  स्वागत  करते  हैं  क्योंकि  राज्यों  को

 कुछ  धन  दिया  जायेगा  ।  लेकिन  इन  मुसीबतों  का  सामना  करने  वाले  राज्यों  को  झपको  अधिक

 aq  देना  चाहिये  ।  40  प्रतिशत  उत्पाद-शुल्क  से  इन  राज्यों  की  भ्राथिक  समस्यायें  हल  नहीं  होंगी  ।

 राज्यों  की  समस्यायें  बढ़  रही  कृषि  के  क्षेत्र  में  को  विद्यत  उत्पादन  ate  विद्यत  की

 कमी  की  समस्या  का  सामना  करना  पड़ता  है  ।  जल  बिजली  के  उत्पादन  के  लिये  राज्यों  को  कोयले

 की  कमी  का  सामना  करना  पड़ता  है  ।  प्रत्येक  क्षेत्र में  राज्यों  को  भारी  समस्याशधों  और  धन  की

 कमी  का  सामना  करना  पड़ता है  ।

 यह  निस्संदेह  एक  पहला  विधेयक  है  जिसमें  केन्द्र  की  ore  में  राज्यों  को  हिस्सा  मिल  रहा

 है  ।  लेकिन  यह  प्रक्रिया  इन  तीन  विधेयकों  से  ही  समाप्त  नहीं  हो  चाहिये  सरकार  को

 विद्युत  के  बारे  में  एक  श्रौर  विधेयक  पुरःस्थापित  करना  चाहिये  ।  संघ  उत्पाद-शुल्क
 1979  में  कहा  गया  है  :

 अ्रघिनियम  उत्पाद-शुल्कਂ  पद  से  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  श्रौर

 नमक  श्रधिनियम  के  faza  से  fara  उद्गृहीत  ake  aaa  संघ

 उत्पाद-शुल्क  के  शुद्ध  प्रागम  का  चालीस  प्रतिशत  श्रभिप्रेत  है  1”

 इसलिये  माननीय  मंत्री  को  विद्युत  प्रजन्नਂ  के  कारण
 शुल्क

 के  बटवारे  के  बारे  में  भी

 तुरन्त  या  श्रगले  सब्  में  एक  विधेयक  लाना  चाहिये  ।

 मेरे  माननीय  मित्र  ने  विभिन्‍न  राज्यों  की  प्रतिशतता  sata  की  है  ।  कुछ 4074  राज्यों  को

 उनको  श्राबादी  के  कारण  ज्यादा  मिल  रहा  है  अझौर  कुछ  को  कम  ।  सरकार  परिवार  नियोजन  का

 प्रचार  कर  रही  है  तमिलनाडु  में  भी  हमने  योजन  दारू  किया  ate  इस  प्रकार  हमें
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 संदयोधन  विधेयक  तथा  भ्रतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  महत्व

 का  aes  विधेयक

 लोक  सभा  में  दो  सीटें  कम  मिलीं  ।  यदि  श्राप  श्राबादी  को  देखते  हैं  तो  फिर  इसका  मतलब  यह

 है  कि  भ्राप  राज्यों
 से  परिवार  नियोजन  लागू  नहीं  करने  के  लिये  कह  रहे  इस  प्रकार  से

 उत्तर  मध्य  बिहार  जसे  राज्यों  को  afew  हिस्सा  मिलेगा  क्यों क  उन्होंने  भ्रपनी

 झाबादी  में  होने  वाली  बढ़ोतरी  की  कभी  भी  परवाह  नहीं  की  ate  तमिलनाडु  जहां  जन्म-दर

 15  से  20  प्रतिश्त  कम  हो  गई  कभी  भी  श्रधिक  भाग  नहीं  मिलेगा  ।

 मेरे  विचार  में  यदि  वित्त  मंत्री  ऐसे  विधेयक  पेश  करेंगे  तो  राज्य  सरकारें  परिवार  नियोजन

 कायंक्रम  की  कभी  भी  परवाह  नहीं  करेगी  ।  वे  देश  के  श्राथिक  विकास  की  भी  परवाह  नहीं

 करेंगी  इन  विधेयकों  के  भ्रन्तगंत  शुल्क  के  रूप  में  वितरित  किये  जाने  वाले  राजस्व  का  बड़ा

 भाग  शभ्रघिक  oad  वाले  राज्य  ही  ले  कृषि  मंत्री  ने  घान  के  वसुली  मूल्य  के  बारे

 में  कार्यवाही  करने  का  श्राइवासन  दिया  था  गेहूं  का  वसूली  मूल्य  115  या  118  रुपये  प्रति

 क्विंटल  है  जबकि  घान  का  मुल्य  इतना  नहीं  है  ।  वित्त  मंत्री  शर  कृषि  मंत्री  को  घान  की  वसूली

 के  लिये  तमिलनाडु  को  श्रावश्यक  सहायता  देनी  चाहिये  area  प्रदेश  तमिलनाडु  को

 घान  की  वसूली  के  बारे  में  कठिनाई  हो  रही  तमिलनाडु  में  गन्ना  उत्पादकों को
 गन्ने

 का  मुल्य  110  पा  115  रुपये  प्रति  टन  faa  रहा है  उतर  प्रदेश  झोर  महाराष्ट्र

 में  135  से  140  प्रति  टन  मिल  रहा  है  ।  राज्य  सरकार  गन्ना  उत्पादकों  को  सहायता  देती  है

 बहुत  कम  है  ।  वे  उससे  अपनी  श्रगली  फसल  नहीं  उगा  सकते  ।  तमिलनाडु  को  झर  श्रधिक

 घन  दिया  जाना  चाहिये  ।

 इन  विधेयकों  से  पता  चलता है  कि  इनका  उद्देश्य  राज्यों को
 दिये  जाने  वले  धन  के  ATT

 में  वृद्धि  करने  का  राष्ट्रीय विकास  परिषद  की  बैठक  कुछ  महीनों  बाद  होने  वाली  है
 ।  मंत्री

 महोदय  को  इन  राज्यों  को  श्रघिक  धन  देना  चाहिये  ताकि  ये  ATT  सरकारें
 चला

 सकें
 और

 वर्तमान  श्राधिक  संकट  से  छुटकारा  पा  सकें  |

 मैं  इन  विधेयकों  का  स्वागत  करता  हूं  sik  वित्त  राज्य-मंत्री को  इनके  लिये  बधाई  देता

 हूं  ।  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  की  श्रगली  बैठक
 में  उन्हें  विभिन्‍न  राज्यों

 के  मुख्य  मंत्रियों  के  साथ

 परामशं  करके  इन  राज्यों  को  समुचित  धनराशियां  देनी  चाहियें  ।  वित्त  watt  का  प्रतिवेदन

 उनके  पास  है  ।  तमिलनाडु ने  मद्यनिषेघ  लागू  कर  दिया है  इसलिय उसे  दी  जाने  वाली  सहायता

 को  30 प्रतिशत  से  बढ़ाकर  40  प्रतिशत  कर  देना  चाहिये  ।  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  है  कि  जिन

 राज्यों  ने  कमी  मी  मद्यनिषेघ  लागू  नहीं  किया  उन्हें  तमिलनाडु  श्रौर  गुजरात  की  भ्रघिक

 wa  मिलेगा  ।  उन्हें  श्रपनी  झाथिक  हानि  की  पति  करने  के  लिये  40
 प्रतिशत  सहायता

 मिलेंगी  ।  मेरा

 सुभाव  है  कि  जिन  राज्यों  ने  wafaare
 लागू  किया  है  उन्हें  50  प्रतिशत  सहायता  मिलनी  चाहिये  |

 मेरे  विचार  में  वित्त  मंत्री  मेरे  eaters  को  स्वीकार  करेंगे  श्रौर  तमिलनाडु  a  गुजरात  राज्यों

 को  अधिक  सहायता  देंगे  ताकि  ये  राज्य  मद्यनिषेध  के  कारण  होने  वाले  घाटे  को  पुरा  कर  सकें  ।

 धन्यवाद  ।

 थी  हुकम  देव  नारायण  यादव  (agar)  :  सभापति  यह  at  जो  विधेयक  है  उसका

 1९ ८.१  a  हरਂ  कग  गी
 मैं  समथेन  करता  हूं  ।  लेकिन  मैं  यह  al  ऋ  ना  चाहता  हं  कि  जो  केन्द्रीय  सरकार  के  द्वारा
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 संशोघन  विधेयक  तथा  श्रतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  महत्व

 का  संशोधन  विधेयक

 aa  का  वितरण  किया  जाता  है  इस  वितरण  का  श्राधघार  ब  तक  यही  रहा  है  कि  केन्द्रीय  सरकार

 पैसे  की  मालिक  है  शौर  राज्यों  को  बांटती  चाहे  फाइनेंस  कमीशन  हो  या  प्लानिंग  कमीशन

 जो  भी  श्राघार  तय  करे  ।  जो  arene  तय  किया  जाता  है  उसके  श्रनुसार  दो  इकायां  होती  हैं  केन्द्र

 git  तो  40  राज्यों  को  अझौर  60  प्रतिशत  केन्द्र  के  हाथ  में  जायगा  ।  तो  राज्य

 जिसके  हाथ  में  सारी  व्यवस्था  है  उसको  40  प्रतिशत  पर  निभंर  रहना  पड़ता  है  श्रौर  केन्द्र  के  हाथ

 में  60  प्रतिशत  रहा  ।  are  इसकी  जब  तुलना  करते  हैं  तो  राज्यों  में  जहां  ज्यादा  काम  होता  है

 उनको  40  प्रतिशत  ही  मिलता  ai  ate  केन्द्र  के  काम  को  जब  देखते  हम  लोग  जब  अपने  गांवों

 में  बिहार  श्रादि  प्रांतों  में  जाते  हैं  तो  पाते  हैं  कि  गांवों  में  लोगों  के  पीने  का  पानी  का  इंतजाम

 नहीं  है  att  केन्द्र  द्यासित  दिल्‍ली  में  चौराहे-चौराहे  पर  पानी  का  फव्वारा  लगा  gat  जिसका

 पानी  बहकर  जमना  में  बेकार  चला  जाता  है  ।  जहां  पानी  बिल्कुल  BAA  पर  खच  किया

 वहां  तो  ज्यादा  पसा  खच  होगा  अर  जहां  इन्सान  को  पीने  के  लिये  पानी  नहीं  मिल  रहा  वहां

 कम  पैसा  feat  जाता  है  ।  इसलिए  राज्य  सरकारों  को  ज्यादा  पैसा  मिलना  चाहिए  जिससे

 वह  खेती  और  सिंचाई  का  प्रबन्ध  कर  सकें  अर  दूसरे  काम  कर  सकें  |

 जो  पसे  का  बंटवारा  हो  वह  सही  मायने  में  सत्ता  के  विकेन्द्रीकरण  के  हिसाब  से  हो  ।

 संविधान  में  जो  स्टेट  लिस्ट  कौन्करंट  लिस्ट  है  श्रौर  युनियन  लिस्ट  उसको  तोड़कर  संविधान

 में  4  लिस्ट  बनाई  संघ  राज्य  जिला  सूची  श्रौर  गांव  सुची  ।  गांव  सरकार  के

 हाथ  में  कुछ  श्रधिकार  दे  दिये  जायें  कि  वह  we  गांव  सरकार  ही  व्यवस्था  जिला  सरकार  को

 यह  श्रधिकार  दे  fear  जाये  कि  इतने  मुद्दे  तक  जिला  सरकार  ही  टैक्स  वसुल  करेगी  ake  खर्च

 करेगी  |  इसी  तरह  राज्य  सरकार  के  बारे  में  किया  जाना  चाहिए  ।  इनकी  श्राय  के  साधन  का

 बंटवारा  संविधान  में  कर  दिया  जाना  चाहिए  कि  किन-किन  मुद्दों  पर  गांव  जिला

 राज्य  सरकार  श्रौर  केन्द्र  सरकार  के  प्रघिकार  रहेंगे  ।  जब  श्राप  इसे  संविधान  में  कर  देंगे  तो  a

 ही  सब  जगह  जायेगी  ।  जब  तक  अझाय  केन्द्रीय  सरकार  के  हाथ  में  है  र  यहां  से  फिर  उसका

 बंटवारा  हो  यह  वैसा  ही  जैसे  सम्पूर्ण  देश  के  हृदय  जैसी  केन्द्रीय  सरकार  है  ।  हृदय  से  रक्त  का

 संचालन  होता  है  और  सारे  शरीर  में  रक्त  जाता  लेकिन  श्रगर  की  गति  कमजोर  पड़  जाती

 अगर  केन्द्र  कमजोर  हो  जाये  श्रौर  केन्द्र  में  ऐसी  स्थिति  a  जाये  तो  उससे  राज्यों  की  हालत

 कमजोर  हो  जायेगी  ate  उससे  हिन्दुस्तान  की  ग्राज्ञादी  भी  नहीं  बच  सकती  है  ।  इसलिये  भ्रगर

 देश  को  बचाना  तो  गांवों  को  मज़बूत  करना  होगा  श्रौर  हिन्दुस्तान  के  गांवों  को  saga

 करने  के  लिये  जो  झाय  का  सबसे  ज्यादा  स्रोत  है  वह  गांव  में  जाना  चाहिए  |

 यह  कह  दिया  जाता  है  कि  वित्त  झायोग  ने  ate  योजना  प्रायोग  ने  यह  STAT  बनाया

 लेकिन  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जनसंख्या  के  साथ-साथ  राज्य  का  पिछड़ापन  श्रौर  उसके

 साथ  राज्य  की  प्रति  व्यक्ति  श्रौसत  ara  को  भी  देखना  केन्द्रीय  सरकार  कहती  है  कि

 राज्य  सरकार  जितना  दंभी  उतना  ही  हम  भी  देंगे  ।  यह  ऐसे  ही  gar  कि  100  श्रादमियों  को  एक

 लाइन  में  खड़ा  कर  fear  उसमें  एक  भिखमंगा  भी  है  झोर  एक  ब्रिरला  भी  है  श्रौर  उनसे  कहा  जाये

 कि  जितनी  पूंजी  उसी  के  बराबर  पूंजी  उसको  विकास  के  लिए  देंगे  ।  तो  भिखमंगा  तो

 चवन्नी  या  चार  झ्ाना  लेकर  श्रायेगा  तो  चवन्नी  ही  मिल  जायेगी  और  जो  ज्यादा  लायेगा  उसको
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 संद्योधन  विधेयक  तथा  श्रति  रिक्त  उत्पाद-शुल्क  महत्व

 का  संद्ोधन  विधेयक
 ली

 ज्यादा  मिल  जायेगा  ।  इस  तरह  से  इस  विषमता  को  तो  अप  स्वयं  पदा  कर  रहे  जब  कि  श्राघार

 यह  होना  चाहिये  कि  शक्ति  के  मुताबिक  aaa  करो  ate  आ्रावश्यकता  के  मुताबिक  लो  ।  गांधी  जी

 ने  कहा  था  कि  जिस  राज्य  को  सबसे  ज्यादा  कमजोर  जहां  सबसे  कम  विकास  gat

 जहां  की  हालत  खराब  हो  वहां  के  लोगों  को  ज्यादा  धन  मिलना  चाहिये  ।

 उत्तर  प्रदेश  ग्रौर  बिहार  में  चले  उत्तर  प्रदेश  श्रौर  महाराष्ट्र  की  तुलना  कीजिये  तो

 देखिये  उत्तर  प्रदेश  कयों  पीछे  रहा  कारण  यह  भी  है  कि  उत्तर  प्रदेश  श्रभागा  जिन्दगीभर

 प्रधान  मंत्री  देता  रहा  ale  जिघर  के  प्रधान  मंत्री  नहीं  थे  उधर  तो  विकास  होता  रहा  ate  जिधर

 के  प्रधान  मंत्री  थे  वह  ऐसे  ही  पड़ा  रहा  ।  अ्रगर  दूसरे  प्रदेश  का  प्रधान  मंत्री  हो  जाये  तो  हम  लोगों

 को  भी  पैसा  मिल  जाता  श्रौर  हम  श्रपना  खुद  विकास  कर  सकते  थे  ।  आज  उत्तर  भारत  का

 विकास  नहीं  ग्रा  है  प्राज  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  के  इलाकों  को  देखें  तो  इसका  कारण  यह

 भी  कि  जनसंख्या  का  ग्राघार  मान  कर  जो  प्सा  मिलना  चाहिए  ag  उनको  नहीं  मिलता  रहा

 यह  उनके  पिछड़ेपन  श्रौर  ग्रौसत  प्राय  को  मानकर  नहीं  हुम्रा  है  ।  सत्रसे  दुर्भाग्य  यह  है

 कि  जो  सम्पदा  कर  का  बंटवारा  बिहार  में  इतनी  हमारी  खनिज  सम्पदा  लेकिन  वहां

 के  जो  qaqa  खान  मंत्री  श्री  पूर्ण  चन्द  थे  वह  भारत  सरकार  से  लगातार  लड़ते  रहे  ar

 उन्होंने  कहा  fe  जितने  हमारे  मुख्यालय  हमारी  सरकार  बराबर  उद्योग  धंधों  पर  जो  कर

 लगाये  हुये  किसी  का  मुख्यालय  कलकत्ता  में  है  किसी  का  प्रहमदाबाद  ar  दिल्‍ली  में

 है  ।  उत्पादन  हो  बिहार  में  भर  मुख्यालय  बम्बई  में  ।  इस  तरह  से  इन  पिछड़े  प्रदेशों  उत्तर  प्रदेश

 are  बिहार  का  लाखों  करोड़ों  रुपया  का  टेक्स  हर  साल  वहां  से  मारा  जाता  है  ।  जितना  हमारा

 टैक्स  का  रुपया  थराता  अगर  वह  नहीं  देना  है  तो  मत  दो  लेकिन  हमारे  जितने  हैडक्वाटर हैं

 अगर  वह  बिहार  में  हों  जो  2  हजार  करोड़  के  लगभग  रुपया  टेक्स  का  वहां  का  मारा  जा  रहा

 है  वही  टैक्स  का  रुपया  वापिस  उत्तर  प्रदेश  ake  बिहार  को  चला  इससे  हम  विकास

 कर  सकेंगे  ।

 लेकिन  यह  बंटबारा  अपने  हाथ  में  समेटकर  रखा  गया  इसका  कारण  समभ  में  नहीं  ग्रा

 रहा  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  वसूल  करने  के  लिए  श्रपते  कमंचा  रियों
 को  रखती  है  ate  केन्द्रीय  सरकार

 के  कर्मचारी  जब  राज्य  में  रहते  हैं  तो  इन  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  कारण  राज्य  सरकार

 का  प्रशासन  भी  थोड़ा  बिगड़ता  है  ।  केन्द्र  सरकार  झपने  करमंचारियों  को  म्रधिक  वेतन  और  भत्ते

 देती  है  ।  अगर  केन्द्र  सरकार  का  कमंचारी  सिटी  एलाउंस  पाता  तो  राज्य  सरकार  का  कमंचारी

 कयों  न  पाये  ?  अगर  केन्द्र  सरकार  का  कर्मचारी  पटना  में  तो  क्या  पटना  सिटी  हो  लेकिन

 अगर  राज्य  सरकार का  पटना  में  तो  क्या  उसके  लिये  पटना  गांव  हो  जाएगा

 उसके  लिए  भी  सिटी हैं  ate  उसका  भी  वही  खर्चा  केन्द्र  सरकार  के  कमंचारी

 राज्यों  में  टैक्स  की  वसूली  करते  हैं  श्रौर  उन  पर  केन्द्र  सरकार  का  नियंणत्र  है  ।  जो

 कर्मचारी  यहां  से  दो  या  तीन  हजार  मील  की  दूरी  पर  टेक्स  और  कस्टम  की  वसुली का  काम

 कर  रहे  उन  पर  राज्य  सरकार  का  नियंत्रण  होना  चाहिए  ।  कुछ  मुद्दे  निद्चित  कर
 दिये

 जिने  पर  राज्य  सरकार  का  पुरा  नियंत्रण  रहे ग्रौर  वह  सारा  पैसा  राज्य  सरकार  शपने  माध्यम

 से  खर्च  करे  ।  यह  व्यवस्थां  करने  पर  राज्यों  का  विकास  ज्यादा  हो  सकता  है  ।
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 संशोधन  विधेयक  तथा  श्रतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  महत्व

 का  स  शोधन  विधेयक

 राज्यों  में  धनराशि  का  सही  मायनों  में  बटवारा  करने  के  लिए  सरकार  की  कु  दिशा

 और  कुछ  दृष्टिकोण  बनना  चाहिए  i  एक  दृष्टिकोण  माननीय  डा०  रामजी  ने  रखा

 है  श्र  दूसरा  सी०  पी०  श्राई०  के  माननीय  सदस्य  ने  रखा  है  ।  एक  श्रोर  राज्यों  को  पण

 स्वायत्तता  का  दृष्टिकोण  है भ्ौर  दूसरी  तरफ  यह  दृष्टिकोण  है  कि  उन्हें  स्वायत्तता  नहीं  देनी

 चाहिए  ।  हमें  कोई  बीच  का  मध्यम  अपनाना  पड़ेगा  जब  हमारे  यहाँ  संघीय
 n

 वासन  प्रणाली  तो  राज्यों  को  इतने  साधन  श्रव्य  दिये  जाने  चाहिए  कि  वे  अपना  विकास

 कर  सकें  ।

 मान  लीजिए  कि  रेलवे  कर्मचारी  हड़ताल  कर  देते  हैं  और  उसके  कारण  राज्य  सरकारों

 को  शान्ति  शौर  व्यवस्था  बनाये  रखने  के  लिए  श्रतिरिवत  wed  करना  पड़ेगा  ।  तो  क्या  केन्द्र

 राज्यों  की  ag  पैसा  देगा  ?  मैं  तो  यहां  तक  ब हूंगा  कि  केन्द्र  के  जिम्मे  केवल  रेलवे  श्रौर

 ये  तीन  विषय  होने  चाहिए  श्रौर  बाकी  सभी  fang  के  सम्बन्ध  में  राज्यों  को  gat  अधिकार

 देना  चाहिए  ate  राज्यों  को  मजबूत  करना  चाहिए  ।  संविधान  में  संशोधन  कर  के  इन  विषयों  की

 सुची  तैयार  करनी  चाहिये  ।

 जहां  तक  बिहार  का  सम्बन्ध  बिहार  में  इतने  faTUT  पदा  होते  मगर  सारे  टेक्स

 केन्द्र  सरकार  ले  जाती  श्रौर  हम  गरीब  के  गरीब  बने  हुए  जस  कि  माननीय  डा०

 रामजी  ने  कहा  बेवल  राज्य  श्र  usa  में  क्षेत्रीय  fagzar  नहीं  बत्कि  राज्य  के

 अन्दर  भी  क्षेत्रीय  विषमता  है  |  श्राज  बिहार  में  छोटा  नागपुर  श्रौर  सन्थात  परगना  के  आ्रादिवासी

 तीर  कमान  ले  कर  मांग  कर  रहे  हैं  कि  उनका  एक  ग्लग  राज्य  बना  दिया  जाये  ।  मैं  यह  नहीं

 कहता  कि  उन  की  मांग  गलत  क्योंकि  भारत  माता  की  इस  विद्रोही  संतान  का  हमेशा  से  शोषण

 होता  रहा  उस  पर  जुल्म  होता  रहा  है  ।  उनके  क्षेत्र  में  झ भरक  शौर  जस्ता  wife

 बहुत  बड़ी  मात्रा  में  पाये  जाते  वहां  पर  जमदोदपुर  शौर  बोकारो  के  स्टील  सिटीज  हैं  जहां  बड़े-बड़े

 कारखाने  लगे  हुए  लेविन  श्राध्विसी  के  तन  पर  कपड़ा  नहीं  उनके  पेट  Hae  नहीं

 है  श्रौर  भोंपड़ी  में  रहने  वाली  उनकी  श्रौरतें  जाड़े  के  महीने  में  भी  रात के  वक्‍त

 सोती  हैं  ।

 भ्रगर  हिन्दुस्तान  में  क्षेत्रीय  विषमता  तो  उसके  खिलाफ  विद्रोह  ate  उसका

 कारण  केन्द्रीय  सरकार  बन  सकती  है  इसलिए  श्रगर  भारत  सरकार  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में

 विद्रोह  को  टालना  चाहती  तो  क्षेत्रीय  विषमता  को  दूर  करना  होगा  ।  अर  क्षेत्रीय  विषमता

 को  दूर  करने  के  लिए  जो  क्षेत्र  सबसे  ज्यादा  पिछड़  हुए  जहां  के  लोग  सामाजिक  atc

 राजनतिक  दृष्टि  से  पिछड़  श्रौर  दबे  हुए  उनको  ऊपर  उठाने  के  लिए  विशेष  प्रबन्ध  करना

 पड़ेगा  ।  श्रौर  उसके  लिए  सरकार  को  हिम्मत  के  साथ  afauia  में  संदयोधन  करके  agar  राज

 स्थापित  करना  होगा  |  गांधी  जी  ने  प्राधिक  श्रौर  Usa fa  सत्ता  के  विकेन्द्रीकरण  की  बात  कही
 थी  ।  डा०  लोहिया  ने  चौखं भा  राज  का  विचार  रखा  aI— TW  जिला  प्रांत

 सरकार  श्रौर  केन्द्र  सरकार  |  कुछ  मामलों  में  इन  चारों  सरकारों  की  Gat  स्वायश्रता  रहनी  चाहिए  ।

 यह  प्रान्तीय  सरकार  ही  गांव  की  जो  पंचायत  बने  उस  को  भी  संविधान  के  भ्रन्दर  कुछ  श्रधिकार

 दे  दिया  जाये  कि  इन  मामलों  में  पंचायतਂ  स्वतन्त्र  कुछ  मामलों  में  ज़िला  सरकार  स्वतन्त्र

 कुछ  मामलों  में  प्रान्तीय  सरकार  वित्लकुल  स्वतन्त्र  होगी  और  कुछ  मामले  केन्द्र  के  हाथ  में
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 dated  fata  तथा  श्रतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  महत्व

 का  संशोधन  विधेयक

 रहेंगे  ।  केन्द्र  को  मज़बूत  रखें  लेकिन  केन्द्र  मज़बूत  तब  होगा  जब  सारा  देश  मजबूत  होगा  ।  सारा

 देश  कमजोर  रहेगा  तो  केवल  केन्द्र  को  मजबूत  रखने  से  काम  नहीं  चलेगा  ।  बहुत  लोग  दिल्‍ली से

 मुहब्बत  करते  रहे  हैं
 ।  लेकिन  दिल्‍ली  ऐसी  रानी  है  जिस  रानी  को  सजाने  का  काम  श्रब  तक  बहुतों

 ने  किया  पर  ईस  रानी  ने  किसी  से  मुहब्बत  नहीं  की  है  ।  इतिहास  इस  बात  का  साक्षी  है  ।  चाहे  वह

 पिछले  जमाने  में  कोई  राजा  श्राये  चाहे  कांग्रेसी  सरकार  रही  हो  या  कोई  जनता  सरकार

 दिल्‍ली  की  रानी  से  सब  ने  मुहब्बत  इस  दिल्‍ली  को  सजाने  पर  सब  ने  पैसा  खर्च  किया  लेकिन

 इस  दिल्‍ली  ने  किसी  राजा  से  मुहब्बत  नहीं  की  ।  दुनियां  की  कोई  ऐसी  राजधानी  नहीं  होगी  जिस

 ने  अपने  प्रेमी  को  इस  तरह  से  लात  से  ठुकराया  होगा  जिस  तरह  से  दिल्‍ली  ने  ठुकराया  है  ।

 इसलिए  मैं  श्रपनी  सरकार  से  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  को  भी  वह  जरा  देखें  श्राप  राज्यों  को

 केवल  40  प्रतिशत  देंगे  लेकित  जब  कभी  हमारे  गांवों  के  लोग  ara  वे  दिल्ली  की  बनावट  श्रौर

 सजावट  को  देखते  है ंतो  क्या  सोचते  चण्डीगढ़  जो  केन्द्र  शासित  शहर  बनाए  हुए  हैं  उस  को  ले

 लीजिए  शरीर  दिल्‍ली  को  ले  दोनों  के  ऊपर  जो  बैक  से  पसे  बेक  से  जमा  पूंजी

 ATL  खर्चे  की  पूंजी  इन  को  मिला  कर  देख  लें  तो  साफ  नतीजा  निकलेगा  कि  सरक।र  स्वंय  क्षेत्रीय

 विषमया  खड़ी  कर  रही  है  श्रौर  इस  क्षेत्रीय  विषमता  के  गरे  से  ही  देवा  के  अन्दर  कहीं-कहीं  विस्फोट

 हो  रहा  चाहे  वह  fasten  का  विस्फोट  जाहे  बह  नागाल ड  का  विस्फोट  चाहे  वह

 संथाल  परगना  प्रौर  छोटा  नागपुर  का  विस्फोट  इसकी  जो  श्रग्नि  निकल  रही  है  यह  क्षेत्रीय

 विषमता  श्रौर  पसे  के  कारण  है  ।  तो  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  पर  मज़बूती  से  सोचना  चाहिए  |

 राज्यों  को  जो  afar  स्वायत्तता  att  अधिक  श्रेघिकार  मिलने  की  बात  की  जाती  है  वह  भी  मिलना

 चाहिए  |  वित्त  श्रायोग  में  बिहार  के  भूतपूर्व  मुख्य  मंत्री  कपूरी  ठाकुर  ने  सारे  तथ्य  उस  श्रायोग

 के  सामने  रखे  थे  भ्रौर  बताया  था  कि  राज्यों  को  जो  पैसा  दिया  जाता  या  धन  का  बंटवारा

 होता  राष्ट्रीत  संसाधनों  के  बंटवारे  का  श्राघार  क्या  होना  चाहिए  ?  जब  तक  श्राप  नहीं

 तय  करेंगे  तब  तक  कभी  कहेंगे  fe  पंजाब  ले  ले  8  षरसेंट  ate  बिहार  लेले  11  कभी

 कहेंगे  कि  बिहार  ले  ले  9  परसेंट  ग्रौर  पंजाव  ले  ले  13  यह  राज्यों  के  बीच  में  इस  तरह

 से  भगड़ा  लगाने  का  काम  होता  है  ग्ौर  केन्द्र  की  यह  चालाकी  रहती  है  कि  राज्यों  के  बीच  में

 कभी  दो  परसेंट  यहां  बढ़ा  दें  कभी  एक  परसेंट  वहां  बढ़ा  दें  और  कभी  दो  परसेंट  कहीं

 बढ़ा  दें  at  इस  बढ़ाने  के  साथ-साथ  राज्यों  की  राजनतिक  सहानुभुति  भी  केन्द्र

 प्राप्त  करने  का  काम  करता  रहा  है  अपने  श्राथिक  के  बंटवारे  के  माध्यम  से  ।  इसलिए

 इसको  संविधान  में  निश्चित  कर  feat  जाय  ।  गांव  जिला  प्रांत  संरकार  श्रौर

 ez  सरकार  के  लिए  बिल्कुल  तय  कर  दिया  जाए  संविधान  में  कि  इस  तरह  से  बंटवारा  होंगा  ।

 फिर  न  कहीं  कोई  क्षेत्रीत  संतुलन  रहेगा  न  कहीं  कोई  खड़ा  होगा  ।  तो  इन  सारे  मुद्दों  को

 यह  सामने  रखें  ।

 इस  दिशा  में  थोड़ा-सा  इन्होंने  प्रयास  किया  हैं  ।  आगे  कुछ  कदम  बढ़ें  हैं  जहां  दूसरे  लोग

 हिस्सा-मारो  करते  रहे  हैं  वहां  यह  थोड़ा  at  बढ़  कर  कहते  हैं  श्रच्छा  इतने  दिन  तक  इतना

 खाते  केन्द्र  थोड़ा  कम  थोड़ा  तुम  ज्यादा  ले  लो  ।  दाल  भात  पहले  सूखे  खाते

 श्व  जनता  सरकार  में  थोड़ी  सब्जी  श्रौर  चटनी  भी  ले  लो  ।  लेकिन  यह  बंटवारा  कभी  नहीं  किया

 ez  में  रसगुल्ला  चलता  रहेगा  भ्रौर  हम  को  कहेंगे  कि  दाल  भात  श्रौर  चटनी  ही  तुमको  देते
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 विधेयक  तथा  श्रतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  महत्व

 का  संद्योघन  विधेयक

 —————

 रहेंगे  तो  वह  थोड़ी  देर  के  लिए  स्वादिष्ट  हमें  भले  ही  लगे  लेकिन  दीर्घकालीन  नीति  के  मुताबिक

 वह  ज्यादा  स  तोष  का  कारण  नहीं  होगा  ।  इसलिए  दीघंकालीन  नीति  ठीक  राष्ट्र  मजबूत

 राष्ट्रीय  af  मजबूत  इन  सारी  बातों  पर  हम  झौर  श्राप  गंभीरता  से  विचार  कर  के  तब  इन

 संसाधनों  का  बटव।रा  करेगें  तब  देश  मजबूत  होगा  इन्हीं  दाब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का

 TATA  करता हूं  ।

 श्री  श्री  कृष्ण  tag  (aitz)  :  सभापति  पहले  तो  मैं  इन  तीनों  विधेयकों  का  हृदय

 से  समथन  करता  हूँ  इसलिए  कि  पहली  मर्तबा  इनके  द्वारा  राज्यों  को  कुछ  विद्वेष  हिस्सा  दिया

 गया  है  केन्द्र  की  संचित  निधि  से  ate  ऐसा  बिल  यहां  लाया  गया  है  ।  यह  मंत्री  महोदय  ने  एक

 शुरूप्नात  की  है  श्रौर  हम  श्राद्या  करते  हैं  इसी  तरह  से  राज्यों  को  श्रपने  पर  पर  खड़ा  करने  की

 दिशा  में  घीरे-धीरे  और  बिल  वह  लाएंगे  ।  इसी  wear  के  साथ  हम  इन  का  समर्थन  करते हैं  ।

 इस  सिलसिले  में  अपना  सुभाव  देते  हुए  मैं  एक  बात  कहना  चाहूँगा  fa  यह  गलतफहमी

 हमेशा  होती  रही  है  कि  हम  चाहते हैं  कि  विकेन्द्रीकरण  विकेन्द्रीकरण  का  ae  हमेशा  लगाया

 जाता  है  केन्द्र  बनाम  राज्य  |  ग्रगर  आप  बड़े  सीमित  ag  में  केन्द्र  प्र  राज्यों  के  सम्बन्ध  में

 विकेन्द्रीकरण  का  मुद्दा  रखेंगे  तो  कुछ  लोग  कहेंगे  कि  केन्द्र  कमजोर  हो  जायेगा  तो  देश  खत्म  हो

 जायेगा  श्रौर  कुछ  लोग  कहेंगे  कि  राज्यों  को  मजबूत  किए  बिना  केन्द्र  कैसे  मजबूत  होगा  ।  तो  यह

 बहस  चलती  ही  रहेगी  ।  इसलिए  विकेन्द्रीकरण  को  श्रापके  पुरे  पर्सपेक्टिव  में  लेना  होगा  |  श्रापको

 संविधान  में  पूरी  तरह  से  यह  बात  रखनी  होगी  कि  नीचे  के  स्तर  पर  तो  यह  पांच  लाख  गावों  का  देश  है

 इसलिए  उनको  भी  किसी  माने  में  आ्ाटोनामी  मिलनी  चाहिए  ।  यदि  गांव  पीने  के  पानीं  की  समस्या

 हल  नहीं  कर  सकते  छोटी  मोटी  सड़कों  के  सवाल  को  हल  नहीं  कर  सकते  हैं  या  खेती  से  जुड़े

 हुए  जो  सम्बन्धित  उद्योग  हैं  उनको  भी  स्थापित  करने  की  न  हो  तो  फिर  ग्राम  स्वराज

 क्या  है  और  गांधी  जी  की  कल्पना  क्या  हैं  ?  श्राटोनामी  केवल  सेन्टर  श्रौर  स्टेट्स  के  बीच  का  ही

 सवाल  नहीं  ग्राम  स्वराज  की  दिशा  में  भी  बढ़ने  के  लिए  संविधान  में  कुछ  प्रावधान  करने

 चाहिए  जिनसे  गांवों  को  भी  श्राटोनामी  मिले  ।  ज़ो  गांव  हैं  वह  भी  अपने  कुछ  बुनियादि  सवाल

 हल  कर  सकें  ।  मेरे  पुर्ववक्ता  ने  ठीक  कहा  इसी  प्रकार से  जिलों  को  भी  श्रधिकार  मिलने

 चाहिए  |  सेन्टर  की  स्थिति  हृदय  की  तरह  से  इसलिए  यह  भी  सही  है  कि  हम  श्रगर  अपने

 हाथ  पांव  मजबूत  कर  लें  आर  हृदय  कमजोर  रहे  तो  शरीर  नहीं  बचेगा  |  इसलिए  जहां  हम  अ्रपने

 पांव  श्र  प्रत्येक  झंग  को  मजबूत  बनाना  चाहते  प्रान्त  सभी  को  मजबूत
 करना  चाहते  हैं  तो  साथ  ही  केन्द्र  जोकि  हृदय  है  वह  भी  ठंडा  न  हो--इस  बात  की  भी  कोशिश

 करनी  चाहिए  ।  साथ  ही  उसको  इतना  गरम  भी  नहीं  होना  चाहिए  ।  हृदय  को  इतना  मजबूत

 होना  चाहिए  कि  वह  सभी  तरह  के  घात  प्रतिघात  सह  सके  ।  केन्द्र  की  यही  स्थिति  है  ।

 वित्ता  श्रायोग  ने  देकर  जो  शुरूभ्नात  की  है  वह  एक  अच्छा  कदम  है  ।  पहली  बार

 ऐसा  हुमा  है  त्रौर  इसके  लिए  मैं  सरकार  को  धन्यवाद  देता  हूं  ।  लेकिन  कया  देश  की  समस्या्रों  को

 हल  करने  के  लिए  यही  arent  होने  चाहिए --  जनसंख्या  का  गरीबी  का  पिछड़ेपन

 का  श्राधार  ?  यह  जो  श्राघार  क्राइटीरिया  है  वह  बड़े  सीमित हैं
 ।  मैं  समभता  हूँ  कुछ

 को  लेकर  श्राघार  बनाने  जसे  इस  देश  में  पेय  पीने  के  पानी  की  समस्या  कहां  पर
 है

 ।
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 स  दयोधन  विधेयक  तथा  ग्रतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  महत्व

 का  स  शोधन  विधेयक

 फिर  चाहे  वह  हिमाचल  प्रदेश  भूटान  पश्चिम  बंगाल  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  का  का

 हो  या  तमिलनाडू  का  इलाका  वहां  पर  केन्द्र  को  फौरन  पसा  पम्प  करना  चाहिए  श्रौर  ज्यादा  समय

 में  दो  तीन  साल  में  ही  इस  समस्या  का  समाधान  करना  चाहिए  ।  पेय  जल  के  साथ  ही  जसे

 निरक्षरता  का  सवाल है  ।  इस  देश  के  बहुत  सारे  ऐसे  भाग  हैं  जहां  पर  बहुत  लोग  निरक्षर  हैं  ।

 सरकार  ने  प्रौढ़  शिक्षा  का  बहुत  अच्छा  कार्यक्रम  शुरू  किया  है  ।  तो  बहुत  से  ऐसे  इलाके  हैं  जहां

 पर  साक्षरता  नाममात्र  तो  इसके  लिए  भी  क्राइटीरिया  होना  चाहिए  कि  प्रौढ़  शिक्षा  पर  हम

 कहां  पर  कितना  पसा  खच  करेंगे  ।  इस  तरह  से  जहां  तक  पिछड़ेपन  सवाल  हम  पिछड़ा

 gat  किसको  मानेंगे  ?  क्षेत्रीय  विषमता  में  पीने  के  पानी का  सवाल  शिक्षा  का  सवाल है

 बेरोज़गारी  का  सवाल  है  ।  कुछ  इलाकों  में  नये  कलकारखाने  बन  गए  है  लेकिन  हजारों  एकड़  ज़मीन

 ले  ली  वहां  से  पुराने  हटकर  wiafeat  में  बस  गए  हैं  ।  श्रापने  उनकी  जीविका  ले

 श्रभी  तक  उनको  क्लास  फोर  का  काम  भी  नहीं  दिया  गया  है  ।  वहां  पर  बड़े-बड़े  कारखाने  «तो

 लगे  लेकिन  पुराने  भ्रादिवासी  और  पिछड़े  लोग  जो  वहां  पर  पहले  बसे  हुए  थे  उनको  भी  तक

 HPA TT  तक  नहीं  मिला  ।  बिहार  में  हटिया  में  श्राजतक  कम्पेन्सेशन  का  रुपया

 नहीं  मिला  है  हालांकि  15-20  साल  बीत  चुके  हैं  तो  ae  सवाल  उठेगा  ही  यह  ठीक  ही  कहा

 गया  है  कि  अगर  कोई  हड़ताल  हो  जाए  या  कोई  विधि  व्यवस्था  का  सवाल  पैदा  हो  तो  राज्य

 में  कहां  इतनी  ताकत  है  कि  ag  उस  को  हल  कर  सके  ।  इसलिए  विधि  व्यवस्था  के  मसले  को  हल

 करने  के  लिए  केन्द्र  का  कुछ  क्राइटीरियन  होना  चाहिए  ।  पेय-जल  का  बेरोजगारी  का

 एपेडेमिक  फैलने  का  नेचुरल  केलेमिटीज  का  प्रौढ़  शिक्षा
 का

 लोगों

 के  पिछड़ेपन  को  दूर  करके  भ्रागे  बढ़ाने  का  ये  सब  ऐसे  मुद्दे  जिन  पर  एक  क्राइटीरियन

 निश्चित  करना  चाहिए  |

 श्राप  देखिये  कि  बॉडेड  लेबर  का  सवाल है  यह  देश  के  किस  हिस्से  में  इस
 को

 ग्राईडेंटी फाई  करने  की  बात  है  ।  बहुत  सारी  स्टेट्स  जो  वे  यह  कहती  हैं  कि  हमारे  यहां  Wes

 लेबर  का  मसला  नहीं  इसको  जानने  के  लिए  डिस्ट्रिक्ट  मे  जिस्ट्रटको  कहा  जाए  कि  किस  जिले

 में बोॉंडेड  लेबर  वी  ०डी०भ०  से  इसको  मालुम  करने  के  लिए  कहा  जाए  |  जब  मालूम  करते  हैं  तो

 पता  चलता है  कि  बोंडेड  लेबर  चार  फेमलीज  वेसे  कह  यह  दिया  जाता है
 कि  बोंडेड  लेबर

 नहीं  इसलिए  एक-एक  ब्लाक  एक-एक  जिले  में  इसका  पता  लगाया  जाए  ।  कहा  तो

 यह  जाता  है  कि  30  परसेंट  ales  लेबर  हैं  लेकिन  देश  में  कितनी  बोडेड  लेबर  यह  तभी  तक

 तय  नहीं  हो  पाया  झोर  जब  यह  तय  हो  तो  इसका  क्राइटीरियन  एक  ही  होना  चाहिए  फिर

 चाहे  वह  महाराष्ट्र  में  बिहार  में  बंगाल  में  हो  या  गुजरात  में  हो  या  तमिलनाडू  में  हो  ।

 जहां  भी  बोंडेड  लेबर  उसको  खत्म  करने  के  लिए  वार  फुटिंग  पर  पसा  केन्द्र  को  पम्प  करना

 चाहिए  ।  40  परसेन्ट  देने  से  ही  काम  नहीं  चलेगा  ।  उसके  लिए  जितना  पसा  वह  पम्प

 करना  चाहिए  ।

 श्रब  मैं  एक  बहुत  बड़ी  बात  पर  श्राता  हूं
 ।

 हमारे  दिमाग  में
 जो

 इस  देश
 का  नक्का  है

 हम  नहीं  चाहते  कि  इस  देश  की  orate  बिगड़े  ate  हमारी  राष्ट्रीयता  में  कोई  कमी  लेकिन

 कुछ  अ्रनाड़ी  लोगों  के  हाथों  ऐसा  हो  रहा है
 ।  कोई  कल-कारखाना  खुल  रहा हैं है  पब्लिक

 getting  में  जो  मैनेजमेंट  का  काम  उसमें  या  लेबर  से  डीलिंग  के  सवाल  जनता  के  साथ
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 डील  करने  के  सवाल  पर  कुछ  लोगों  की  मनोवृत्ति  इतनी  पिछड़ी  हुई  दकियानूसी है
 श्रौर

 इतनी  रीएक्शनरी  ह  कि  वे  उसको  ठीक  तरह  से  डील  नहीं  कर  पाते  हैं  ake  इससे  लोगों  के  मनों

 में  एक  फ़क  पदा  होता  एक  एक  खाई  पदा  होती ह  श्रौर  लोगों  के  मन  में  प्रान्ती
 की  भावना  पैदा  होती  हैं  हम  यह  देखते  हैं  कि  मामूली-मामुली  जगहों  पर  जब

 नियुक्ति  का  सवाल  श्राता  कोई  टाइपिस्ट  की  जगह  खाली  हुई  या  चपरासी  की  जगह  खाली

 तो  जो  बड़े-बड़े  अफसर  या  मैनेजिंग  डाइरेक्टर  उन  पब्लिक  श्रन्डरटेकिंग्स  में  जाते  श्रोयल

 कार्पोरेशन  या  ऐसी  दूसरी  जगहों  पर  जाते  तो  अपने  स्वीपर  को  ले  जाते  टाइपिस्ट  को

 ले  जाते  हैं  ।  इससे  वहां  के  लोगों  वहां  के  लोकल  लोगों  के  मनों  में  यह  भावना  ्. पदा  होती  है

 कि  हम  लोग  पिछड़  गये  हैं  तो  ऐसी  जो  देश  की  राष्ट्रीयता  के  विघटन  की  भावना  को

 बढ़ावा  राष्ट्र  में  विघटन  की  प्र  क्रिया  को  शुरू  करवा  उस  को  रोकने  की  श्रावश्यकता  है

 wit  पब्लिक  श्रन्डरटेकिग्स  में  काम  करने  बालों  में  जो  ऐसी  मनोवृत्ति  उस  को  खत्म  करना

 चाहिए  |  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  हमारे  देश  में  लोगों  की  सही  ट्रेनिंग  हो  ।

 मुख्यालय  की  जो  बात  श्री  हुकमदेव  नारायण  जी  ने  कही  वह  ठीक  है  ।  श्राप  मुख्यालयों

 को  क्यों  एक  जगह  सीमित  कर  रहे  बड़े-बड़े  शहरों  में  शौर  दिल्‍ली  में ाप  इनको  सीमित  कर

 रहे  श्राप  दिल्‍ली  से  इनको  क्यों  नहीं  ले  जाते  जिस  से  विकास  में  कोई  बाधा  न  श्राप

 फौरेस्ट  के  हेडक्वाटंर  की  ही  बात  लें  ।  बिहार  को  ही  ले  लीजिए  ।  फौरेस्ट्स  का  हेडक्वाटंर  कहां

 है  ?  यह  पटना  या  रांची  में  नहीं  होना  चाहिए  ।  जहां  सघन  जंगल  वहां  उसको  रखना  चाहिए

 मगर  वे  उस  को  वहाँ  नहीं  रखेंगे  क्योंकि  एक  बुजंवा  दृष्टिकोण  है  जो  भ्रंग्रेजों  के  जमाने  से  चला

 त्र  रहा  है  ।  फौरेस्ट  प्रोडक्ट्स  का  हेडक्वाटंर  कहां  होगा  ?  रांची  या  दिल्‍ली  में  ।  श्राप  नहीं

 चाहते  कि  घने  जंगलों  में  उस  को  ले  जाएं  ।  इसी  तरह  से  खनिज  का  हैडक्वाटर  कहां  होना

 ag  भी  बड़-बड़  शहरों  में  ही  है  ।  इस  दृष्टिकोण  को  श्राप  को  बदलना  होगा  ।  जनता  को

 यह  कहू  कर  कि  वहां  प्रावागमन  के  साधन  नहीं  डाक-तार  की  सुविधा  नहीं  टेलीफोन  नहीं

 वहां  के  अफसरों  के  बच्चों  के  पढ़ने  के  लिए  wey  कालेज  नहीं  स्कुल  नहीं  ऐसी  बात

 कह  कर  सरकारी  मुख्यालय  बड़े-बड़े  शहरों  में  ही  हिन्दुस्तान  की  राजधानी  में  रखेंगे  श्रौर

 अगर  वहां  से  ले  भी  जाए  तो  राज्यों  की  राजधानी  में  यह  ag  मनोवृत्ति

 गलत  है  जनता  के  साथ  तादात्म्य  स्थापित  करने  के  उसके  साथ  जाहिर  करने

 के  जो  समस्यायें  हैं  उनका  कल  निकालने  के  लिए  यह  जरूरी  है  कि  पब्लिक  सँक्टर  के  जो

 श्रंडरटेकिग्स  हैं  उनके  जो  हैड  झ्राफिसिस  हैं  वे  उन्हीं  स्थानों  पर  होने  चाहियें  जहां  उनका  कार्यक्षेत्र

 है  न  कि  भारत  की  राजधानी  या  राज्य  की  राजधानी  या  तन्य  बड़े-बड़े  दाहरों  में  ।  यह  मांग  जो

 बहुत  दिनों  से  रखी  जा  रहीं  है  बहुत  वाजिब  मांग  है  भ्रौर  इस  समस्या  को  काफी  दिनों  तक  उलभा

 करके  रखा  गया  है  ।  अब  इसका  कोई  न  कोई  हल  निकालना  afaare  हो  गया  है  ।

 एक  अंतिम  बात  कह  कर  मैं  समाप्त  करता  हूँ
 ।  श्रापने एक  बहुत  अच्छा  कदम  उठाया

 कुछ  समस्याओं  से  युद्ध  स्तर  पर  लड़ने  के  उनका  निराकरण  करने  के  लिए  ake  आपने  कहा

 है  कि  श्राप  ज्यादा  फंड्स  देंगे  ताकि  राज्य  मजबूत  हों  श्रोर  वे  areal  को  हल  कर  सकें  |

 लेकिन  राज्य  का  मतलब  गांव  होना  श्राटोनीमी  राज्य  तक  सीमित  न  रहे  बल्कि  नीचे  भी
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 संघ  उत्पाद-शुल्क  सम्पदा  शुल्क  9  1979

 संदोधन  विधेयक  तथा  श्रतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  महत्व

 का  संशोधन  विधेयक

 जानी  चाहिये  ate  गांधी  जो  सपना  था  वह  साकार  होना  चाहिये  —  राज्य  बनना

 चाहिये  ।  डिसेंट्रलाइजेशन  की  पुरी  जो  प्रक्रिया  है  उसकी  तरफ  हम  को  ध्यान  देना  चाहिये  ।

 इससे  लाभ  ही  होगा  ।  इससे  देश  भी  मजबूत  होगा  श्रौर  नीचे  के  गांव  भी  मजबूत  होंगे  ।

 श्रापने  जो  gh  समय  दिया  है  उसके  लिए  मैं  प्रापको  घन्यवाद  देता  हूँ  ।

 थ्री  Fo  टी०  कोसलराम  :  सभापति  मैं  माननीय  मंत्री  के  विचाराथ

 उ
 कुछ  बातें  कहना  चाहता  पहली  बार  सातवें  वित्त  श्रायोग  ने  राज्यों  के  पक्ष  में  सिफारिशें  की

 ठ  |  भारत  सरकार  राज्यों  को  ही  दी  जाने  वाली  aa-ufarat  को  देखकर  हैरान  फिर  भी  राज्यों

 को  निगम  कर  में  से  कोई  भाग  नहीं  मिल  रहा  है  ।  तमिलनाडु  को  दिया  जाने  वाला  प्रति  व्यक्ति

 बैंक  ऋण  203  रुपये  है  ate  महाराष्ट्र  पौर  पंजाब  का  क्रमदा  308  रुपये  श्रौर  346  रुपये  है  ।

 यह  उपलब्ध  वित्तीय  ससांधनों  का  संतुलित  उपयोग  नहीं  है  ।

 केन्द्रीय  श्रनुदान  माच  के  पहले  सप्ताह  में  दिये  जाते  हैं  जिन्हें  राज्यों  को  31  माचें  तक

 खर्च  करना  होता  है  ।  राज्य  योजना  धन  को  भी  ata  स्कीमों  पर  खचं  नहीं  कर  पाती  ।  फिर

 राज्यों  के  भाग  को  उन्हें  दिये  जाने  वाले  कण  के  ब्याज  में  लगा  दिया  जाता  है  ।  भारत  सरकार

 हर  साल  यही  करती

 जब्र  राज्यों  को  उत्पाद-शुल्क  के  राजस्व  में  से  हिस्से  देने  होते  हैं  तो  केन्द्र  को  इस  मामले

 में  राजनीतिक  दबाव  में  नहीं  श्राना  चाहिये  ।  मैंने  श्रपने  बजट  भाषण  में  श्रनिमिन  तम्बाकू  पर

 उत्पाद-शुल्क  को  वापस  लेने  की  बात  कही  थी  जिसकी  वजह  से  100  करोड़  रुपये  की  हानि  हुई  ।

 तम्बाकू  श्रान्ध्र  प्रदेश  में  प्राय  का  एक  मुख्य  साधन  है  ।  अरब  उत्पाद-झुल्क  में  तमिलनाडु  का  भाग

 कम  होगा  ।  इसी  प्रकार  राजनीतिक  कारणों  से  दियासलाई  उद्योग  के  मशीनी  क्षेत्र  पर

 शुल्क  को  इतना  बढ़ा  दिया  गया  है  कि  दियासलाई  के  लिये  उन्हें  बाजार  नहीं  मिल  रहा  है  ।  हाथ

 से  बनाई  जाने  वाली  दियासलाई  के  मूल्य  भी  बढ़  गये  हैं  ययपि  उस  पर  लगने  वाला  उत्पाद-शुल्क

 नहीं  बढ़ाया  गया  है  ।  इस  लाभ  का  एक  भाग  केन्द्र  में  सत्तारूढ़  दल  को  भी  मिल  रहा  है  |

 7-5-79  को  स्टेट्समैन  में  एक  खबर  छपी  थी  कि  तमिलनाडु  जनता  युनिट  के  प्रेसीडेन्ट  ने

 जनता  पार्टी  के  श्री  चन्द्र  शेखर  को  एक  पत्र  लिखा  था--मेरे  विचार  में  माननीय  मंत्री

 श्र  श्री  सतीश  अ्रग्रवाल  तथा  प्रधान  श्री  मोरारजी  देसाई  ने  वह  खबर  पढ़ी  होगी  ।  लोग

 किस  प्रकार  कुटीर  उद्योग  चला  रहे  यह  बात  उन्हें  स्पष्ट  कर  दी  गई  है  ।  4  1979  को

 एक  बैठक  में  जब  श्री  पी०  जो  राज्य  सभा  के  सदस्य  ने  कुछ  गुप्त  का  मामला

 उठाया  श्री  ने  उसी  समय  इस  श्रारोप  का  खण्डन  कर  दिया  लेकिन  7

 1979  के  स्टेट्समेन  में  यह  कहा  गया  है  :

 जनता  पार्टी  के  श्रध्यक्ष  श्री  WHodto  लक्ष्मणन्‌  ने  केन्द्रीय  जनता  नेताश्रों

 तथा  श्री  देसाई  को  यह  दिकायत  की  है  कि  श्री  चरण  fas  तथा  किसान  सम्मेलन

 के  सम्बन्ध  में  श्री  चरण  सिंह  के  तमिलनाडु  के  दौरे  के  नाम  पर  aga  धन

 इकट्ठा  किया  जा  रहा  है  ।  जब  श्री  चरण  सिंह  के  नाम  पर  हमसे  पैसा  जाता

 है  तो  हमें  बहुत  AIRqAqT  होता  है  ।  ऐसी  परिस्थितियों  में  यदि  चरण  सिंह  किसान
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 19  1901  संघ  उत्पाद-शुल्क  सम्पदा  शुल्क  )

 संशोधन  विधेयक  तथा  श्रतिरिकत  उत्पाद-शुल्क  महत्व

 का  संशोधन  विधेयक

 सम्मेलन  के  सम्बन्ध  में  तमिलनाडू  का  दौरा  करें  तो  इससे  हमारी  पार्टी  स्थिति

 ग्रजीबोगरीब  हो  जाती  है  ।  यह  बात  उन्होंने  जनता  पार्टी  के  अध्यक्ष  श्री  चन्द्र  शेखर

 को  पत्न  लिखकर  सुचित  की  है  |

 श्री  लक्ष्मणन्‌  ने  यह  भी  शिकायत  की  है  कि  तमिलनाडु  जनता  पार्टी  के  ग्रघ्यक्ष  To  एम  ०

 सन्तोषम  ने  समितियां  स्थापित  कर  दी  हैं  हालांकि  इस  शाखा  का

 अपना  किसान  बिंग  है  ।  किसान  सम्मेलन  का  वास्तविक  उद्देश्य  राजनीतिक  दिखाई

 देता है  ।  यह  बात  feramrart  के  श्री  श्ररूणाचलम  नाडार  को  लिखे  गये  श्री  सन्तोषम

 द्वारा  लिखे  गये  पत्र  से  स्पष्ट  होती  है  जिसमें  कहा  गया  यह  महसूस  करता  हूं

 कि  भविष्य  में  यह  संगठन  पूरे  देश  में  एक  बहुत  बड़ी  राजनीतिक

 शक्ति  बन  कर  उभरेगा  ।  त्रत  अखिल  भारतीय  राजनीति  में  मेरे  लिये  उपर  उठने

 का  यह  एक  सुनहरी  ग्रवसर  ale  इस  पत्र  में  श्री  नाडार  से  यह  अनुरोध  किया

 गया  था  कि  वह  श्री  चरण  सिंह  के  दौरे  को  सफल  बनायें  ।  जैसा  कि  मैं  पहले  बता

 चुका  हुं  श्री  अ्ररूणाचलमभ  नाडार  माचिस  उद्योग  में  एक  बहुत  बड़े  उद्योगपति  हैं  ।

 स्टेट्समैन  में  श्रागे  यह  कहा  गया  है  :

 ने  श्रपने  पत्र  की  प्रतियां  श्री  श्री  चरण  श्री  जगजीवन

 श्री  अटल  बिहारी  श्री  जाज  श्री  पी०

 श्री  राम  कृष्ण  हेगडे  भ्र  श्री  नानाजी  देशमुख  को  भेजी  हैं  ।''

 श्री  watt  श्रग्रवाल  :  जो  कुछ  ग्राप  कह  रहे  हैं  उससे  मेरा  क्या  सम्बन्ध है  ।  प्रतिवेदन

 ye  सम्बन्धित  नहीं  है  ।

 श्री  Fo  gto  कोसलराम  :  मैं  मानता  हूं  श्राप  इससे  सम्बन्धित  नहीं  हैं  ।  किसान  सम्मेलन

 के  लिये  श्री  चरण  सिंह  के  नाम  पर  ठिवकाशी  में  काफी  धन  इक्ट्ठा  किया  गया  है  |  श्रापका  इस

 मामले  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  लेकिन  श्रापके  वरिष्ट  सहयोगी  केन्द्रीय  मंत्नी  इस  मामले  में

 अन्तंग्रस्त  हैं  ।  श्री  पी०  राममूर्ति  ने  श्रापकी  उपस्थिति  में  यह  प्रारोप  लगाया  था  कि  गुप्त  सौदे

 चल  रहे  हैं  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  उप्पादन-शुल्क  को  राजनीतिक  रंग  नहीं  दिया  जना

 चाहिये  ।  इसे  राजनीतिक  वस्तु  न  बनाया  जाये  '
 *  '

 ।

 श्राप  कहते  हैं  इन्दिरा  गांधी  ने  ऐसा  किया  था  मैं  कहता  हूँ  श्री  चरण  सिंह  ने  भी  ऐसा
 किया  है  |

 श्री  पदमाचरण  समन्तसिहेरा  :  सभापति  बात  यह  है  कि  जो  भी  बिल

 सदन  में  आता  है  वह  किसी  बेसिस  पर  होता  इस  बिल  के  श्रौबजेक्ट्स  आर  aa  में  कहा
 गया  है  कि  सातवें  फ़ाइनेंस  कमीशन  की  जो  रिपोर्ट  है  कि  टैक्सों  का  बटवारा  होगा  उसके  श्राघार

 पर  यह  बिल  है  ।  सातवें  फ़ाइनस  की  रिपोर्ट  में  कहा  गया  है  कि  उड़ीसा  में  सरप्लस

 फंड  बिल्कुल  नहीं  उड़ीसा  ही  6  स्टेट्स  में  सरप्लस  फंड्स  श्रवेलेबिल  भी  नहीं  हैं  ।  यह

 सातवें  फ़ाइनेंस  कमीशन  की  रिपोर्ट  में  जिक्र  किया  गया  है  ।  तो  जो  यह  बेसिस  है  प्लानिंग

 जो  प्लान  में  रुपये  का  प्रावीोजन  करती  यह  उसका  बेसिस  नहीं  है  ।  सातवें  lgara  कमीशन
 क्या दियों  | से  रिपोर्ट  दी  उसका  भी  बेसिस  करना  नविटुन  ज
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 संघ  उत्पाद-शुल्क  सम्पदा  शुल्क  9  1979

 संशोधन  विधेयक  तथा  श्रतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  महत्व

 eee का
 सशोधन  विधेयक

 उड़ीसा  के  बारे  में  जो  बंटवारा  होना  चाहिये  वह  उसके  इकनामिक  बेकवडनैस  श्र  सोशल

 बैकवर्डनेस  से  होना  चाहिये  ।  उनकी  जो  पौयूलेशन  उसके  बेसिस  पर  श्रौर  जो  सोशल

 बैकवर्डनेस  उसके  बेसिस  पर  होगा  ।  उड़ीसा  का  जो  पौपूलेशन  उसमें  38  परसेंट

 हरिजन  हैं  प्रौर  शड्यूल्ड  कास्ट्स  एंड  शड्यूल्ड  ट्राइव्ज़  इन  इन्डिया  बेसिस  22  परसेंट  है  ।  श्राधिक

 दृष्टि  से  देखिये  उनका  1971  की  सैसेस  में  67  परसेंट  अ्रंडर  पावर्टी  लाइन  है  श्रौर  1977-78  में

 उनका  85  परसेंट  अंडर  लाइन  है  ।  इस  बारे  में  उड़ीसा  के  राज्यपाल  श्रौर  एग्रीकल्चर  के

 चांसलर  ने  बयान  दिया  था  कि  उड़ीसा  wet  पावर्टी  लाइन  है  ।  उड़ीसा  का  प्रोडक्शन  एग्रीकल्चर

 का  जो  10  साल  पहले  था  वही  श्राज  भी  है  ।

 आजादी  के  बाद  सब  स्टेट्स  का  इकानोमिक  डेवेलपमेंट  हो  रहा  लेकिन  उड़ीसा  का

 प्रोवी जन  gat  था  1100  करोड़  रुपये  ।  यह  किस  बेसिस  पर  हुझा  वहां  की  पोपुलेशन  2  करोड़

 50  लाख  है  ।

 faraz  फाइव  ईश्रर  प्लान  में  1  लाख  70  हजार  करोड़  रुपया  BA  करने  का  इरादा

 इसके  मुताबिक  उड़ीसा  को  1100  करोड़  रुपया  मिल  रहा  लेकिन  उसने  डिमांड  किया  है

 2,000  करोड़  रुपया  |  पपूलेशन  के  मुताबिक  उनका  5  हजार  करोड़  रुपया  होना  चाहिये  ।

 इन्डिया  का  60  करोड़  पौपूलेशन  है  श्रौर  उड़ीसा  का  पौपुलेदान  ठाई  करोड़  है  ।

 फोथ  फाइव  gut  प्लान  में  अराल  इन्डिया  बेसिस  पर  हैड  डेवेलपर्मैंट  के  बारे  में  28  रुपये

 40  पैसे  था  लेकिन  उड़ीसा  को  मिलता  था  22  रुपये  60  पैसे  ।  फिफ्थ  प्लान  में  पर  हैड  65  रुपये

 25  पसे  मिलता  लेकिन  उड़ीसा  स्टेट  को  सिफ॑  51  रुपये  50  पसे  मिला  था  ।  1978-79

 में  पर  हैड  103  रुपये  8  पसे  मिलता  लेकिन  उड़ीसा  को  87  रुपये  21  पसे  मिला  ।

 fazaa  फाइव  gat  प्लान  में  tartar  एमाउन्ट  किसी  स्टेट  को  मोर  दैन  6  परसेंट

 ग्राफ  टोटल  एमाउन्ट  मिला  लेकिन  उड़ोसा  को  1  परसेंट  मिला  है  ।  उड़ीसा  का  5  परसेंट

 पौपुलेशन  टोटल  पौपुलेशन  से  5  परसेंट  से  ज्यादा  है  लेकिन  रुपया  मिलता  है  1  परसेंट  |

 11  हजार  करोड़  रुपये  से  ज्यादा  टोटल  टेक्स  होता  है  इंडिया  लेकिन  इसमें  डायरेवट

 टेक्स  8  हजार  करोड़  भ्रौर  उससे  ज्यादा है  ।  इन्डायरेक्ट  टैक्स  गरीबों  से  आता  लेकिन  रिच

 लोगों  से  fas  2  हजार  करोड़  श्राता  इस  वास्ते  रुपया  गरीबों  के  डेवेलपमेंट  के  बारे  में  खर्च

 चाहिये  रिचर  स्टेट  के  लिये  नहीं  होना  जब  कि  हरियाणा  को  रहा  है

 1400  पंजाब  को  1500  करोड़  श्रौर  यह  रिचर  स्टेट  आबादी  कम  पिछड़े  नहीं

 agar  एग्रीकल्चरल  डेवेलपमेंट  होता  है  ake  एग्रीकल्चर  में  ये  इंडिया  में  te  आते  हैं  ।

 नेशनल  वेल्थ  एग्रीकल्चर  से  68  परसेंट  श्राती  है  जहां  एग्रीकल्चरल  डेवेलपमेंट  होता

 वहीं  पर  रुपया  जाता  है  ।  जहां  एग्रीकल्चरल  डेवेलपमेंट  नहीं  उनका  डवेलपमेंट  करना  केन्द्रीय

 सरकार  का  पहला  फर्ज  है  ।  मेरा  सुभाव  यह  है  कि  एकनामिक  saat,

 इंडस्ट्रीज  झाल  इंडिया  बेसिस  पर  जितने  परसेंट  होती  हर  स्टेट  उनका  इक्वलाइजेदन

 करने  समान  करने  के  लिये  स्पेशल  बनाना  चाहिये  जिससे  कि  हर  स्टेट  aa  इन्डिया

 लेवल  पर  श्रा  जायेंगे  |  उनका  जो  स्पेशल  प्लान  होगा  उसको  स्पेशल  रुपया  प्रोवीजन  करना
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 19  1901  (am)  संघ  उत्पाद-शुल्क  सम्पदा  शुल्क

 संद्योघन  विधेयक  तथा  भ्रतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  महत्व

 का  sated  विधेयक
 नागा

 चाहिये  ।  इस  समय  वह  शेयर  के  मुताबिक  नहीं  है  ।  जिस  स्टेट  में  इरीगेशन  की  फैसिलिटीज़

 वहीं  पर  टोबैको  weet  होती  वहीं  पर  500  करोड़  रुपये  का  शेयर  उनको  ज्यादा  मिल

 जायेगा  ।  यह  होना  नहीं  चाहिये  क्योंकि  नेशनल  वेल्थ  जो  है  वह  सब  स्टेट  को  उसका  प्राफिट

 मिलना  चाहिये  ।  जिस  स्टेट  में  कोई  प्रोडक्शन  होता  उसके  faq  को  वही  स्टेट  कलेक्ट  करे

 श्र  अ्रप ने  पास  रख  ले  उप  टैक्स  को  केन्द्र  द्वारा  कलेक्ट  करने  और  फिर  स्टेट्स  में  बांटने  की

 क्या  जरूरत  है  ?  वित्तीय  क्षेत्र  में  विकेन्द्रीकरण  होना  चाहिए  ।  स्टेट्स  में  श्रलग-श्रलग  बेसिस  पर

 बंटवारा  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।

 कहा  जाता  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  श्राल-इंडिया  लेवल  पर  सब  टैक्स  कलेक्ट  करेगी  झ्रौर

 फिर  उनका  बंटवारा  करेगी  |  यह  बंटवारा  देश  के  डेवेलपमेंट  के  लिए  किया  जाता  है  ae

 मेंट  सब  से  पहले  पिछड़े  लोगों  का  होना  चाहिए  ।

 सारे  देश  में  45  डिस्ट्रट्स  ऐसे  जिनमें  5  परसेंट  से  कम  इरीगेशन  होता है
 ।  उड़ीसा

 के  13  ज़िलों  में  से  4  ज़िले  ऐसे  जहां  1  परसेंट  या  उससे  भी  कम  इरीगेशन  होता  है  ।  जिस

 तरह  स्टेट  श्रौर  स्टेट  के  बीच  क्षेत्रीय  विषमता  उसी  तरह  स्टेट  के  श्रत्दर  भी  जिले  श्रौर  जिले

 के  बीच  क्षेत्रीय  विषमता  इस  क्षेत्रीय  विषमता  को  दूर  करना  केन्द्रीय  सरकार  का  पहला  है  |

 केन्द्र  को  सब  रुपया  श्रपने  हाथ  में  लेने  के  बाद  उसे  पापुलेशन  श्रौर  सोदाल  तथा  इकानोमिक

 बेकवडनेस  के  झनुसार  इम्पाशंली  डिस्ट्रिब्यूट  करना  जो  बंटवारा  इस  श्राघार  पर  नहीं

 किया  जाता  उसे  उचित  नहीं  कहा  जा  सकता  है  |

 इन  बिलों  के  द्वारा  बंटवारा  करते  हुए  सातवें  फ़िनांस  कमीशन  की  रिपोर्ट  को  दुष्टि  में

 नहीं  रखा  गया  उसने  कहा है  कि  छः  स्टेट्स  में  afar  ate  सरप्लस  फ़ड  बिल्कुल  नहीं

 माइनस  श्रौर  उड़ीसा  भी  उन  स्टेट्स  में  है  ।  कई  स्टेट्स  के  सेविंग्ज़  श्रौर  सरप्लस  फ़न्ड्स  3,000

 करोड़  रुपये  मगर  प्लान  में  उन्हें  उयादा  रुपया  दिया  जाता  है  ।  इस  का  AA  तो  यह  gar

 कि  जिसके  पास  खाना  उसको  एयर-कन्डीशन  मकान  दे  भ्रौर  जिसके  पास  खाना  नहीं

 उसको  कहा  कि  पचास  ग्राम  राइस  ले  लो  ।  ग़रीब  और  बैकवर्ड  स्टेट्स  के  साथ  ऐसा  व्यवहार  कर

 के  केन्द्र  अपना  फ़्ज़ु  पुरा  नहीं  कर  रहा  बल्कि  वह  उन  स्टेट्स  के  साथ  इनजस्टिस  कर  रहा  है  ।

 इसलिए  मेरा  सुभाव  है  कि  स्टेट्स  से  जो  टैक्स  मिलता  वह  उनको  देने  के  बाद  पिछड़ी  हुई

 स्टेट्स  को  ज्यादा  रुपया  देना  चाहिए  ।  उड़ीसा  को  छठी  प्लान  में  1  100  करोड़  रुपया  दिया  गया

 जबकि  उसने  2,000  करोड़  रुपये  की  डिमांड  की  थी  ate  ara  पापुलेशन  के  हिसाब  से

 उसको  5,000  करोड़  रुपया  मिलना  चाहिए  ।

 जहां  तक  एक्साइज  का  सम्बन्ध  रुई  त्रादि  एग्री  कल्चरल  प्रोडक्शन

 पर  जो  टेक्स  लगता  उसके  बंटवारे  के  लिए  बिल  लाया  गया  है  ।  जहां  एग्रीकल्चर  का

 मेंट  ज्यादा  भ्र्थात च  बिल  के  तीनों  शिड्युल्ज़  में  उसका  शेयर  सबसे  अधिक  है

 17  13  13  जबकि  उड़ीसा  का  शेयर  2  3  3  परसेंट  है  ।

 कई  स्टेट्स  को  1  परसेंट  से  भी  कम  दिया  गया  है  ।  जिन  स्टेट्स
 पें  एग्रीकल्चरल  डेवेलपमेंट  नहीं

 उनके  लिए  पेसा  नहीं  है  ।  जिन  स्टेट्स  की  फ़िनांदाल  कंडीशन  net  नहीं  है  श्रौर  जिनका  डफ़िसिट

 215



 संघ  उत्पाद-शुल्क  (  सम्पदा  शुल्क  )
 9  19709

 संदयोधन  विधेयक  तथा  श्रतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  महत्व

 का  संशोधन  विधेयक

 बजट  उनकी  सहायता  करना  सेंट्रल  गर्वनमेंट  का  oe  है  ।  यही  हमारा  सुभाव  है  ह  लेकिन  एक

 सुभाव  ag  है  कि  प. टक्स  वर्गरह  जो
 हैं

 उनका  विकेन्द्रीकरण  कर  देना  चाहिए  |

 तीसरी  बात  यह  है  कि  ऐपग्रीकल्चरल  डेवेलपमेंट  को  देंखें  |  ora  इन्डिया  बेसिस  पर  जब  एक

 हैक्टर  के  पीछे  1300  के  जी  पैदावार  है  तो  उड़ीसा  स्टेट  में  सिफ॑  900  के  जी  है  ।  वहां  के

 राज्यपाल  ने  भी  अपने  बयान  में  इसका  fan  किया  है  कि  कितनी  बकव्डनस  प्रोडक्शन  के

 मामले  में  उड़ीसा  की  साप  दस  साल  पीछे से  कम्पेरिज़न  करें  तो  देखेंगे  कि  दस  साल

 पहले  अल  इन्डिया  का  जितना  प्रोडक्शन  होता  था  उससे  ्राज  दुगुना  हो  गया  है  ।  लेकिन  उड़ीसा

 में  60-61  में  42  लाख  टन  प्रोडक्शन  था  वह  wt  भी  77-78  में  44  लाख  टन  है  तो  इस

 पर  झ्राप  को  विचार  करना  चाहिए  ।  यह  श्राप  किस  तरह  तय  करेंगें  कि  किस  को  ज्यादा

 देना  चाहिए  किस  को  कम  देना  चाहिए  ।  यह  तय  करते  समय  इन  बातों  को  सामने  रखना

 चाहिए  |

 नेशनल  डेवेलपमेंट  कौंसिल  में  भी  उड़ीसा  की  बात  सामने  रखी  गई  थी  ।  उसमें  भी  यह

 सब  जिक्र  प्राया  था  ।  चीफ  मिनिस्टसं  ने  अपने  सुभाव  रखे  उन  सुभावों  को  श्राप  कंसिडर

 करेंगे  या  नहीं  ?  उनके  सुभाव  तो  बिल्कुल  ही  कंसिडरेशन  में  नहीं  श्राते हैं  ।

 वित्त  मंत्री  से  हम  उनके  पास  वित्त  पुराणों  में  जसे  कुबेर  का  ज़िक्र  श्राता है

 वेसे  ही  श्राज  वह  कुबेर  की  तरह  उनको  इम्पाशियल  होना  चाहिए  ।  सारी  स्टेट्स  उनकी  हैं

 छोटी  स्टेट  भी  उनकी  गरीब  स्टेट  भी  उनकी  है  ate  धनी  स्टेट  भी  उनकी  ही  है  ।  हर  वक्त

 उनको  श्रपनी  नजर  डालनी  चाहिए  कि  जिस  स्टेट  में  एकोनामिक  कंडीशन  बिल्कुल  खराब  है

 उसको  पहले  दिया  जाय  ।  ईस्टनें  ज़ोन  को  झप  त्रिपुरा

 दगरह  इन  सारी  स्टेट्स  की  पर  कं  fret  इनकम  बिल्कुल  कम  है  ।  उड़ीसा  में  जितनी  पर  हैड  इनकम

 होती  है  उससे  उनके  खाने  का  80  दरसेंट  at  चल  जाता  है  ।  फिर  वह  कपड़ा  कहां  से  लाएंगें

 ग्ौर  परिवार  को  मेनटेन  करने  पर  क्या  खचं  करेंगे  ?  इतनी  गरीबी  वहां  है  ।

 जब  देश  श्राजाद  होता  डेमोक्रेसी  झाती  पीपुल्स  गवर्नमेंट  ard  है  तो  स्टेट्स  डेवेलप

 होते  हैं  लेकिन  इंडिया  का  क्या  इंडिया  के  श्रन्दर  mest  पावर्टी  लाइन  46  परसेंट  है  |

 aa  इंडिया  बेसिस  पर  सिक्सूथ  फाइव  ईश्रर  प्लान  में  वह  38  परसेंट  श्रा  गए  हैं  ।  उनकी  संख्या  8

 परसेंट  नीचे  ar  गई  है  ।  लेकिन  उड़ीसा  में  वह  67  परसेंट  हो  गई  8  परसेंट  ज्यादा  हो  गई

 meet  Taal  लाइन  वालों  की  संख्या  वहां  बढ़  गई  इसलिए  मेरा  सुभाव  यह  है  कि  जैसे

 उत्तर  प्रदेश  में  एक  कमीशन  बना  जई ईस्टनं  श्रौर  नाथने  ज़ोन  का  सर्वे  gat  था  ऐसे  ही  उड़ीसा

 के  बारे  में  भी  एक  स्पेशल  कमीशन  बनना  चाहिए  जिससे  वहां  की  गरीबी  श्रौर

 भ्रनप्रोड  क्टिंवनेस  का  ग्रत्दाज़ा  लगाया  जा  सके  |  वैसे  उड़ीसा  तो  बहुत  धनी  है  ।  उनके  पास  फारेस्ट

 माइन्स  सी-शोर  उनको  भी  काम  में  लाना  उनको  भी  प्रोडक्टिव  बनाना

 चाहिए  ।  लेकिन  वह  कंसे  प्रोडक्टिव  होंगे  ?  यहां  श्राएंगे  तो  बोलेंगे  कि  यहां  तो  इतने  हजार

 करोड़  रुपया  पब्लिक  सेक्टर  पर  खचं  हो  रहा  है  ।  ग्र्ब  इतने  हजार  करोड़  रुपये  से  केवल  3

 लाख  श्रादमियों  को  पब्लिक  सैक्टर  में  काम  मिलता है  ।  उसके  लिए  तो  छोटी-छोटी  इन्डस्ट्रीज

 होनी  चाहिएं  जिसमें  ज्यादा  ग्रादमियों  को  काम  मिल  सके  क्योंकि  बेकारी  की  संख्या  बहुत  है
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 सद्योधन  विधेयक  तथा  श्रतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  महत्व

 का  स  शोधन  विधेयक

 बकारी  है  बांडेड  लेबर  वहीं  है  ।  जहां  गरीबी  ह  वहीं  शोषण  जहां  गरीब  होते  हैं  उनका  शोषण

 बहुत  होता  हैं  ।  गवर्नमेंट  ने  तय  किया  है  कि  एक  झ्ादमी  को  प्रतिदिन  6  रुपया  मिलना  चाहिए

 लेकिन  dt  भी  वहां  ढाई  दो  रुपये  wie  तीन  रुपये  रोज़  पर  वे  काम  करते  हैं  क्योंकि  श्रादमी

 बहुत  हैं  अर  काम  कम  गरीबी  के  कारण  उनको  खाने  को  नहीं  मिलता  है  ।  वे  देखते  हैं  कि

 रोटी  खाने  के  लिए  भी  दो  dar  उनको  सिलना  चाहिए  ।

 मैं  वित्त  मंत्री  को  सुभाव  देकर  समाप्त  कर  रहा  gi  फाइनेन्स  कमीशन  ने  जो  रिपोर्ट

 दी  है  पौर  जो  प्लानिंग  कमीशन  है  उसको  चाहिए  कि  जेसे  उड़ीसा  है  या  दूसरी  स्टेट्स  हैं  उनको

 ma  इंडिया  एवरेज  पर  लाने  के  लिए  स्पेशल  प्लास  बनाने  चाहिए  ।  शिक्षा  के  मामले

 इरीगेशन  श्रौर  एग्रीकल्चर  के  मामले  में  सभी  स्टेट्स  stare  इंडिया  एवरेज  पर  लाने  के  लिए

 स्पेशल  स्पेशल  प्लान  श्र  स्पेशल  ग्रान्ट  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।

 श्री  रोतलाल  प्रसाद  वर्मा  उपाध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  ने  इस

 सदन  के  समक्ष  जो  तीन  विधेयक--संघ  उत्पाद  शुल्क  श्रतिरिक्त  उत्पाद

 शुल्क  महत्व  का  संशोधन  बिघेयक  श्र  सम्पदा  शुल्क  संशोधन

 fataa—ar  किऐ  उनका  मैं  स्वागत  करता  पहली  बार  समुचित  विचार  करके

 केन्द्रीय  सरकार  ने  अपनी  अ्राय से  सभी  राज्यों  के  विकास  के  लिए  धन  के  वितरण  की  व्यवस्था

 की  है  सातवें  वित्त  ग्रायोग  ant  तक  जो  अविकसित  राज्य  रहे  हैं  उनको  विकास  की  दशा

 में  सहयोग  देने  के  लिए  बहुत  श्रौचित्य  के  साथ  विचार  करके  श्रपनी  रिपोर्टे  प्रस्तुत  की  है  ।

 पिछली  सरकार  ने ग्रजादी  के  बाद  पिछले  32  सालों  में  जो  ara  का  वितरण  किया  उसके

 परिणाम  देखने  से  पता  चलता  है  कि  जिस  क्षेत्र  के  बड़े  नेता  हुए  वे  श्रपने  यहां  विशेष

 को  खींच  कर  ले  गए  ।  wal  तक  मत्स्य  न्याय  ही  चलता  रहा  ।  बड़े  नेता  बंदर  बांट  का

 सिद्धान्त  श्रपनाते  रहे  लेकिन  सातवें  वित्त  श्रायोग  की  fore  के  बाद  ऐसा  लगता  है  सुधार  की  ओर

 कदम  बढ़ाए  गए  हैं  1  फिर  भी  वर्षों  के  अ्रनुभव  से  पता  चलता है  कि  ग्रामीणों  के  सर्वागीण  विकास

 में  कमियां  रही  हैं  उनकी  जो  मौलिक  WaT HAa  हैं  उनकी  पूर्ति  नहीं  हुई  है  ।  सर्वप्रथम

 वहां  पर  दिक्षा  की  व्यवस्था  करनी  सड़कों  की  व्यवस्था  करनी  विद्युत  angie  करनी

 पेय  जल  की  श्रापू्ति  करनी  है--ऐसी  aga  सी  बातें  हैं  जिन  पर  पहले  अ्रधघिक  पैसा  खचं  होना

 चाहिए  था  ।  लेकिन  oat  मी  जो  प्रदेशों  की  योजनयें  बनती  हैं  या  केन्द्रीय  सरकार  की  योजनायें  बनती

 हैं  या  जो  धन  के  वितरण  को  व्यवस्था  है  उसमें  कुछ  सुधार  होने  की  सम्भावना  है  परन्तु  उससे

 साधरण  की  inlay  की  पूति  सम्भव  दिखाई  नहीं  देती  है  ।  wat  भी  कुछ  पुराने  ढांचे  पर  ही

 योजनायें  बनती  हैं  शौर  घन  के  वितरण  की  ब्यवस्था  होती है  जिसके  कारण  जनसाधारण  की

 जो  TATA  हैं  श्रौर  जो  उनकी  MARARATS  हैं  उनकी  पति  नहीं  होती  है  ।  उदाहरण  के  लिए  देदा

 की  जो  खेती  योग्य  भूमि  है  उसके  लिए  सिचाई  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।  यूं  तो  हर  खेत  को  पानी

 श्रौर  हर  हाथ  को  काम  देने  की  बात  बराबर  की  जाती  रही  है  ।  श्रब  श्रगर  इसको  कार्यान्वित  नहीं

 किया  जाता  है  तो  फिर  उसका  क्या  श्रौचित्य  होगा  ?  सिचाई  के  मामले  में  जो  घन  का  बटवारा

 किया  गया  है  उसमें  लिफ्ट  बड़े-बड़े  Stay  का  नहरों  का  निर्माण  तथा  अरन्य

 साधनों  से  सिचाई  की  पर्याप्त  व्यवस्था  होनी  चाहिए  जिससे  कि  देश  के  इंच-इंच  भूमि  की  सिचाई
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 संदोधन  विधेयक  तथा  श्रतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  महत्व

 को  संशोधन  विधेयक

 हो  जाए  ।  उस  के  श्रनुतार  हर  राज्य  में  जो  भी  कृषि  योग्य  भूमि  उसकी  सिचाई  के

 जो  भी  श्रौसत  जमीन  का  त्राव  पर्याप्त  मात्रा  में  सहायता  देनी  चाहिए  atk  साथ  ही  साथ

 हर  राज्य में  जितनी  जमीन  है  चाहे  वह  छोटा  राज्य  हो  त्रौर  चाहे  वह  बड़ा  राज्य  कृषि  भूमि

 में  सिचाई  का  हिस्सा  उसको  बराबर-बराबर  मिलना  चाहिए  ।  अगर  इस  हिसाब  से  काम

 किया  तो  कुछ  ही  दिनों  में  सर्वागीण  विकास  हो  जाएगा  लेकिन  ऐसा  होता  नहीं है

 लेकिन  जसा  मैंने  पहले  कहा  है  कि  जो  भ्रधिक  चतुर  होता  वह  किन्ही  कारणों  से  अपने  क्षेत्रों  में  ये

 सुविधांए  ले  जाते  हैं  भीर  इसका  नतीजा  यह  होता  है  कि  gat  क्षेत्र  अ्विकसितਂ  रह  जाते  हैं  ।

 इस  ददा  में  जो  कार्यक्रम  लिया  गया  मैं  नहीं  समभता  कि  वह  काफी  भ्रायोग  के  द्वारा  दी

 गई  रिपोर्ट  के  अनुसार  तीन  वर्गों  में  सिफारिशों  को  रखा  जा  सकता  एक  तो  वे  सिफारिशों

 जो  राष्ट्रपति  के  mea  द्वारा  कार्यान्वित  की  जानी  दूसरी  वे  सिफारिश  हैं  जो  संसद  के

 कानून  के  द्वारा  कार्यान्वित  की  जानी  हैं  श्र  तीसरी  वे  सिफारिदें  हैं  जो  कार्यपालिका  के  rear

 के  द्वारा  कार्यान्वित  की  जानी हैं  ।  इसके  अनुसार  जितनी  भी  योजनाएं  ak  नीतियां  बनती

 है ंउन  नीतियों  का  कार्यान्वयन  फंड  या  कोष  की  उपलब्धियों  पर  frat  करता  है  अन्यथा

 जितनी  योजनाएं  बनती  वे  कागज  पर  ही  रह  जाती  पांच  पंचवर्षीय  योजनांए  समाप्त

 हो  गई  हैं  श्रौर  छठी  योजना  तभी  बनी  है  लेकिन  इन  सव  योजनाओं  के  बावजूद  चारों  तरफ़  से

 हाहाकार  मचता है  कि  गांवों  में  सड़कें  नहीं  वहां  बिजली  नहीं  पहुंचती  गांवों  की  माली

 हालत  में  सुचार  gar  है श्रौर  गांवों  में  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  लोगों  के  लिए

 मकान  नहीं  हैं  ।  उनके  लिए  पेय  जल  की  व्यवस्था  नहीं है  ake  उनकी  बुनियादी  जरूरतों  की

 पति  नहीं  हो  पाती  ।  यह  जो  श्रायोग  सिफारिशें  हैं  उनके  श्रनुसार  केन्द्र  द्वारा  पेसे  का  बटवारा

 राज्यों  और  केन्द्रों  के  बीच  में  होगा  ।  मेरा  इसमें  सुभाव  यह  है  कि  राज्यों  का  समुचित  विकास

 करने  के  लिए  जो  श्रपेक्षित  रादि है  उसका  बटवारा  होना  चाहिए  लेकिन  श्रगर  पुराने  ढांचे

 के  श्रनुसार  ही  खर्च  होगा  जितनी  भी  केन्द्र  की  आय  होगी  या  राज्यों  की  अय  वह

 सब  धन  प्रद्यासकोय  व्यवस्था  में  ही  बरबाद  हो  जाएगा  ।  अभी  तक  ऐसा  होता
 है  कि  जितना

 पैसा  राज्यों  को  मिलता  उसका  श्रधिकांशा  भाग  सरकारी  व्यवस्था  पर  खर्चे  हो  जाता

 प्रशासकीय  व्यवस्था  पर  खच  हो  जाता  है  ।  इसलिए  मेरा  कहना  यह  है  कि  सरकारी  मशीनरी

 में  वद्धि  न  करके  नई  योजनाएं  विकास  के  लिए  बनाई  जाएं  ale  उसको  पांच  मदों  में

 केन्द्रित  कर  देना  चाहिए  ।

 मैं  यह  बताना  चाहता  हूँ  कि  इस  देश  में  काफ़ी  मात्रा  में  at  भी  कृषि  योग्य  भूमि

 है  लेकिन  कृषि  के  अ्रमाव  के  कारण  बहुत  से  लोगों  को  रोजगार  नहीं  मिल  पाता  ।  कुछ  जमीन

 इस  देश  में  ऊबड-खाबड  जहां  पर  खेती  नहीं  होती है  ate  कुछ  जमीन  नदी  के  gear  भी  है  ।

 मेरा  सुभाव  यह  है  कि  जो  जमीन  ऊबड़-खाबड़  उसका  युद्ध  स्तर  पर  समतलीकरण  किया

 लेविल  किया  जाए  और  उसको  कृषि  योग्य  बनाया  जाए  ।  हमारे  देश  में  लाखों  हरिजन

 प्रादिवासी  श्रौर  भूमिहीन  हैं  भ्रौर  उनको  यह  जमीन  जा  सकती  उसमें  कृषि  के

 लिए  सिंचाई  की  व्यवस्था  की  जाए  ale  बिजली  पहुंचाई  जाए  श्रौर  योजनाबद्ध  तरीके  से

 हरिजनों  ate  झादिवासियों  को  वहां  पर  बसा  दिया  जाए  ।  इससे  श्राज  जो  खुन

 पीट  पौर  भगड़े  होते  वे  समाप्त  हो  वापुजी  जो  सपना  राम  राज्य  लाने  का

 जो  सपना  ag  श्रभी  तक  साकार  न  क
 lol

 ि  तो
 1.0

 lend  ता
 ह्  aim  oa  दे देखते  हैं हैं  कि  जो  बड़ा
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 संशोधन  विधेयक  तथा  शभ्रतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  महत्व

 का  संशोधन  विधेयक

 वह  att  भी  बड़ा  जा  रहा  है  ate  जो  छोटा  वह  दूसरों  की  सेवा  करते-करते

 कुछ  बढ़  तो  रहा  बात  सही  लेकिन  योजना  के  द्वारा  जितना  बढ़ना  उतना

 नहीं  बढ़ा है  ।  एक  समन्वित  योजना  होनी  चाहिए  जिससे  समग्र  विकास  हो  सम्पूणणं  विकास

 हो  सके  ।  ्राज  जनसाधारण  को  WITH  योजना  HT  लाभ  नहीं  पहुंच  पा  रहा  है  इस देन्र  में

 जसे  यह  कहा  गया  दैविक  भौतिक  राम  राज्य  काह  नहीं  व्यापाਂ  ।  हर  तरह

 की  होनी  चहिए  थी  ।  ग्राज  देहातों  में  लोगों  के  स्वास्थ्य  रक्षा  हेतु  दवा  दारू  की

 कोई  व्यवस्था  नहीं  si  अमरीका  रूस  चीन  श्रादि  देशों  में  जितना  एक  व्यक्ति  पर  खचं  होता

 है  स्वास्थ्य  सुधार  के  हमारे  देश  में  एक  नागरिक  पर  उससे  कहों  कम  होता  है  ।  रिपोर्ट

 के  1100  रुपये  प्रतिवषं  एक  बीमार  पर  खचं  होता  है  भोजन  झ्रादि  पर  ।  इसके  माने  होते

 हैं  3  रुपये  75  पेसे  के  लगभग  प्रति  दिन  ।  दुःसाध्य  रोगों  से  ग्रस्त  लोगों  के  वास्ते  पर्याप्त  मात्रा

 में  खुराक  की  व्यवस्था  नहीं  इससे  हो  सकती  है  ।  दूसरे  देशों  में  बारह  चौदह  रुपये  प्रतिदिन  के

 हिसाब  से  एक  व्यक्ति  पर  खर्च  होता  है  ।  शहरों  तक  में  स्वास्थ्य  सुधार  की  पर्याप्त  व्यवस्था  नहीं

 है  तो  देहातों  में  कैसे  हो  सकती  वहां  पर  तो  यह  चीज़  स्वप्न  के  समान  है  ।  इस  ate  झाप

 विशेष  ध्यान  दें  |

 ग्राप  दिक्षा  को  लें  ।  देश  में  व्यवस्थित  ढंग  की  शिक्षा  प्रणाली  att  तक  हमने  नहीं

 बनाई  राज्यों  में  तरह-तरह  की  शिक्षा  की  प्रणालियां  चलती  हैं  ।  एक  देश  होते  हुए  भी

 लगता  है  कि  इसमें  बहुत  विभिन्‍्ता  सभी  मामलों  में  भाषावाद  का  सवाल  भी  हमारे  देश

 में  प्रौर  भी  कई  प्रकार  की  समस्यायें  खड़ी  होती  रहती  हैं  ।  शिक्षा  की  एक  राष्ट्रीय  नीति  होनी

 चाहिए  गांव  से  लेकर  दाहर  तक  श्रौर  सब  को  एक  समान  शिक्षा  दी  जानी  चाहिये  ताकि

 विषमता  जो  पदा  होती  चली  जा  रही  है  दिक्षा  के  क्षेत्र  में  भी  शौर  बढ़ती  चली  जा  रही है  यह

 at  हो  सके  ।  जो  श्रमीर  लोग  जो  wy  बढ़  गए  हैं  उनके  बच्चे  देहरादून  में  जाकर  पढ़ते

 माइन  स्कुल  में  पढ़ते  हैं  लेकिन  जो  गरीब  श्रादमी  देहात  में  रहता  है  उसके  बच्चे  wiles  में  या

 वृक्षों  के  नीचे  बेठ  कर  दिक्षा  ग्रहण  करते  बिहार  की  बात  को  श्राप  लें  ।  अगर  वहां  सत्तर

 हजार  प्राइमरी  स्कूल  हैं  तो  उनमें  से  पचास  हजार  ऐसे  श्रापको  मिलेंगे  जिनके  पास  भवन  नहीं

 जिनके  बच्चे  भोंपड़े  या  पेड़  के  नीचे  या  किसी  के  दरवाजे  पर  बैठ  कर  पढ़ते  हैं  ।  युद्ध  स्तर  पर

 स्कूलों  के  लिए  भवन  निर्माण  के  कार्य  को  हाथ  में  लिया  जाना  चाहिये  ताकि  कम-से-कम  जिनके

 पास  स्कूल  भवन  नहीं  उनके  पास  भवन  तो  हो  सके  ।  साथ  ही  सभी  बच्चों  को  देश  भर  में  जो

 भेदभावमुलक  शिक्षा  चल  रही है  इसका  भी  श्राप को  wea  करना  चाहिये  ।  सभी  को  समान

 शिक्षा  दी  जानी  चाहिये  ।  संविधान  में  समता  के  सिद्धान्त  को  प्रतिपादित  किया  गया  है  ।  शिक्षा  के

 aa  में  तो  कम-से-कम  श्राप  इस  सिद्धान्त  को  लागू  करें  ।  इसके  अनुसार  स्कूलों  के  लिए  भवन

 बनने  चाहियें  ।  बड़े  लोगों  के  बच्चे  asa  इ  Bit  स्कूलों  में  पढ़ते  sade  स्कूलों  में  पढ़ते  हैं

 लेकिन  देहात  वालों  के  बच्चे  जो  कुछ  थोड़ा  बहुत  उनको  पढ़ा  दिया  जाता  है  वही  वे  पढ़ते  हैं  ।

 इस  तरह  से  वे  कैसे  इने  बड़े  लोगों  के  बच्चों  के  साथ  कम्पीट  कर  सकते  हैं  ।  इस  वास्ते  मैं  चाहता

 हूँ  कि  आप  को  इस  ate  गम्भीरता  से  विचार  करना  चाहिये  ।

 राज्य  भी  हमारे  देश  में  बहुत  विस्तृत  हैं  तौर  इसकी  वजह  से  उनका  प्रशासनिक  qa
 आउ

 बहुत  कमजोर  है  ।  उत्तार  प्रदेश  भी  एक  विश्वाल  राज्य  है  ।  उसका  a  दि  |  र  चार  राज्यों  में  बटबारा

 219



 da  उत्पाद-शुलक  सम्पदा  शुल्क  9  1979

 संद्योधन  विधेयक  तथा  श्रतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  महत्व

 का  aartaay  विधेयक

 किया  जाय  तभी  उसकी  प्रद्यासनिक  व्यवस्था  सुदृढ़  हो  सकती  बिहार  को  श्राप  लें  ।  दक्षिण

 बिहार  खासकर  खोटा  संधाल  परगना  श्रादि  से  जोरदार  श्रावाज  उठ  रही है  कि

 उसका  एक  श्रलग  प्रदेश  बनाया  जाए  ।  वहां  पर  तीन  बड़े-बड़े  उद्योग  एच  ई  सी

 रांची  श्रौर  जमशेदपुर  ।  इतने  बड़े-बड़े  तीन  स्टील  के  संयंत्र  होते  हुए  भी  वहां  के  अस्सी  प्रतिशत

 से  ज्यादा  लोग  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  रहते  बाहरी  लोगों  ने  वहां  श्राकर  श्राम

 श्रादिवासियों  श्रादि  की  जो  जंगलों में  रहते  बहुत  बुरी  हालत  कर  रखी  हैं  |

 प्रावक्यकता  इस  बात  को  है  कि  उन  लोगों  का  सर्वागीण  विकास  हो  ।  श्री  हुकम  देव  नारायण

 यादव  ने  ठीक  ही  कहा है  कि  जितने  बिजनस  सेंटर  हैं  वे  कलकत्ता  ग्ौर  दिल्‍ली  में  ही
 सभी  के  हड  श्राफिस  इन्हीं  जगहों  पर  हैं  इसका  नतीजा  ag  होता  हैँ  कि  जो  लोकल  लोग  होते  हैं

 उनको  नौकरियां  नहीं  मिल  पातीं  हैं  शरर  उन  लोगों  को  इन  उद्योगों  से  कोई  लाभ  नहीं  पहुंच  पाता

 वहां  पर  जो  कच्चा  माल  मिलता  है  वहां  के  जो  प्राकृतिक  साधत  होते  विद्यत  होती
 सभी  का  फायदा  यही  लोग  उठा  लेते हैं  ।  इसी  का  यह  नतीजा  है  कि  वहां  पर  श्रसन्तुलन  बना

 हु  उन  क्षेत्रों  का  विकास  नहीं  हो  पा  रहा  है  श्रौर  वे  अविकसित  क्षेत्र  प्राज  मी  बने  हुए  हैं  ।

 उसके  विकास  के  लिए  प्रयास  करना  चाहिए  ।  उस  क्षेत्र  में  जो  रेलवे  लाइन  श्रंग्रेजों  के  समय  में

 बनी  छोटा  नागपुर  क्षेत्र  उसके  श्रलावा  श्राज  तक  कोई  नई  रेलवे  लाइन  नहीं  बनी  है  ।

 गिरिडीह-कोडरमा-हजारीबाग  श्रौर  हजारीबाग  से  रांची  रोड  को  जोड़ती  हुई  रेलवे  लाइन  बनायी

 जानी  चाहिए  ।  ag  लाइन  चार  जिलों  को  जोड़ती  है--सन्थाल  हजारीबाग

 are  रांची  ।  इसलिए  इस  रेल  लाइन  को  बनाया  जाय  |  इसके  लिए  सरकारी  afaarey  कहते हैं  कि

 यहां  बहुत  बड़े  कल  कारखाने  नहीं  हैं  इसलिए  रेल  लाइन  की  क्या  श्रावश्यकता  है  ।  इसका  मतलब

 तो  यह  gat  कि  इस  क्षेत्र  का  कभी  विकास  ही  नहीं  हो  सकता  है  ।  हालांकि  जनता  सरकार  की

 घोषित  नोति  है  कि  श्रविकसित  क्षेत्रों  में  रेल  लाइनें  बिछायी  जायेंगी  ।  इसलिए  ऐसे  क्षेत्रों  के

 विकास  की  श्रोर  विशेष  ध्यान  देना  चापिए  ।

 इन  दब्दों  के  साथ  मैं  इन  तीनों  विधेयकों  का  समथंन  करता हूं  ।

 श्री  बी०  राचेया  :  उपाध्यक्ष  मैं  माननीय  fact  मन्त्री  द्वारा

 पेश  किए  गए  विधेयक  पर  उत्पादन  भ्रतिरिक्त  उत्पाद  शुल्क  श्रौर  सम्पदा  शुल्क  में  राज्यों

 को  दिए  जाने  वाले  भाग  के  बारे  में  बातें  कहना  चाहता  हूँ  ।  सातवें  वित्त  श्रायोग ने  शुद्ध  श्राय  में

 से  राज्यों  को  झ्रधिक  भाग  देने  श्रौर  उसे  40  प्रतिशत  तक  बढ़ाने  की  सिफारिश  की  है  ।  केन्द्रीय

 सरकार  के  पास  काफी  लचीले  स्त्रोत  हैं  श्रौर  राज्यों  को  कुछ  झधिक  भाग  दिया  जा  सकता  है  ।

 संघीय  ढांचे  में  राज्य  सरकारें  वित्तीय  सहायता  श्रौर  इन  करों  से  प्राप्त  ara  के  समान  वितरण

 के  लिए  केन्द्र  की  श्रोर  देखती  हैं  कुछ  अन्य  कर  हैं  जो  इन  करों  के  gata  नहीं  ard  ।

 निगमित  कर  में  से  राज्यों  को  कुछ  भाग  देने  के  लिए  राज्य  सरकारें  बहुत  जोरदार  मांग  कर

 रही  हैं  ताकि  उन्हें  वित्तीय  कठिनाई  ना  आये  श्रौर  वे  श्रपना  काम  श्रच्छी  प्रकार  चला  सकें  ।

 संविधान  के  श्रन्तगंत  उन्हें  शुद्ध  प्राय  में  से  40  प्रतिशत  श्राय  प्राप्ति  का  श्रधिकार  है  स्थोत

 राज्यों  को  दी  जाने  वाली  शुद्ध  श्राय  में  से  सभी  व्यय  निकालने  के  बाद  यह  राशि  दी  जानी

 चाहिए  ।  जब  हमें  काफी  श्रामदनी  होती  है  हम  राज्यों  को  40  प्रतिशत  भाग  कयों  नहीं  देते  ?

 उन्हें  विपदाधों  के  समय  या  ग्रन्य  श्रवसरों  पर  केन्द्र  के of  थ दे क |  भागना  पड़ता 4
 x a
 ष  ।  मैंने  कई  वार
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 संद्योधन  विधेयक  तथा  श्रतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  महत्व

 का  संदोधन  विधेयक

 कहा  है  fs  जब  केन्द्रीय  सरकार  fara  बैंक  से  ऋण  लेकर  राज्यों  को  देती  है  तो  वह  उमसे
 ब्याज  लेती  है  जबकि  राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रायोजित  कुछ  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  की  स्वीकृति

 भी  विश्व  बैंक  द्वारा  दी  गई  होती  है  ।  केन्द्र  सरकार  केवल  राशि  faaT7  करने  के  लिए  3  या

 1/4  प्रतिशत  ब्याज  ले  लेती  जबकि  fara  बेक  are  ofaarat  ब्याज  पर  ऋण  देता  है

 तो  वे  राज्य  सरकारों  से  इतना  ब्याज  क्यों  लेती  इससे  तो  केन्द्र-राज्य  सम्बन्ध  खराब

 होंगे  |

 झ्  यह  भावना  ae  पकड़  रही  है  कि  राज्य  सरकारों  को  केवल  नगरपालिकायें  बना

 दिया  गया  है  ।  योजना  में  ग्राबंटित  रादि  तथा  wea  स्त्रोतों  को  एकत्र  करने  के  लिए  उन्हें  हर

 बार  केन्द्र  से  जांच  करानी  होती  योजना  श्राबंटन  को  श्रंतिम  रूप  देने  के  लिये  केन्द्रीय  स्तर

 पर  कई  सम्मेलन  हो  चुके  हैं  इसलिये  मेरा  कहना  है  कि  निगमित  कर  में  से  कुछ  रादि  राज्यों

 के  लिये  रखी  जाये  ताकि  राज्यों  में  विकासात्मक  काय  किया  जा  सके  केन्द्रीय  सरकार  की

 इच्छा  है  कि  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जल  पुर्ति  ग्रामीण  विद्युतीकरण  शौर  भूमिहीन  तथा

 बन्धिक  श्रमिकों  के  पुनर्वास  के  लिये  श्रौर  सीमांत  तथा  छोटे  किसानों  को  सहायता  दी  जाये  ।  ऐसा

 सोचते  समय  हमें  राज्य  सरकारों  की  वित्तीय  कठिनाइयों  के  बारे  में  भी  सोचना  चाहिये  ।  इसलिए

 उन्हें  श्रघिक  भूमि  के  प्राबंटन  की  जरूरत  है  ।

 मंत्री  जी  राजस्थान  में  भी  मंत्री  रह  चुके  हैं  alt  gars  वे  मेरी  इस  बात  से  सहमत

 होंगे  कि  चाहे  हम  किसी  भी  दल  के  पर  हम  ग्रामीण  क्षेत्र  से  ही  श्राये  हैं  ate  हमारी  इच्छा  है  कि

 हम  ग्रामीणों  का  कल्याण  कर  भारत  के  80  प्रतिशत  लोग  गांवों  में  रहत ेहैं  इसलिये

 सौभाग्य है  कि  गांवों  में  योजनाश्ों  पर  अघिक  खर्च  करने  की  जरूरत  है  ताकि  निर्धन  और  द्बल

 वर्गों  का  कल्याण  किया  जा  सके  ।  राज्य  सरकारों  के  पास  साधन  कम  हैं  तर  जब  भी  इस  तरह  की

 योजना  का  प्रस्ताव  होता  है  तो  उन्हें  वित्तीय  कठिनाई  होती  है  are  योजना  में  कमी  करनी  पड़ती

 जब  वित्त  ग्रायोग  राज्यों  को  घन  के  आबंटन  के  सम्बन्ध  में  विचार  करता  है  तो  उसे  इस

 बात  पर  भी  विचार  करना  चाहिये  कि  राज्य  सरकार  इसके  लिए  क्या  प्रयास  कर  रही  है  ।  उस

 समय  केन्द्र  को  उसी  प्रकार  से  राज्यों  की  सहायता  के  लिये  आगे  श्राना  चाहिये  ।  संसाधन  जुटाने

 के  लिए  wal  तक  इस  बारे  में  कोई  उत्साह  नजर  नहीं  भ्राता  ।

 पिछले  4  या  5  वर्षों  में  मैंने  देखा  है  कि  जिन  राज्यों  नें  श्रपनी  बकाया  राशि  भी  एकत्र

 नहीं  की  है  श्र  उन  मदों  पर  कर  भी  नहीं  लगाया  है  जिन  पर  लगाया  जा  सकता  था  उन्हें  वित्त

 छठे  वित्त  walt  तथा  सातवें  वित्त  श्रायोग  ने  धन  देने  में  श्रधिक  उदारता  दिखाई  है

 क्योंकि  वे  राज्य  शभ्रपने  संसाधन  नहीं  जुटा  इस  तरह  से  तो  श्राप  श्रालस्य  को  बढ़ावा

 दे  रहे  जो  राज्य  ग्रपने  स्त्रोतों  का  लाभ  नहीं  उठाते  उन्हें  अधिक  सहायता  मिलती  है

 एन०  के
 ०  शेज्वालकर  पीठासीन  हुए ]

 हमारे  प्रधान  मंत्री  जिस  प्रशासनिक  सुधार  श्रायोग  के  मुख्य  हैं  उससे  हमें  grat  है  कि

 प्रशासनिक  व्यय  में  काफी  कमी  होगी  ।  हम  तो  राज्यों  की  पव्य  के  लिये  धन  देना  चाहते  हैं  ।

 उसके  लिये  दिल्‍ली  में  बहुत  से  सम्मेलन  होते  रहते  हैं  श्रौर  वहाँ  के  मंत्री  प्रतिदिन  श्रनेक  श्रधिकारी
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 संशोधन  विधेयक  तथा  श्रतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  महत्व

 का  संशोघन  विधेयक

 लेकर  दिल्‍ली  पहुंचते  हैं प्रौर  बहुत  सा  पसो  ad  करके  वापस  चले  जाते  हैं  ।  क्या  आपने  ध्यान

 दिया  है  कि  कितना  पँसा  बर्बाद  हो  रहा  है  ।  श्रकेले  इस  मामले  में  काफी  बचत  हो  सकती  है  ।

 निगमित  क्षेत्र  में  निगमों  अर  स्वायत्तशासी  निकायों  पर  भी  नियंत्रण  की  जरूरत  है  ।

 कई  बार  स्वायत्तता  के  नाम  पर  वहू  बहुत  पेसा  खचं  करते  हैं  ।  मैंने  समाचारपत्रों  में  पढ़ा  था

 कि  प्रघान  मंत्री  जी  ने  स्वयं  इस  श्रनावश्यक  व्यय  पर  टिप्पणियां  की  हैं  ।  निगमित  क्षेत्र  को  भी

 बताया  जाए  कि  उनका  खच  भी  सरकारी  विभागों  के  समान  ही  होना  चाहिये  ।

 इस  तरह  प्रशासनिक  मामलों  में  बहुत  कटोती  की  जा  सकती है  at  छिपे  धन  को

 निकालना  भी  जरूरी  है  ।  माननीय  मंत्री  जी  भी  काले  धन  को  बाहर  निकालने  के  लिये  बहुत

 उत्साही  हैं  ate  कई  प्रकार  के  छापे  भी  मारे  गये  हैं  लेकिन  इस  धन  को  पुरी  तरह  नहीं  निकाला

 जा  सका  है  ।  इस  धन  को  बाहर  निकालने  से  काफी  gine  हो  सकती  है  ।  यदि  राज्य  सरकारें

 fat  घन  को  बाहर  निकालने  का  प्रयास  करें  तो  उसका  एक  भाग  राज्य  सरकारों  को  दिया

 जा  सकता  है  जिससे  उनकी  वित्तीय  स्थिति  सुदुढ़  हो  जायेगी  ।

 त्र्त  यद्यपि  माननीय  मंत्री  द्वारा  पेशा  किया  गया  यह  विधेयक  पिछले  विधेयक  से  wear

 है  तथापि  इसमें  काफी  सुधार  की  गूंजाइश  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  से  बहुत  आशा  है  ।  हम  सभी

 राज्यों  से  भराये  हैं  श्र  चाहे  हम  मंत्नी  हों  या  न  हमें  ava  निर्वाचन  क्षेत्रों  और  अपने  राज्यों

 के  हितों  का  ध्यान  रखना  चाहिए  ।  इनकी  वित्तीय  स्थिति  WseSl  होगी  तभी  वे  श्रपनी  योजनाश्रों

 को  क्रियान्वित  कर  पाएंगे  ।

 वयस्क  दिक्षा  जसी  कई  योजनाएं  हैं  जिनका  केन्द्रीय  सरकार  वित्त  पोषणा  करती है  |

 राज्यों  में  कई  सुगठित  व्यस्क  शिक्षा  परिषदें  हैं  लेकिन  पता  चला  है  कि  धन  उनके  माध्यम  से  खर्चे

 नहीं  किया  जाता  ।  केवल  कुछ  व्यक्ति  या  संगठन  उन्हें  पंजीकृत  करते  हैं श्रौर  श्राकर  धन  ले  जाते

 लेकिन  उससे  उद्देश्य  पुरा  नहीं  होता  ।  उपयुक्त  निरीक्षण  नहीं  हो  पाता  दौर  यह  पता  नहीं

 चल  सकता  कि  धन  ठीक  प्रकार  से  व्यय  हो  रहा  है  waar  नहीं  ।

 इसी  प्रकार  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  ग्र्न्य  योजनाग्ों  में  भी  ez  सरकार  तथा  राज्य  सरकार

 दोनों  के  अधिकारी  हैं  जिससे  कायें  में  दोहरापन  ग्राता  श्र्त  जो  कार्य  केन्द्र  सरकार  करना  चाहती

 है  उसे
 राज्यों  को  स्पष्ट  बता  दिया  जाना  श्रनुदान  दिया  जाना  चाहिये  तथा  समय-समय  पर

 केन्द्र  उसका  निरीक्षण  तथा  समीक्षा  करे  ताकि  पता  चल  सके  कि  कोई  विशेष  योजना  उपयुक्त

 ढंग  से  कार्यान्वित  हो  रही  हैं  श्रथवा  नहीं  ।  इस  दोहरेपन  को  समाप्त  करना  चाहिए  अर  धन  के

 व्यय  पर  सीधा  नियंत्रण  होना  चाहिये  ।

 मेरा  मंत्री  जी  से  श्राग्रह  है  कि  न  केवल  उत्पाद  सम्पदा  शुल्क  से  होने  वाली

 प्राय  से  राज्यों  को  हिस्सा  दिया  जाये  बल्कि  निगमित  क्षेत्र  से  भी  कुछ  भाग  राज्य  सरकारों  को

 दिया  जाये  ताकि  वे  झपना  काय  सुचारू  रूप  से  चला  सकें  ।

 श्री  के०  एस०  रामास्वामी  :  समापति  केन्द्र  और  राज्यों  के

 बीच  करों  की  आय  के  बटवारे  के  संबंध  में  में  सातवें  वित्त  श्रायोग  के  सुभाव  का  स्वागत  करता

 पिछले  वित्त  प्रायोग  के  प्रतिवेदनों  के  मुकाबले  यह  काफी  अच्छा  है  ।
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 संद्योधन  विधेयक  तथा  श्रतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  महत्व

 का  संशोघन  विधेयक

 इस  विधेयक  पर  चर्चा  के  समय  मैं  वित्त  मंत्री  से  कहना  चाहता  हूं  कि  प्राशिकृषक  समाज  से

 ग्रन्याय  हुआ  है  ।  रागी  की  कामते  कम  हुई  हैं  कृषकों  को  श्रपनी  जरूरतों

 के  लिये  श्रधिक  देना  पड़ता  है  श्रौर  aga  उत्पाद  से  कम  पैसा  मिलता  ्त  उनके  लिए  बड़ी

 अ्राथिक  कठिनाई  हो  रही  किसान  को  केवल  हल्दी  से  west  श्राय  होती  है  ।  लेकिन  वित्ता

 मंत्रालय  ने  wat  हाल  ही  में  हत्दी  पर  2000  रुपये  प्रति  टन  लेवी  लगा  दी  है  ।  जिससे  कि  हल्दी

 की  कीमतों  में  कमी  हुई  है  श्रौर  कृषकों  पर  प्रभाव  पड़ा  उन्हें  उत्पादन  लागत  भी  नहीं

 मिलती  ।  मंत्रालय  को  इस  बारे  में  विचार  करना  चाहिये  ।

 मैं  वोयम्बतुर  से  वहां  पर  लघुक्षेत्र  में  बनियान  बनाने  के  कई  कारखाने  हैं  |

 वहां  पर  उत्पाद  शुल्क  में  छुट  की  श्रधिकतम  सीमा  को  30  लाख  रुपये  से  घटा  कर  15  लाख  रुपये

 कर  दिया  है  जिससे  छोटे  एककों  पर  विपरीत  प्रभाव  पड़ा  है  मैं  चाहता  हूँ  कि  मंत्रालय  इस

 पर  ध्यान  दे  श्रौर  इस  बारे  में  कुछ  रियायतें  प्रदान  करे  |

 श्री  सतीश  श्रग्रवाल  :  सभापति  सातवें  वित्त  aria  की  सिफारिशों  पर

 आधारित  तीन  विधेयकों  पर  विचार  किए  जाने  के  प्रस्ताव  पर  चर्चा  में  जिन  सदस्यों  ने  भाग  लिया

 मैं  उनका  श्राभारी  हूँ  ।  चर्चा  में  कुछ  geal  बातें  कही  गई  हैं  लेकिन  सभापति  महोदय  श्राप

 सहमत  होंगे  कि  श्रनेक  सदस्यों  gu  कही  गई  ग्रनेक  बातों  का  संबंध  वत  मान  वाद-विवाद  से  नहीं  |

 हम  उन  तीन  विधेयकों  पर  विचार  कर  रहे  हैं  जिनमें  राज्यों  को  धन  देने  की  योजनायें  रखी  गई

 हैं  जेसाकि  सातवें  वित्त  कायोग  ने  सिफारिश  की  है  ।  माननीय  महिला  सदस्य  श्रीमती  चन्द्रावती

 बोरियों  की  डाक  कमंचारियों  के  पदों  की  रेल  वैगनों  की  कमी  ate  मंत्रियों  के

 के  प्रशिक्षण  झादि  cae  बातों  के  बारे  में  बोल  रही  थीं  ।  वे  बातें  तकंपुर्ण  हो  सकती  हैं  लेकिन

 इम  समय  उनकी  कोई  संगति  नहीं  ।  यहां  तो  हम  इस  बात  पर  विचार  करते  हैं  कि  सातवें  वित्त

 झायोग  की  सिफारिदों  उपयुक्त  हैं  या  ale  क्या  श्रतिरिक्त  सहायता  देने  तक  की  कोई

 बात  है  ।  हम  कुछ  ऐके  सुझाव  दें  जिन  पर  भविष्य  पर  विचार  किया  जा  सके  ।

 श्रीमती  चन्द्रावती  सभापति  हमारे  सामने  जो  बिल  है  मैं  इसका

 समथन  करने  के  लिए  खड़ी  हुई  हूं  इसके  साथ-साथ  मैं  प्रपनी  कुछ  बातें  श्रापके  सामने  रखना  चाहती

 gl  जब  भी  फाइनेंस  का  बजट  श्राता  हर  साल  चाहे  उसमें  कोई  ट्क्स  लगे  या  न  लगे  लेकिन

 कीमतें  बढ़ती  हैं  अझौर  ज्यादातर  कीमतें  किस  चीज  कीं  geal  बढ़ती  हैं  ?  किसान  के  घर  में  जब

 कोई  चीज  होती
 है  तो  उसकी  कीमत  लोएस्ट  हो  जाती  है  ।  श्राज  गेहूं  शौर  चने  का  भाव  श्राप  देख

 लीजिए  ate  तीन  महीने  पहले  क्या  भाव  था  उसको  देख  लीजिए  ।  दूसरी  तरफ  किसानों  के  काम  में

 श्राने  वाली  चीजें  बाजार  से  एकदम  गायब  हो  रही
 हैं  ।  ग्राज  गेहूँ  भरने  के  सरसों  भरने  के

 लिए  बोरे  नहीं  मिल  रहे  हैं  ।  मैं  हूं  यह  भ्रार्टिफिशियल  स्केयसिटी  है  ।  मेरे  पास  सोर्न।पत

 के  व्यापारियों  से  एक  चिट्ठी  आई  डेपुटेशन  भी  श्राकर  उनको  वगन  नहीं  मिल  रहे
 हैं

 कि  भ्रपना  सामान  भेज  सकें  ।  अगर  ट्रक  से  सामान  भेजते  हैं  तो  75  रुपये  किवींटल  भाड़ा  पड़ता  है

 att  ग्रगर  ट्रेन  से  भेजते  हैं  तो  fas  12  रुपये  पड़ता  है  ।  मैं  समभती  हूँ  रेलवे  कछ  कट्रक्ट्स

 शर  हो  सकता है  हम  में  से  भी  कुछ  लोग  हों
 जो

 मिलकर  सब  चीजों  की  स्केयसिटी  कर  देते  हों  ।

 वगन्स  के  सिलसिले में  at  परतौर  ये
 रेलवे  ara वाला  ८  (

 i actin  11711.0 रखलाप  शिकाय  gaa;  >
 ।  प्राज  एक  बोरे
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 at  कीमत  9  रुपये  शभ्राखिर  किस  तरह  से  काम  चलेगा  ?  क्या  हम  यह  मानकर  चलें  कि

 सरकार  की  नालेज  में  नहीं  है  कि  किस  तरह  से  श्राटिफिशियल  स्केयसिटी  पदा  की  जा  रही  है  ?

 दूसरी  तरफ  किसान  के  घर  की  जो  चीजें  जसे  ग्रालू  है  वह  सड़  रहा  हैं  ।  गेहूँ  भरने  के  लिए

 बोरे  नहीं  मिल  रहे  हैं  ।  शर  हम  लोग  खड़े-खड़े  चुपचाप  तमाशा  देखते  हैं  ।  हम  जो  एम०  पीज०  हैं

 उन्होंने  कभी  यहां  पर  बोल  कभी  श्रखबार  में  दे  कभी  प्लेटफामं  पर  बोल  दिया  लेकिन

 जिनके  पास  एग्जीक्यूटिव  पावर  हैं  वे  कैसे  खड़े  खड़े  देखेंगे  ?  जो  लोग  भ्रार्टिफिशियल  ehafacy

 पैदा  करते  हैं  उनको  सख्त  सज्ञा  दी  जानी  चाहिय े।

 ्राज  इस  देश  में  दोहरी  एकोनोमी  चल  रही है  क्यों  चल  रही  है  ?  क्योंकि  बड़े-बड़े

 लोग  हैं  उनको  कभी  कोई  सज्ञा  नहीं  दी  जाती  है  ।  जिन  लोगों  का  विदेशों  में  धन  जमा  है  उनको

 गद्दार  करार  दिया  जाना  चाहिये  तभी  इस  देश  के  फाइनेंसिज़  ठीक  हो  सकते  हैं  ग्रौर  इस  देश  को

 एकोनामी  ठीक  हो  सकती  किसी  भी  देश  में  डालडा  नहीं  खाया  जाता  ।  डाक्टरों  ने  भी  कह  दिया

 है  कि  उसमें  ताकत  नहीं  है  ।  are  हमारे  देश  में  हर  दस  श्रादमियों  में  एक  grant  Reet  frers=

 कारण  यह  है  कि  उसको  ठीक  खुराक  नहीं  मिलती  है  ।  खुराक  इसलिए  नहीं  मिलती  है  कि

 उसके  पास  पर्चेजिंग  पावर  नहीं  है  ।  दूसरी  तरफ  चीजें  सड़  रही  हैं  ।  इस  देश  में  चीजों  की  कोई

 कमी  नहीं  है  ।  लेकिन  लोगों  के  पास  पर्चाजिंग  पावर  नहीं  है  कि  उनको  खरीद  सकें  ।  wl  तक

 इस  तरह  की  एकोनामी  ही  नहीं  बनाई  गई  ।

 इसके  साथ  ही  इस  देश  में  जो  एकोनामिक  अपराध  करते  हैं  उनके  लिए  मौत  से  भी  बड़ी

 सज़ा  होनी  चाहिए  ।  लेकिन  एकोनामिक  aga  करने  वालों  को  कोई  सजा  ही  नहीं  मिलती  है  ।

 मैंने  अराज  तक  नहीं  सुना  कि  इस  देश  में  एकोनामिक  भ्रपराध  करने  वाले  को  कोई  सज्ञा  मिली  हो

 जबकि  सबसे  ज्यादा  एकोनामिक  श्रपराध  ही  इस  देश  में  होते  हैं  ।  ऐसी  हालत  में  इस  देश  में  कभी

 कोई  चीज़  नहीं  मिलेगी  ।  अगर  गेहूँ  की  फसल  आई  तो  गेहूं  सस्ता  चावल  की  फसल  अराई

 तो  चावल  सस्ता  मूंगफली  श्रायेगी  तो  वह  भी  सस्ती  हो  जायेगी  ।  मैं  आपके  द्वारा  सरकार  को

 बताना  चाहती  हूं  कि  फाइनेन्स  डिपार्टमेंट  की  तरफ  से  छापे  मारे  जाते  हैं  तो  दफ्तर  वाले  पहले  से  ही

 सेठों  को  बता  देते  हैं  ।  जिसकी  जेब  में  पैसा  है  वह  बड़ी  से  बड़ी  फाइल  ले  श्रापका  बड़  से

 बड़ा  सीक्रेट  ले  जायेगा  ।  सबसे  बड़ी  बात  यह  है  कि  हमने  कभी  एकोनामिक  सिक्‍योरिटी  किसी  को  दी

 ही  नहीं  ।  एकोनामिक  सिक्योरिटी  पर  सरकार  को  ध्यान  देना  चाहिए  ate  जो  लोग  बिना  कमाये

 धनी  बन  जाते  बिना  कमाये  var  व  श्राराम  से  रहते  बिना  कमाये  जिनके  पास  बंगला

 बिना  कमाये  जिनके  पास  मोटर  उनका  हिसाब  भी  देखना  चाहिए  कि  उनकी  कमाई  कितनी

 है  ait  ad  कितना  जब  तक  इस  चीज  का  हिसाब  न  तब  तक  कुछ  नहीं  हो  सकता  है  |

 भ्रापका  एक  इन्कम  टेक्स  एक्ट है  मैं  हमेशा  यही  कहती  रही  हूं  कि  जिन  लोगों  ने  पैसा  कमाया

 उन  पर  श्राप  कोई  मुकदमा  न  चलाएं  लेकिन  जितना  उन  लोगों  ने  बेईमानी  से  qat

 कमाया  हैं  वह  सारा  पैसा  उनका  श्राप  ले  लीजिए  ।  जब  तक  इस  चीज  का  इन्तज़ाम  नहीं  किया

 तब  तक  हम  इसमें  कामयाब  नहीं  हो  सकते  are  हमारी  एकोनामी  ठीक  नहीं  हो  सकती

 ईमानदारी  से  सम्बन्धित  एक  चीज़  मैं  यह  कहना  चाहती  हूं  कि  wae  इस  देश  का

 शियन  ईमानदार  तो  ब्योरोक़  ट  गलत  काम  करने  की  हिम्मत  नहीं  करेगा  श्रौर  जो  मोनोपोलिस्ट
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 >  ;  उसकी  भी  हिम्मत  गलत  काम  करने  की  नहीं  होगी  ।  इसमें  किसी  के  बुरा  मानने  की  बात

 नहीं  है  att  किसी  को  मैं  feaqceqaz  शो  नहीं  कर  रही  हमारे  देवा  में  जो  पोलीटीशियन

 जिस  के  हाथ  में  पोलीटीकल  पावर  अगर  वह  टेम्पटेशन  से  दूर  रहता  तो  कोई  ताकत  नहीं

 जो  उसको  लालच  में  डाल  सके  ।  हम  को  इस  बात  को  देखना  हैं  कि  हम  लोगों  को  रोजगार  दे

 रहे  हैं  या  नहीं  ।  अज  क्यों  लालसनस  दिखाई  दे  रही है  ?  जो  पढ़े-लिखे  लड़के  उनको  भी

 रोजगार  नहीं  मिल  रहा  है  wa  रोजगार  न  मिले  तो  क्या  वे  कलकत्ता  के  बाज़ारों  में  भीख

 मांगने  जाएं  ?  वे  चोरी  करेंगे  ae  डाके  डाले  जाएंगे  श्रौर  पकड़  कर  उनको  जेल  में  भेज  दिया

 जायेगा  ।  लेकिन  जो  बड़े  चोर  उनको  कोई  कुछ  नहीं  कहता  हैं  चाहे  वे  स्मर्गालिंग  करें  या  कोई

 ऐसा-वैसा  काम  करें  |

 एक  चीज़  मैं  श्र  कहना  चाहूंगी  उसका  इससे  सम्बन्ध  नहीं  है  लेकिन  फाइनेन्स  बिल

 से  सम्बन्ध  होने  के  नाते  मैं  उसको  कहना  चाहती  हूं  ।  झझ्ाज  हम  यह  कहते  हैं  कि  हमारे

 खाने  डाक  बांटने  के  लिए  हैं  लेकिन  मैं  आपको  बताऊं  कि  उन्हीं  डाकखानों  से  बेनामी  पारसलों

 द्वारा  श्रफीम  त्रौर  चरस  स्मगिल  की  जाती  है  ।  सरकार  की  ज्वाइन्ट  रेसपोंसिबिलिटी  होते

 हुए  मैं  इसके  सम्बन्ध  में  यह  बताना  चाहती  हूं  कि  एसी  बात  होती  है  ।  मैं  ग्रापको  यह  भी  बताऊं

 कि  हमारे  यहां  दादरी  में  एक  पोस्टमास्टर  था  ।  वह  लोगों  को  ब्लेकमेल  करता  था  ।  उसके  खिलाफ

 कई  बार  शिकायत  को  गई  ।  उसने  कहा  कि  मेरा  चाहे  डिमोशन  कर  दें  लकिन  मैं  दादरी  में  ही

 रहूँगा  ate  रिटायर  होने  पर  भी  वह  वहीं  बस  गया  ।  इस  तरह  से  लोगों  के  एक  जगह  पर  रहने  से

 वेस्टेड  इन्ट्रस्ट्स  हो  जाते  हैं  और  मैं  तो  यह  भी  कहूंगी  कि  जो  लोग  दिल्‍ली  में  कई  सालों  से  उनको

 भी  बाहर  भेजा  जाए  ।  एक  अझ्रफ़्सर  पांच  साल  से  ज्यादा  एक  जगह  पर  नहीं  रहना  चाहिए  ्रौर

 मैं  चाहती  हूं  कि  जो  श्रफ़्सर  दिल्‍ली  में  पांच  साल  से  उनको  दुसरी  जगह  भेजा  जाए  ।  इतना

 बड़ा  देश  हैं श्रौर  यह  बाकायदा  कानून  से  किया  जा  सकता  है  कि  वे  अ्लग-ग्रलग  ज़गहों  पर  रहें

 लेकिन  मैं  जानती  हूँ  कि  यहां  पर  ऐसे  श्रफ़्सर  हैं  जो  10,  15  साल  से  यहीं  पर  हैं  ate  कुछ  लोग

 तो  20,20  साल  से  यहीं  पर  बेठे  हुए  हैं  इतने  सालों  तक  यहां  रहने  पर  उनके  qteg  इंट्रस्ट्स

 हो  जाते  जान-पहचान  हो  जाती  है  ake  थोड़ा  बहुत  लिहाज  हो  जाता  है  ।  श्रगर  श्राप  चाहते

 हैं  कि  हमारा  ठीक  से  तो  एक  जगह  पर  इन  श्रफ़्सरों  को  इतने  सालों  तक

 नहीं  रहने  देना  मैं  तो  यह  देखती हूँ
 कि  ara  एडमिनिस्ट्रेशन  ठीक  नहीं  है  श्र  कभी

 कभी  तो  ऐसा  लगता  है  जेसे  सरकारी  मशीनरी  मूव  नहीं  कर  रही  है  ।  चाहे  कोथला  कम  मिले  शौर

 चाहे  पावर  हाऊस  बन्द  हो  कोई  इलाज  नहीं  है  ।  मैं  आपके  द्वारा  श्रपनी  सरकार  को  समग्र

 रहते  यह  चेतावनी  देना  चाहती  हूँ  कि  वह  aaa  मशीनरी  को  थोड़ा  गियर  aq  करे  ake  करप्ट

 लोगों  को  सजा  दे  ।  जब  तक  ऐसा  नहीं  एफीशियेन्सी  नहीं  प्रा  सकती  है  ate  करप्शन  घट

 नहीं  सकता है  इसलिए  जरूरी  है  कि  करप्ट  लोगों  को  सजा  तभी  कोई  बात  हो  सकती

 नहीं  तो  कुछ  नहीं  हो  सकता  |

 दोबारा  मैं  एक  बात  दोहराना  चाहती  हूं  श्रौर  वह  यह  है  कि  जिन  लोगों  ने  विदेशों  में  पैसा

 जमा  करवा  रखा  उनके  खिलाफ  एक  बिल  पास  होना  चाहिये  श्रौर  उनको  गहार  कहना

 चाहिए  इससे  बड़ा  गद्दार  मैं  किसी  को  नहीं  मानती  क्योंकि  इस  देश  में  किसी  दुसरे  देश  ने  लड़ाई

 लड़  कर  हकूमत  नहीं  की  i  बल्कि  जब  भंग्रेज  यहां  पर  aa  Tay
 इस  से  पैसा  लिया  पौर
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 उस  से  पैसा  लिया  श्रौर  बाद  में  हकुमत  मी  की  ।  इस  देशा  में  मल्टीनेशनल्स  नहीं  होने

 विदेशी  लोगों  को  देश  के  श्रन्दर  बहाना  बनाकर  देश  के  कोने-कोने  में  नहीं  बैठना  चाहिए  ।

 कोई  भी  दूसरे  मुल्क  से  यहां  श्राकर  इनवेस्ट  करता  है  तो  ज्यादा  मुनाफे  के  लिए  ही  करता  है  ।  यहां

 fren  भी  इनवाल्व्ड  होता  है  ।  वह  हमारी  खातिर  यहां  पैसा  इनवेस्ट  नहीं  करता  है  ।  ब्याज  दर

 चक्रवर्ती  sara  मिलने  की  ara  से  ही  वह  var  करता है  ।  बड़ा  पोलिटिकल  फायदा

 उसको  दिखाई  देता है  तभी  ag  एसा  करता  मैं  चाहती  हू ंकि  जितने  मल्टीने  दनल्स  यहां  झ्राने

 को  श्रातुर  जो  यहां  त्रानी  चाहते  हमको  उनको  नहीं  भराने  देना  चाहिये  ।  नो  हाऊ  हमलें  ।

 टेक्नीशियन्ज  को  हम  ट्रेन  करें  ।  लेकिन  उनको  यहां  हमे  नहीं  भ्राने  देना  चाहिए  ।

 एक  घटना  मैं  बताना  चाहती  हूं  ।  मैं  गोहाटी  जाने  वाली  थी  ।  पौने  सात  बजे  हवाई  जहाज

 जाना  था  ।  वह  नहीं  गया  ।  बताया  गया  कि  श्राठ  बजे  जाएगा  ।  हम  बैठ  गए  ।  फिर  कहने  लगे

 कि  इसमें  बहुत  बड़ा  डिफेक्ट  है  श्राप  नीचे  उतर  ae  यह  दस  साढ़े  दस  बजे  जायेगा  ।  फिर  बताया

 गया  बीस  मिनट  बाद  बताएंगे  कि  जाएगा  या  नहीं  जाएगा  या  क्या  होगा  ।  नतीजा  यह  gat  कि

 उस  दिन  वह  नहीं  गया  कारण  यह  था  कि  WIT  पास  उसको  ठीक  करने  वाली  faacs

 लेबर  नहीं  इंजीनियर  नहीं  थे  ।  हवाई  जहाज़  तो  बाहर  से  भ्रापने  मंगा  लेकिन  ठीक

 करने  वाले  लोग  नहीं  हैं  तो  उससे  काम  नहीं  चल  सकता  है  ।  ऐसी  चीज़  हम  क्यों  मंगाते  हैं

 जिनको  हम  ठीक  नहीं  कर  सकते  हैं  are  हम  को  दूसरों  का  गुलाम  होना  पड़ता  है  ।  यह  रोजाना

 की  बात  ae  की  या  एक  दिन  की  बात  नही ंहै  ।  अब  श्राप  देखें कि  हवाई  जहाज  में  कौन

 लोग  dod  हैं  ।  एम  पी  बैठते  हैं  जिनको  साल  में  चार  फ्री  पास  मिल  जाते  हैं  या  जब  उनको  कमेटी

 के  साथ  जाना  होता  है  तब  वे  बैठते  हैं  ।  मैंने  गिना  है  उनमें  वे  लोग  होत ेहैं  जो  या  तो  fa

 fafatata  होते  हैं  या  वे  होते  हैं  जो  गवनंमेंट  के  खर्चे  पर  जाते  हैं  ।  तीन-चौथाई  सरकारी  खचं

 पर  जाने  वाले  होते  हैं  जो  करोड़पति  होते  हैं  उनको  कोई  HH  नहीं  पड़ता  है  ।  मुभे  बताया  गया

 है  कि  एयर  इन्डिया  के  एक  बहुत  बड़े  मुलाजिम  ने  जिसके  बच्चे  देहराद्न  में  पढ़ते  हैं  बहां  के

 मास्टर  ्रौर  हृंडमास्टर  की  पत्नियों  को  तीस  हजार  के  मुफ्त  कम्पलीमेंटरी  पास  दे  दिये  थे  ।  कितनी

 ही  तरह  के  पास  हैं  जो  वे  दे  देते  हैं  क्या  इस  तरह  से  हमारी  इकोनामी  टीक  हो  सकती  है  ।  मैं

 यह  नहीं  कहती  हूं  कि  जितने  हमारे  पब्लिक  प्रंडरटेकिग्ज  हैं  उनको  प्राइवेट  लोगों  को  दे  दिया

 मैं  इसके  हक  में  नहीं  हुं  ।  में  चाहती  हूँ  कि  उनको  ठीक  किया  जाए  ।

 फोटो  फिल्म  का  कारखाना  ऊटी  में  गया  है  ।  उसके  शेयर  केपिटल  को  ही  वे

 लोग  खा  गए  सतरह  करोड़  खा  गए  हैं  ।  चौदह  पंद्रह  परसेंट  सिल्वर  नाइट्रेट  रह  करके  बेच

 दिया  जाता  है  जिसको  दूबारा  चान्दी  में  कनवटं  किया  जा  सकता  है  ।  क्योंकि  वहां  स्किल्ड  लेबर

 नहीं  है  इस  वास्ते  यह  सब  किया  जाता  है  ।  यह  मज़ाक  नहीं  तो  क्या  ह  जनता  के  पेसे  के  साथ  ।

 ऊटी  में  यह  कारखाना  लगाया  क्यों  गया  था  ?  वहां  आवागमन  के  साधन  नहीं  हैं  वह  एक  हिल

 स्टेदान  हूँ  ।  वहां  लोग  सेहत  बनाने  जाते  हैं  ।  वहां  श्रच्छा  मौसम  श्रौर  उसको  एनजाय  करने  के

 लिए  जाते  हैं  ।  वहां  यह  कारखाना  क्यों  लगाया  गया  ह  ?  ऐसी  बात  भी  नहीं  हैं  कि  कमरों  को

 एयर  कंडिशड  श्रापको  वहां  न  करना  पड़ा  हो  ।  वह  भी  करना  gers  दूसरी  जगह  भी  कर

 सकते  थे  ।  यह  जो  फिजुलखर्ची  की  जाती  हू  ag  समभ  में  नहीं  है  ।  यह  क्रिमिनल  वेस्टेज  हे

 पब्लिक  मनी  का  ।  जो  श्रफसर  इस  तरह  से  वेस्ट  करते हैं  उनकी  तरक्कियां कर  दी  जाती हैं  ।
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 संशोधन  विधेयक  तथा  श्रतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  महत्व

 का  संशोधन  विधेयक

 कोचीन  में  एक  पब्लिक  स्कूल  चल  रहा हू  फर्टिलाइजर  के  खर्चें  वहां  साढ़े  तीन

 मजदूरों  पर  एक  अफसर  हूँ  ।  किसी  का  क्या  जाता  gi  श्रगर  फर्टिलाइजर  मंहगा  होगा  तो

 किसान  का  जाएगा  |  उनके  बच्चे  वहां  पर  मुफ्त  पढ़ते हैं  कलक  के  लड़के  को  भी  एडमिशन  वहां

 नहीं  दिया  जाता है  |  इस  तरह  की  चीजों  की  तरफ  श्रापका  ध्यान  जाना  चाहिए  ।

 जिन  मकानों  में  हम  लोग  रहते  हैं  उनकी  मुरम्मत  पर  इतना  खचें  हो  जाता  हू  जितना

 उनके  बनाने  पर  नहीं  होता  है  ।  यह  ae  साल  की  बात  है  ।  सब  सायल  पानी  ऊंचा  हो  गया  है  |

 वहां  सीलन  रहती  ह्  सब  सायल  वाटर  इसी  तरह  से  ग्रगर  ऊपर  ज्ञाता  चला  जाए  गा  तो  कुछ  दिनों

 में  पालियामेंट  हाउस  में  भी  वह  पानी  ग्रा  जाएगा  ।  मैंने  सुना  है  कि  एन  डी  एम  सी  के  चेयरमैन

 बहुत  एफीशेंट  झादमी हैं  ।  मेंने  उनको  लिखा  ।  उन्होंने  बताया  कि  बहुत  साल  पहले  रिपोर्ट  झाई

 थी  श्रौर  उसमें  कहा  गया  था  कि  पानी  निकलता  नहीं  हू  ।  पानी  निकलता  नहीं  तो  ट्यूब  बल  लगा

 कर  श्राप  देखें  कि  महीने  में  दस  फुट  नीचे  जाता  है  या  नहीं  |  चला  जाएगा  |  हमने  हरियाणा  में

 औगमेन्टेशन  कनाल  के  जरिये  30  फीट  पानी  नीचे  पहुंचा  दिया  ।  तो  श्राप  नहीं  यहां  सब  सौइल

 वाटर  का  लेविल  गिरा  सकते  हैं  ?  सारी  इमारतों  में  सीलन  शहर  में  सड़ान  होने  लगती  है  ।

 श्राप  सब  सौइल  वाटर  को  बगीचों  में  लगा  सकते  हैं  ।  लेकिन वह  नहीं  श्रौर  करोड़ों  रुपयों

 की  प्रोपर्टी  खराब  हो  रही  है  ।  हर  THAT  में  श्रापको  काम  करना  चाहिए  ।  जो  लोग  करप्ट  हैं

 उनसे  श्राप  काम  नहीं  ले  सकते  हैं  ।  इसलिए  श्रापको  यह  ढांचा  बदलना  पड़ेगा  |  श्राप  झाई०  To

 भ्राई०पी  ०एस  ०  को  ट्रेनिंग  देते  लेकिन  एक  झ्ादमी  जो  एम०एल०ए०  या  एम०पी०  बन

 कर  गया  और  मिनिस्टर  हो  गया  तो  उसको  भी  ट्रेनिंग  देनी  चाहिये  are  ट्रेनिंग  नहीं  दंगे  तो

 वह  ब्यूरोक्ट्स  के  सामने  इनफीरियारेटी  कम्पलेक्स  महसूस  करता  है  शर  ब्यूरोक्रट्स  से  कोई

 बात  नहीं  पूछ  सकता  श्रौर तब  तक  उसका  टमं  खत्म  हो  जाता है  ।  इसलिए  श्रगर इस  देश  की

 इकोनामी  ठीक  करनी है
 तो  एडमिनिस्ट्रशान  की  जो  पुरानी  लाइन  बिछी  हुई  जिसमें  घुन  लगा

 उसको  ठीक  करना  पड़ेगा  ।  नहीं  तो  श्राप  जनता  को  गुड्स  डिलीवर  नहीं  कर  पायेंगे  ।

 दो  साल  हो  तीन  साल  श्रौर  जायेंगे  श्रौर  लोग  हमको  माफ  नहीं  करेगे  ।  कुछ  लोग

 सोच  सकते  हैं  कि  5  साल  में  जिन्दगी  भर  का  कमा  सकते  हैं  लेकिन  ऐसा  वक्‍त  ग्रा  चुका  है  कि

 इस  तरह  की  हुई  कमाई  सव  निकाल  ली  जायेगी  ।  wae  लोग  माफ  करने  वाले  नहीं  हैं  ।

 eater  ध्रग्रवाल :  इन  तीन  विधेयकों  पर  विचार  करने  सम्बन्धी

 +स्ताव  पर  चर्चा  में  जिन  माननीय  सदस्यों  ने  भाग  लिया  है  मैं  उनका  धन्यवाद  करता  यह

 विधेयक  ००५ 1व  वित्त  अयोग  की  सिफारिशों  पर  श्राधारित  है  ।  चर्चा  के  दौरान  कुछ  महत्वपुणणं

 मुद्दे  उठाये  गए  हैं  ।  परन्तु  श्रनेक  ऐसी  बातें  कही  गई  हैं  जो  विधेयकों  से  संगत  नहीं  राज्यों  को

 वित्त  aria  की  सिफारिशों  के  agar  धन  के  श्रतरण  का  हमारे  समक्ष  है  ।  माननीय  महिला

 सदस्या  श्रीमती  चन्द्रावती  ने  बोरों  की  डाकतार  विभाग  के  कर्मचारियों  को  सेवा  के

 रेल  डिब्बों  की  अनादि  मामले  उठाए  हैं  महत्वपूर्ण  मामले हैं  परन्तु  इस  विधेयक से  इन

 विषयों  का  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  इस  समय  हम  सातवें  वित्त  grata  की  सिफारिशों  पर  विचार  कर

 रहे  हैं  हमें  भविष्य  में  निधियों  के  वितरण  पर  विचार  करना  है  ।  इसीलिए  मैं  उन  मुद्दों  का

 उत्तर  देने  में  स्वयं  को  उल
 भाना  नहीं  चाहूँगा  जो वतंमान  विधेयक  से  संबंघित  नहीं  हैं  ।
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 aaa  विधेयक  तथा  ग्रति  रिक्त  उत्पाद-शुल्क  महत्व

 का
 स  area  विधेयक

 क
 जहां  तक  वर्तमान  विधेयक  का  संबंघ  मुभे  यह  कहते  हुए  बड़ी  प्रसत्रता  ह  र  id zt  हैकि

 कम-झ्रधिक  सदन  के  सभी  दलों  के  समस्त  सदस्यों  ने  7a  वित्त  श्रायोग  की  सिफारिशों  का

 स्वागत  किया  है  ।  मैं  उनका  श्रत्यन्त  ही  आभारी  परन्तु  उन्होंने  राज्यों  को  श्र  afew  साधन

 उपलब्ध  कराने  की  वकालत  की  है  जिससे  उनकी  विकास  योजनाएं  पूरी  हो  सकें  |  परन्तु  यहां  क्या

 स्थिति  है  ?  हमारे  संविधान  के  भ्रनुसार  वित्ता  आयोग  का  गठन  होता  यह  सिफारिश  करता

 हैं  और  यह  कोई  पहली  बार  नहीं  हो  रहा  अ्रपितु  ऐसा  तो  प्रारम्भ  से  ही  इसके  लागू  होने  के

 समय  से  ही  होता  श्रा  रहा  है  जबकि  वित्त  ्रायोग  की  सिफारिशों  को  सरकार  ने  मान  लिया  अर

 विधेयकों  को  लागू  करने  के  उद्द य  से  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  गया  ।  जसा  कि  मैंने  पहले

 ही  कहा  है  विधेयकों  को  विचाराधथ  प्रस्तुत  करते  समय  वित्त  श्रायोग  ने  एक  रिकार्ड  स्थापित

 किया  जहां  तक  उत्पाद  शुल्क  के  श्राबंटन  त्रौर  विभाजन  का  संबंध  उन्हों  ने

 इसे  20%  से  बढ़ाकर  40%,  कर  दिया  है  जिसमें  राज्यों  को  व्यावहारिक  रूप  में  उसका  दुगना

 प्राप्त  होगा  जो  कुछ  उन्हें  श्रन्यथा  प्राप्त  होता  ।  केवल  इतना  ही  वित्त  ग्रायोग  ने  विभिन्‍न

 राज्यों  को  धन  के  बटवारे  के  मामले  में  पहले  के  श्रायोगों  से  fara  मापदण्ड  अपनाया  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  एक  बहुत  सख्त  बात  कह  रहे  थे  कि  उड़ीसा  को  बहुत  ही  कम  धन  प्राप्त

 हो  रहा  है  ।  कुछ  ग्न्य  सदस्यों  ने  यह  भी  पुछा  था  कि  धन  के  gages  या  धन  के  बटवारे  का  केवल

 जनसंख्या  को  ही  आधार  क्यों  बनाया  जाना  ऐसी  बात  नहीं  है  ।  जसा  कि  मैंने  अपने  प्रस्तावना

 भाषण  में  कहा  जनसंख्या  को  केवल  25%,  महत्व  दिया  गया  है  ।  इसके  लिए  कुछ  ate  भी

 कारण  राज्य  के  गरीब  लोगों  की  इसकी  प्रति  व्यक्ति  ara  प्रादि  प्रादि  ।

 इन  सभी  चारों  तत्वों  में
 से  25%,  का  प्रत्येक  महत्व  प्रदान  किया  गया  है  ।  राज्य  का  श्राथिक

 प्रति  व्यक्ति  जनसंख्या  त्रौर  ae  तत्वों  पर  विचार  किया  गया  है  att  एक

 समान  महत्ता  प्रदान  की  गई  है  ।  उसी  अधार  पर  वित्त  श्रायोग  कुछ  fatal  पर  पहुंचा  तौर

 उसने  तदानुसार  सिफारिशें  की  हैं  ।

 इस  बात  पर  जोर  डाला  गया  है  कि  राज्यों  को  झ्रधिकाधघिक  धन  दिया  जाना  चाहिए  ।

 कुछ  भी  हो  वित्त  निगम  संविधान  द्वारा  प्रतिष्ठापित  संवैघानिक  संस्थान  है  श्रौर  सरकार  ने  इसकी

 स्वीकृत  कर  ली  जिन्हें  सरकार  श्रब  लागू  कर  रही  है  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  से  यह

 निवेदन  करू गा  कि  वे  इस  बात  को  मानें  कि  जहां  तक  केन्द्र  का  संबंध  कराधान  प्रयत्नों  के

 द्वारा  श्रतिरिक्त  साधनों  को  जुटाने  की  उसकी  अपनी  सीमाएं  हैं  ।  सदन  यह  बात  भली-मांति

 जानता  है  कि  कराधान  प्रस्ताव  को  प्रस्तुत  करते  समय  हमें  कितनी  श्रालोचना  का  सामना  करना

 पड़ा  था  ait  किसी  ने  इस  बात  का  पक्ष  नहीं  लिया  कि  ये  केन्द्र  शौर  राज्यों  के  लिए  चाहिए  ।

 परन्तु  मुझे खेद  है  कि
 विकास  योजनाओं  के  लिए  श्रतिरिक्त  साधनों  को  जुटाने  के  बजाय

 जेसाकि  सदन  को  पता  होगा  1977  में  विधान  सभा  चुनावों  से  इस  देश  के  बहुत  से

 राज्यों  दुर्भाग्य  से  लागु  कर-कानूनों  को  तोड़ने  की  होड़  सी  लगी  हुई  जिसके

 स्वरूप  उन  राज्यों  को  लगभग  400  करोड़  रुपये  के  राजस्व  का  घाटा  उठाना  पड़ा  ।  आाखिर  ऐसा

 क्यों  संविधान  में  ऐसे  अनेक  उपबन्ध  हैं  जिनके  श्रंतगंत  साधनों  को  जुटाने  के  लिए  राज्य

 सरकार  कर  लगा  सकती  है  जिसमें  उदाहरणस्वरूप  व्यावसायिक  कर  गिना  सकते  हैं  ।  कुछ  ऐसे
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 संशोधन  विधेयक  तथा  श्रतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  महत्व

 का  स  शोधन  विधेयक

 राज्य  हैं  जिन्होंने  यह  कर  लगाया  है  श्रौर  कुछ  ने  नहीं  भी  लगाया  है  ।  टूसरा  कर  कृषि-जन्य

 अय  पर  होता  श्रबन  चाहे  यह  कृषि-जन्य  प्राय  पर  कर  हो  या  जमीन  पर  कर  जेसी  कि

 समिति  ने  सिफारिश  की  है  ।  बहुत  से  राज्यों  ने  ऐसा  नहीं  किया  है  ।  मुझे  यह  कहते  हुए  प्रसन्नता

 हो  रही है
 कि  कुछ  राज्य  तो  इस  श्रोर  उन्मुख  हैं  श्रौर  उन्होंने  कुछ  नए  कर  भी  लगाए  हैं

 उदाहरणस्रूप  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  ने  ऐसा  किया  है  ।  हमारे उप  प्रधान  मंत्नी  महोदय  ने  सभी

 मुख्य  मंत्रियों  को  इस  ग्राशय  के  पत्र  भेजे  हैं कि  श्रगले  पांच  वर्षों  में  अपने  योजना  खर्चों  की

 ्रावश्वकता  को  पुरा  करने  के  लिए  उन्हें  श्रतिरिक्त  साधनों  को  जुटाने  की  श्रावश्यकता है  |

 इसकी  महती  श्रावश्यकता  है  ।  इसलिए  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  द्वारा  भ्रतिरिक्त  साधन  जुटाने
 ज PIECED  ट  |  यह  श्रपरिहार्य है  ate  है  तथा  उस  पथ  को  अपनाया  जाना

 चाहिए  |

 जहां  तक  केन्द्र  का  संबंध  हमारे  पास  जो  भी  साधन  उपलब्ध  हम  स्वाभाविक  रूप

 से  उन्हें  राज्यों  को  दे  रहे  श्री  हुकम  देव  नारायण  यादव  तथा  दूसरों  ने  एक  विशेष  मांग  उठाई

 थी  कि  राजਂ  होना  चाहिए  जिसमें  जिला  परिषदें  ate  पंचायतें  भी

 सम्मिलित  हों  तथा  केन्द्र  का  श्राबंटन  इसी  के  श्रनुसार  होना  चाहिए  ।  परन्तु  अब  जहां  तक  केन्द्र

 का  सम्बन्ध  हमारे  यहां  वित्त  matt  है  तर  जितना  You  संविधान  के  विधान

 हम  विभिन  राज्यों  से  एकत्र  करते  उनके  ध्राबंटन  श्र  या  भागों  में  बांटकर  देने  की  हमारी

 एक  निधिचत  योजना  है  ।  परन्तु  पंचायतों  श्रौर  नगरपालिकाग्रों  के  बारे  में  कया  विचार  है  ?  उस

 अ्राघार  श्राबंटन  कयों  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ?  परन्तु  tar  कोई  श्राबंटन  नहीं  किया

 जाता  मुभे  पता  है  कि  पंचायत  श्रधिनियम  के  अंतरगत  पंचायत  को  कुछ  शक्तियां  प्रदान  की  गई

 हैं  जिसके  श्राधार  पर  वे  कुछ  कर  लगा  सकती  हैं  परन्तु  राज्य  स्तर  पर  उस  प्रणोली  को  कुछ  सशक्त

 करना  होगा  शरीर  स्थानीय  निकायों  को  कुछ  श्रधिक  कर  लगाने  कुछ  शक्ति  प्रदान  की  जानी

 परन्तु  राज्य  सरकारों  द्वारा  भी  स्थानीय  निकायों  में  mgd  के  लिए  कुछ  तकंसंगत  प्रणाली

 अपनाई  जानी  चाहिए  ।  मैं  उस  विशेष  को  स्वीकार  करता  हूं  ।

 परन्तु  जहां  तक  हमारा  संबंध  एक  झ्राप 'त्त  यह  ote  गई  थी  कि  हम  केवल  सीमित

 धन-राशि  देते  हैं  ।

 विभाजीय  पुल  में  श्रायकर  पर  लगे  निगमकर  ग्रौर  श्रधिभार  को  afenfina  करने  के

 संबंध  डा०  रामजी  हुकम  देव  नारायण  यादव  और  विश्वनाथन

 समेत  अन्य  सदस्यों  ने  भी  mead  ही  जोरदार  तक  पेश  किए
 हैं  ।  जहां  तक  इसका  संबंध  अराज

 वसी  स्थिति  नहीं  परन्तु  सदन  को  यह  जानकर  प्रसन्नता  होगी  कि  प्रधान  मंत्री  ने  इस  मास  की

 19  att  20  तिथि  को  सारे  मुख्य  मंत्रियों  की  बठक  बुलाई  है  श्रौर  उस  में  जिन

 विषयों  पर  चर्चा  होगी  मुभे  यह  बताया  गया  है  कि  उनमें  निगम-कर  श्रौर  श्राय-कर  पर  श्रधिभार

 का  भी  भाग  सम्मिलित  होगा  ।  जब  इसे  उसमें  सम्मिलित  कर  लिया  गया  है  तो  राज्य  सरकारों

 से  अलग  से  वार्तालाप  की  श्रावश्यकता  कहां  रह  जाती  है  ?

 राज्य  सरकारों  से  हमारे  संबंध  बड़े  ही  मधुर  हम  एक  मनोरम  वातावरण  में  काय

 कर  रहे  हैं  ।  उनकी  जो  भी  श्रावव्यकताएं  होती  हैं  हम  उन  पर  सहानुभूतिपुवंक  विचार  करते  हैं  ;
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 का  aria  विधेयक
 लि

 श्र  qa  पुरा  विश्वास  है  कि  जब  इन  दो  विषयों  पर  चर्चा  जिन्हें  19  श्रौर  20

 1979  को  दिल्‍ली  में  होने  वाली  मुख्य  मंत्रियों  की  aim  बैठक  में  सम्मिलित  कर  लिया  गया

 है  तो  समस्या को  हल  कर  लिया  जायेगा

 यह  भी  बात  उठाई  गई  थी  कि  दिया  गया  धन  पर्याप्त  नहीं  इसका  भ्राबंटन  वित्त  आयोग

 की  सिफारिशों  के  श्राघार  पर  किया  जाता  परन्तु  यहीं  पर  बात  समाप्त  नहीं  हो  जाती
 ।

 जब  कभी  भी  राज्यों  की  योजनाएं  योजना  अ्रायोग  के  सामने  श्राती  हैं  तो  वित्त  ara  के

 वेदन  के  भ्रधीन  हस्तांतरण  करने  के  श्रतिरिक्त  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  योजनाध्रों  क ेलिए  सहायता

 प्रदान  करती  है  श्रौर  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजनाओं  को  लक्ष  के  रूप  में  ate  सहायताथें

 अनुदान  के  रूप  में  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  और  इस  वर्ष  के  लिए  अर्थात  1979-80  के

 लिए  राज्य  योजनाश्रों  के  लिए  योजना  सहायता  राशि  के  रूप  में  बजट  में  2073  करोड़  रुपए

 का  प्रावधान  है  ।  यह  तो  भ्रतिरिवत  राशि  है  श्रौर  केवल  इतना  ही  नहीं  केन्द्रीय  ale  केन्द्र  द्वारा

 प्रायोजित  योजनाओं  को  लगभग  1000  करोड़  रुपये  की  सहायता  दी  जाती है  यह  स्थिति

 ऐसा  कहा  जाता  हैकि  राज्यों  की  मांगों  की पुति  नहीं  हो  रही  श्रौर  क्षेत्रीय  श्रसंतुलन

 जिलों  के  भीतर  श्रौर  जिले  से  जिलों  के  बीच  फला  srs  ।  वहां  ऐसी  ही  खराब  स्थिति  बनी

 हुई  है  ।  एक  दिकायत  यह  की  गई  थी  कि  संस्थागत  वित्त  उपलब्ध  नहीं  कुछ  भ्रांकड़े  यह

 कहते  हुए  पेश  किये  गए  थे  कि  महाराष्ट्र  के  लिए  श्रमुक॒  राशि  दी  गई  जोकि  बहुत  श्रधिक  थी

 पंजाब  के  लिए  age  जो
 कि  बहुत  अधिक  थी  उड़ीसा के  लिए  aye  राशि

 थी  जो  कि  बहुत  कमथी ।

 यहां  तक  कि  के  बारे  में  भी  यह  कहा  गया  था  है  कि  ag  बहुत  ही  कम  है  ।  यह  बात

 मैं  मानता  हूं  are  इसीलिए  भारत  सरकार  ने  frag  बैंक  से  शर्त  ag  कहा  है  कि  अझागामी  तीन

 वर्षों  में  सारे  ही  देश  में  लगभग  5000  qe  शाखाएं  खोली  जाएं  ।  इसीलिए  तो  हमने  इस  बात

 पर  जोर  दिया  है  श्रौर  कहा  है  कि  इस  देश  में  कोई  खण्ड  बैंक  रहित  नहीं  रहना  चाहिए  ।  हर

 एक  खण्ड  में  एक  बेक  होना  चाहिए  ।  यदि  मेरी  बात  सही  है  तो  राष्ट्रीय  श्रौसतानुसार  प्रत्येक

 20,000  की  जनसंख्या  के  पीछे  एक  बेक  शाखा  होनी  चाहिए  ।  परन्तु  कुछ  ऐसे  भी  जिले  हैं  जहां

 60,000  या  70,000  की  जनसंख्या  के  पीछे  एक  बेक  शाखा  है  श्रौर  हमारा यह  प्रयत्न  रहा  है

 कि  सभी  बेक  रहित  जिलों  अथवा  बेक  रहित  खण्डों  में  जहां  का  श्रौसत  राष्ट्रीय  aaa  से

 fara  उन  सभी  को  राष्ट्रीय  औसत  के  समकक्ष  लाना  है  तथा  हमारी  श्राकांक्षा  यह  है  कि

 ग्रागामी  तीन  वर्षों  जहां  तक  इन  इन  aaray  या  इसमें  विद्यमान  कमी  का  संबंध

 संस्थानगत  वित्त  की  उपलब्धि  के  बारे  में  भ्रच्छी  तरह  याद  दिलाया  जाता है  |  श्रत  ग्रामीण  ऋण  के

 बारे  में  हमने  कुछ  श्रघधिक  fader  बंक  नीति  पर  फिर  से  विचार  किया  जा  रहा है  ।

 भारत  सुरक्षा  नियम  योजना  के  अधीन  पहले  यह  केवल  4°,  ही  था  ale  हमने  इसे  उनकी  जमा

 पर  1  प्रतिशत  कर  दिया  है  जिसे  भारत  सुरक्षा  नियम  के  gets  वितरण  के  लिए  श्राबंटित  किया

 जाना  चाहिए  जिससे  बीच  के  ग्रामीण  अधिक  रूप  से  पिछड़े  श्रनुसुचित

 जाति  तथा  श्रनुसुचित  जनजाति  श्रादि  को  लाभ  हो  सके  ।  जहां  तक  उस  स्थिति  का  संबंध  है  हम

 एक  दिशा-विशेष  में  हर  सम्भव  कदम  उठा  रहे  श्र्त  मैं  यह  स्वीकार  करता  हूँ  कि  क्षेत्रीय
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 संदोघन  विधेयक  तथा  शभ्रतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  महत्व

 का  संद्योधन  विधेयक

 अ्रसंतुलन  तो  रहेगा  we  उस  मामले  के  लिए  aa  इतने  हैं  कि  यह  करना  मेरे  लिए  बिल्कुल  ही

 झ्रसम्मव है  ।  परन्तु  we  राज्यों  के  बीच  ate  राज्यों  के  जिले-जिले  के  बीच  भी  इस

 क्षेत्रीय  अ्रसंतुलन  को  मिटाने  की  तुरन्त  श्रावश्यकता  है  जिससे  देश  फले-फूले  ak  उस

 प्रकार  भी  हम  एक  ग्रामीण  भारत  का  निर्माण  कर  सकते  हैं  ।

 यहां  पर  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  एक  बात  उठा  रहे  कि  छठे  वित्त  श्रायोग  के  प्रतिवेदन  के

 आधार  पर  राज्य  सरकारों  को  केन्द्रीय  राजस्व  का  केवल  25.4  प्रतिदात  हस्तान्तरित  किया  गया

 था  |  की  सिफारिशों  परिणामस्वरूप  केवल  थोड़ी  सी  बढ़ोतरी  हुई  जो  कि  लगभग

 26  प्रति  दत  ही  है  ।  जहां  तक  केन्द्रीय  कर-राजस्व  से  राज्यों  को  हस्तान्तरण  का  सम्बन्ध

 निःसन्देह  यह  छठे  वित्त-झायोग  की  feqye  के  agate  लगभग  26  प्रतिदात  परन्तु

 aim  की  सिफारिशों  के  परिणामस्वरूप  यहू  बढ़  जायेगा  |  उदाहरणस्वरूप  1979-80  जैसा

 कि  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  ने  बताया  था  यह  अरहा  26  प्रतिशत  न  होकर  32%,  होगा  ।  श्रब  केन्द्र  के

 कुल  कर  राजस्व  का  पूर्वानुमान  लगभग  11487  करोड़  रुपये  का  लगाया  गया  जिसमें  राज्यों

 का  भ्रंश  लगभग  3688  करोड़  रुपये  है  जो  कि  32  प्रतिशत  asat  श्रागामी  वर्षों  में

 राज्यों  के  श्र  ददान  पिछले  श्रांकड़ों  से  पर्याप्त  ऊ  चे  होने  की  शभ्राद्या  है  ।  श्री  सोमनाथ  चटर्जी

 द्वारा  दिये  गये  झ्रांकड़े  सही  नहीं हैं  उन्होंने  एक  बात  बदले  उस  श्रतिरिक्त

 शुल्क  के  सम्बन्ध  में  उठाई  थी  जो  कि  निकासी  मूल्य  का  10.8  प्रतिश्त  होना  चाहिये  परन्तु

 के
 s

 अभी  तक  यह  6.8  प्रतिशत  ही  gare  ।  उन्होंने  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  के  1970

 फंसले  का  हवाला  दिया  था  ।  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  ने  1970  में  एक  निणंय  लिया

 uri  उन्होंने  उस  निणंय  की  पृष्ठभूमि  में  इस  श्रांकड़े-विदेष  का  हवाला  दिया  है  ।  यह  निणंय  लिया

 गया  था  कि  मूल-कर  ae  उत्पाद-शुल्क  में  2:1  का  श्रनुपात  रहना  चाहिये  उत्पाद

 gen  ग्रौर  श्रतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  जो  कि  इन  तीनों  वस्तुप्नों  पर  विक्रय-कर  के  बदले  में  अर

 भ्रतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  निकासी  मूल्य  का  10.8  प्रतिशत  होना  पहले  3.74:1  का
 १

 श्रनुपात  था  ।  वे  2:1  की  मांग  +र  रहे  थे  ।  1970  में  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  q  यह

 निश॑य  था  कि  यदि  उत्पाद-शुल्क  2  है  तो  अ्रतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  होगा  1  ।  इस

 को  बनाये  रखा  जाना  क्योंकि  राज्यों  की  यह  शिकायत  है  कि  श्राप  मूल  उत्पाद-शुल्क  की

 दर  में  वृद्धि  करते  हैं  अर  कभी  भी  श्रतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  की  दर  में  वृद्धि  नहीं  करते  जो  कि

 राज्यों  को  एकान्तिक“रूप  में  100  प्रतिदात  दिया  जाता है  ।  इसलिये  उनको  हानि  उठानी  पड़तों

 है  ।  इसलिये  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  ने  1970  में  सुभाव  दिया  था  कि  इस  अनुपात  को  2:1

 बनाये  रखना  चाहिये  |  इससे  पहने  भ्रनुपात  3.74:  1  था  ।  इसके  पश्चात्‌  1979-80  में  यह

 अनुप  घटकर  2.28:1  हो  गया  है  ।  अत  हम  2  भ्रनुपात  के  करोब  ही  हैं  इस  लक्ष्य  को  हम

 समय  के  भ्रन्तगंत  प्राप्त  कर  लेंगे  ग्रौर  हम  इस  स्तर  को  बनाये  रखने  में  समथ  रहेंगे  ।  इस  रूप  में

 माननीय  सदस्य  की  ag  शिकायत  उचित  नहीं  है  ।  जहां  तक  10.8  प्रतिशत  स्तर  को  प्राप्त  करने

 अथवा  वृद्धि  करने  का  सम्बन्ध  यह  सम्भव  नहीं  है  ।  मेरा  विचार  है  कि  श्री  fasaaraa  द्वारा

 यह  बात  उठायी  गई  थी  कि  विद्यत्त  पर  जो  शुल्क  लगाया  जाता  है  उसको  राज्यों  में  विभाजित  कर

 देना  चाहिये  ।  इसके  लिये  प्रारम्भ  में  ही  मैंने  बताया  था  कि  इस  सम्बन्ध  में  हम  एक  विधेयक  लाने

 के  लिये  उत्सुक  हैं  जहां  तक  मुभे  जानकारी  प्राप्त  है  इस  प्रकार  के  विधेयक  को  इस  सत्र  में  ही
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 संघ  उत्पाद-शुल्क  सम्पदा  शुल्क  )  9  1979

 संदोधघधन  विधेयक  तथा  श्रतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  महत्व

 का  संद्ोधन  विधेयक

 पुर:स्थापित  किया  जायेगा  ।  यह  इंस  सत्र  में  किसी  कारण  से  नहीं  किया  जा  सका  तो  अगले  सत्न  में

 तो  ग्रवय्य  ही  पुरःस्थापित  कर  दिया  जायेगा  ।  इससे  उनकी  बात  की  पुष्टि  हो  जायेगी  ।  उन्होंने

 तमिलनाडु  तथा  गुजरात  में  मद्यनिषेध  के  कारण  हुए  राजस्व  घाटे  का  भी  जिक़  किया  है  यह

 बात  सच  है  कि  उन्होंने  श्रपने  मामले  को  वित्त  अयोग  के  समक्ष  रखा  था  faa  grata  ने  कहा  है

 कि  गुजरात  तथा  तमिलनाडु  में  मद्यनिषेध  कुछ  वर्ष  पुवं  लागू  किया  गया  था  ।  श्रायोग  ने  इन

 राज्यों  को  किसी  प्रकार  की  क्षतिपूर्ति  देने  की  कोई  भी  सिफारिश  नहीं  की  है  ।  श्रायोग  का  कहना

 है  कि  इन  राज्यों  के  मामलों  में  हुए  घाटे  का  aqua  काल्पनिक  है  ।  तथा  काल्पनिक  ae  को

 राजस्व  के  रूप  में  क्षतिपुर्ति  के  लिये  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सकता  |

 इस  सिफारिश  के  बारे  में  झ्रायोग  का  यह  तक  है  कि  wage  275  के  भ्रनुसार  राज्यों  को

 प्रावस्यक  सहायक  शभ्रनुदान  को  सुनिश्चित  करने  के  लिये  स्वंय  राज्य  सरकारों  द्वारा  ही  भेजे  गये

 प्राय-व्यय  के  पूर्वानुमान  का  श्रायोग  द्वारा  निर्धारण  किया  जाता  है  ।  श्राधार  वर्ष  के  झाय-व्यय  पर

 matt  श्रतीत  की  प्रवृत्तियों  तथा  अन्य  उपलब्ध  ब्यौरों  पर  श्राघारित  कतिपय  विकास  दरों  को

 लागू  करता  है  ।  आधार  ay  में  अय  जितनी  भी  कम  होगी  उतना  ही  अधिक  aa  व्यय  के

 ग्रस्त र  को  केन्द्रीय  सरकार  की  सहायता  से  पूरा  करने  की  झ्रावश्यकता  अधिक  होगी  गुजरात  तथा

 तमिलनाडु  राज्य  सरकारों  ने  कुछ  वर्ष  ga  मद्यनिषेध  लागू  किया  था  इसलिये  उनकी  श्राधार

 वर्ष  की  ग्राबका री  शुल्क  से  प्राप्त  झाय  उन  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  बहुत  कम  होगी  जिन्होंने

 प्रभी  तक  पुरी  तरह  से  मद्यनिषेध  लागू  नहीं  किया  है  ।  उनके  fata  के  ग्रन्तगेंत  झ्राने  वालो

 अ्रवधि  के  ware  राज्यों  की  ्रावश्यकताओं  तथा  उपलब्ध  संसाधनों  का  आयोग  द्वारा  निर्घारण

 करने  में  पहले  ही  मद्यनिषिध  ay  करने  का  प्रभाव  प्रतिबिबत  होता  है  ।  इसलिये  हुये  घाटे  को

 किसी  विशेष  क्षतिपूर्ति  द्वारा  पुरा  करने  का  प्रइन  ही  उत्पन्न  नहीं  होता  है  ।  इसके  इन

 दोनों  राज्यों  ने  झपने  यहां  कुछ  वर्ष  ga  मद्यनिषेध  लागू  किया  था  ate  इसके  परिणामस्वरूप  जो

 राजस्व  का  घाटा  हम्ना  था  उसको  ga  के  वित्त  ने  ध्यान  में  रखा  होगा  ।  वास्तव  में  यदि

 इन  राज्यों  को  पूर्व  के  श्रायोग  के  निशंय  के  श्रनुसार  कोई  सहायक  अनुदान  नहीं  गया  तो

 इससे  स्थिति  में  कोई  परिवतंन  नहीं  aaa  क्योंकि  इसका  यही  तात्पयं  है  कि  राज्य  में  मद्यनिषेघ

 लागू  करने  के  फलस्वरूप  हुए  राजस्व  घाटे  के  बावजूद  भी  अपनी  गेर-योजना  को

 पुरा  करने  की  स्थिति  मे ंहै  को  wat  तथा  पांचवें  श्रायोगों  के  निणुंय  के

 अनुसार  सहायक  अनुदान  दिया  गया

 श्री  के०  cto  कोसलराम  पंजाब  राज्य  तमिलनाडु  राज्य  की  ater  अधिक

 भ्रौद्योगीकृत  राज्य  फिर  भी  पंजाब  को  300  करोड़  से  अधिक  दिया  गया  है  तथा  तमिलनाडु

 को  280  करोड़  रु०  दिये  गये  हैं  ।

 श्री  water  पंजाब  को  कुल  419.54  करोड़  रुपये  का  हस्तांतरण  किया  गया  है

 तमिलनाडु  को  कुल  1503  करौड़  रुपये  का  हस्तांतरण  किया  गया  है  क्या  यह  कम  है

 agar  अधिक  हैं  ?  इसी  प्रकार  उड़ीसा  को  भी  984.45  करोड़  रुपये  दिये  गये  हैं  ।

 सातवें  वित्त  ग्रायोग  (1979-84)  द्वारा  राज्यों  को  पूंजी  हस्तांतरण  करने  तथा  ऋण  देने

 के  बारे  में  किये  गये  प्राक्कलन  के  विवरण  को  मुझे  पढ़ने  की  श्रनुमति  दी  जाय  |  इस  विवरण  में
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 19  1901  संघ  उत्पाद-लुल्क  सम्पदा  शुल्क

 संशोधन  विधेयक  तथा  श्रतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  महत्व

 का  संशोधन  विधेयक

 विद्युत  को  छोड़कर  प्राथमिक  उत्पाद  शुल्क  श्रतिरिक्त  उत्पाद

 झुल्कों--जिसमें  राज्यवार  सम्पदा  कर  के  वितरण  श्रंकित  नहीं  fear  गया  रेल  भाड़ा

 शुल्क  के  बदले  श्रनुच्छेद
 275

 के  श्रन्तगंत  Wes,  राजेंस्व  के  प्रन्तर  को  पुरा  करने  का

 श्रनुदान  में  वुद्धि  करना  आदि  के  कुल  श्रांकड़े  दिये  गये  हैं  ।

 जहां  तक  अ्ान्घ्र  प्रदेश  का  सम्बन्ध  है  इसका  कुल  पूंजी  हस्तांतरण  1522.38  करोड़  रुपये

 का  श्रसम  का  518.65  करोड़  रुपये  बिहार  का  2212.76  करोड़  रुपये  गुजरात  का

 963.88  करोड़  रुपये  हरियाणा  का  308.67  कंरोड़  रुपये  हैं  तथा  हिमाचल  प्रदेश  की

 325.07  करोड़  रुपये  है  ।

 जम्मू  तथा  कश्मीर  377.00  करोड़

 10  01 कर्नाटक  ह

 केरल  770.33  PP i

 मध्य  प्रदेश  1597.44  ”

 महा  राष्ट्र  1714.06

 194.03 मणिपुर  े

 मेघालय  134.16

 नागाल ड  ys  240.58  7

 उड़ीसा  984.45  ब

 पजाब  419.54

 राजस्थान  902.81  है

 सिषिकम  36.85  ह

 तमिलनाडु  1503.59  af

 199,96 त्रिपुरा

 STIS  नन  3314.62  ह

 पद्चिमी  बंगाल  1597.12  v

 कुल  हस्तांतरण  2084  96.0  करोड़

 इसके  श्रलावा  ऋण  के  द्वारा  सहायता  देने  की  भी  एक  योजना  है  जिसे  सहायता  के  रूप  में

 राज्यों  को  दिया  जाता है  इसके  ग्राकड़  2155.80  करोड़  रु०  हैं  ।

 कुल  राशि  22998.76  करोड़  रुपये  हैं  ।  आपने  सम्पदा  You  के  रूप  में  64  करोड़  रुपये

 श्र  सम्मिलित  किये  जो  इसके  श्रतिरिक्त॑  उनको  दिया  जाता  हैं  ।  राज्यवार  वितरण  का  ब्यौरा

 नहीं  दिया  गया  है  ।  इसके  पश्चात  कुल  योग  2306  76.0  करोड़  रुपये  झाता  है

 ere  भाया  ao
 इसलिये  मैं  ar  नहू  निवेदन  करता  हुँ  ्  शिकायत  उचित  नहीं  है  ।
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 संघ  उत्पाद-शुल्क  सम्पदा  शुल्क  0  1979

 संद्योधन  विधेयक  तथा  ग्रतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  महत्व

 का  aaa  विधेयक

 श्री  गोटखिण्डे  ने  एक  मामला  उठाया  है  कि  वस्त्रों  के  मामले  में  सिक्किम  का  कोय  र  कयों

 नहीं  है  ?  सम  भकौते  के  भ्रनुसार  ag  निश्चय  किया  गया  हैं  कि  इन  वस्तुप्रों  जैसे  तथा

 टैक्सटाइल  sala  वस्त्रों  पर  बिक्री  कर  नहीं  लगाया  जायेगा  ।  तथा  विशेष  मानदण्ड  यह  है  कि

 जो  कुछ  भी  एकत्रित  किया  जायेगा  उसको  राज्यों  के  बीच  वितरित  कर  दिया  जायेगा  ।  लेकिन

 सिक्किम  में  वस्त्रों  पर  बिक्री  कर  लगा  eat  जहां  तक  वस्त्रों  पर  You  लगाने  का  सम्बन्ध

 सिक्किम  को  दोयर  प्राप्त  नहीं  हो  रहा  है  ।

 प्रो ०  farsaa  लाल  सक्सेना  :  सभी  राज्यों  में  मद्यनिषेघ  लागू  at  के

 कारण  कुल  कितनी  घनरादि  का  घाटा  होगा  ?

 थी  aaa  श्रग्रवाल  :  जहां  तक  मुझे  याद  है  You  से  होने  वाला  कुछ  राजस्व

 का  घाटा  500  करोड़  रु०  का  है  ।

 जहां  तक  उड़ीसा  के  देयर  की  बात  है  वह  पंजाब  से  भी  कम  है  जबकि  उड़ीसा  की

 संख्या  कुल  जनसंख्या  का  5  प्रतिद्वत  इस  बात  को  मैं  पहले  ही  स्पष्ट  कर  चुका  हुं

 श्री  कोसलराम  ने  TL-TATT  शुदा  तम्बाकू  पर  उत्पाद  शुल्क  हटा  देने  के  सम्बन्ध  में  एक

 मुद्दा  उठाया  जिसके  कारण  श्रांध्र  प्रदेश  को  राजस्व  हानि  होने  के  बारे  में  उन्होंने  बताया  है  ।

 ऐसा  नहीं  है  ।  एक  राज्य  में  जो  भी  उत्पाद  शुल्क  एकत्रित  किया  जाता  उसको  राज्य  को  ही

 दे  दिया  जाता  है  ।  यह  विभाज्य  राशि  के  श्रन्तगंत  प्राता  है  ।  लेकिन  चूंकि  a a TL-TaATT  शुदा  तम्बाकू

 पर  उत्पाद  षुल्क  हटा  दिया  गया  लेकिन  फिर  भी  कम  अथवा  श्रघिक  इसको  तैयार  शुदा

 तम्बाकू  हस्तांरतरित करें  दिया  गया  है  शत  कोई  भी  राजस्व  हानि  नहीं हुई  है  ।  जहां  तक

 याद है  यह
 121  करोड़  रुपये के  करीब  Bi  इसको  तैयार  शुदा  तम्बाकु पर  लागू  कर  दिया

 गया  है
 ।

 इसलिए  जहां
 तक

 उत्पाद  Yow  का सम्बन्ध है  उसके  किसी  भी  प्रकार से  कम  होने  का

 प्रशन  ही  नहीं  उत्पन्न
 होता  है  ।  यदि  ऐसा  किया  भी  जाता  है  तो  किसी  विशेष  राज्य  को  घाटा

 नहीं  होगा  ।
 जो

 धनराशि  शुल्क  के  रूप  में  एकत्रित  की  जाती  है  वह  विभाज्य  राशि

 के
 अझन्तगंत  श्राती  है  ।  इसके  परचात्‌ च्  वित्त  श्रायोग  इसका  झावंटन  करता  है  ।  प्रान्ध्र  प्रदेश  में  ऐसा

 क्यों  किया  इसका  प्रश्न  ही  नहीं  उठता है  अरत  इस  रूप  में  श्रान्घ्र  प्रदेश  को  घाटा  होगा  ।

 वित्त  झायोग  ने  ag  सिफारिश  की  है  कि  उत्पन्न  होने  वाले  मुद्दों  से
 निपटने  के  लिए  तथा  आंकड़ों  को

 उपलब्ध  कराने  के  लिंए  कुछ  पथक  कक्ष  स्थापित  किये  जाने  चाहिए  ।  कुछ  लोगों  ने  अनुरोध  किया

 है  कि  एक  स्थायी  वित्त  oats  होना  चाहिए  ।  वित्त  श्रायोग  ने  उसके  बारे  में  कोई  सिफारिश

 नहीं  की
 है

 लेकिन  यह  faratfzar  की  है  कि  वित्त  मंत्रालय  waar  योजना  आयोग  में  कुछ

 योजित  कक्ष  होने  चाहिएं  ताकि  पूरे  व  g  प्रांकड़े  एकत्रित  सुचना  देने  तथा  सचिवालय

 सम्बन्धी  कार्य  को  किया  जा  सके  ।  ताकि  जब  भी  कोई  वित्त  ovata  स्थापित  किया  जाता  है  तो

 उसको  सारे  झांकड़े  उपलब्ध  किये  जा  सकें  ।  सरकार  ने  ae  निर्णय  लिया  है  कि  इस  प्रकार  का

 कक्ष  वित्त  मंत्रालय  में  स्थापित  fear  जो  विभिन्‍न  राज्यों  से  सभी  मम्बन्धित

 प्रांकड़ों
 को

 एकब्रित  करके  तथा  उन्हें  अद्यतन  रूप  में  झ्रपने  पास  रख  सकता  है  ताकि

 जब  भी  कोई  वित्त  आयोग  स्थापित  किया  जाता है  उसको  इन  atest  को  उपलब्ध

 कराया  जा  सके  ।
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 विचार  से  न्यूनाधिक  मैंने  सभी  बातों  का  उत्तार  दे  दिया  है  ।  ga  उम्मीद  है  कि  जब

 भी  माननीय  सदस्य  अपने  सम्बन्धित  राज्यों  को  जायेंगे  तो  वे  राज्य  सरकारों  को  भ्ौर  अधिक

 frag  संसाधनों  को  जुटाने  की  कोशिश  करने  के  लिए  कहेंगे  ।  जिसके  बारे  में  माननीय  उप-प्रधान

 मंत्री  ने  विभिनन  राज्यों  को  पत्त  लिखा  हैं  जिसमें  कहा  गया  है  कि  4000  करोड़  रुपये  के

 रिक्त  संसाधनों  को  जुटाने  की  है  ।  इस  देश  के  विकास  के  लिए  हमें  एक  लम्बा  रास्ता

 तय  करना  है  ।  इसके  लिए  श्रतिरिक्त  संसाधनों  को  जुटाने  की  बहुत  श्रावस्यकता  है  ।  इसके  बिना

 कोई  भी  योजना  तथा  विकास  परियोजना  सफल  नहीं  हो  सकती  ।  इस  स्थिति  में  हम  हमेशा  ही

 बहुत  सहायक  रहे  हैं  ।  राज्यों  में  जो  भी  समस्यायें  उत्पन्न  होती  हैं  उनको  राज्य  स्तर  पर  ही  हल

 किया  जाना  चाहिए  ।  लेकिन  हमने  एक  स्पष्ट  ATaay  प्रस्तुत  किया  है  ।  उदाहरण  के  तौर  पर

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पीने  के  जल  की  सप्लाई  को  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  पहली  बार  संभवतः

 1977  में  बजट  में  40  करोड़  रुपये  निर्धारित  किये  गये  थे  ।  1978  में  इस  घनराशि  को  बढ़ाकर

 60  करोड़  रुपये  किया  गया  तथा  1979  में  बढ़ाकर  इस  धनराशि  को  80  करोड़  रुपये  कर  दिया

 गया  है  ।  प्रत्येक  मनुष्य  की  इस  मौलिक  झ्रावइ्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  केन्द्रीय  सरकार  इस

 समस्या  को  हल  करने  के  लिये  areas  समुचित  धनराशि  देने  में  संकोच  नहीं  करेगी  ।  दुर्भाग्यवदा

 देश  के  विकास  पर  30  वर्षों  से  व्यय  करते  हुए  भी  अज  भी  116,000  गावों  में  पीने  के  पानी

 की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  इस  विशिष्ट  मामले  के  बारे  में  हमने  राज्य  सरकारों  श्राश्वासन

 दिया  है  ।  इसके  अलावा  wea  fafurq  उपाय  भी  जब  भी  किसी  राज्य  में  कोई  प्राकृतिक  विपत्ति

 श्ाती है  तो  केन्द्रीय  सरकार  कार्यालय  सम्बन्धी  कार्यवाहियों  को  पुरा  किये  बर्गर  ही  राज्य  सरकारों

 के  वचाव  के  लिए  सामने  शझ्राती  श्रन्यथा  कितनी  सहायता  की  श्रावइ्यकता  है  इसके  बारे  में

 ब्रह्मानन्द  रेड्डी  अपयोग  ने  यह  सिफारिश  की  थी  कि  उच्च  स्तरीय  समिति  की  ferie  के  बिना

 सहांयता  नहीं  देनी  चाहिए  ।  लेकिन  सभा  को  इस  तथ्य  की  श्रवश्य  जानकारी  होगी  रिपोर्ट

 प्राप्त  होने  की  इंतजार  किये  बगर  ही  केन्द्रीय  सरकार  ने  हमेशा  प्रांध

 पश्चिमी  बंगाल  इत्यादि  राज्यों  को  तूफान  तथा  श्रन्य  प्राकृतिक  विपत्तियों  का  सामना  करने  के

 लिए  उदारतापूर्वक  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  है  ।  हम  बारीकियों  की  श्रोर  ध्यान  नहीं  देते

 हैं  ।  राज्यों  के  साथ  हमारे  बहुत  हीं  सौहादंपूणणं  सम्बन्ध  हैं  किसी  प्रकार  के  विरोध  करने  का

 seq ही  नहीं  है  ।  माननीय  सदस्यों से  मैं  यह  निवेदन  करता हूं  कि  वे  इस  प्रकार  की  मावना  उत्पन्न

 fa  केन्द्र  तथा  राज्यों  के  बीच  किसी  प्रकार  का  टकराव है

 sito  पी०  जी०  मावलंकर
 :  राज्यों  को  प्राकृतिक  विपत्तियों  का  सामना  करने

 के  लिए  जो  सहायता  दी  जाती  है  वह  सम्बन्धित  राज्य  के  योजना  झ्राबंटन  से  श्रलग  होती  इस

 लिए  ऐसे  अवसर  पर  सहायता  की  घनराशि  देना  तो  स्वागत  योग्य  है  लेकिन  सम्बन्धित  राज्य  की

 योजनायें  अस्त-व्यस्त  हो  सकती  हैं  ।

 श्री  सतीश  श्रग्रदाल  :  यह  बात  सच  है  कि  यह  afta  योजना  सहायता  के  रूप  में  है

 लेकिन  पहले  के  faa  मंत्री  द्वारा  यह  प्राइवासन  fear  गया  कि  इसकी  वजह  से  राज्यों  की

 यस विकासीय  योजनाश्रों  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।  राज्य  सरकारों  को  au  ग्रोर  ध्यान  देना  चाहिये

 कि  सभी  विकास  सम्बन्धी  परियोजनाओं  को  विश्वसनीयता  तथा  समयबद्ध  रूप  में
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 क्रियान्बित  किया  जाए  ।  wae  मूल्यों  में  वृद्धि  हो  जाती  है  ।  इसकी  जिम्मेवारी  राज्य  सरकारों

 की  है  ।  gage  है  कि  यदि  परियोजनाम्रों  को  विनिर्दिष्ट  समय  तथा  श्रनुबद्ध  समय  में  ही

 पूरा  किया  जाये  तो  मृत्यों  में  कोई  वृद्धि  नहीं  होगी  तथा  उस  धनराशि  से  ही  हम  और  श्रधिक

 परियोजनाओं  को  पुरा  करने  में  समर्थ  हो  सकेंगे

 प्री ०  पी०  जी०  मावलंकर  :  जब  किसी  विशेष  विपत्ति  के  समय  केन्द्रीय  सहायता  दी

 जाती  तो  यह  योजना  श्राबंटन  को  ध्यान  में  रखते  हुए  दी  जाती  है  ।  श्रौर  जितनी

 धनरादि  दी  जाती  है  उस  सीमा  तक  राज्य  का  योजना  श्राबंटन  श्रस्त  व्यस्त  हो  जाता  है  ।  यदि

 ग्राप  इस  बात  का  श्राइवासन  देते  हैं  कि  योजना  श्रावंटन  के  अन्तगंत  जो  वितरण  है  उसको  बाद  में

 प्रतिरिक्त  धनराशि  द्वारा  पुरा  किया  जायेगा  तो  इससे  समस्या  हल  हो  सकती  है  ।

 श्री  सतीश  श्रग्रबाल  इस  विशेष  मामले  के  सम्बन्ध  में  पहले  वित्त  मंत्री  श्री  एच०  एम०

 पटेल  द्वारा  एक  श्राइवासन  दिया  गया  था  कि  ag  धनराशि  एक  शभ्रम्रिम  योजना  सहायता  के  रूप  में

 होगी  |  लेकिन  उसके  कारण  राज्यों  की  विकासीय  योजनाओं  पर  कोई  भी  प्रभाव  नहीं  पड़ने  दिया

 जायेगा  ।  मैं  न  तो  इसमें  कोई  संद्यीधन  कर  सकता  हूं  ake  न  ही  मैं  पहले  वित्त  मंत्री  द्वारा  किये

 गये  झ्राइवासन  में  कोई  संशोधन  करने  के  लिये  सक्षम  हूं  अप  ही  उसका  मुल्यांकन  करेंगे  ।

 Sto  पी०  जो०  मावलंकर  :  वर्तमान
 वित्त  मंत्री

 के  बारे  में  श्रापके  क्या  विचार  हैं  ?

 श्री  सतीश  श्रग्रवाल  यह  प्रइन  वतंमान  वित्त  मंत्री  के  सामने  नहीं  लाया  गया  है  ।  लेकिन

 यदि  इसको  हमारे  सामने  लाया  जाता  तो  हम  इसकी  श्रोर  ध्यान  देंगे  ।  श्राखिरकार  यह  एक

 राष्ट्रीय  विपत्ति  है  और  यह  किसी  विशेष  राज्य  aaa  किसी  एक  जिले  तक  ही  सीमित  नहीं  है  ।

 लेकिन  केन्द्रीय  सरकार  का  भण्डार  भ्रण्णपुर्णा  नहीं  है  इसकी  भी  सीमायें  श्राप  भली  भांति

 जानते  ही  हैं  कि  जब  हमने  बजट  प्रस्तावों  अथवा  वित्तीय  प्रस्तावों  अथवा  कर  प्रस्तावों  को  प्रस्तुत

 किया  था  तो  हमें  कितनी  श्रधिक  का  सामना  करना  पड़ा  था  ।  तथा  बड़ी  मुश्किल  से

 श्रापके  सहयोग  से  हम  उन्हें  पास  कराने  में  सफल  हो  सके  हैं  ।

 राज्य  समस्याओं  श्रादि  के  सम्बन्ध  में  जो  सुजानात्मक

 सुझाव  मानवीय सदस्यों  ने  दिये  हैं  मैं  उसके  लिये  एक़  बार  फिर  उनका  घन्यवाद  करता  उन

 gaat  में  जो  कुछ  भी  संगतता  या  उपयुक्तता  होगी  उसपर  हम  विचार
 करेंगे  ।

 मैं  एक  बार  फिर  माननीय  सदस्यों  को  धन्यवाद  देता
 हूं  श्नौर  सदन  से  यह  प्रत्याशा  श्रौर

 निवेदन  करता  हूं  कि  इन  तीनों  विधेयकों  को  सवंसम्मति  से  स्वीकार  करके  ory  ही  इन्हें  पास

 किया  जाय  ।

 श्री  बी०  a <TAqal  :  केन्द्र  सरकार  उस  धन  पर
 3

 से
 4

 प्रतिशत  तक  ब्याज

 प्राप्त  करती  है  जो  विश्व  बैक  द्वारा  बिना  ब्याज  के  दिया  जाता  है  श्रौर  राज्य  सरकारों  को  जो

 सहायता  दी  जाती  उसका  वह  25  प्रतिशत  अपने  पास  रख  लेती  है  ।  मुझे  उसके  बारे  में

 उत्तर  चाहिये  ।

 श्री  सतीदा  श्रग्रवाल  :  यदि  मैं  भूल  नहीं  कर  रहा  हूं  तो  जहां  तक  मुभे  याद  fasa-aa

 परियोजनाश्रों  के  अन्तरगत  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  सभी  राज्यों  को  यह  प्रत्यक्ष  रूप  से  मिलती  हो

 236



 19  1901  संघ  उत्पाद-शुल्क  सम्पदा  शुल्क  )

 संदोघन  विधेयक  तथा  श्रतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  महत्व

 का  संदोघन  विधेयक
 ह

 fara  बैंक  समूह  को  जितनी  भी  योजनाश्ों  की  सहायता  करनी  होती  उनको  केन्द्रीय  सरकार  के

 माध्यम  से  ही  होकर  जाना  पड़ता  है  श्र  उन्हें  योजना  में  सम्मिलित  करना  पड़ता  है  ।  केन्द्र  इन

 के  लिए  जो  सहायता  देता  वह  सब  रुपया  केन्द्रीय  पुल  में  भ्राता  है  श्रौर  फिर  sa

 राज्यों  को  दिया  जाता  है  ।  परन्तु  श्राप  यह  बात  मानेंगे  कि  देश  में  कई  एसे  क्षेत्र  हैं  जहां  fase

 बेक  की  सहायता  से  नहीं  चल  रही  हैं  उन  राज्यों  को  हानि  रहेगी  ।  इस  प्रकार

 कुल  धन  केन्द्रीय  पुल  में  झाता  है  श्रौर  उसमें  से  उन  राज्यों  को  योजना  के  rata  सहायता  दी

 जाती  है  ।  पहले  प्रतिशत  केवल  25  ही  था  1978-79  में  हमने  इसे  75  प्रतिशत  तक  बढ़ा  दिया

 है  ।  उन्हें  यह  केन्द्रीय  पूल  से  भ्रतिरिक्त  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  मिलेगा  |

 श्री  बी०  राचेया  :  ब्याज  के  बारे  में  क्या  ख्याल है  ?

 श्री  waret  श्रग्रवाल  :  वह  सब  पुल  में  डाल  दिया  जाता  है  ।  हम  इसमें  से  कोई  लाभ  नहीं

 कमा  रहे  उसके  बारे  में  श्राप  निश्चिंत  रहें  ।

 श्री  श्रण्णासाहिब  गोटखिडे  :  मैं  मन्ती  का  धन्यवादी  हूं  कि  उन्होंने  मेरी  एक

 बात  का  तो  उत्तर  दे  दिया  परन्तु  उन्होंने  मेरी  wea  दो  बातों  का  उत्तर  नहीं  दिया है  ।

 शुल्क  पर  चल  रही  बहस  को  तो  गनना-उत्पादकों  पर  ले  जाया  जा  सकता  है  श्रौर  जब  विभाजीय

 अ्रंदादान  को  20  प्रतिशत  से  40  प्रतिदात  कर  दिया  गया  तो  महाराष्ट्र  का  भ्रंश  कम  र्क्स

 हो  गया  ?

 श्री  water  श्रग्रवाल  :  इस  प्रकार  तो  कुल  कर  राजस्व  विभाजीय  पुल  को  श्राता है  ।  राज्यों

 को  20  प्रतिशत  श्रावंटन  करने  के  wa  यह  40  प्रतिशत  हो  जायेगा  ।  परन्तु  प्रत्येक  राज्य

 को  कितना  धन  दिया  जायेगा  उसके  लिए  अलग  से  मापदण्ड  कृप्या  श्रापको

 चाहिये  कि  20  से  40  प्रतिशत  का  शरथ  है  कि  वह  कुल  जोड़  जो  faaisita  पुल  में

 झायेगा  a  विभाजीय  पुल  से  प्रत्येक  राज्य  को  कितना  उसके  लिए  faca-aTarT  ने  एक

 मानदण्ड  निर्धारित  किया  हुआ  है  जनसंख्या  oifaar  प्रतिव्यक्ति  ara

 अ्रादि  पर  25  प्रतिशत  महत्व  दिया  जाता  है  ।  इस  श्राधार पर  प्रत्येक  राज्य  को  धनराशि  afer

 की  जाती  है  ।  इसका  ag  मतलब  नहीं  है  कि  श्राप  200  करोड़  रुपये  क़ा  उत्पाद-युल्क  राजस्व
 3
 दे

 रहे  हैं  तो  श्रापको  80  करोड़  रुपये  मिलेंगे  ।  वह  तो  वास्तव  में  एक  मिथ्यानाम  है  ।

 थी  झण्णासाहिब  melas  :  क्या  उत्पाद-शुल्क  पर  दी  गई  छुट  गनना-उत्पादकों  को  दे  दी

 जायेगी  ?

 श्री  सतीश  श्रग्रवाल  :  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  उत्पाद-शुल्क  विक्रय-कर  के  बदले  में  होता

 है  ।  इसे  हम  गन्ना  उत्पादकों
 को

 कैसे  दे  सकते  हैं  ?

 श्री  श्रण्णासाहिब  गोटखिडे  :  मैं  अतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  की  बात  कर  रहा  हुं  ।  क्या  सरकार

 इस  सुभाव  को  स्वीकार  करने  को  तथयार  है  क्योंकि  चीनी  उद्योग  एक  कठिन  दौरे  से  गुजर  रहा  हैं  ?

 श्री  aatar  श्रग्रवाल  यदि  झाप  2,000  करोड़  रुपये  के  घाटे  को  पुरा  करने  के  लिए

 सहमत  हो  जायें  तो  मैं  सदन  का  हर  सुभाव  मानने  को  तैथार  हूँ  ।
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 सद्योधन  विधेयक  तथा  ग्रतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  महत्व

 ि  एट  ि  वि  धि  डिड
 का  स  दोधन  विधेयक

 समापति  महोदय  :  ब
 हम  मद संख्या 13,

 14  ae  15  पर  विचार  करेंगे  ।  यद्यपि

 उनपर  एक  साथ  विचार  हुआ  था  तथापि  मतदान  के  लिये  मैं  उन्हें  अलग-श्रलग  पेशा  करूगा  ।

 हम  संघ  उत्पाद-शुल्क  विधेयक  लेंगे  ।

 प्रशन यह  है

 की  संचित  निधि  में  से  उन  राज्यों  को  जिन  पर  शुल्क  अ्रधिरोपित  करने  वाली

 विधि  का  विस्तार  हैं  कतिपय  संघ  उत्पाद-शुल्क  के  शुद्ध  झ्रागमों  के  भाग  के  समतुल्य

 राशि  संदत्त  करने  का  तथा  वित्त  श्रायोग  द्वारा  28  1978  की  रिपोर्ट  में

 सिफारिश  किये  गये  सिद्धांतों  के  agar  उन  राज्यों  में  उन  राशियों  के  वितरण  का

 उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुभ्ना

 समापति  महोदय  :  प्रब  हम  खण्डवार  विचार  करेंगे  ।

 प्रश्न यह  है

 खण्ड  2  से  6  तक  विधेयक  का  at  बनें

 प्रस्ताव  स्वीकृत  श्र  ।

 खण्ड  2  से  6  तक  में  जोड  दिये  गये  ।

 खण्ड 1,  भ्रधिनियमन  सुत्र  ate  atlas  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 श्री  सतीश  :  मैं  प्रस्ताव करता  हूं

 ग्ग्कि  विधेयक  को  पारित  किया  जाये  पी

 सभापति  महोदय  :  प्रइन यह  है

 ग्कि  विधेयम  पारित  किया  जाये  (8

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 समापति  महोदय :  श्रबन  हम  मद
 संख्या

 14,  सम्पदा  शुल्क  संशोधन  विधेयक

 पर  विचार  करेंगें  ।  प्रदन  यह  है  :

 श््कि  सम्पदा  शुल्क  1962  का  श्रौर  संदोधन  करने  वाले  विधेयक

 पर  विचार  किया  जाये  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुझा

 सभापति  महोदय  :  अब  हम  खण्डवार  विचार  करेंगे  ।

 प्रश्न  यह  है

 खण्ड  2  श्र  3  विधेयक  का  aaa  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |
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 संशोधन  विधेयक  '  तथा  श्रतिरिक्त  उत्पाद-शुल्क  महत्व

 का  aaa  विधेयक
 ाा

 खण्ड  2  श्रौर  3  घिघेयक  में  जोड़े  गये  ।

 1,  श्रधिनियमन  सुत्र  ate  शोषक  विधेयक  में  जोड़े  गये  |

 श्री  waver  श्रग्रवाल  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ी

 समापति  महोदय  :  प्रदन  यह  है

 विधेयक  पारित  किया  जाये
 ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 atfo सभापति  सहोदय  :  अरब  हम  मद  संख्या  15,  त्रात  रिक्त  उत्पाद-शुल्क  महत्व  का

 संशोधन  विधेयक  पर  विचार  करेंगे  ।

 प्रश्न यह है यह  है

 कि  afafraa  उत्पाद-शुल्क  महत्व  का  1957  का

 भर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ब

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 सभापति  महोदय  :  झ्रब  हम  खण्डवार  विचार  करेंगे  |

 प्र्न  यह  :.

 श खण्ड  2  att  3  विधेयक  के  प्र  बनें  ।”'

 स्वीकृत  ।

 खण्ड  2  ak  3  विधेयक  में  जोड  दिये  गये  ।

 खण्ड  1,  श्रधिनियमन  सुत्र
 श्रोर  atte  विधेयक  में

 जोड़  दिये  गये  ।

 श्री
 wetter

 ध्रग्रवाल  इससे  पहले  विधेयक  को  पारित
 कर

 ने  के  afay  प्रस्ताव

 को  प्रस्तुत  करू  मैं  इस  सदन  में  सभी  सदस्यों  से  मिले  सहयोग  के
 लिये  गहन  प्रशंसा  प्रकट  करता

 हुं

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 ग्ग्कि  विधेयक  को  पारित  किया  जाए  ।

 प्रदा  वापी  ठ सभापति  महोदय :  qe @ @  >

 विधेयक  पारित  किया  जाये  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुश्ना

 ह  य  et,
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 भ्रनुसूचित  जातियों  तथा  भ्रनुसूचित  जनजातियों  के  श्रायुक्त  9  1979

 के
 तेइसवें  धौर  चौबी  सर्वे  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 ध्रनुसुचित  जातियों  तथा  श्रनुसुचित  जन-जातियों  के  श्रायुक्त  के

 azaa  श्रोर  चोबीसबें  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 समापति  महोदय  :  wa  हम  शअनुसुचित  जातियों  श्रौर  श्रनुसूचित  जन-जातियों  के  आयुक्त

 के  प्रतिवेदनों  को  विचारार्थ  लेंगे  ।  इस  कार्य  के  लिये  कुल  12  घन्टे  का  समय  दिया  गया  है  ।

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  मैं  प्रस्ताव  करता हूं
 :

 ag  सभा  श्रनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनुसूचित  जनजातियों  के  भ्रायुक्त  के  ag

 1974-75,  1975-76  श्रौर  1976-77  के  श्रौर  प्रतिवेदनों  जो

 1  1978  शौर  9  1978  को  सभा  पटल  पर  रखे  गये

 विचार  करे  1.0

 सभापति  महोदय :  मेरे  पास  केवल  दो  नाम  हैं  ।  मण्डल  जी  क्या  श्राप  नहीं  बोल  रहे  हैं  ?

 क्या  अप  बोलना  नहीं  चाहते  ?

 संसदोय  काय  श्रौर  श्रम  मंत्री  रवीन्द्र  :  वह  क्यों  बोलें  ?

 (saaara)

 Sto  पी०  जी  मावलंकर  :  वह  तो  तीन  साल  से  इन  दो  प्रतिवेदनों  पर ,

 विचार  करने  की  सभा  से  मांग  कर  रहे  हैं  ।  उन्हें  प्रस्तावना  के  रूप  में  कुछ  कहने  दें  ।

 समापति  महोदय :  जो  भी  किसी  व्यक्ति  पर  दबाव  नहीं  डाला  जा  सकता  ।  श्री  के०

 के  ०  मूति  कसे  बोल  सकते  हैं
 ?

 श्री  कुसुम  कृष्ण  मूर्ति  :  सभापति  मैं  श्रनुसुचित  जातियों  और

 प्रनुसूचित  जनजातियों  के  श्रायुक्त  के  चौबीसवें  प्रतिवेदनों  पर  श्रपनी  कुछ  टिप्पणियां

 देना  चाहता  हू  ।

 (eater)

 Sto  पी०  जी०  मावलंकर  :  प्रतिवेदन  बीते  काल  से  सम्बद्ध  है  ।  उन्हें  हमारी

 स्मृति  को  नया  करना  होगा  ।  वे  सभा  को  प्रतिवेदनों  को  उनकी  कुछ  मुख्य

 मुख्य  रूपरेखाएं  पहले  तभी  हम  इन  पर  विचार-विमंदां  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  रबीन्द्र  वर्मा  :  परिपांटी  यह  महीं  है  कि  जब  कोई  मन्त्री  ऐसा  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 करता  >
 g  तो  कुछ  बोलता  है  ।  वह  तो  केवल बहस  का  ही  उत्तर  देता  है

 ।
 ऐसा

 करना  न
 ही

 प्रावश्यक  है  अर  न  ही  सदन  की  यह  परिपाटी  रही  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  मेरे  विचार  से  श्री  gle  को  कोई  aataa at
 ने  नहीं  चाहिये  ।

 Sto  पी०  जी०  मावलंकर :  मैं  इस  बात  पर  काफी  गम्भीर हूं  ।  मेरा  श्रापके

 विचारार्थ  निवेदन  है  कि  प्रस्ताव  यह  है  :

 ग्प्कि  यह  सभा  भ्रनुसुचित  जातियों  तथा  प्रनुसुचित  जनजातियों  के  आयुक्त  के  वर्ष

 1974-75  ग्रौर  1975-76  तथा  1976-77  के  झर  प्रतिवेदनों
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 के  तेइसवें  श्रौर  चौबी  सें  प्रतिवेदनों  के
 सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 जो  ह  मार्च  1978  9  1978  को  सभा  पटल  पर  रखे  गये

 विचार  करे  प

 ये  प्रतिवेदन  1974  से  1977  तक  के  तीन  वर्षो ंकी  झवधि  से  सम्बन्धित हैं
 ।

 समापति  Rata :  इस  पर  मैं  कुछ  कहना  चाहता  हूँ  इस  समय  मुभे  कोई  टिप्पणी  नहीं

 करनी  परन्तु  मुझे  कुछ  खेद  है  कि  चूंकि  दो  दिन  पब  यह  घोषणा  कर  दी  गई  थी  कि  यह

 विषय  उठाया  जायेगा  तो  माननीय  सदस्यों  से  यह  श्राद्या  की  जाती  है  कि  वे  सारे  मामले  का

 अध्ययन  करते
 ।

 उनको  केवल  उस  पर  ही  निर्भर  नहीं  करना  चाहिये  जो  मन्त्री  महोदय  कहते हैं  ।

 (saaara)

 यह  ara  परिपाटी  नहीं  है  वह  केवल  तभी  उत्तर  देंगे  जब  सारा  वाद-विवाद  समाप्त  हो

 जायेगा  ।

 भ्रब  मैं  कोई  टिप्पणी  नहीं  देना  चाहता  ।  परन्तु  wat  तक  मुभे  दो  नामों  को  छोडकर  ate

 कोई  नाम  नहीं  मिले  हैं  इससे  इस  वाद-विवाद  के  सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्यों  की  गम्भीरता  का

 पता  चलता  है  |

 श्री  कुसुम  कृष्ण  gta  )
 :  मैं  भ्रनुसुचित  जातियों  तथा  श्रनुसूचित

 जनजातियों  के  agra  के  ate  प्रतिवेदनों  पर  भ्रपने  विचार  प्रकट  करना  चाहता  हूं  ।

 प्रतिवेदन  वर्ष  1974-75  से  तथा  प्रतिवेदन  वर्ष  1975-76  तथा  1976-

 77  से  सम्बन्धित  है  ।  aa  तक  सभा  में  22  प्रतिवेदनों  पर  विचार  किया  जा  चुका  सरकार

 को  प्रतिवेदन  को  प्राप्त  किये  एक  ag  से  भी  श्रधिक  का  समय  व्यतीत  हो

 चुका  है  ।  लेकिन  सभा  में  महत्वपूर्ण  कार्यों  को  निपटाने  के  कारण  इन  प्रतिवेदनों  पर  चर्चा  नहीं

 की  जा  सकी है  ।  इसके  श्रलावा  जो  नवीनतम  प्रतिवेदन  वह  केवल  ह  1976-77  से

 ही  सम्बन्धित है  ।  लेकिन  wa  वरष॑  1979-80  चल  रहा  है  ।  रत कक  यह  बात  स्पष्ट  है  कि  ag

 1977-78  तथा  1978-79  के  प्रतिवेदनों  पर  इस  समय  चर्चा  नहीं  की  जा  सकेगी  ।  aw  हम

 तीन  वर्ष  पूव॑  के  मामलों  से  सम्बन्धित  प्रतिवेदनों  पर  विचार  करेंगें  ।  इन  प्रतिवेदनों  में  जो  सुकाव

 तथा  टिप्पणियां  की  गई  हैं  वे  भी  मुख्यतः  तीन  वर्ष  पु  की  ही  इनमें  से  कुछ  समय-भ्रन्तराल

 में  निरथंक हो  गई  हैं  मेरे  विचार  में  सरकार  के  लिये  यही एक  श्रच्छा  उपाय  है  कि  भ्रनुसुचित

 जातियों  तथा  श्रनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  की  ada  समस्याओं  को  सुलभाया  जाये  ।

 अनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनुसुचित  जनजातियों  की  महत्वपुणं  समस्याश्रों  को  दूर  करने  का

 यही  एक  तरीका  जहां  तक  इन  प्रतिवेदनों  पर  चर्चा  करने  का  सम्बन्ध  यह  एक  बहुत  ही

 दुर्भाग्यपूर्ण  स्थिति  है  ।

 प्रायोग  की  aaaifaa  जिम्मेदारी  यह  देखना  है  कि  श्रनुसुचित  जातियों  तथा  श्रनुसुचित

 जनजातियों  के  लिये  जो
 संरक्षण

 सम्बन्धी  प्रावधान  उनको  किस  प्रकार  से  क्रियान्वित  किया

 जा  रहा  इसकी  परिकल्पना  करना  उचित है
 कि  सरकार  इस  समय  भारत  में  भ्रनुसुचित

 जातियों  तथा  श्रनुसुचित  जनजातियों  की  हालत  से  पूरी  तरह  परिचित  है  क्योंकि  इस  सम्बन्ध  में

 22  बहत  प्रतिवेदनों  पर  विचार  किया  जा  चुका है  ।
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 9  1979 भनुसुचित  जातियों  तथा  श्रनुसुचित  जनजातियों  के  श्रायुक्त

 के  तेइसवें  श्रौर  चौबीसवें  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 प्रारम्भ  में  ही  मैं  यह  कहना  चाहता  हं  कि  यह  बात  बहुत  ही  महत्वपु्णं  है  कि  श्राज  हमें

 अ्रनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनुसूचित  जनजातियों  पर  उनके  जन्म  स्थान  पर  ही  हो  रहे  श्रत्याचारों

 की  समस्या  पर  विचार  करना  है  ।  सरकार  इस  बात  से  भली-भांति  परिचित  है  कि  कितनी  बार

 श्रत्याचार  faa  गये  fea  प्रकार  के  अत्याचार  किये  गये  किन-किन  स्थानों  धर  अत्याचार

 हुए  हैं  झोर  इनके  दिन  प्रतिदिन  बढ़ने  के  कया  कारण  हैं
 ?  दिन  में  तथा  रात  में  हरिजनों  पर  बड़े

 पैमाने  पर  श्रत्याचार  किये  जा  रहे  ये  भ्रत्याचार  पहली  सरकार  के  शासन  में  कम  थे  प्रथवा

 वर्तमान  सरकार  के  शासन  में  अघिक  हो  रहे  हैं  यह  मुख्य  बात  नहीं  लेकिन  मुख्य  बात  यह  है  कि

 समपघ-समय  पर  श्रनुसुचित  जातियों  तथा  अ्रनुसुचित  जनजातियों  पर  ही  श्रत्याचार  क्यों  किये  जाते

 इस  समस्या  का  यही  मुल  प्रश्न  है  इसके  अलावा  बहुत  से  श्रवसरों  पर  ऐसा  देखा  गया  है  कि

 सरकार  गुगी  तथा  श्रसहाय  रूप  में  इन  अ्रत्याचारों  को  देखती  रही  है  ।  इसके  ग्रलावा  हरिजनों

 पर  घ्रत्याचा रों  के  होने  की  संभावना  की  पहले  सूचना  प्राप्त  करने  के  उपराग्त  भी  सम्बन्धित

 अधि  कारियोंने  बहुत  ही  पक्षपात  रवया  अपनाया है  ।  इस  तथ्य  को  पुलिस  विभाग  के  वरिष्ठ

 अ्रधिकारियों  द्वारा  कई  बार  स्वीकार  किया  जा  चुका  है  ।

 हरिजनों  पर  श्रत्याचारों  के  सम्बन्ध  में  यह  बात  स्पष्ट  है  कि  निहित  cary  तथा  भुस्वामी

 वर्ग  हरिजनों  को  समुह  के  रूप  में  ही  मारने  के  पक्ष  में  नहीं  है  बल्कि  उनको  यह  दिखाकर

 कित  भी  किया  जाता  है  कि  यदि  हरिजनों  ने  सिर  उठाया  तो  उसके  क्या  परिणाम  होंगे  ।  यदि

 रिजन  लोग  उप-मानव  के  रूप  में  ही  रहें  तो  किसी  को  भी  कोई  श्रापत्ति  नहीं  है  लेकिन  यदि

 वे  अपने  जीवन  की  न्यूनतम  झावश्यकताओं  को  प्राप्त  करने  के  अ्रधघिकार  की  बात  करते  तो

 उन  पर  श्रत्याचार  किये  जाते  हैं  तथा  हरिजनों  को  तरह-तरह  के  भय  दिखाये  जाते  हैं  ।

 ऐसे  उदाहरण  मोजूद  हैं  जबकि  हरिजनों  के  पुरे  गांवों  को  ही  जला  कर  राख  कर  दिया

 गया  है  ऐसे  उदाहरण  मौजूद  हैं  जबकि  श्रसहाय  हरिजन  को  सभी  प्रकार  से  सताया

 गया  जिसमें  उनके  साथ  श्रमानवीय  बलात्कार  भी  सम्मिलित  हैं  ।  ऐसे  उदाहरण  भी  मौजूद

 हैं  जबकि  निर्दोष  बच्चों  को  कत्ल  किया  गया  उन्हें  जिन्दा  जलाया  गया  है  |  ऐसे

 भी  हैं  जबकि  वृद्धा  तथा  बीमार  एवं  महिलाओं  के  साथ  भयंकर  रूप  से

 बलात्कार  किये  गये  हैं  इन  घटनाप्रों  के  अधिकतर  स्थानों  पर  मैंने  व्यक्तिगत  रूप  में  जाकर  इन

 दुष्कृत्यों  के
 शिकार  हुए  लोगों  से  वातचीत  की  मेरा  यह  है  कि  यद्यपि  सरकार  इन

 समस्याओं  को  सख्ती  से  निपटाने  के  लिये
 बहुत

 ही  उत्पुक  है
 किन्तु

 जिन  afaatfat  at  यह

 काम  सौंपा  जाता  है  वे  बहुत  ही  पक्षपातपूर्ण  रवा  श्रपनाते
 हैं  यहां  तक  कि  उनके  जीवन

 संरक्षण  का  भी  उल्लघंन  किया  गया है  इन  लोगों  को  न्यूनतम  न्याय  दिलाना  चाहिये  इस

 सम्बन्ध  में  पुलिस  बल  महत्वपुणां  awe  होता है  ।  कुछ  मामलों  में  हमने  देखा  है
 कि

 पुलिस  वालों  ने  न  केवल  शभ्रपने  का  उल्लधन  किया है  बल्कि  श्रसहाय  हरिजनों  को  सताने

 के  लिये  अमीर  तथा  भूस्वामियों  की  मदद  की
 है  ।  हमने  aga  से  ऐसे  उदाहरण  देखे  तथा

 बिहार  तो  इस  तथ्य  का  साक्ष्य  है  ।  मेरा  स्पष्ट  तथा  विशिष्ट  प्रइन  य  कि  इस  सम्बन्ध  में  ऐस

 पुलिस  श्रधिकारियों  से  निपटने  के  faa  जिन्होंने  जानबूभऋकर  ग्रपने  उत्तरदायित्व  का  उल्लघंन

 किया  है  सरकार  ने  क्या  की  है
 ?  fara  है  कि  जब  कभी  भी  उन्होंने

 att  कत्त  व्य  का  स्पष्ट  रूप  में  उल्लघंन  किया  तो  उनके  खिलाफ  बहुत  ही  कम  कार्यवाही

 की  गई  है  मेरा  विचार  है  कि  इस  समस्या  को  तभी हल  fear  जा  सकता है  जबकि  जिन
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 19  1901  श्रनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनुसुचित  जनजातियों  के  श्रायुक्त

 के  चौबीसवें  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 अधि  कारियों  को  इस  कार्यभार  को  जाता  है  ale  वे  इसे  पूरा  नहीं  करते  तो

 स्पष्ट  रूप  से  दण्डित  किया  जाना  चाहिये  |  भ्रन्यथा  यह  समस्या  हल  नहीं  हो  सकती  ।  इसलिये

 सरकार  के  लिये  यह  बहुत  ही  भ्रावश्यक  है  कि  एक  ऐसी  पद्धति  को  अरपना ये  जिसके  क अ्रन्तगत  इस

 प्रकार  के  भ्रधिका  रियों  को  कठोर  दण्ड  दिया  जाये  |

 इसके  जसा  कि  कालेलकर  श्रायोग  द्वारा  सुभाव  दिया  गया  शभ्रनुसूचित  जातियों

 तथा  भ्रनुसूचित-जनजातियों  के  लोगों  को  प्रोत्साहित  किया  जाना  चाहिये  तथा  पुलिस-निरीक्षकों

 एवंम्‌  उप-निरीक्षकों  की  श्रेणी  में  इन  लोगों  को  पर्याप्त  प्रतिनिधित्व  दिया  जाना  चाहिये  जो

 से-कम  30  तक  होना  इससे  पुलिस  की  ate  से  उचित  संरक्षण  देने  की  WITT

 की  जा  सकती  है  ।  हमने  ऐसे  बहुत  से  मामले  देखे  हैं  जिनमें  श्रत्याचार  चाहे  किसी  भी  प्रकार  का

 fear  गया  हो  ates  छूट  जाते  हैं  इसका  कारण  बहुत  ही  साधारण  सा  है  ।  इस

 प्रकार  के  समाज  जो  जाति  तथा  सम्प्रदाय  के  पूर्वाग्रह  पर  आधारित  न्यूनतम  न्याय  की

 अपेक्षा  करना  अ्रसंभव  है  ।  कानून  व्यवस्था  के  सम्बन्ध  हमें  ग्रनुवुचित  जातियों  तथा  श्रनुसूचित

 जनजातियों  को  प्रोत्साहित  करना  चाहिये  ताकि  वे  न्यायपालिका  में  काफी  संख्या  में  पद  प्राप्त  कर

 सकें  यह  बहुत  ही  झ्ावश्यक  है  ।

 सरकार  ने  श्रापातकाल  से  श्रापातकाल  के  दौरान  तथा  शझ्रापातकाल  के  किये

 गये  श्रपराधों  से  निपटने  के  लिये  विशेष  न्यायालयों  से  सम्बन्धित  एक  विधेयक  को  बड़ी  ही  तत्परता

 के  साथ  पुरःस्थापित  किया  है  ।  लेकिन  हरिजनों  पर  जिस  प्रकार  के  श्रत्याचार  किये  जा  रहे

 वह  एक  बहुत  ही  गंभीर  मामला  स्थिति  बिगड़ती  जा  रही  है  गौर  इस  समय  स्थिति  विस्फोटक

 बनी  हुई  लेकिन  हमें  भ्रत्यन्त  जिज्ञासा  बनी  हुई  है  कि  इस  मामले  पर  सरकार  चुप्पी  क्यों  साधे

 हुए  है  श्रौर  इस  समय  बिल्कुल  भ्रसहाय  के  रूप  में  क्यों  है  ।  इसलिये  मैं  सरकार  का  विशेष  श्यान

 इस  बात  की  ste  दिलाना  चाहता  हूँ  कि  देश  में  हरिजनों  पर  हो  रहे  श्रत्याचारों  की  समस्या  से

 निपटने  के  लिये  विशेष  न्यायालयों  को  स्थापित  किया  जाय  ।  जब  तक  val  व्यवस्था  नहीं  की

 जाती  है  जिसमें  इस  प्रकार  के  मामलों  को  तेजी  के  साथ  निपटाया  जाये  तथा  श्रपराधियों  को  बिना

 किसी  विलम्ब  के  सजा  दी  जाये  तब  तक  इन  जातियों  के  लोगों  को  न्याय  तथा  संरक्षण  दिलाना

 बहुत  ही  कठिन  कार्य  है  ।  इस  मामले  से  निपटने  के  लिये  सरकार  द्वारा  इस  प्रकार  टालमटोल  करना

 निश्चय  ही  उसके  लिये  प्रतिकूल  होगा  ।  हमने  देखा  है  कि  हमारी  संघीय  प्रणाली  में  दोहरी

 दारी  अपनाई  जाती  है  ।  जब  भी  हरिजनों  पर  श्रत्याचार  किये  जाते  हैं  तो  केन्द्रीय  सरकार  कहती

 है  कि  कानून  ate  व्यवस्था  को  बनाये  रखना  राज्य  का  मामला  है  श्रौर  बहुत  से  मामलों  में  सूक
 दर्शक  की  तरह  देखती  रहती  है  ।  ऐसा  करने  से  यह  समस्या  हल  नहीं  होगी  जब  तक  दोहरे

 उत्तरदायित्व  की  नीति  को  अ्रपनाना  नहीं  छोड़ा  जाता  है  ale  केन्द्रीय  सरकार  इस  समस्या  की  भ्रोर

 घ्यान  नहीं  देती  है  तब  तक  किसी  वास्तविक  न्याय  की  अपेक्षा  नहीं  की  जा  सकती  att  सरकार

 हरिजनों  पर  हो  रहे  भ्रत्याचारों  की  बुराई  को  नियंत्रित  करने  में  श्रसफल  रहेगी  ।

 mad  व्यक्तिगत  भ्रनुभव  से  श्री  कप  री  ठाकुर  ने  एक  ऐसी  पद्धति  को  जन्म  दिया  है  जिसके

 अन्तगंत  अ्रपनी  रक्षा  करने  के  वास्ते  वह  भ्रनुसुचित  जातियों  तथा  ग्रनुसुचित  जनजातियों  को  तथा

 समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  हथियार  चलाने  का  प्रदिक्षण  देने  के  पक्ष  में  हैं  वह  निराश  तथा

 maga  होकर  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचे  कि  भ्रनुसूचित  जातियों  तथा  प्रनुसुचित  जनजातियों  को  श्रपनी

 महिलाग्रों  को  इज्जत  बचाने  के  लिये  तथा  अपनी  जीवन  रक्षा  के  लिये  इस  उपाय  को  प्रयोग  में
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 wagqfaq  जातियों  तथा  श्रनुसूचित  जनजातियों  के  श्रायुक्त  9  1979

 के
 ०५ तेइसवें  शरर  चौंबीसवें  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 लाना  बहुत  ही  है  ।  इसलिये  सरकार  को  ear  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  aqarad
 जातियों  की  दिल  दहलाने  वाली  समस्या  को  हल  करने  के  लिये  कपूरी  ठाकुर  द्वारा  ga

 गये

 उपाय  को  प्रयोग  में  साना  चाहिये  ।

 जहां  तक  इस  समस्या  के  श्राथिक  पहलु  का  सम्बन्ध  सरकार  भ्रनुसुचित  जातियों  तथा

 अ्नुसूचिन  जनजातियों  के  कल्याण  के  सम्बन्ध  में  धन  श्रावंटन  के  लिये  कुल  जनसंख्या  में  उनकी

 प्रतिशतता  को  देखती  है  ate  उसके  arse  पर  धन  श्रावंटित  करती  है  ।

 हम  जानते  हैं  कि  सामान्य  तौर  पर  भ्रनुसुचित  जातियों  तथा  जनजातियों  की  जनसंख्या

 कुल  जनसंख्या  का  15  प्रतिशत  ह  ।  लेकिन  जब  कभी  भी  हम  गरीबी  समाप्त  करने  की  बात  करते

 हैं  तो  हम  विशेषकर  उस  वर्ग  की  बात  करते  हैं  जो  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहता  है  ।  जब  हम  धन

 का  आवंटन  करते  हें  तो  हमें  विदोष  रूप  से  भ्रनुसुचित  जातियों  के  लिये  धन  का  order  करना

 चाहिये  ।  सारी  जनसंख्या  में  भ्रनुसूचित  जातियों  के  लोगों  की  जनसंख्या  लगभग  15  प्रतिशत  है  ।

 लेकिन  गरीब  वर्गों  में  यह  60  प्रतिशत  से  भी  श्रधिक  है  ।  इसलिये  गरीबी  को  समाप्त  करने  के

 लिये  धन  का  श्राबंटन  करते  समय  सरकार  को  इस  बात  का  स्पष्ट  रूप  से  ध्यान  रखना  चाहिये  कि

 इन  लीगों  की  गरीबी  की  प्रतिशतता  को  देखते  हुए  ही  धन  का  श्राबंटन  किया  जाय  ।  यह  एक  बहुत

 ही  बात  है  ।  इन  वर्गों  को  गरीबी  से  मुक्त  कराये  बर्गर  गरीबी  को  समाप्त  करने  की

 बात  करने  का  कोई  प्रयोजन  नहीं  है  ।

 योजना  के  श्रन्तगंत  भी  बहुत  से  ऐसे  साधन  हैं  जिनके  द्वारा  उनको  आर्थिक  ancaray  से

 मुक्त  कराया  जा  सकता  है  ।  इन  वर्गों  के  लिये  एक  विशेष  संघटक  योजना  तेयार  की  गई  है  ।

 इस  योजना  का  स्पष्ट  उद्देश्य  यह  है  कि  वे  कुल  व्यय  को  सेक्टर  के  अनुसार  बांटना  चाहते  हैं  ।

 लेकिन  मैं  यह  कहना  चाहता  हू  कि  प्रत्येक  सेक्टर  में  इन  वर्गों  की  अ्रलग-प्रलग  प्रतिशतता  है  |

 उदाहरण  के  लिये  छोटे  तथा  सीमान्त  किसानों  में  भ्रनुसुचित  जातियों  की  संख्या  लगभग

 20  प्रतिश्त  है  जबकि  खेतिहर  मजदूरों  में  इनकी  संख्या  लगभग  60.0  प्रतिशत है  ।  यदि  चमड़े

 उद्योग  को  लें  तो  इसमें  इनकी  संख्या  80  प्रतिडात  से  भी  अधिक  है  ।  इसलिये  जब  श्राप  विशेष

 श्रावंटन  सेक्टर  के  ग्रतुसार  कर  रहे  हैं  तो  इन  वर्गों  के  लिये  प्रत्येक  क्षेत्र  में  इनकी  प्रतिशतता  के

 अधार  पर  ही  घन  को  विनिर्दिष्ट  कियां  जाय  ।  तभी  हम  झ्राथिक  विकास  के  दृष्टिकोण  से  इन

 वर्गों  के  सामान्य  विकास  की  अ्रपेक्षा  कर  सकते  हैं  ।

 इसके  अलावा  कार्यात्मक  गतिशीलता  होनी  चाहिए  और  इन  लोगों  को  अरपना  व्यवसाय

 चुनने  में  गतिशीलता  लाकर  उनको  प्रोत्साहित  करना  चाहिए  ।  निर्धारण  करते  समय  उनको  किसी

 वर्ग  विशेष  जिससे  वे  संबंधित  श्रथवा  व्यवसाय  जिसके  वे  श्रादती  है  तक  ही  सीमित  नहीं  रखना

 चाहिए  |  जब  तक  हम  व्यवसायों  में  गतिशीलता  नहीं  लाते  हैं  तब  तक  समाज  को  श्रौर  भागों  में

 विभाजित  करते  इससे  समाज  संसक्ति  तथा  राष्ट्रीय  एकीकरण  की  समस्या  हल  हो

 ग्र्त  इन  वर्गों  के  लिए  व्यवसाथ  निर्धारण  करते  समय  सरकार  को  कार्यात्मक  गतिशीलता

 का  घ्यान  रखना  चाहिए  ।  एक  वर्ग  जिससे  भाडूं  लगाने  का  कायें  लिया  जाता  है  हमेशा

 भ्साडू  लगाने  वाले  में  ही  बना  रहेगा  ।  मल  को  सिर  पर  ढोने  की  प्रथा  को  समाप्त  करने  के

 लिए  भी  सरकार  को  एक  विधान  लाना  चाहिए  ।
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 19  1901  श्रनुसुचित  जातियों  तथा  श्रनुसुचित  जनजातियों  के  ग्रायुक्त

 के  तेइसवें  wiz  चौवीसवें  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 ााਂ  नला

 इससे  पूर्व  की  योजना  में  भ्रनुसुचित  जनजातियों  को  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  देने  के  लिए

 लगभग  190  करोड़  रुपए  नियत  किए  गए  इससे  उनके  विकासीय  कार्यों  को  बहुत  ही

 प्रोत्साहन  मिला  है  ।  लेकिन  उन्होंने  भ्रनुसुचित  जातियों  के  लोगों  की  पुर्णतः  उपेक्षा  कर  दी  है  ।

 संभवतः  सरकार  का  यहू  विचार  है  कि  श्रनुसुचित  जातियों  के  लोग  जीवन  की  मुख्य  धारा  के

 सामान्य  वातावरण  में  रह  रहे  हैं  यह  बात  सही  हो  सकती  है  ।  लेकिन  जहां  तक  ales  उन्नति  के

 दृष्टिकोण  से  उनके  विकास  तथा  गरीबी  को  हटाने  का  संबंध  यह  सोचना  पुरणत  भ्रनुचित  है  कि

 इन  वर्गों  के  लोगों  को  wifes  विकास  के  लाभ  को  प्राप्त  करने  का  अवसर  मिल  रहा  है  |

 उदाहरण  के  तौर  पर  सभी  योजनाओं  के  दौरान  काफी  संख्या  में  सिचाई  परियोजनाश्रों

 का  निर्माण  गया है  ।  लेकिन  भ्रनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनुसुचित  जनजातियों  के  लोगों  के

 पास  सिंचाई  करने  के  लिए  भूमि  नहीं  है  ।  बहुत  से  पुलों  तथा  सड़कों  का  निर्माण  किया  गया  है  ।

 लेकिन  पुलों  तथा  सड़कों  पर  चलाने  के  लिए  उनके  पास  कोई  भी  वाहन  नहीं  है  बहुत  सी

 फेक्टरियों  को  स्थापित  किया  गया  लेकिन  उनके  पास  faa  के  लिए  पूंजी  नहीं  है  ।  रेल  माल

 डिब्बों  की  संख्या  में  वृद्धि  की  गइ  है  लेकिन  रेलों  अथवा  रेल  माल  डिब्बों  को  उपयोग  में  लाने  का

 eq  ही  नहीं  उठता है

 सामान्य  आधिक  वृद्धि  से  इन  वर्गों  को  कोई  लाभ  नहीं  पहुंचा  है  ।  यद्यपि  वे  जीवन  को

 मुख्य  धारा  में  रह  रहे  हैं  ।  वे  श्रमिकों  के  रूप  में काय  करते हैं  तथा  पूंजी  निर्माण  में  उनका

 महत्वपूर्ण  योगदान  होता  है  ।  वे  हमेशा  न्युनतम  वेतन  अथवा  एक  भकौपड़ी  को  बनाने  के  लिए  भूमि

 के  एक  छोटे  से  टुकड़े  को  प्राप्त  करने  की  इच्छा  रखते  हैं  वे  इस  बात  से  कोई  वास्ता  नहीं  रखते

 हैं  कि  मौजुदा  सम्पत्ति  में  से  उनकी  कितनी  सम्पत्ति  शभ्राती  इसलिए  भविष्य  की  संपत्ति  को

 निर्धारित  करते  समय  उनको  संपत्ति  का  एक  wa  देने  के  लिए  स्पष्ट  रूप  से  दिया  जाना

 चाहिए  |  जहां  तक  विद्वेष  केन्द्रीय  सहायता  को  देने  का  संबंध  कार्यकारी  दल  ने  पहले  ही

 उनके  लिए  SCO  करोड़  रुपये  निर्धारित  करने  का  सुभाव  दिया  है  ।  मुझे  विश्वाक्ष  है  कि  वतेमान

 योजना  के  दौरान  सरकार  श्रनुसूचित  जातियों  के  लिए  इस  न्यूनतम  संभावित  धनराशि  को

 निर्धारित  करेगी  ।

 एक  झ्रौर  महत्वपुरण  पहलू  यह  है  कि  जब  कभी  भी  धनरादि  का  श्राबंटन  किया  तो

 इस  संबंध  में  सरकार  से  मेरा  प्रनुरोध है  कि  अ्रनुसुचित  जातियों  के  लोगों  को  उनकी  संख्या

 के  अनुसार  अझाबंटन  किया  जाय  न  कि  प्रतिदात  के  श्रनुसार  ।  संख्या  के  श्राघार  पर  पहले  जो  भी

 ्रावंटन  किए  जा  चुके  उनको  बनाए  रखा  जाये  चाहे  श्रन्तिम  योजना  में  किसी  प्रकार  की  कटौती

 भी  क्यों  न  कर  दी  जाय  ।  हम  उनके  आर्थिक  बेहतर  रहन-सहन  तथा  श्रन्य  सुधारों  के  बारे

 में  विचार  कर  रहे  इस  qey  में  प्नाथिक  उन्नति  के  दृष्टिकोण  से  यह  बात  aga  ही  आवश्यक

 है  कि  इन  श्राबंटनों  को  भ्रंतिम  योजना  में  बनाए  रखा  जाए  |

 इसके  हम  यह  भी  जानते  हैं  कि  अ्रनुसुचित  जातियों  तथा  श्रनुसूचित  जनजातियों

 को  सहकारी  समितियों  इत्यदि
 के

 माध्यम  से  सहायता  देने  के  लिए  बहुत  से  राज्यों  को  केन्द्रीय

 सरकार  सहायता  देती  है  ।  इसके  लिए  एक  युरूप्रात  की  जा  चुकी  है  लेकिन  इन  वर्गों को
 soared  करने  के  लिए  काफी  में  धनराशि  निर्धारित  को  जानी  चाहिए  ।  क्योंकि  हम  इस

 बात  को  जानते  हैं  कि  बैंक  इन  लोगों  को  सहायता  देने  में  पुरांतः  संकोच  करते  हैं  ।  श्रतः  उन्हें
 बीज  के  लिए  घन  उपलब्ध  कराने  के  लिए  सरकार  को  इसकी  में  वृद्धि  करनी  चाहिए
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 अ्रनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनुसूचित  जनजातियों  के  agar  9  1979

 के  aeaa  ate  चौबीसत्रें  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव
 काल

 तथा  काफी  मात्रा  में  धनराि  निर्घारित  करनी  चाहिए  ताकि  बर्गर  श्रौर  किसी  विलम्ब  के  ये

 लोग  श्राधिक  जीवन  की  मुख्य  धारा  में  ग्रा  सकें  तथा  श्राथिक  दृष्टिकोण  से  उन्नति  कर  सकें  ।

 जहां  तक  सरकारी  सेवाश्रों  में  भ्रनुसुचित  जातियों  जनजातियों  के  लिए  श्रारक्षण

 का  संबंध  है  हमने  यह  देखा है  कि  30  ag  व्यतीत  हो  जाने  के  पब्चात  तथा  संविधान  में

 इनके  हितों  की  सुरक्षा  तथा  संरक्षण  संबंधी  प्रावधानों  के  होने  के  बावजूद  भी  एवम्‌  इन  वर्गों  की

 ara  संबंधी  शर्तों  तथा  wea  सुरक्षा  संबंधी  प्रावधानों  की  देखभाल  के  लिए  श्रनुसुचित  जातियों

 तथा  श्रनुसूचित  जनजातियों  के  एक  agar  के  होने  के  बावजूद  भी  पिछले  श्रारक्षित  पदों  को

 प्रभी  तक  पुरा  नहीं  किया  जा  सका  है  ।  हमने  देखा है  कि  30  वर्षों  में  यद्यपि  श्रनुसुचित  जातियों

 के  लिए  श्रारक्षण  15  प्रतिशत  रहा  है  लेकिन  श्रेणी-एक  के  कमंचारियों  के  मामले  में  इसको  3.46

 afr  ही  किया  जा  सका  है  ।

 चतुर्थ  श्रे  री  के  मामले  में  यह  कुछ  श्रधघिक  होता  है  तथा  सफाई  कर्मचारियों  को  100

 प्रतिदात  fear  गया हैं  क्योंकि  इन  aaral  में  कोई  प्रतिस्पर्धा  नहीं  है  ।  इससे  स्पष्ट  होता  है

 कि  सरकार  ने  संरक्षणों  के  नाम  पर  जो  श्राइवासन  दिए  हैं  उनके  बारे  में  वे  उत्पुक  नहीं  है  ।

 हमें  पता  है  कि  हमारे  संविधान  के  अ्रनुच्छेद  335  में  स्पष्ट  उल्लेख  है  कि  भ्रारक्षण  इस

 बात  को  घ्यान  रख  कर  किया  जाए  कि  कार्यकुशलता  बनाए  रखने  के  लिए  ।  परन्तु  अ्रनुच्छेद

 335  का  दुरुपयोग  हो  रहा है  ।  उन्होंने  भ्रनुच्छेद  335  की  भावना  को  नहीं  समभ्ता  |  इस  बात

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  वे  श्रारक्ष ण  नियमों  को  क्रियान्विति  के  समय  दुरुपयोग  करते  हैं  ।  इसके

 ग्रलावा  जब  तंक  अनुच्छेद  335  में  कार्यकुशलता  बनाए  रखने  के  स्थान  पर  न्यूनतम  निर्धारित

 agate  से  बदल  नहीं  दिया  जाता  तब  तक  इन  वर्गों  को  समुचित  प्रतिनिधित्व  देने  का  उद्देश्य

 पूरा  नहीं  होगा  जिसके  लिए  यह  अनुच्छेद  लाया  गया  था  ।

 हमारी  प्रणाली  में  गोपनीय  प्रतिवेदन  झ्रादि  अन्य  बातें  भी  हैं  ।  जाति  प्रणाली

 BATT  पर  चलने  वाले  समाज  में  यह  बातें  चलेंगी  नहीं  ।  जब  तक  इन  व्यवहारों  को  पुर्णतः

 समाप्त  नहीं  fear  जाता  हम  स्वाभाविक  न्याय  नहीं  दे  पायेंगे  तथा  इन  वर्गों  के  सामाजिक

 उत्थान  में  पुरा  योगदान  नहीं  दे  पायेंगे  इसलिए  जब  भी  कभी  संरक्षणों  की  व्यवस्था  की  जाए

 तो  समुचित  क्रियान्विति  सुनिश्चित  करने  का  स्पष्ट  उपबन्ध  भी  किया  जाए  ate  यदि  संरक्षणों

 को  ठीक  तरह  से  कार्यान्वित  नहीं  किया  जाता  हमारी  व्यवस्था  में  ऐसा  उपबन्ध  चाहिए

 ताकि  उन  लोगों  को  दण्ड  दिया  जा  सके  जो  उनकी  ठीक  तरह  से  कार्यान्वित  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 जब  तक  श्रपराधियों  को  दण्ड  की  व्यवस्था  नहीं  की  जाती  हम  समाज  के  लिए  प्रपेक्षित  उद्देड्यों  की

 उपलब्धि  नहीं  कर  सकते  ।  इसलिए  इन  वर्गों  को  दिये  गये  acaqqi  के  मामले  में  यह  महत्वपूर्ण

 बात  है  परन्तु  इन  वह्त ८  प्रतिवेदनों  पर  चर्चा  करने  के  बाद  भी  सरकार  ने  पर्याप्त  कार्य  नहीं

 किया  तथा  सेवा  में  उच्च  पदों  पर  उनका  प्रतिशत  भ्र भी  भी  वही  है  ।

 प्रतिशत  के  अलावा  भी  हमने  देखा  कि  निजी  क्षेत्र  में  कोई  संरक्षण  नहीं  है  ।  चार  लाख

 निजी  उद्योगों  में  बहुत  सी  रोजगार  की  क्षमता  सरकारी  क्षेत्र  में  रोजगार  के  श्रवसर  बहुत

 कम  हैं  श्र  बार-बार  निवेदन  करने  पर  भी  सरकार  कुछ  नहीं  कर  रही  ।  निजी  क्षेत्र  में  पूंजी  का

 एक  बड़ा  भाग  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  से  भ्राता  है  इसलिए  सरकार  को  इन  वर्गों  के  लिए  कोटे  के  बारे
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 19  1901  भ्रनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनुसुचित  जनजातियों  के  श्रायुक्त

 के  तेइसवें  ak  चौबीसवें  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में
 प्रस्ताव

 में  ्रा्रह  करने  का  झधिकार  है  अन्यथा  श्रारक्षणों  की  व्यवस्था  say  है  ।  जिस  क्षेत्र  में  4  लाख

 निजी  कारखाने  हैं भ्रौर  श्राज  भी  उनमें  अनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनुसुचित  जनजातियों  के  लिए

 एक  भी  श्रारक्षण  नहीं  दिया  जा  रहा  इसलिये  TTT  की  व्यवस्था  को  शीघ्र  ही  निजी  क्षेत्र

 में  भी  लागू  की  जानी  चाहिए  ।

 श्री  हुकम  देव  नारायण  यादव  सभापति  अ्रनुसूचित  जाति  श्रौर

 जाति  के  श्रायुक्त  का  प्रतिवेदन  सदन  में  आता  रहता  है  ्र  उस  पर  हम  बहस  करते  रहते

 हैं  लेकिन  यह
 '  जब  घटनाएं  घट  जातों  हैं  प्रौर  हरिजन  श्रौर  श्रादिवासियों  पर  जहां

 कहीं  जुल्म  ौर  भ्रत्याचार  हो  जाते  उनका  रिका  भर  होता है
 कि  यहां  यहां  श्रत्याचार

 ga  ।  उसका  एक  बहीखाता  बनाया  जाता है  ।  उसमें  हम  पढ़  लेते  हैं  कि  कहां-कहां  के से-क॑ से

 जुल्म  हुए  ।

 हरिजन  श्रौर  झादिवासियों  के  बारे  में  मनु  के  समय  शास्त्रों  शर  कुरान  में  हम  पढ़ते

 awe  उसी  तरह  से  mana  ager  के  प्रतिवेदन  में  लिखा  होता  है  कि  हरिजन  श्रौर

 झादिवासी  पर  थे  जुल्म  श्रौर  श्रत्याचार  हुए  हैं  सदन  में  हम  उस  पर  विचार  करते  हैं  ।

 लेकिन  हरिजन  श्रौर  श्रादिवासी  पर  जुत्म  ate  भ्रत्याचार  हों  उन्हें  समाज  में  समता

 का  स्थान  मिले  उसके  लिए  कोई  ठोस  कदम  उठाने  की  तरफ  श्राज  तक  कार्यवाही  नहीं

 हुई  इसके  लिए  जब  तक  साकार  श्रौर  सगुण  दृष्टिकोण  नहीं  श्रपनाया  जाएगा  तब  तक

 कुछ  होने  वाला  नहीं  है  ।  श्रब  तक  सब  कुछ  निगुण  ही  होताਂ  रहा  है  तुलसी  दास  जी  ने

 कहा  है

 सियाराममय  सब  जग  जानी

 करहूं  प्रणाम  जौरि  युग  पाणी  |

 इसी  तरह से  शकराचायं  ने  कहा है  कि  सब  ही  ब्रह्म  मय  सब  नियुण  हैं  श्रौर

 सब  में  ब्रह्मा  है  ।  सब  जगह  ईश्वर  का  निवास  है  ।  इसी  निगु  का  हमारे  बिहार  में  रूप  श्राता

 है  कि  जब  किसी  पासवान  से  जिसको  दुसाध  कहा  जाता  है  अगर  कोई.छ  जाए  तो  कहा  जाता

 है  कि  हड्डी  दुद  गयी  ।  भ्रगर  क्सी  तेल  का  सामना  पड़  गया  तो  कहा  जाता  है  कि  उसके  देखने

 से  यात्रा  खराब  हो  गयी  ।

 अगर  इस  तरह  से  काम  समाज  के  श्रन्दर  चलता  रहा  कभी भी  समाज  का  उत्थान

 नहीं  होने  वाला  है  ।  समाज  देवा  में  fay  के  बारे  में  बहुत  बातें  कही  गयी  हैं  लेकिन

 सगुण  में  कुछ  भी  नहीं  gars  war  इस  देश  के  wat  किमी  ने  सगुण  के  बारे  में  कुछ  कहा  या

 उस  पर  चलने  का  प्रयास  किया  उसे  कठिनाई  में  पड़ना  पड़ा  ।  हमारे  बिहार  में  श्री  कू ंरि

 ठाकुर  को  कठिनाई  उठानी  पड़ी  ।  बिहार  में  कपु ंरि  ठाकुर  को  जाना  पड़ा  उसके  पीछे  एक

 यह  भी  कारण  था  ।  चीन  में  aaa  तुंग  ने  सांस्कृतिक  क्रांति  के  लिए  सरकारी  सेना  का  प्रयोग

 न  करके  एक  अलग  से  सर्मापत  नौजवानों  की  सेना  निर्माण  किया  था  जो  किसी  सिद्धांत  या

 कार्यक्रम  के  प्रति  भिड़ने  वाली  हो  ।  वे  सरकारी  पलटन  के  बल  पर  कुछ  नहीं  कर  सकते  थे  ।

 इसी  प्रकार  से  श्री  ag  रि  ठाकुर  ने  भी  समाज  के  सामने  एक  सगुण  रूप  रखा  ।  सरकारी  नौकरियों

 पुलिस में  taut  लोगों  का  प्रबिकार  होन ेसे  ag  हरिजनों  पर  जुल्म  ate  भ्रत्याचार  रोकने
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 9  1970 अ्रनुसूचित  जातियों  तथा  ग्रनुमूचित  जनजातियों  के  aged

 के  तेइसबवें  श्रौर  चौबीसवें  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 में  MAAT  रही  ।  इसलिए  उन्होंने  कहा  कि  अगर  हमें  हरिजनों  ate  श्रादिवायियों  पर  SEE ACATATS

 श्र  जुल्म  रोकने  हैं  तो  इन्हें  सरकार  की  बन्दुक  देनी  इन्हें  सरकार  की  तरफ  से  हथियार

 देने  पुलिस  के  भरोसे  उनको  रक्षा  नहीं  हो  सकती  है  ।
 वे  इन  arent  ate  हथियारों  के

 बल  पर  श्रपनी  रक्षा  स्वयं  करेंगे  ।  यह  सगुण  रूप  श्रगर  उनके  पास  भी  वेसे  ही  साधन  हों

 जैसे  कि  स्वं  लोगों  के  पास  हैं  तो  उन  पर  ऑआ्ात्याचार  श्रौर  जुल्म  नहीं  होंगे  ।

 श्री  कपूरि  ठाकुर  जी  ने  यही  एलान  किया  ate  कहा  कि  हम  हरिजनों  अर

 वासियों  की  पलटन  श्र  पुलिस  बनायेंगे  जिसमें  केवल  हरिजन  श्रौर  भ्रादिवासी  ही  रहेंगे  ai

 जो  जो  सेन्सिटिव  है  जहां  पर  कि  हरिजन  पौर  श्रादिवासियों  पर  श्रत्याचार  होते हैं

 वहां  वह  उनकी  रक्षा  करेगी  ।  लेकिन  समाज  के  अन्दर  जो  करोड़ों  वर्षों  से  वर्ण  व्यवस्था  चली

 ग्रा  रही  श्रौर  समाज  उससे  ग्रसित  भारतीय  समाज  का  जो  बुद्धिजिवी  वग  जो  सिद्धांत  श्रौर

 विचार  में  बड़ी-वड़ी  बातें  करता  हैं  लेकिन  उसका  सगुण  कदम  उठाने  की  तरफ  ध्यान  नहीं

 जाता  ।

 मैं  सभापति  जी  यहां  तक  कहूंगा  कि  हरिजनों  का  सवाल  बेलछी  वाला  काण्ड

 आया  तो  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  रोती  हुईहाश्री  पर  चढ़  कर  वहां  च  ती  at  लेकित  जब  कपु  रि

 ठाकुर  ने  यह  कहा  कि  erg  लोग  हरिजन  शौर  ग्रादिवासियों  पर  जुल्म  बंद  करें  नहीं  तो  सरकार

 के  हथियार  हम  उनको  दे  देंगे  और  हथियारों  से  लेस  करेंगे  तो  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  ने  कहा
 > कि  हरिजनों  को  हथियार  बेबुनियाद  21.0  फिजूल  हैं  ।  हरिजनों  के  लिए  रोने  का  काम  at

 कियां  जाता है  लेकित  जब  क्रान्ति  का  कोई  कदम  उठता है  तो  समाज  में  जो  निहित  Tay

 वाले  लोग  उनका  जो  छदूम  रूप  है  वह  सामने  श्रा  जाता
 क्रान्ति

 का  जिन्होंने  छद्म

 रूप  धारण  किया  होता है  जब  मौका  श्राता  है  तो  उनका  श्रसली  रूप  प्रकट  हो  जाता  है  ta

 श्रीमती  इंदिरा  नेहरू  गांधी  का  प्रकट  हो  गया  है  हथियार  इन  लोगों  को  देने  के  सवाल  पर  ।

 उनका
 खुला  बयान  इस  सम्बन्ध  में  आरा  गया

 जो  इन  पर  जुल्म  अ्ौर  अ्रत्याचार  होते  हैं  उसके  कई  कारा

 बहुत  से  कारण  हैं  ।  एक  वर्ण  व्यवस्था  भी  इसका  कारण  है  ।  भारत  में  लोगों

 में  यह  भावना  पदा  की  गई  उनके  दिमाग  में  यह  भर  fear  गया  है  ak  बचपन  से  ही  भर

 दिया  जाता  है  कि  चार  वर्णों  वश्य  शर  शुद्र  ।  यह  भर  दिया  जाता  है

 बचपन  से  ही  भ्र  तब  से  जब  से  fey  sa  के  grat  उनको  दीक्षित  किया  जाता  है  कि  ब्राह्मण

 तो  मुख  से  dar  क्षत्रिय  बाजू  से  पदा  वैश्य  उदर  श्र  शुद्र  पर  से  पैदा  gat

 है  श्रौर  शूद्र  का  काम  केवल  सेवा  करना
 सेवक  बन  कर  रहना है  ate  इसी  लिए  ag  पदा

 हुमा है  ।  यह  जो  ब्राह्मणवादी  व्यवस्था  बचपन  से  ही  दिमाग  में  संस्कार  बनाकर  बिठा  दी  जाती

 है  इसको  श्रापको  बदलना  होगा  श्रोर  शुरू  से  ही  शिक्षा  में  afwada  करना  होगा  ।  बचपन  में

 ही  बच्चों  के  लिए  इस  प्रकार  के  पाठ्यक्रम  तैयार  करके  उनको  देने  होंगे  जिससे  मनुष्य  में  समता

 की  भावना  पैदा  समता  का  भाव  जगे  ।  बचपन  से  ही  श्रापको  उनको  इस  तरह  से  दिक्षित

 करना  पड़ेगा  म्रौर  पाठ्यक्रमों  में  afcata  करना  पड़ेगा  ।  आज  बचपन  से  ही  उनके  दिमाग  में  घुणा

 की  भावना  dar  की  जाती  कट्टरपन्यी  farzata  के  रहते  हिन्दु्नों  ate

 हरिजनों
 श्रौर  सवर्णों  में  भेदभाव  की  बातों  को  ठूस  fear  जताता  है  ।  यह  जाता  है  कि
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 19  1901  (  )  अनुसूचित  जातियों  तथा  झनुसुचित  जनजातियों के  श्रायुक्त

 के  तेइसवें श्रौर  चोबीसवें  प्रतिवेदनों के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 मुसलमान  लुटेरे थे  ।  हिन्दू  इस  देश  के  ya  वासी  हैं  लेकिन  इस  चीज़
 को

 भुला  fea  जाता  है

 कि  हिन्दुस्तान  में  देर  बहादुर  शाह  मुसलमानों  के  भी  उतने  ही  थे

 जितने  हिन्दुओं  के  थे  ।  इस  वास्ते  बचपन  से  ही  बच्चों  के  संस्कारों  को  श्रापको  बदलना  पड़ेगा  ।

 जातीय  टढ्ष  को  मावना  बचपन  से  ही  निकालनी  पड़ेगी  जब  बचपन  से  ही  उनके  दिमाग

 खराब  कर  दिए  जाते  हैं  तो  उसका  नतीजा  यह  होता  है  कि  हरिजनों  पर  श्रत्याच्ार  होते  हैं  और

 हो  रहे  हैं  वरणंब्यवस्था  alt  जाति  व्यवस्था  को  झगर  आप  तोड़ना  चाहते  हैं  तो  केवल

 बाजी  से  श्राप  इसको  नहीं  तोड़  सकते  हैं  ।  ढाक्टर  लोहिया  हमेशा  कहते  रहे  गांधी  ने  हमेशा

 कहा  गौतम  बुद्ध  ने  भी  यह  कहा  है  कि  जाति  व्यवस्था  को  तोड़ना  चाहते  हो  तो  Aeas-

 तीय  विवाह  को  प्रोत्साहन  दो  ।  श्रन्तर्जातीय  विवाहों  के  art  में  वतंमान  सरकार  कानून  बनाए

 ait  इसको  सरकारी  नौकरी  के  लिए  शभ्रनिवायं  कर  दे  ।  के  मामले  में  जातीयता  चलती  है  ।

 जहां  तक  रोटी  का  मामला है  जातीयता  ट्र  रही  ।  राजनीति  के  बारे  में  जातीयता  fae

 चुकी  है  किसी  भी  जाती  के  लोग  बस  श्रादि  में  एक  जगह  बेठ  कर  खा  पी  लेते

 हैं  लेकिन  जब  बेटी  की  शादी  करने  जाते  हैं  तो  श्रपनी  बिरादरी  में  ही  जाएंगे  ।  यादव  श्रगर

 जनता  पार्टी  का  है  तो  झ्रपनी  जाति  के  लोगों  में  ही  अपनी  बेटी  की  शादो  करे  फिर  वह  चाहे

 किसी  भी  पार्टी  में  जनता  पार्टी  का  यादव  अपनी  पार्टी  में  ही  किसी  दूसरी  जाति  वाले  के  साथ

 बेटी  की  शादी  नहीं  करेगा  |  कांग्रेंसी  झ्ौर  सी  पी  एम  में  जाकर  श्रपनी  ही  बिरादरी  में  श्रपनी  बेटी

 की  शादी  करेगा  |  जव  तक  बेटी  के  मामले  में  जातीयता  नहीं  रटेगी  राजनीति  के  मामले  में

 जातीयता  तोड़ना  निरथंक  हो  जाएगा  ।  ate  बेटी  के  मामले  में  तब  मिटेगी  जबकि  कानून  बना

 दिया  जाएगा  कि  सरकारी  नौकरी  के  लिए  अन्तर्जातीय  विवाह  अनिवायं  हो  ।  जब  तक
 ऐसा

 नहीं

 होता  है  तब  तक  श्रागें  काम  नहीं  चल  सकेगा  |

 प्रशासन  में  ate  श्रादिवासियों  को  श्राज  भी  कितनी  हिस्सेदारी  है  इसको  श्राप

 देखे  ।  जब  तक  की  बात  होती  रहती  कहां  उनको  श्रपना  कोटा  मिला  है  ।  क्लास  1

 की  बात  तो  दूर  बलास  3  और  4  की  नौकरियों  में  जितना  उनका  कोटा  है  वह  उनकों  art  तक

 नहीं  मिला  है  एक  मनु  महाराज  थे  जिन्होंने  कहा  था  कि  शुद्र  war  करने  के  लिए  पदा  gar  है  ।

 उन्होंने  कहा  था  कि  सेवक  का  काम  करने  के  लिए  ये  पदा  हुए  हैं  ।  अजाद  भारत  में  भी  हम  को

 तीसरी  में  नहीं  बल्कि  चौथी  श्रेणी  में  ही  रखा  गया  है  ।  तीसरी  ate  चौथी  श्रेणी  में  मी  पूरा

 झधिकार  हम  को  नहीं  मिला  उससे  भी  नीचे  धकेलने  का  ही  काम  हुमा  है  ।  आई०  ए०  एस०

 ्ाई०  पी०  एस०  कलेक्टर  a  कमिशनरी  वाली  जो  नौकरियां  हैं  उच्च  पदों  वाली  जो

 नौकरिया ंहैं  इन  पर  जब  हरिजनों  शरीर  शभ्रादिवासियों  के  बेटे  doa  हैं  तो  उनकी  छाती

 हो  जाती  है  झौर  उससे  श्रत्याचार  जुल्म  जो  उन  पर  होते  हैं  वे  रुकते  ऊंची  कुर्सी  पर

 इनके  बेटों  को  के  लिए  राजनीति  नौकरी  ध्यापार  में  पलटन  में  जब  तक  स्थान

 नहीं  उनको  पूरा  कोटा  नहीं  दिया  जाएगा  तब  तक  वे  झागे  नहीं  बढ़  सकते  हैं

 तब  तक  उन  पर  जो  जुत्म  होते  हैं  वे  बन्द  नहीं  हो  सकते

 ये  जुल्म  क्यों  हो  रह ेहैं
 ?  इसका  कारण  यह  है  कि  उनके  श्रन्दर  जागृत  पदा  हुइ  है

 राजनीतिक  चेतना  पदा  हुई  जब  हरिजन  और  श्रादिवासी  में  राजनीतिक  चेतना  जगी  है

 भ्रधिकार  के  लिए  श्रागें  निकला  वह  भी  बराबरी  श्रौर  समानता  का  हक  चाहता  है  तो  संघर्ष  ह  ना

 स्वाभाविक  हजारों  सालों  से  कट्टरपन्थी  हिन्दूवाद  से  ग्रसित  सम्पन्न  ऊंची  जाति  के  लोग  श्राज
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 अनुसूचित  जातियों  तथा  जनजातियों  के  aga  9  1979

 के  तेइसवें  श्रौर  चौबीसवें  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 उनको  बराबरी  का  स्थान॑  न (3 ञ  देनां  चाहते  i  इसीलिए  संघष  दिखाई  देता  है  ।  ara  हरिजन  WIT

 श्रादिवासी  का  पढ़ा  लिखा  चाहे  वह  farad  स्कूल  का  पढ़ा  या  साधारण  स्कूल

 जो  भी  farfeta  है  वह  समानता  दर्जा  चाहता  अर  जब  वह  दर्जा  उसको  नहीं  मिलता  है

 तो  संघष  करता  है  जिसकी  वजह  से  जुल्म  श्रौर  बढ़  रहे  हैं  सरकार  इस  श्रत्याचार

 श्रौर  को  रोक्नने-के  लिए  कठोर  कदम  उठाये  ।  wat  जो  जाति  की  खड़ी  रेखा  यानी  जो

 जितनी  ऊंची  जाति  का  है  ag  उस  रेखा  पर  उतना  ही  ऊंचे  अर  सम्पन्न  है  तौर  उस  जाति

 की  खड़ी  रेखा  के  शिखर  पर  बठा  है  ate  जो  हरिजन  श्रौर  भ्रादिवासी  है  वह  उतना  ही  उस  रेखा

 के  नीचे  पीड़ित  ak  दुखी  इस  खड़ी  जाति  tar  को  आपको  पड़ी  रेखा  करना  '  पड़ेगा  तब

 जा  कर  जुल्म  समाप्त  भ्रन्येथा  चाहे  जितनी  शेड्युल्ड  कास्ट्स  श्रौर  की  रिपोट

 प्राय  उनसे  कोई  काम  बनने  वाला  नहीं  है  ara  है  कि  जनता  पार्टी  की  सरकार  इस  काम

 को  अवश्य  करेगी  ।  हमारे  माननीय  घनिक  लाल  जो  गृह  मंत्रालय  में  area  मंत्री  हैं  ate

 डा०  लोहिया  के  नेतृत्व  में  रह  कर  श्रखिल  भारतीय  सोशलिस्ट  पार्टी  के  मंत्री  की  हैसियत  से  नारा

 लगाते  थे  ने  बांधा  पिछड़ा  पाये  100  में  जिसकी  वजह  से  वह  art  wet

 पर  ara  मैं  sat  करता  हूं  कि  पिछड़े  are  श्रल्पप्ंस्यकों  के  लिए  जो

 उनका  नारा  था  कि  सरकारी  नौकरी  व्यापार  श्रौर  पलटन  में  कम-से-कम  60  प्रतिशत  उनके

 लिए  स्थान  जरूर  सुरक्षित  किया  इस  काम  को  वह  पुरा  करेंगें  तब॑  जा  कर  काम  ठीक

 बनेगा  ।

 श्री  go  सी०  जाज॑  (HHraqe7)  :  प्रारम्भ  में
 ही

 मैं
 श्रध्यक्षपीठ  द्वारा  भ्रमिव्यक्त  टिप्परणी

 का  स्वागत  करता  हूँ  इस  तथ्य  के  होते  हुए  कि  पर्याप्त  समय  पुर्व  सूचना  दे  दी  गई  थी  ऐसी

 रिपोर्ट  जिसे  मैं  oa  इतिहासिक  रिपोर्ट  कह  सकता  पर  चर्चा  के  समय  भी  सभा  में

 सदस्यों  का  उत्साह--न  केवल  विपक्ष  के  श्रपितु  शासक  दल  के  सदस्यों  में  भी--इस  गम्भीर  समस्या

 की  झ्रोर  कोई  उपेक्षा  की  परिचायक  है  जिसे  लोग  राज  का  ज्वलंत  विषय  कहते  यदि  हरिजनों

 के  मामले  पर  दिये  गये  भाषणों  का  किया  जाये  तो  पता  चलेगा  उसमें  सहानुभूति  श्रघिक

 दर्शायी  गयी  है  परन्तु  वास्तविकता  कम  हैं  ।  परन्तु  तथ्य  है  कि  हम  हरिजनों  के  बारे  में  बातें  श्रधिक

 करते  हैं  परन्तु  हम  देखते  हैं  कि  उन  पर  भ्रत्याचार  हो  रहे  हैं  ।  मैं  समभता  हूँ  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों

 में ये  लोग  प्राथना  करते  होंगे  कि  परमात्मा  श्रापको  सदुबुद्धि  हमारे  बारे  में  बातें  अधिक

 त  करें  ताकि  हम  ऊंची  जातियों  के  भय  से  बच  कर  शान्तिपुवंक  जिन्दा  रह  सक  |

 समापति  at  पिछले  दिन  मैं  संसद  पिछले  तीन  चार  वर्ष  की  कुछ  कायवाह्दी

 का  अवलोकन  कर  रहा  था  तब  मुझे  चला  कि  कितना  मनोवैज्ञानिक  परिवतन  गया  है  ।

 1977  के  पहले  की  सरकार  की  जो  भी  श्रालोचना  की  संसद  सदस्यों  द्वारा  चाहे

 वे  विपक्ष  के  हों  श्रथवा  शासक  दल  उस  श्रालोचना  का  केन्द्र  हरिजनों  की  समस्या  है  तथा  उंतकी

 दक्षा  में  कोई  सुधार  नहीं  gard  i  स्थिति  वँसी  की  वैसी  बनी  हुई  है ग्रौरं  कोई  भी  सुधार  नहीं  gar  ।

 यदि  श्राप  संसद  की  कायंवाही  का  निष्पक्ष  झ्रध्ययन  करें  तो  श्राप  पायेंगे  कि  हरिजनों  पर  श्रत्याचार

 सहसा  होने  लगे  हैं  ।  aTaT  स्वीकार  करना  पड़ेगा  कि  1977  से  हरिजनों  को  कुछ  श्रधिक  शक्ति

 उन्हें  भूमि  स्वामी  बनाकर  उनकी  श्राथिक  स्थिति  सुधारने  के  सफल  अथवा

 ग्रसफल  प्रयत्न  किये  गये  थे  ।  यह  बात  यदि  मली  प्रकार  विदित  है  हम  राजनीति  की  बात  छोड़

 दें  तो  झ्रापातकाल  के  दौरान  — sah  दोष  जो  भी  हों  भावना  व्याप्त  हो  गई  थी  कि  हरिजनों
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 19  बदाख  1901  श्रचुसुचित  जातियों  तथा  श्रनुसूचिम  जनजातियों  के  agar

 के  तेइसवें  श्रौर  चौबीसवें  प्रतिवेदनों  के  में  प्रस्ताव
 अ

 को  वरीयता  दी  जा  रही  है  तथा  उन्हें  झधिकाधिक  भूमि  दी  गई  ।  परन्तु  1977  के  बाद  स्थिति

 बदल  गई  ।  उसके  लिए  मैं  मंडल  जी  को  दोष  नहीं  देता  ।  न  ही  मैं  प्रधान  मंत्री  को  दोष  देता  हूं
 ae  नही  मैं  शासक  दल  के  सदस्यों  को  दोषी  ठहराता  मैं  मनोवैज्ञानिक  वातावरण  को

 इसके  लिए  दोषी  ठहराता  किसी  तरह  से  यह  स्थिति  पदा  हो  गई  है  ।  उच्च  वर्ग  के  लोग  जिनके

 हाथ  कुछ  वर्ष  पहले  सत्ता  थी  ag  समभते  थे  कि  यह  हमारी  सरकार
 है

 ।  1977  के  निर्वाचन  के  बाद

 यह  मनोवेज्ञानिक  परिवतंन  हुमा  है  ।  प्नब  यह  समभा  जाता है  कि  यंह  समय
 हरिजनों

 का  नहीं  है

 पिछड़े  वर्गों  का  नहीं  है  ।  यह  मनोवैज्ञानिक  भावना  इससे  चिन्ता  पदा  हो  गई  है  ।  मैं  मण्डल  जी  को

 ग्रह  मंत्री  को  दोष  नहीं  शासक  दल  को  दोष  नहीं  देता  ।  यह  केवल  amaaitra  परिवतंन

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उच्च  वर्ग  के  लोगों  में  यह  विचार  है  कि  हरिजनों  तथा  पिछड़े  वर्गों  कां

 समय  लद  गया  है  ।  (८: ह  यहां  पर  हमारी  सरकार  है  ।  इस  प्रकार  यह  भ्रत्याचार  शुरू  हुए  हैं  ।

 मानवीय  मंडल  जी  की  इस  मनोव॑ज्ञानिक  वातावरण  से  निपटना  है  ।  हमें  यह  भावना  पैदा  करनी  है

 कि  यह  सरकार  उच्च  जातियों  की  नहीं  यह  सरकार  पुराने  ढंग  पर  चली  आ  रही  है  तथा  इस

 सरकार  ने  निचली  जातियों  के  लोगों  को  अधिक  शक्ति  तथा  सामाजिक  न्याय  देना  जारी  रखा  है  |

 मैं  ग्रह  मंत्री  से  faaeq  करता  हूं  कि  वह  इसके  लिए  बहुत  योग्य  प्रशासन  की  स्थापना  करें  |

 वित्त  विभाग  में  sada  निदेशालय  है  जो  अधिक  श्रथवा  वित्तीय  उपायों  की  दुढ़ता  से  क्ियन्विति

 सुनिश्चित  करता है  ।  प्रवर्तन  निदेशालय  धन  एकत्न  करता  है  सरकार  की  धन  सम्बन्धी

 हितों  का  संरक्षण  करता  है  ।  राजस्व  झासूचना  विभाग  सब  प्रकार  के  प्रौथिक  श्रपराघों  की

 सुचना  देता  है  धन  को  मानव  की  ग्रपेक्षा  झधिक  वरीयता  मिलती  है  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन  है

 कि  जिस  प्रकार  सम्बन्धी  हितों  के  संरक्षण  के  लिए  प्रवर्तन  विभाग  है  तथा  श्राथिक  मामलों

 की  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिए  राजस्व  झ्रासूचना  विभाग  है  उसी  प्रकार  हरिजनों  की  रक्षा  के

 लिए  एक  प्रवर्तन  विभाग  अथवा  आसुवना  विभाग  होना
 चाहिए

 |  हमारा  एक  तट  रक्षक  संगठन

 है  हम  सोचते  हैं  कि  हमारे  तटों  की  विशेष  रूप  से  रक्षा  हों  सके  ।  हम  हरिजनों  की  रक्षा  के  लिए

 रक्षक  क्यों  नहीं  नियुक्त  करते  ।  मैं  उसकी  मांग  करता  हूं  ।
 अनुसुचित

 जातियों  तथा  जन-जातियों  के

 लिए  रक्षक  नियुक्त  किये  जायें  ।  उसके  लिए  प्रवर्तक  निदेशालय  के  waar  meas  सेवा  स्थापित

 की  जाये  ।  इस  बारे  में  तो  व्यापक  प्रयत्न  किये  जायें  कि  यदि
 हरिजनों

 का  उत्थान  नहीं  हो  पाता
 तो  कम-से-कम  उनकी  acara  स्थिति  बनी  रह  सकेश  aula  उन्हें  रोजी  तो  कमाने  दें  ।

 इस  बारे
 में  होता  धर  है  कि  जितनी  ही  श्रधिक  चर्चा  हम  हरिजनों  के  मामलों  की  करते  हैं  उतने

 ही  भ्रधिक  अत्याचार  उन  लोगों  पर  गांवों  में  किये  जात ेहैं  इसलिए  मेरा  सुभाव  है  कि

 श्रतुसूचित  जातियों  के  हितों  के  संरक्षण  के  लिए  एक  विशेष  पुलिस  बल  स्थापित  किया  जाये  |

 बहुत
 से  नियम  तथा  विनियम  सरकार  ने  श्रच्छे  इरादों  से  तयार  किये  हैं  ।  परन्तु  इस  बारे  में  कोई

 प्रवर्तन  विभाग  नहीं  है  att  न  कोई  श्रासुचना  प्रभाग  उनके  हितों  पर  निगरानी  रखने  के  लिए

 विद्यमान  है
 है  |

 इसीलिए  मैंने  तीन  समानान्तणों  की  श्रोर  ध्यान  दिलाया  है  ।  जिस  प्रकार  तटीय  संरक्ष

 संगठन है
 उसी  प्रकार  उनके  गांवों  में  हितों  के  संरक्षण  के  लिए  विशेष  विग  स्थापित

 किया  जाये  ।  इसे  सामान्य  पुलिस  जनों  को  न  सौंपा  जाये  मैं  किसी  को  दोष  नहीं  देता  प्राय

 पुलिस  के  कमचारी  समाज  के  ऊंचे  स्तर  ऊंची  जातियों  से  ग्रत्त ेहैं  ।  उनके  प्रति  उनका

 पक्षपात  रहता
 है  ।  मेरा  निवेदन है  कि  aa  से  पुलिस की  भर्ती  में  कम-से-कम  50°,  स्थान
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 श्रनुसुचित  जातियों  तथा  अ्रनुसु चित  जनजातियों  के  agar  9  1979

 के  तेइसवें  are  चौबीसवें  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 अनुसूचित  जातियों  तथा  भ्रनुसूचित  जनजातियों
 के  लिए  श्रारक्षित  रखे  जायें  इससे  adara

 स्थिति  में  प्रयाप्त  mat  होगा  ।  मैं  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  तथा  विदेश  सेवा  की  बात  नहीं

 करता  ।  परन्तु  मैं  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  लिए  मांग  करता हूं  ।  उच्च  वर्ग  के  लोगों  को  भारतीय

 विदेश  सेवा  तथा  भारतीय  faear  सेवा  में  नियुक्त  किया  जाये  ।  परन्तु  पुलिस  में  ऊंचे  पदों  से  लेकर

 कांस्टेबल  के  पदों  पर  50%  आरक्षण  श्रनुसुचित  जातियों  के  लोगों  के  लिए  रखे  जायें

 इससे  स्थिति  बदलेगी  ।  प्रन्य था  मेरा  एक  छोटा  सुभक्ताव  तट  संरक्षण  के  समान

 हमें  श्रपने  निचले  an  का  भी  संरक्षण  करना  चाहिए  इसलिए  मेरा  सुभाव  है  कि  तीन  प्रभाग

 शुरू  किये  जायें  ।  इस  समय  हम  श्रनुसुचित  अनुसूचित  जन-जातियों  के  लिए  श्रारक्षण

 रखते  हैं  ।  मु  याद
 है

 भमरीका  में  भी  जॉन  एफ०  कनेडी  ने  भी  श्रमरीका  में  हेड  eaeਂ

 अ्रभ्ियात  शुरू  किया  था  ।  वहां  पर  नाम  के  हरिजन  हैं  जिनके  लिए  मार्टिन  किंग  लूथर  ने

 विजयी  होंगेਂ  नारा  दिया  था  ।  दुर्भाग्य  से  डा०  श्रम्बेडकर  हमारे  पक्ष  में  प्रधिक  थे  ।  श्री

 जगजीवन  राम  उतनी  नहीं  रखते  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  क्यो ं?

 श्री  Go  सी०  ate  afe  ध्रनुसुचित  जातियों  तथा  भ्रनुसुचित  जन-जातियों

 के  नेताओं  को  लम्बे  समय  तक  पद  दिया  जाता  हैं  तो  वे  लोग  भी  वैसे  ही  हो  जाते  हैं  ।  मेरा  सुभाव

 है  कि  श्रनुसुचित  जातियों  तथा  श्रनुसूचित  जन-जातियों  द्वारा  उपलब्ध  श्रवसरों  का  पुरा-पुरा  लाभ

 उठाने  की  दिशा  में  पूरा-पूरा  प्रयास  किया  जाना  चाहिए  ।  अमरीका  में  नीग्रो  लोगों  क्रो  भी  बहुत  से

 अवसर  दिये  गये  थे  ।  मेरे  श्रपने  राज्य  केरल  की  ही  बात  लें  वहां  पर  श्रनुसूचित  जातियों  श्रनुसुचित
 जन-जातियों  की  स्थिति  भ्रच्छी  फिर  भी  Ly WTS  नहीं  है  ।  वहां  पर  बच्चों  को  दिक्षा  सुविधाएं  दी

 जा  रही हैं
 ।  परन्तु  उनकी  सामाजिक  तथा  स्थिति  ऐसी  है  कि  वह  कक्षा  से  पढ़ाई

 छोड़ देते  हैं  ।

 जब  वे
 सातवीं  या  8  वीं  श्रेणी  से  भ्रागे  नहीं  पढ़ते  हैं  तो  afar  तथा  श्रन्य  सुविधाओं

 जो  उन्हें  प्रदान
 की

 जाती  का  लाभ  कैसे  उठा  सकते  हैं  ।  मैं झ्रापसे  इस  बात  का  नमुना-सर्वेक्षण

 कराने  का  निवेदन  कर  रहा  हूं  कि  कया  वत्तिका  सुविधा  सहित  श्रन्य  सुविधागय्रों  का  लाभ  ये  लोग

 उठाते  हैं  ।  क्योंकि  श्राथिक  स्थिति के
 कारण  वे  कक्षा  या  कक्षा  में  पढ़ना  छोड़  देते  हैं  ।

 फिर  ऐसी  सुविधाए  देने  का  क्या  फायदा  है  ?  मैं  तो  केवल  जॉन  Cho  कनेडी  के

 हेडस्टार्टਂ  कार्यक्रम  के  समानान्तर  ही  कार्यक्रम  तयार  कर  रहा  हूं  ।  वह  जानते  थे  कि  नीग्रो

 बहुत  पिछड़े  हुए  थे  भ्रौर  यदि  हम  यह  सोचें  कि  ag  जीवन  एक  दौड़  है  उनका  दौड़  शुरू  करने

 का  स्थल  एक  किलोमीटर  पीछे  पड़ता है
 ।  नीग्रो  लोगों  को  एक  किलोमीटर  पीछे  से  श्रपती  दौड़

 प्रारम्भ  करनी  पड़ती  है  जबकि  उन्हें  उन  श्रमरीकियों  के  साथ  दौड़  में  भागना  पड़ता  है  जो  कि

 उनसे  एक  किलोमीटर  पहले  दौड़ते  हैं  ।  भारतीय  हरिजन  श्रौर  वे  भी  उत्तरी  भारत  सामान्य

 दौड़-स्थल  से  सौ  किलोमीटर  से  भी  अ्रधिक  पीछे  हैं  ।  इसीलिए  मैं  area  कह  रहा  हूं  कि  उन्हें  कोई

 विशेष  प्रोत्साहन  प्रदान  करें  ।  श्राप  कह  सकते  हैं  कि  गग्मै  उन्हें  महा-विद्यालय  पाठयक्रम  या  farerr

 के  लिए  100  झ्रभियान्त्रिकी  पाठ्यक्रम  के  लिये  150  रुपये  ate  श्रायुविज्ञान  के  लिए  200

 रुपये  प्रतिमास  की  छात्रवृत्ति  देता हूं  लेकिन  इन  सुविधाओं  का  लाभ  उठाने  जा  कौन  रहा  है  ?

 गरीब  बच्चा  स्कूल  इसलिए  छोड़  रहा  है  क्योंकि  श्राथिक  स्थिति  के  कारण  वह  ऐसा  नहीं  कर
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 19  1901  अनुसूचित  जातियों  तथा  जनजातियों  के  OAT
 के  aaa  att  alae  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 सकता  ।  यदि  किसी  खेत  में  काम  करने  के  लिए  as  art  दिये  जायें  तो  उसका  तात्कालिक

 e TAT  होगा  स्कूल  से  पढ़ाई  बन्द  करके  0.5  रुपये  या  |
 रुपये  के  लिये  काम  करना  श्रौर  उस

 पैसे  को  लेकर  सिनेमा  देखना  ।  यह  सब  एक  कल्पित  ate  शक्षणिक  ढांचा  बना  रहता  है  ।  मैं

 किसी  राजनीतिक  दल  को  नहीं  परन्तु  हम  अमी  भी  उसी  स्थान  पर  जहां  कभी  पहले

 हम  थे  ।  इसीलिए  मैं  सुभाव  देता  हूं  कि  यह  सुनिश्चित  करने  का  एक  सम्मिलित  प्रयास  होना

 चाहिए  कि  श्रनुसुचित  जातियां  ake  श्रनुसुचित  जनजातियों  की  हिम्मत  बढ़ायी  जाये

 जिससे  वे  उन्हें  प्राप्त  सुविधाश्रों  का  लाम  उठा  सकें  ।  इस  उद्देश्य  के  लिए  निगरानी  रखने  हेतु

 एक  निश्चित  विभाग  होना  चाहिये  ।  मुझे  विश्वास  हैं  कि  श्री  मण्डल  जी  मेरी  बातों  को  ध्यान  में

 रखेंगे  दी  जाने  वाली  समुची  सहायता  के  पीछे  जो  उनके  सिद्धांत  हैं  उससे  भी  उनको

 भ्रपेक्षित  स्तर  तक  उठाने  में  कोई  मदद  नहीं  की  है  ।  इस  देश  में  एक  ऐसी  श्रसामान्य

 स्थिति  है  जो  पिछले  30  ag  से  व्याप्त  रही  है  ।  यदि  कोई  श्रनुसुचित  जाति  या  अनुसूचित

 जाति  का  व्यक्ति  दूसरा  धम  श्रपनाता  है  तो  उस  समय  ये  सब  Wate  थेतायें  लुप्त  हो  जाती  वहां  से

 फिर  उसकी  कोई  सामाजिक  ग्रमथंता  नहीं  होती  छात्नों  को  प्रदान  किए  जाने  वाले  सभी

 वृत्तिकाएं  श्रौर  सुविधाएं  तत्काल  बन्द  कर  दिये  जाते  हैं  ।  मैं  उस  बात  को  उम भ  सकता  हूं  परन्तु

 एक  दूसरा  भी  तो  पहलू  है  ।  यदि  श्राप  फिर  से  पुराने  ध. पम  को  श्रपना लें  तो  श्रापको  फिर वे  ही

 पुरानी  श्रसमथंतायें  घेर  लेती  हैं  ऐसा  इस  देश  में  बहुत  हो  रहा  है  ।  मेरे  विचार से  सरकार  धमं

 परिवतंतों  के  लिए  प्रलोभन  की  बड़ी  afer  का  प्रयोग कर  रही  है  ।  यदि  कोई  व्यक्ति  स्वयं  को  दृढ़

 विश्वास  से  aaa hat  जातियों  से  किसी  area
 धयं

 में  परिवतित  करता  है  तो  मैं  मानता हुं  कि  इसका

 कुछ  दुरूपयोग  भी  हो  सकता  है  परन्तु  यदि  यह  as  विद्वास  के  साथ  होता  है  तो  उसे  वे  सुविधाएं

 क्यों  नहीं  मिलती  हैं  जिन्हें  वह  coat  सामाजिक  पृष्ठभुमि  या  श्रपनी  झ्राथिक  पृष्ठभूमि  से  प्राप्त  कर

 सकता है  ।  यदि  कोई  इस्लाम  भौर  ईसाई  घम  ग्रहण  करता है  तो  उसे  ये  सुविधाएं  नहीं  मिलेंगी  परन्तु

 यदि  ag  फिर  से  हिन्दू  धर्म  ग्रहण  कर  लेता  है  तो  उसे  ata  सभी  aandara  प्राप्त  होने  लगती

 हैं  इसे  रोका  जाना  ध्रावश्यक  है  विशेषकर  उत्तरी  भारत  में  इस  समस्या  पर  धामिक  कारणों

 से  बिचार  किया  जाता  है  ।  हमें  चाहिये  कि  इस  पर  सामाजिक  समस्या  के  रूप  में  विचार  करें

 श्र  हम  बनें  ।  यह  भ्रसंगति  श्रौर  भेद-भाव  बन्द  होना  चाहिये  ।

 प्रब  मैं
 कहे  जाने  वाले  एक  समुदाय  विशेष  के  बारे  में  बात  करना  चाहता  हूं  ।

 गत  श्राठ  यथा  नौ  वर्षों  मैं  श्रनुसुचित  जातियों  शौर  श्रनुसूचित  जन-जातियों  की  सुची  में  उनका

 नाम  भी  सम्मिलित  कराने  के  जी-तोड़  से  कोदिश  कर  रहा  हूं  ।  केरल  राज्य  में  वे  सर्वाधिक

 हिछड़  लोगों  में  से  एक  हैं  श्रौर  उनकी  जनसंख्या  लाख  से  भी  है  ।  कुछ  उपहासपुर्ण

 नियमों  ale  हास्यजनक  ढंग  से  हिसाब  लगाये  जाने  के  कारण  उन्हें  agate  जातियों  र

 झनुसुचित  जनजातियों  की  सूची  से  बाहर  रखा  जाता  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  जब  कभी  स्थिति

 का  पुनरीक्षण  किया  जाये  तो  मण्डल  जी  वास्तविकता  को  पहचान  कर  उनके  मामले  को  देखें  श्र

 उन्हें  भी  श्रनुसुचित  जातियों  श्रौर  भ्रनुसुचित  जनजातियों  की  सूची  में  सम्मिलित  कर  लें  ।

 प्रो०  पी०  जी०  MWMatHre  :  श्राप  इसे  सम्बन्धित  समिति  को  भेज  सकते  हैं  ।

 श्री  go  ato  जाज  :  वह  तो  मैं  पहले  ही  कर  चुका  हूं  और  मैं  श्री  मण्डल  जी  को  भी

 लिख  रहा  हूँ  ।
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 भ्रनुसूचित  जातियों  तथा  जनजातियों  के  अ्रायुक्त  9  1970

 के
 तेइसवें  ्र  चौबीसवें  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 समापति  महोदय  :  कृपया  श्राप  अपनी  बात  समाप्त  करे ं|

 at  To  सी०  जाजें  :  मुभे  इस  विषय  पर  ऐसा  इसलिए  कहना  क्योंकि

 जब  मैं  चारों  ate  निहारता  हूं  तो  चाहे  वे  किसी  भी  पक्ष  में  श्रनुसुचित  जातियों  के  सदस्य  भी

 यहां  wa  2%  से  भी  कम  हैं  ।  हम  तो  इस  बात  पर  चर्चा  कर  रहे  है ंकि  1974-75,  1975-76

 श्र  1976-77  में  क्या  हुमा  ।  1977  के  बाद  वया  gal  उसका  लेखा-जोखा  करना  अभी  बाकी

 है  ।  1977  के  बाद  के  yaya  के  कार्यों  पर  हम  बाद  में  चर्चा  परन्तु  हम  जानते  हैं  कि

 1977  के  बाद  के  भूलचूक  के  काय  काफी  हैं  मैं  सभा  को  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  जब  कभी  भी

 हम  श्रनुसूचित  जातियों  शौर  जनजातियों  से  सम्बद्ध  समस्पाश्ों  पर  विचार  करें  ak

 इस  समस्या  को  हल  करना  चाहें  ईमानदारी  तथा  कुछ  उद्देश्यगत  भावना  इसके  पीछे

 होनी  चाहिये  ।  हमें  चाहिये  कि  हम  इस  सारे  विषय  पर  राष्ट्रीय  समस्या  के  रूप  में  विचार  करने

 का  प्रयास  करें  ।  यंदि  श्राप  लोगों  के  Wie  सरकारी  धन  बचाने  की  बात  सोच  रहे  हैं  हमें

 इस  देश  के  लोगों  को  भी  बचाने  की  बात  सोचनी  चाहिये  ।

 है  जदुनाथ  किस्कू  (wIgaTa )  :  सभापति  अनुसूचित  जातियों  at  भ्रनुसुचित

 जनजातियों  से  सम्बद्ध  इस  चर्चा  में  भाग  लेने  का  श्रवसर  देने  के  लिए  मैं  भ्रापका  प्राभारी  हूं  ।

 aITHy  श्रनुमति  से
 मैं  बंगाली  में  बोलनना  पसन्द  करू

 गा
 |

 #  श्री  जदुनाथ  किस्कू  :  सभापति  qe  खेद  है  कि  स्वतंत्रता के
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 वर्ष  बाद

 अ्रनुसुचित  जातियों  और  भ्रनुसुचित  जनजातियों  के  लोगों  की  स्थिति  में  कुछ  भी  सुधार  नहीं  gat

 है  ।  हमारे  देश  के  70%  से  भी  afta  लोग  की  रेखा  के  नीचे  जीवन-यापन

 जिसमें  बहुमत  भ्रनुसूचित  जातियों  श्रौर  अ्रनुसुचित  जनजातियों  के  लोगों  का  ही

 राजनैतिक--व्यावहारिक  रूप  से  ait  क्षेत्रों  में  वे  पिछड़े  हुये  उनकी

 उपेक्षा  की  जाती  उन्हें  दबाया  जाता  है  श्रौर  उनका  शोषण  किया  जाता  है  ।  यहाँ  यह  कहने

 की  श्रावइ्यकता  नहीं  है  कि  हमारे  समाज  का  वर्तमान  बुजुंप्रा  ढांचा  ही  मुख्य  रूप  से  इस

 स्थिति  के  लिए  उत्तरदायी  है  ।  ae  की इस  सामाजिक  प्रणाली  में  श्रनुसुचित  जातियों

 श्रनुसुचित  जनजातियों  का  ही  सर्वाघिक  शोषण  gare  ।  शदि  हमें  उनके इस  दुर्भाग्य  में  कुछ

 aftada  लाना  है  तो  वर्तमान  बुजुं थ्रा  समाज  प्रणाली  को  समूल  नष्ट  करके  उसके  बदले  समाज

 की  समाज  वादी  पद्धति  को  श्रपनाना  होगा  ।  शोषण  के  समस्त  उपकरणों  का  तत्काल  राष्ट्री

 करण  होना  चाहिये  ।  भूमि  की  वतंमान  व्यवस्था  का  पूर्णरूप  से  जीर्णोद्धार  होना  चाहिए  तथा

 कठोर  भूमि  सुधार  लागू  किए  जाने  निर्धारित  अधिकतम  सीमा  से  अधिक  जाने

 वाली  बेनामी  जोत  वाली  भूमि  को  जमींदारों  ake  जोतदारों  से  ग्रहण  करके  उसका  इन  लोगों

 में  निःशुल्क  वितरण  किया  जाना  चाहिए  ।  सरकार  के  अ्रधघिकार  में  जितनी  भी  निजी  ax  बंज
 र

 परती  भूमि  है  उसको  इन  भूमिहीन  कृषि  हरिजनों  श्रौर  भ्रादिवासियों  में  निःशुल्क  बांट

 दिया  जाना  चाहिए  i  इनमें  से  अधिका झा  लोग  पहाड़ी  श्रौर  वन  क्षेत्रों  में  बसते  हैं  शौर  वन  उत्पादों

 से  अपनी  जीविका  चलाते  हैं  ।  हाल  ही  में  लागू  किए  गए  विभिन्‍न  वन  कातुनों  के  परिणामस्वरूप

 उन्हें  वन  सम्पदा  से  वंचित  किया  जा  रहा  है  ।  वे  जंगलों  से  एकल्रित  किए  गए

 लकड़ी  शभ्रादि  से  श्रपनी  जीविका  कमाते  थे  ।  सरकार  को  चाहिए  कि  ag  इंस  ओर  ध्यान  दे  शौर

 #  बंगला  में  दिये  गये  भाषण  के  wae  श्रनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तरण
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 19  dara,  1901  (  )  श्रनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  ग्रायुक्त

 के  तेइसवें  श्रौर  चौवीसवें  प्रतिवेदनों  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव
 लाला

 ऐसे  संबंध  करे  जिससे  वे  बिना  किसी  कठिनाई  या  श्रड़चन  के  वनों  से  ये  वस्तुएं  एकत्र  कर  सकें  ।

 अज कल  के  चलन  के  भ्रनुसार  इन  वन-उत्पादों  को  व्यापारी  त्ौर  दलाल  लोग  बहुत  कम  दामों

 खरीदते हैं  शौर  बाजार  में  बेचकर  भारी  लाभ  कमाते  इसके  परिणामस्वरूप  इन  निर्धन

 लोगों  को  सही  दामों  से  वंचित  करके  उनका  शोषण  किया  जाता  है  ।  सरकार  को  चाहिए  कि  इन

 क्षेत्रों  में  बड़े  प्राकार  की  बहु-उद्देशीय  सहकारी  समितियों  की  स्थापना  जिससे  चतुर  व्यापारियों

 और  बिचौलियों  द्वारा  उनके  शोषण  को  समाप्त  किया  जा  सके  ate  गरीब  लोगों  को  अ्रपनी

 वन-सम्पदा  का  उचित  मुल्य  प्राप्त  हो  सके  ।  यह  उनके  जीवन  में  खुशियां  ate  संतोष  भर  देगा  |

 वन-क्षेत्रों  में  आदिवासियों  ने  aw  ही  प्रयासों  से  as  पैमाने  पर  बंजर  धरती  को  कृषि  योग्य

 बना  लिया  ।  सरकार  को  चाहिए  कि  ऐसी  भूमि  का  स्वामित्व  इन  लोगों  को  सौंप  दे  ।  बहुत  से

 हरिजन  शर  झादिवासी  . जोतदारों  की  भूमि  al  बटाई  पर  जोतते  श्राजकल  उनमें  से  बहुत
 से  लोगों  की  ऐसी  भुमि  की  qecarey  समाप्त  की  जा  रही  यह  निद्चित  करने  के  लिए  कि

 उनको  ऐसी  भूमि  से  न  उखाड़ा  सरकार  को  कुछ  विशेष  उपाय  करने  चाहिएं  ।

 वन-क्षेत्रों  में  हरिजनों-ग्रादिवासियों  की  जीविका  का  मुख्य  साधन  है  पशु-पालन  ।  वन

 We-gan fey  श्रादि  के  जंगलों  में  प्रवेश  पर  रोक  लगाता है  जिसके

 परिणामस्वरूप  ये  लोग  भारी  कष्ट  रहे  हैं  वनों  को  छोड़कर  वे  अपने  पुत्रों  के  चरने  की

 जगह  कहां  पा  सकते  हैं
 ?  त्रत  हरिजन  श्रादिवासियों  के  हितों  की  देख-भाल  करने  के  निमित्त

 बन  कानूनों  में  ढील  देनी  होगी  ।  इन  दलित  ale  शोषित  लोगों  को  बचाने  के  लिए  सरकार

 को  चाहिए  कि  सभी  एवं  समस्त  विद्यालयों  श्रौर  महाविद्यालयों  तथा  बैंकों

 का  राष्ट्रीयकरण  कर  दे  ।  उन्हें  केवल  तभी  फक्टरियों  में  रोजगार  के  साधन  उपलब्ध  हो  सकते

 ब्याज  की  कम  दरों  पर  ऋण  नेल  सकता  है  श्रौर  दिक्षा  संस्थाश्मों  में  शिक्षा  के  विपुल  भ्रवसर

 प्राप्त  हो  सकते  हैं  ।  श्रनुसुचित  जातियों  और  श्रनुसूचित  जनजातियों  के  ्रायुक्त  के  प्रतिवेदन  से

 ज्ञात  होता  है  कि  हमारी  कुल  संख्या  की  तुलना  में  स्वतंत्रता  के  32  वर्षों  में  श्रादिवासियों  ak

 हरिजनों  ने  कोई  प्रगति  नहीं  की  है  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पीने  के  पानी  की  समस्या  को  श्राज  तक  भी

 हल  नहीं  किया  जा  सका  है  ।  एक  गांव  से  दुसरे  गांव  जाने  के  लिये  झच्छी  सड़कों  का  कोई  प्रबन्ध

 अज  तक  नहीं  किया  जा  सका  है  ।  प्रत्येक  ग्राम  में  प्राथमिक  पाठशाला  तक  नहीं  खोली  जा  सकी

 है  इन  लोगों  के  लिए  विद्यालयों  ate  महाविद्यालयों  में  शिक्षा  के  श्रवसर  अत्यन्त  ही  सीमित  हैं  ।

 अस्पतालों  में  डाक्टरी  उपचार  की  सुविधाएं  व्यावहारिक  रूप  में  नदारद  होती  हैं  ।  are  भी

 तथा  हरिजन  गन्दी  ग्रौर  जीण  भोपड़ियों  में  श्रौर  पटरियों  पर  गुजर-बसर

 करते  हैं  रोजगार  और  सेवाओं  के  क्षेत्र  में  जो  ग्रारक्षण  प्रदान  किया  गया  है  वह  कभी  भी  पुरा

 नहीं  इस  बात  का  पता  तो  देश  में  घूम  रहे  बेरोजगारों  की  संख्या  से  भली-भांति  लग

 भर्ती  wie  पदोन्नति  ग्रादि  के  मामले  प्रत्येक  मंत्रालय  श्रौर  विभाग  चाहे  वह

 केन्द्रीय  सरकार  हो  अ्रथवा  राज्य
 सरकार

 फिर  सरकारी  उपक्रम  तालिकाश्ों  को  उचित

 ढंग  से  तयार  नहीं  रखा  जाता  ।  यह  बात  तो  आ्रायुक्त  के  प्रतिवेदन  में  भी  कही  गई  है
 यद्यपि

 कुछ
 हरिजनों  श्रौर  श्रादिवासियों  को  तुतीय  श्रेरी भ्ौर  wad  श्रेणी  की  नौकरियों

 में  भर्ती  किया  गया  है  परन्तु  प्रथम  श्रौर  द्वितीय  tot  के  पदों  पर  उनकी  संख्या  बिल्कुल  नगण्य

 है  ।  भ्रनुसूचित  जातियों  तौर  श्रनुसूचित  जनजातियों  के  श्रायुक्त  ने  अपने  प्रतिवेदन  में  कहा
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 जातियों  तथा  भ्रनुसुचित  जनजातियों  के  ogee  9  1979

 के
 श्रौर  चौबीसवें  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 a  fs  दिल्‍ली  स्थित  निम्नांकित  संस्थानों  में  भ्रारक्षण  डा  विधि-श्रनुरूप  लागू  नहों  किया  जा

 रहा
 है

 :--

 योजना  नई  दिल्‍ली  ।

 पुनर्वास  नई  दिल्‍ली  |

 श्रौद्योगिक  विकास  नई  दिल्‍ली  ।

 स्वास्थ्य  विभाग

 रोजगार  एवं  प्रशिक्षण  महानिदेशालय  ।

 6  परिवार-नियोजन  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार-नियोजन  मंत्रालय  |

 दिल्‍ली  gra  कृषि  मंत्रालय  |

 8  संयुक्त  रक्षा  मंत्रालय  |

 इंजीनियरिंग  प्रॉजेक्ट्स  लिमिटेड  |

 10  खादी  ग्रामोद्योग  भवन

 11  इंजीनियसं  इण्डिया  लिमिटेड

 12  दिल्‍ली  प्रद्यासन  ।

 13
 दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  प्रतिस्ठान  ।

 14  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  ।

 कार्यक्रम  श्रभी  तक  आदिवासी  और  हरिजन  क्षेत्रों  में  चालू  नहीं  किया  गया

 है  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  प्रौढ़-शिक्षा  कार्यक्रम  की  श्रोर  बढ़  रहा  है  ।  मैं  सरकार

 का  ध्यान इस  आकृष्ट करता  हूँ  श्रौर  चाहता हूं  कि  इस  कार्येक्रम  को  आदिवासी  क्षेत्रों  में

 तत्काल  लागू  किया  जाए  ।  श्स्पुष्यता  उन्मूलन  ग्रधिनियम  तक  भी  पूरी  तरह  लागु  नहीं

 किया  जा  सका  है  ।  देश  के  कई  भागों  में  हरिजनों  ate  श्रादिवासियों  के  साथ

 बलात्कारों  aif  की  घटनाश्रों  को  श्राम  देखा  जा  सकता है  ।  इन  ज्यादतियों के  लिए  जिम्मेदार

 लौगों को  प्रायः  गिरफ्तार कर  लिए  जाने  के  बाद भी  यूं  ही  छोड़  दिया  जाता  है  ।  इस  प्रकार

 की  को  तो  सरकार  को  कठोरता  से  कुचल  देना  चाहिए  |

 श्री  ज्याला  प्रसाद  Rey  :  सभापति  यह  जो  शेड्युल्ड  कास्ट्स  श्रोर

 शेड्यूल्ड  ट्राइब्स  कमिश्नर  की  रिपोर्ट  पर  बहस  चल  रही  उस  पर  मुभे  कुछ  करना  है

 1974  की  रिपोर्टे  सदन  में  जब  पेश  हुई  तब  मुभे  ऐसा  लगा  था  कि  मालूम

 होता  है  कि  जितनी  ज्यादतियां  हुई  वे  कमिदनर  की  रिपोर्ट  में  हैं  शर  जो  74  की  रिपोर्ट

 qa  हुई  है  वह  इतनी  देर  से  इसलिए  पेश  हुई  है  क्योंकि  जो  ज्यादतियां  इन्दिरा  जी  के  शासन  में

 हुई  वे  जाहिर  न  हो  पाएं  ।  बलची  का
 जब

 किस्सा  तो  इन्दिरा  जी  वहां  पर

 भागी  पैदल  गई  या  हाथी  से  गई  या  किसी  श्रौर  सवारी  से  गर्ग  ।  यह  मैं  नहीं  कह  सकता

 लेकिन  सहरसा  के  गांव  में  जब  बिहार  में  14  aegaiay  को  गोली  से  मार  दिया  तब  वे  वहां
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 19  1901  (a1)  श्रनुसूुचित  जातियोंतथा  श्रनुसुचित  जनजातियों  के  aga

 i  एएए के  dead  ate  चौबीसवें  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 कयों  नहीं  गई  ?
 इसी  तरह  से  गुजरात में  एक  छोटा सा  गांव  जिसमें  ब्राह्मणों  की  संख्या

 ज्यादा  ag  उनकी  बस्ती है  ।  वहां  पर  हरिजनों  को  कुए  से  पानी  नहीं  पीने  दिया  गया  ।

 उसके  पास  से  एक  गन्दी  नाली  निकाल  दी  गई  श्रौर  उसमें  पानी  बहा  दिया  गया  ।  यह  कमिश्नर  की

 रिपोर्ट में  है  ।  वहां  पर  ब्राह्मणों  ने  हरिजनों  को  यह  गन्दा  पानी  पीने  के  लिए  मजबूर  किया  क्योंकि

 ast  पर  दूसरा  पीने  का  पानी  नहीं  सकता  था  ।  जबदंस्ती  12  हरिजनों  को  उसका  पानी

 पिलाया  गया  ।  श्रौर  12  caqara  पहुंच  गये  अर्थात  12  हरिजनों  की  मुक्ति  हो  गयी  उस

 समय  इन्दिरा  जी  थीं  ate  उनके  गृह  मंत्री  भी  थे  लेकिन  किसी  ने  भी  चर्चा  नहीं  की  ।  एक  जगह

 पर  चार  श्रौरतें  प्यासी  होने  पर  पानी  मांगने  गयीं  ।  इस  पर  ही  बड़े  लोगों ने  कहा  कि  तुम  श्र्छ्धृत

 होकर  हमारी  तरफ  मुह  करके  बात  करती  श्रौर  उनके  चूतड़ों  में  गमे  शलाकें  करके  दाग  दीं  ।

 बेलछी  की  बात  बहुत  की  जाती  है  लेकिन  मेरी  समभ  में  नहीं  श्राता  कि  वहां  क्या  ऐसी

 बात  हो  गयी  ।  वहां  पर  हरिजनों  के  साथ  ज्यादती  कहना  एक  सच्चाई  पर  पर्दा  डालना  भर

 को  सच  बनाना  है  ।  क्योंकि  वहां  पर  जो  श्रादमी  मारे  वे  गोलियों  से  मारे  गये  ।  उनमें

 हरिजन  प्रौर  बैकवडे  भी  शामिय  थे  जो  गोलियों  से  मारे  गये  ।  जिन्होंने  जो  बाद  में

 मुलजिम  बने  उनमें  भी  हरिजन  ak  बैकवड  लोग  शामिल  थे  ।  यह  सब  काण्ड  हुमा  ।  लेकिन

 उसके  बारे  में  कैसी  प्राफत  मचायी  गयी  ।  जो  यहां  से  fens  लेने  गये  उन्होंने  भी  ¥S-FS  की

 fone  बना  कर  यहां  दे  दी  ।

 इस  सबके  पीछे  are  कोई  सवाल  है  तो  वह  यह  है  कि  जब  तक  हरिजनों का  भ्राथिक

 श्राधघार  मजबूत  नहीं  होगा  तब  तक  सब  कुछ  ठीक  नहीं  हो  सकता  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  यही  एक

 बात  art  है  कि  वैधानिक  संरक्षण  जो  उनको  प्राप्त  है  जब  तक  उसे  पुरा  न  किया  जायेगा  तब

 तक  उनका  श्राधिक  श्राधार  मजबूत  नहीं  होगा  ।  उनका  जो  का  कोटा  है  उसको  पूरा

 किया  जाए  ।  वह  अ्राज तक तक  पुरा  नहीं  और  न  पूरा  करने  का  प्रयास  किया  जा  रहा है

 जब  तक  यह  पूरा  नहीं  होता  तब  तक  कहा  जाता  रहेंगा  कि  बड़ी  भारी  ज्यादतियां हो  रही  हैं  ।

 मैं  प्रथम  श्रेणी या  द्वितीय  श्रेणी के  पदों  की  बात  नहीं  लेकिन जो  श्र  णी  के  पद  हैं

 जिनमें  कि  मेहतर  श्रादि  ats  लोग  शामिल  हैं  उस  श्रेणी  में  भी  12  प्रतिशत  से  श्रधिक  उनका

 कोटा  पुरा  नहीं  हो  पाया  है  ।

 मैंने  कानपुर  शहर  में  देखा  है  ।  जहां  कि  सफाई  नायक  बनाये  जाते  उन  पदों  को

 किसी  मेहतर  या  जमादार  से  नहीं  भरा  जाता  ।  उन  पदों  पर  भी  पण्डित  श्रौर  ठाकुर  लोग  रखे

 जाते  मैं  एक  बुलाक  भीतर  गांव  की  बात  जानता हूं  जहां  सफाई के  लिए  भी  एक  पण्डित  जी

 ने  भ्रपना  नाम  लिखा  दिया  ।  वहां  पर  जब  कभी  जरूरत  पड़ती  तो  पंडित  जी  किसी  मेहतर  को

 बुलाकर  सफाई  करा  देते  site  उसे  दो  रुपये  दे  देते  ।  यह  बात  जिलाघीदा तक  गयी  इस  प्रकार

 से  दुनिया  भर  के  बहाने  बनाकर  हरिजनों  के  जो  afar  हैं  वे  भी  उनको  नहीं  मिल  पाते  हैं  ।

 मैं  दावे  के  साथ  कह  सकता  हूं  कि  श्रस्पुश्यता  घटी  घटी  है  ।  लेकिन  उसका

 स्थान  घृणा  और  द्वेष  ने  ले  लिया  है  ।  छात्रावास  में  जहां  पढ़े  लिखे  लड़के  होते  अगर  कोई

 सांवला  लड़का  देख  लिया  तो  कहते  हैं  कि  यह  जगजीवन  राम  है  या  यह  श्रम्बेदकर  का  बाप  है  ।

 ऐसी  बातें  साम्प्रदायिक  ate  रूढ़िवादी  घरों  के  बच्चों  से  सुनने  को  मिलती  हैं  ate  इनका  असर

 हरिजन  बच्चों  पर  पड़ता  है  और  सरकार  पर  भी  असर  पड़ता  है  ।
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 9  1979 ग्रनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनुसूचित  जनज़ातियों  के  श्रायुक्त

 कके
 तेइसवें  att  चौबीसवें  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 gh  40  साल  कांग्रेस  में  बिताने  का  भ्रवसर  मिला  है  ।  जब  भूमिहीनों  को  जमीनें  देने

 की  बात  श्रायी  तो  मैंने  wae  जिले  के  कांग्रेस  वालों  से  कांग्रेस  की  कार्यकारणी  में  भी  कहा

 कि  ए  कांग्रेसियों  घर  बाहर  निकलो  ।  एक  भी  कांग्रेसी  घर  से  बाहर  नहीं

 निकला  ।  दावा  बहुत  किया  जाता  है  लेकिन  हुम्रा  कुछ  नहीं  ।  जब  बहुगुणा  जी  मुख्य  मंत्री  थे  तो

 उन्होंने  बहुत  प्रयास  किया  था  लेकिन  उनका  प्रयास  भी  सफल  नहीं  हो  सका  ।  कसे  सफल  होता

 जबकि  मन  ही  नहीं  मिलते  थे  ।  जब  मन
 में

 बात  wa  तब  योजना  सफल  होवे  ।  वह  भूमि

 आवंटन  की  बात  सब  तमाशा  बन  कर  रह  गयी  ।  कुछ  उससे  फायदा  gars  लेकिन  बाद  में  बड़े

 लोगों  ने  सोचा  कि  खलिहान  की  सावंजनिक  हित  की  जमीन  भी  ली  जा  रही  है  ।  फिर

 उन्होंने  एक  ऐसा  कानून  बनवाया  कि  arasfaa  हित  की  जमीन  दी  गयी  है  उसे  वापस

 लिया  जाना  चाहिए  ।  इस  कानून  के  नाम  पर  जो  श्रच्छी-प्रच्छी  ज़मीनें  उन  बिचारों  को  मिली

 वे  वापस  लेनीं  शुरू  हो  गयीं  इस  तरह  से  सार्वजनिक  उपयोग  के  नाम  पर  आवंटित  की  गयी

 बहुत  कुछ  जमीनें  वापस  हो  गयी  हैं  ।  उस  कानून  को  कांग्रेसी  बना  कर  चले  गये  लेकिन  उसका

 फल  श्न्ब  हमारी  सरकार  को  भुगतना  पड़  रहा  हैं  ।  ग्रगर  हमारे  पेशे  हिन्दू  होने  के  नाते  बड़ों  पर

 डाले  जाएं  तो  कह  देंगे  हम  हिन्दू  नहीं  गांधी  जी  ने  बहुत  कुछ  किया  उन्होंने  अपने

 प्ाश्रम  में  यह  परम्परा  डाली  थी  लेकिन  वह  परम्परा  बहुत  अधिक  श्रागे  नहीं  चली  ।  गांधी  जी

 की  बहुत  दुहाई  दी  जाती  लेकिन  हम  नहीं  सोचते  हैं  कि
 उनकी  gear  क्यों  की  गई  atx

 किसने  की  ।  प्रताप  नारायण  ने  कहा  है

 हाय  राम  केसे  हम  भूल  श्रपनी  लज्जा  उनका  शोक  |

 गया  हमारे  ही  हाथों  से  हमारा  राष्ट्रपिता  परलोक

 arg  ने  हमें  आजादी  दिलाई  i  हिन्दू  जाति  वाले  के  हाथों  ही  उनकी  हत्या  हुई  गांधी  जी  के  सीने

 से  निकली  खुन  की  बूंदों  की  एक  एक  बूंद  की  कोमत  हजार  लाख  भारतवासी  भ्रपना  खुन

 बहा  कर  झदा  नहीं  कर  सकते  हैं  ।.  अदा  इस  से  ही  कर  सकते  हैं  कि  वह  जो  चाहते

 समाज  को  जो  उठाना  चाहते  उसका  alas  पुनरुद्धार  करना  चाहते  थे  उसके  लिए  उन्होंने

 जो  सिद्धान्त  दिए  ये  उनको  ary  बढ़ाया  जाये  |  उनका  केवल  नाम  ले  कर  कब  तक  हम  उनको

 धोखा  देते  रहेंगे  ।  रोटी  बेटी  का  जो  सवाल  उठाते  हैं  उससे  बहुत  बड़ा  ant  काम  हो  जायेगा  इस

 विचार  का  मैं  नहीं  इसका  कारण यह  है  कि  एक  ही  कौम  श्रापस  में  लड़ते हैं
 ax

 मारे  जाते  इस  वास्ते  ग्रगर  बंदलाव  चाहते  हो  तो  पेशा  बदल  कर  दिखाग्रो  ।  कोई  हरिजन  अगर

 संस्कृत  पढ़  लेता  है  तो  वह  वेद  सत्य  नारायण  की  कथा  करे  ।  पेशा  श्रगर  बदला  जाता  है

 तब  तो  यह  कहा  जाएगा  कि  हिन्दुत्व  की  भावना  श्रापके  श्रन्दर  है  भ्रन्यथा  नहीं  ।  जो  समाज  की

 सेवा  श्राज  कर  रहे  हैं  हिन्दुत्व  के  नाते  तो  STH  अप  भी  वैसा  करके  दिखा  दो  ।  भेष  बदलने  से

 काम  नहीं  चलेगा  जितना  भी  सुधार  हो  रहा  है  वह  स्पर्धा  के  कारण  नहीं  हो  रहा  है  ।  अझाप  कह

 दें  कि  अब  ग्रारक्षण  नहीं  होगा  खास  कौम  के  इसको  खत्म  कर  दिया  जाये  इस  श्रारक्षण

 का  झाप  विरोध  करते  हैं  तो  एक  बात  मैं  कहूंगा  सरकार  से  कि  जो  लोग  खांस
 के  लिए  चाहते

 हैं  कि  श्रारक्षण  न  हो  उनके  लिए  श्रारक्षण  ary  कर  जितनी  उनकी  संख्या  हो  15-16

 प्रतिशत  उससे  दो  चार  प्रतिशत  उनको  अ्रधिक  दे  बाकी  सब  को  फ्री  कर  दो  ।  जो  विरोध

 ह  उ
 करते  हैं  sri  के  लिए  अ्रारक्षण  कर  दिया  जाये  ate  बाकी  कौम  को  फ्री  कर  दिया  जाये  ।  हिन्दुप्मों
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 19  वशाख  1901  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों
 के  श्रायुक्त

 के  तेइसवें  ak  चौबीसवें  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव
 —

 में  जो  श्रस्पदय  लोग  हैं  वे  मेहतर  ढोर  उठाने  बाने  हैं  सफाई  का  काम  करने  वाले  जितने

 घृणा  के  काम  हैं  उनको  जो  करने  वाले  हैं  वे  हिन्दुद्रों  में  भ्रस्पृश्य  हैं  ।  धम  परिवतंत  के  नाम  पर

 जो  एक  बिल  पेदा  garg  उसको  ग्राप  देखें  ।  हिन्दू  चम  कब्  बच  सकता  है  ?  अगर  हम  यह  कहते

 हैं  कि  धर्म  परिवत॑न  न  किया  जाये  तो  हम  को  ऐसी  बात
 भी  करनी  चाहिए  जिससे

 aq  परिवर्तन

 का  मौका  ही  न  शाये  ad  परिवर्तत  लोग  जो  कर  रहे  कौन  हैं  जो  कर  रहे  क्या  धर्म

 परिवतंतन  करके  वे  सुखी  होंगे  ?  जो  भूखे  जो  नंगे
 हैँ  वही  : कर  रहे  हैं  पांडिचेरी में

 मैं  श्रमी

 हाल  में  गया  था  ।  वहां  मैंने  ग्रादिवासियों  को  देखा  मूंज  की  रस्सी  कमर  पर  बांध  कर  श्रौर

 श्रागे  पीछे  पुराना  कपड़ा  लटका  कर  वे  अपने  तन  को  ढकते  इतनी  धोर  गरीबी  उनमें  व्याप्त

 है  ।  जो  सुधारवादी  हैं  वे  जा  कर  उनकी  स्थिति  की  देखें  तो  सही  ।  फिर  कहते  हैं  कि  धर्म  परिवतंन

 को  रोका  जाये  मिशनरी  ईसाई  के  पत्न  वे  पड़ेंगे  तो  उन्हें  वे  ग्र्च्छा  कपड़ा

 उनकी  सेवा  att  ग्र्ब  उस  तरह  के  लोग  धमं  परिवर्तन  करते हैं  तो  के  श्राप

 रोकंगे  ?  अगर  रोकना  चाहते
 हैं

 तो  जा  कर  देखो  कि  किस  घोर  गरीबी  के  मुह  में  वे  पड़े  हुए
 हैं

 श्र  उससे  उनको  निकालो  ।

 आरक्षण  की  बात  भी  की  जाती  है  ।  बंधानिकता  की  बात  को  श्राप  छोड़  दें  ।  ऐसा  मालूम

 होता  है  कि  श्रारक्षण  से  लोगों  को  बहुत  तकलीफ  खास  तौर  से  इसलिए  कि  वे  TA wd  हैं  कि

 ग्रकल  का  बुद्धिमानी  का  ठेका  केवल  कुछ  खास  कौमों  के  पास  ही  है  ।  जब  यह  बात  उनके

 वश  से  बाहर  हो  जातों  है  तो  वे  कहने  लग  जाते  हैं  कि  प्रोमोशन  में  के  ae  चीज  हो  सकती

 उनमें  योग्यता  ही  नहीं  हरिजनों  में  योग्यता  नहीं  है  तो  क्यों  ग्रापने  एक  हरिजन  डा ०

 भ्राम्बेदकर  को  ला  मिनिस्टर  बनाया  था  जिन्होंने  इस  देश  का  संविधान  बना  करके  श्रापको  दिया  ।

 mat  से  ही  झाप  बना  लेते  ।  क्यों  नहीं  बनाया  ?  इनमें  सब  तरह  की  हिम्मत  है  ।  पाखाना  उठाने

 ढोर  उठाने  सफाई  का  काम  करने  की  हिम्नत  है  क्योंकि  ये  हिन्दू  हैं  दूसरे  भी  तो  हिन्दू

 ar  हिन्दू  होने  के  नाते  भ्रगर  aah  ही  जिम्मे  यह  सब  बातें  डाल  दी  जाएं  तो  श्राप  भी  बड़ेसु  धार

 बादी  बनते  देखें  यह  सब  काम  आप  कर  सकते  हैं  जो  मेहतर  चमार  करता  तो  यह  जो

 रिपोट  प्राती  है  कमिशनर  की  ak  सब  इससे  हमारा  भला  नहीं  हो  सकता  है  भला  दिल

 मिलाने  से  हो  सकता  है  ।  कबीर  ने  कहा  था

 Cafactt  घास  न  निंदिये  जो  पांय  तर  होय

 कवहुंक  उड़ि  ्रांखिन  पीर  घनेरी  होय  ।''

 इसलिये  हम  को  att  अघिक  न  सताया  जाये  ।  वरना  हो  सकता  है  कि  हमारा  रोष  फूट  पड़े  ।

 त  दिन  हमें  पद्मा  किया  समाजवाद  की  हवा  डा०  लोहिया  अर  गांधी  जी  ने  चला  दी

 art  ag  तिनके  जो  रास्ते  में  रोंदे  गये  हैं  वह  उड़ेंगे  te  हो  सकता  ह  कि  समाज  के  किसी

 को  नुकसान  हो  ।  हम  नहीं  चाहते  कि  समाज  के  किसी  हिस्से  को  हमसे  नुकसान  हो  ।  गांधी  जी

 कबीर  ने  श्रहिसा  का  पाठ  बाबा  साहब  श्रम्बेदकर  ने  बौद्ध  धर्म  का  रास्ता  दिखाया  हूँ  जो

 से  श्रोतप्रोत  हे  ।  हम  नहीं  चाहते  कि  हमारे  हाथों  की  कारीगरी  जहां  लगी  हो  वह  नष्ट

 चाहे  मकान  खत्ती  बल्कि  हम  तो  चाहते  हैं  कि  मानवता  के  नाते  सब  को

 समता  श्रौर  समानता  का  श्रवसर  दिया  जाये  ।  युगों  से  जिनके  बल  पर  मौज  उड़ायी

 है  उनको  भी  साभीदार  बनाइये  ।  जनता  पार्टी  की  सरकार  श्रायी  जो  झ्राप  हमारे  कंधे  पर
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 भ्रनुसुचित  जातियों  तथा  श्रनुसूचित  जनजातियों  के  श्रायुक्त  9  1979

 के  तेइसवें  ate  चौबीसवें  प्रतिवेदनों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 लगाये  बेठे  थे  से  आप  हट  जाइये  वरना  हमें  मी  श्रंगड़ाई  ar  वाली  है  श्राप  गिर

 जाझोगे  भ्रौर  झापकी  गांठें  टूट  ज्ञायेंगी  ।  बस  मुझे  इतना  ही  निवेदन  करना

 श्री  पवित्र  मोहन  प्रधान  :  सभापति  हमारे  देश  में  भ्रनेकानेक  जातियों

 का  इस  प्रकार  जमघट  है  कि  कोई  भी  यह  कल्पना  नहीं  कर  सकता  कि  इस  समस्या  को  किस

 प्रकार  हल  किया  जाये  ।  यहां  अनेक  जातियां  समुदाय  जातियां  शर  धर्म

 हैं  यह  एक  प्रत्यन्त  ही  विषम  मामला  है  |

 समापति  महोदय  :  श्राप  कल  भी  अपनी  बात  जारी  रख  सकते हैं  सदन  कल  10.30

 बजे  तक  के  लिए  स्थगित  होता  है  ।

 मध्याह्न  पदचांत
 6.30  बजे--तत्पदचात  लोक  सना  10  1979/20

 1901  (ata) % के  साढ़े  दस  बजे
 तक  के  लिये

 स्थगित हुई  ।
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 मुद्रक  :  सबिना  प्रिंटिंग  फरीदाबाद
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